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जआाकथन 


कई वर्षा से इच्छा थी कि भारतीय शासन-विधान पर एक पुस्तक 
लिखें। इस दृष्टिकोण का सामने रखकर शासन-विधान सम्बन्धी 
बह रत्नों 
ग्रन्थों का अवलोकन आरम्भ किया। दो चार मित्रों की सलाहें भी 
जीं। कुछ लोगों की राय हुई कि वर्तेमान परिस्थिति में भारतीय 
शासन-विधान बहुत ही डॉवॉडोल है। योरोप की मौजूदा लड़ाई 
को देखते हुये संलार की राजनीतिक परिस्थिति बहुत ही नाजुक हे । 
ऐसी दशा में भारतीय शासन-विधान इस समय कोन-सा रूप 
धारण करेगा, यह कठिन है। मेरा ग्रन्थों का अध्ययन जारी 
रहा । अंग्रेज़ी साहित्य में भारतीय शासन पर अच्छे ओर बुरे सभी 
तरह के अन्धथ मिले। १६३४ के संघ-शासन-विधान के ऊपर जो जो 
ग्रन्थ लिखे गये हैं उन्हें भी देखने का अवसर मिला। इन्हें समाप्त 
करने के बाद अन्थ लिखने की अभिन्लाषा और भी बढ़ने लगी। 
विचार हुआ कि हिन्दी साहित्य में शासन-विधान के ऊपर ऐसे भन्थ 
लिखे जा सकते हैं जो आग्रेज़ी में भी उपलब्ध न हों! इंगलेंड, 
अमेरिका, जापान तथा स्विटजरलेंड के शासन-विधान के ऊपर लिखे 
गये अन्थों के सुक्राबिले में भारतीय शासन-विधान सम्बन्धी अन्थ 
इतने अपूर्ण और अवैज्ञानिक मालूम पड़े कि मैंने अपना विचार दृढ़ 
कर लिया कि एक वष के अन्दर हिन्दी साहित्य में एक ऐसा भारतीय 
शासन-विधान लिखने का ग्रयत्र करूगा जे राजनीतिक साहित्य के 
पाठकों के लिये सभी प्रकार से सहायक हो । 
हिन्दी साहित्य में भारतीय शासन सम्बन्धी ग्रन्थों की खोज 
आरम्भ की | संख्या की दृष्टि से एक दर्जन से अधिक पुस्तकें उपलब्ध 
हो सकी | कुछ अन्थ तो ऐसे मिले जिनसे हिन्दी साहित्य का गौरव 
रत्ती भर भी आगे नहीं बढ़ता । लेखक की केटि में नाम लिखाने 
अथवा पैसे के प्रलोभन से ये गन्थ लिखे गये हैं। में यह मानता हूँ 
कि किसी भी देश की शासन-पद्धति नीरस और ३ 2. 
लेखकों के हाथ में पड़कर यह साहित्य इतना रोचक ४(र॒ सरस हो 
गया हे कि पाठकंगण इसे समाप्त किये बिना नहीं रह सकते । मुमे 
खेद हे कि हिन्दी साहित्य में इस विषय के लिखने वालों ने उन ग्रन्थों 


शत शींकीथन 


का अवलोकन नहीं किया | १६३५४ के शासन-विधान पर हिन्दी में 
मुझे कुछ ऐसे भ्रन्थ मिले जिनके मुक़ाबिलते में सरकारी ऐक्ट कहीं 
सरस मालूम पड़ा। कोई भी ग्न्‍न्थ ऐतिहासिक विकास पर प्रकाश 
नहीं डालता । कुछ अन्थों में ऐक्ट और कानूनों की खूची इतनी बुरी 
तरह भर दी गई है कि उन्हें देखने को भी चित्त नहीं करता। कुछ 
लेखक राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास को शासन-विधान में इतना 
अधिक जोड़ देते हैं कि अन्थः अपने असली विषय से दूर चल्ले जाते 
हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि १६९०४ के बाद भारतीय शासन और 
राष्ट्रीय आन्दोलन दोनों की प्रगति साथ-साथ चल रही है, लेकिन 
इसका तात्पय यह नहीं है कि इन दोनों को एक में जोड़ दिया जाय । 
शासन-विधान स्वयं एक गम्भीर चीज़ है। प्ररुंगवश हम अनेक 
राष्ट्रीय आन्दोलनों का हवाला दे सकते हैं। फिर भी हमारा विषय 
आइने की तरह साफ़ होना चाहिये। 
भारतीय शासन-विधान घने जंगल की तरह उल्का हुआ है । 
इस पर वैज्ञानिक साहित्य इतना कम है कि पाठकों की जिज्ञासा 
पूरी नहीं होती । लोगों की यह आम शिकायत है छि हिन्दी साहित्य 
में ग्रन्थों का सबंधा अभाव है। यदि अभाव से उनका तात्पय केवल 
पुस्तकों की संख्या से है तो. उनका कहना ठीक है, वरन अँग्रेज़ी 
साहित्य में भी भारतीय राजनीतिक साहित्य उतना विस्तृत नहीं है 
जिसकी आज हमें ज़रूरत हे। अँग्रेज़ी भाषा में भारतीय शासन 
सम्बन्धी एक भी ऐसा अ्न्थ नहीं है जिसके अनुवाद की ज़रूरत हमें 
महसूस हुई हो । हिन्दी साहित्य-सेवियों का यह सोभाग्य है कि वे 
निःसन्देह इस क्षेत्र में मौलिक अन्थ लिख सकते हैं। अपने हाथों में 
लेकर माठ्भाषा द्वारा यह साहित्य इतना विकसित किया जा सकता 
है कि अन्य साहित्य इसका मुक़ाबिला नहीं कर सकता। इस देश 
का राजनीतिक इतिहास सेवकों और त्यागियों से ओत-प्रोत है। 
इसमें कुछ ऐसी विशेषताएँ मौजूद हैं जो अन्य देशों में नहीं पाई 
जाती । यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति; प्राचीन रसम-रवाज़, भाषा 
की विभिन्नता, राजनीतिक डथल-पुथल तथा सामाजिक संगठन-- 
इनके कलश इस देश के राजनीतिक साहित्य में जो खरसता लाई 
जा सकती, वह योरप के अन्य देश के नसीब नहीं हो -सकती । 
मेरा अनुमान है कि भारतीय शासन-विधान अच्छे लेखकों के द्ाथ 
में पड़ कर हितोपदेश और पंचतन्त्र की कहानियों से भी अधिक 


प्राक्ृथन ों। 


रोचक बन सकता है। में यह स्वीकार करता हूँ कि इस ग्रन्थ में मुझे 
इतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई । जब तक शासन-बिघान, कहानी, तथा 
उपन्यास तीनों एक समान सरस न हो जाये तब तक में लेखक की 
प्रतिभा के पूर्ण नहीं समझता | योरप के कुछ राजनीतिज्षों ने इसमें 
सफलता प्राप्त की है । 


स्कूल तथा काल्लेज के विद्यार्थियों को यह अधिकार दिया गया हे 

कि वे परीक्षाओं में अपने विचार हिन्दी भाषा में स्पष्ट कर सके | 
इधर राष्ट्रीय आन्दोलन की बुद्धि के कारण आम जनता भी राजनीतिक 
साहित्य में रस लेने लगी है । हिन्दी के लेग्वकों का यह कत्तेव्य है 
कि वे इन दोनों आवश्यकताश्ों की पूर्ति करें। इससे न केवल 
साहित्य की वृद्धि होगी, बल्कि राष्ट्रीय भावना का भी श्रचार होगा । 
लोगों में राजनीतिक विषय की जानकारी बढ़ेगी। राजनीतिक साहित्य 
के मूल में उस देश का शासन-विधान होता है | किसी देश की सामा- 
जिक उन्नति अथवा अवनति की सच्ची कहानी वहाँ के शासन-विधान 
में मिलती है। यदि हिन्दू, मुसलमाव ओर ब्ृटिश इन तीनों कालों 
का रोचक शासन-विघान हमारे सामने आ जाय तो हमारी जानकारी 
कहीं अधिक बढ़ सकती है । परन्तु भारतीय शासन-विधान के लिखने 
वालों ने इन्हें देने का कष्ट नहीं किया। समय के अभाव तथा किसी 
विशेष परिस्थिति के आ जाने के कारण में भी इस अपराध का भागी 
हँ। प्रसंगवश स्थान-स्थान पर कुछ प्राचीन बातें आ गई हैं लेकिन 
में उतने से सन्तुष्ट नहीं हूँ। भारतीय शासन-विधान पर सभी ग्रन्थ 
इस्ट इंडिया कम्पनी के जन्म से ही आरम्भ हों, में इसका कायल नहीं 
हूँ । इन तमाम राजनीतिक जथल्न-पुथल के बाबजूद भारतीय संस्कृति 
वैसी ही बनी हुईं है जो आज से २४०० वर्ष पहले थी। हमारा 
दृष्टिकोण बहुत ही संकुचित है कि हम अपने सामाजिक संगठन का 
महत्व नहीं समझते | यदि शासन-विधान में इस विषय का समावेश न 
किया जाय तो काल्लेज और यूनिवर्सिटियों के विद्यार्थी एक बहुत ही 
उपयोगी विषय से वंचित रह जायेंगे । 
'विचार ग़लल हों अथवा सही क्लेकिन वे साफ़ होने चाहिये। 
भारतीय शासभ-विधान लिखते समय यदि लेखक ने इसे अपने 
सामने न रकखा तो उतके बिचारों में उल्लऋन की मरसरू'्रू दिखाई 
देगी | हिन्दोस्तान परतन्त्र होने के नाते कुद्च बटेन से और कुछ अपने 
आप शासित होता है। लेखक को अपनी दृष्टि दोनों देशों पर एक - 


थे आकीयथन 


सी रखनी पड़ती है | यदि हम किसी भारतीय ऐक्ट का अध्ययन 
करना चाहें तो हमें तुरन्त ब्ृठेन की कैबिनेट तथा पार्लियार्मैंट पर 
नज़र डालनी पड़ती है| कहने के लिये इस देश के राजनीतिक प्रश्न 
बृटेन की राजनीति से अलग समझे जाते हैं, परन्तु कार्य रूप में 
बटेन की सारी राजनीतिक कारेवाइयाँ हमारे देश को काफ़ी प्रभोवित 
करती हैं ।जिस राजनीतिक दल का पार्लियामेंट में बहुमत होता है 
उसी की सरकार भारतीय राजनीति को सँभालती है। भमारत-सरकार 
कोई स्वतन्त्र नीति नहीं रखती | इसका फ्रैसला ब्टेन की कैबिनेट में 
होता है। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर जितनी कड़ी नज़र गृह- 
सरकार की होती है उतनी भारत-सरकार की नहीं | भारत-सरकार 
जिन बातों का एलान करती है ध्सकी आज्ञा उसे भारत-मन्त्री से 
लेनी पड़ती है। तात्पय यह है कि भारतीय शासन-विधान लिखते 
समय बृटेन की राजनीति की अच्छी जानकारी होनी चाहिये। आँख 
मूद कर ऐक्ट के आधार पर जो ग्रन्थ लिखे जायेंगे वे सर्वथा नीरस 
ओर अपूर्ण होंगे । इसी प्रकार केन्द्रीय शासन की शक्ति को भी पह- 
चानना नितानत आवश्यक है। प्रास्तीय-स्वराज तथा स्वायत्त शासन . 
के बावजूद केन्द्रीय सरकार की शक्ति कम नहीं की गई है । वर्तमान 
संघ-शासन-विधान, जिसके अन्दर स्वराज विश्लेषण की ताईंद की 
गई है, शासन-सूत्र के एकीकरण में कोई खास परिवर्तन नहीं करता | 
कारयकारिणी विभाग के प्रधान शासकों के विशेषाधिकारों को देखते 
हुए एकीकरण की नीति भली भांति स्पष्ट हो जाती है। लेखकों को 
इस राजनीतिक कौशल पर विचार कर क़लम उठानी चाहिये। 
भारतीय संघ-शासन-विधान की शकल्न बैसी नहीं है जो संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका में दिखाई पड़ती है । 

भारतीय राजनीति इंगलेंड के साथ मिली हुई है । या हम यह 
कद् सकते हैं कि यहाँ के राजनीतिक प्रश्नों का सम्बन्ध सारे योरप 
की राजनीति से है। बृटेन और जमनी की मौजूदा लड़ाई के देखते 
हुये इसमें किसी को भी सन्देह नहीं हो सकता। एक छोटी-सी 
मिसाल से यह बात साफ़ हो जाती है कि वर्तमानन्तथा भविष्य में 
कोई"भी स्व॒तन्त्र अथवा परतन्त्र देश अपनी अलग राजनीति नहीं 
रख सकत। यदि योरप की वतमान लड़ाई आरम्भ न हुईं होती तो 
संघ-शासन विधान किसी न किसी शकल में पूरी तरह हिन्दोस्तान 
पर लागू हो गया होता। लेकिन इच्छा रखते हुये भी बृदेन इसे 


ग्राकुथन कक 


कार्यान्वित नहीं कर सकता | इसका परिणाम यह हुआ है कि केन्द्रीय 
शासन तथा स्वायत्त शासन की मशीन वही है जे। १६१६ ई० में 
बनाई गई थी । इन दोनों के बीच में प्रान्तों का शासन १६३५ ई० के 
संघ-शासन-विधान के अतुसार हो रहा है | इतनी उलमरनें होते हुये 
शासन-विधान लिखना बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना 
है| समूचे देश में कोई एक शासन-विधान कायोन्वित नहीं हो रहा 
है । नदी के बहाव की तरह इसकी अनेक घधारायें जगह-जगह पर 
जाकर समाप्त हो जातो हैं | पाठकों को यह सममने के लिये इस बात 
का काफ़ी ध्यान रखना होगा कि किस ऐक्ट के अनुसार किस त्षेत्र का 
शासन-विधान चल्नाया जा रहा हे | 

भारतीय शासन-विधान में समय-समय पर जे। परिवतन हुये हैँ 
उनका वेज्ञानिक अध्ययन किये बिना शासन का विकास नहीं समझा 
जा सकता | भारतीय राजनीविज्ञों में इस विषय में बड़ा मतभेद है 
कि किस ऐक्ट का कितना महत्व है। कुछ लोग १६१६ के शासन- 
सुधार को इंगलेंड के महान चाटर (82700 (॥07४७) से कम नहीं -: 
समभते | परन्तु एक दूसरी श्रेणी के लोग इसे कोई ख्नास महत्व नहीं 
देते। इसी प्रकार नवीन संघध-शासन-विधान पर लोगों की विभिन्न 
रायें हें। पक्षपात की दृष्टि से हम इसे अच्छा और बूरा दोनों कद्द 
सकते है । लेकिन जिसे शासन-विधान का गहराई के साथ निष्पक्ष 
भाव से अध्ययन करना है उसके सामने यह नीति काम नहीं दे 
सकती | साधारण लेग राजनीति को एक धोखे की ट्ट्ठरी भत्ते ही 
समझें, परन्तु यदि वे गहराई के साथ विचार करें तो उन्हें मालूम 
होगा कि मनुष्य के विचार की श्र खलाबद्ध सामग्री जितनी इस शास्त्र 
में मोजूद हे उतनी साहित्य के किसी भी अंग में नहीं मिल सकती । 
शासन-विधान मनुष्य की सामाजिक मनोधृत्तियों का एक कोष है। 
इंस्ट इंडिया कम्पनी का जो उद्देश्य १६०० ई० में था वही उद्देश्य बृटेन 
आज भी हमारे देश में रखता हे। दोनों की सामाजिक तथा 
राजनीतिक परिस्थितियों में महान्‌ अन्तर भले ही हो, लेकिन इनका 
सम्बन्ध आज ढीन शताब्दियों से एक सा चला आ रहा है । राष्ट्रीय 
उथल-पुथल्न के कारण यदि बृटेन ने अपने उद्देश्य-पूर्ति में कुछू.कमी 
की तो उसे किसी न किसी मांगें से पूरा ज़रूर किया: भारतीय 
शासन-विधान इस बात का प्रमाण हे कि हमारे देशवासियों को 
स्वतन्त्रता की कभी घोषणा नहीं की गई। संसार के श्रजातन्त्रवादी 


चें माकीथन 


देश बीसवीं सदी में इस अपमान को सहन नहीं कर सकते । यदि 
हिन्दोस्तान इसे सहन कर लेता हे तो इसका कारण इस देश की 
सामाजिक तथा आशिक परिस्थिति है । 

हमारे देश के शासन-विधान में एक ऐसी विशेषता है जो और 
देशों में नही पाई जाती । शासन के विकास का मुख्य उद्देश्य प्रजा 
की राजनीतिक स्वतन्त्रता की वृद्धि करना है| इस दृष्टि से जब दम 
अपने देश के शासन-विधान का अध्ययन करते हैं तो अपने आपको 
सदियों पीछे पाते हैं । यह स्पष्ट दिखाई पड़ता हे कि हमारी सामाजिक 
उन्नति का ख्रोत बहुत दी धीरे-धीरे बहता रहा है | राजनीतिक रुका' 
बटों के कारण इसे वे अवसर प्राप्त नहीं हुये जो अन्य स्वतन्त्र राष्ट्रों 
के मुक़ाबित होने चाहिये। सेकड़ों प्रयत्न करने पर भी हम घूम फिर 
कर उसी पुरानी जगह पर आ जाते हैं | अधिकारों का प्रतोभन दिखला- 
कर हमें संतुष्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब हम शांति- 
पूवेक विचार करते हैँ तो अपने आपको एक गोले चक्कर के चारों 
ओर घूमता हुआ पाते हैं । १६१६ में हमें यह आश्वासन दिलाया 
गया था कि अब हम स्वतन्त्रता की उस चोटी तक पहुँच गये हैं. 
जहाँ से हमें आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं हे । पुरे दस वर्ष भी 
बीतने न पाये कि सारी आशायें मिट्टी में मिल गईं। फिर वर्तमान 
संघ-शासन-विधान में वही पुरानी बात दुहराइ गईं | लेकिन देश के 
राजनीतिक वर्गा ने जब इसका अध्ययन किया तो उन्हें पता चला 
कि सेमर के फूल की तरह इसमें सुगन्धि का नाम भी नहीं हे । यदि 
एक ओर से हिन्दोस्तानियों को कुछ अधिकार प्रदान किये जाते हैं तो 
दूसरी ओर से वे छीन लिये जाते हैं । तात्पय यह हे कि हमारा 
राजनीतिक विकास उस चींटी की चाल की तरह हो रहा है जो धीरे- 
धीरे कुमारी अन्तरीप से हिमालय की चोटी पर पहुँचना चाहती हे । 

इस पुस्तक के लिखने में मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य विद्यार्थियों की 
एक बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करना है | शुरू से अन्त तक 
इस बात का ध्यान रकखा गया है कि भारतीय शासन-विधान के 
सम्बन्ध में ऊँची कक्षा के विद्यार्थियों को जिन जिन चोज़ों की 
आवश्यकता है उन्हें यथारथान उचित मात्रा में रक्खा जाय | साथ 
ही इसका भी ध्यान रक्खा गया है. कि विषय नीरस और दुरूद्ट न 
होने पायें। शासन-विधान को अधिक-से-अधिक रोचक बनाने का 
प्रयल किया गया है| जब तक कोई विषय कहद्दानी की तरह पाठकों 


अंकिथन छ 


के मस्तिष्क में नहीं बैठता तब तक वे उसके रस को नहीं समभते । 
इस्तीलिये प्रत्येक विषय को रोचक बनाने के लिये उसके ऐतिहासिक . 
विकास का विशेष रूप से ध्यान रक्‍खा गया है | शासन'विकास की 
एक भी धारा ऐसी नहीं हे जिसके पिछल्ले इतिहास पर विचार न 
किया गया है। | विद्यार्थियों के अतिरिक्त अन्य पाठकों की रुचि का 
भी ध्यान रक्‍्खा गया है । पुस्तक के। सरकारी ऐक्ट का संस्करण * 
मात्र नहीं बनाया गया है | हर बात के पूरे प्रमाण के साथ भारतीय 
दृष्टि से समझने की कोशिश की गईं है । किसी भी प्रकार का पक्षपात 
अथवा भदभाव नहीं किया गया है| निष्पक्ष भाव से जितनी सामग्री 
एकत्र हो सकी है उसी को अपनी बुद्धिकोशल के अनुसार रख दिया 
गया है | भाषा के सम्बन्ध में आरम्भ से ही मेरी यह नीति रही है | 
कि वह इतनी पुष्ट हो कि गम्भीर विचारों को ग्रहण कर सके | कुछ 
लोग इसे सरल हिन्दी कहेंगे ओर कुछ हिन्दोस्तानी। इन दोनों 
में चाहे जो भी नाम पसन्द हो, भाषा के कारण विषय की गम्भीरता 
को मेंने नष्ट नहीं होने दिया है । 


पाठकों की सुविधा के लिये अन्त में छुग्तकों की एक सूची जोड़ 
दी गई है । इन्हीं के आधार पर मेंने अपनी तुच्छ मेंट हिन्दी पाठकों 
के सम्मुख उपस्थित करने का प्रयत्न किया है | इनके अतिरिक्त कुल 
पत्र-पत्रिकाओं से भी सहायता ली गई है । में इन लेखकों तथा 
सम्पादकों का सर्वेधा ऋणी रहूँगा। इनके विद्वचापूर् ग्रन्थों से मुझे 
जे। सहायता मिलनी है उसका में अत्यन्त आभारी हूँ। अपने पृज्य 
गुरु डाक्टर बेनीप्रसाद का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर 
इस पुस्तक की भूमिका लिखने का इष्ठ किया है, में सबसे अधिक 
ऋणगणी हूँ। इतने पर भी पुस्तक में अनेक त्रुटियाँ मौजूद होंगी, जिन्हें 
पाठकगण खोज निकालने का कष्ट करेंगे। यदि मेरे इस प्रयत्न से 
पाठकों की रुचि भारतीय शासन-विधान के अध्ययन की ओर अग्रसर 
हुईं तो इतने लेखकों के ऋण से में अपने आपको बहुत कुछ मुक्त 
सममूंगा । 


६६78 ० ) गोरखनाथ क्रौबे 


भूमिका 


आजकल के हिन्दोस्तान का शाप्तन सम्बन्धी विकास इंगलेंड 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस और दूसरे देशों के राजनीतिक संगठन 
से बहुत कुछ मिन्न है। राजनीतिक गहराई की दृष्टि--जे। पश्चिमी 
देशों के सावजनिक जीवन की विशेषता थी, हममें न थी। हमारी 
'पढ्लिक लाइफ  (सावेजनिक जीवन या खिदमते ख़ल्‍्क) पर जल्दी 
आर बार-बार होने वाल्ली तब्दीलियों का बैसा असर कभी नहीं पड़ा 
जैसा और देशों के लोगों पर । लेकिन इसका मतलब यह नहीं है 
कि यहाँ की राजनीतिक तरक्की का ढंग नीरस या निस्सार रहा है । 
इसमें पर्वी लोगों और पश्चिमी राष्ट्र के मिलन का अनुभव है। उनके 
आपस में मिलने-जुलने की तसवीर आइने की तरह साफ़-साफ़ 
दिखाई देती है । १८६१ के बाद हिन्दोस्तान को शासन-पद्धति का 
विकास साम्प्रदायिक ढंग पर हुआ है। हिन्दोस्तानी समाज के बहुत 
से हिस्से के अलग-अलग बढ़ने की लगातार कहानी इसके अन्दर 
पाई जाती है । 

जिसे हिन्दोस्तानी राजनीति की थोड़ी भी जानकारी हासिल 
करनी है ओर जिसके अन्दर राजनीतिक कामों में हाथ बंटाने की 
इच्छा है उसके लिये हिन्दोस्तान की शासन-पद्धति का पढ़ना बहुत 
ही ज़रूरी है। इस मुल्क़ में अब ३ करोड़ से ज्यादे लोगों को वोट 
देने का इख्तयांर हासिल हो चुका है ओर राजनीतिक उन्नति इतनी 
हो चुकी है कि राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी और भी ज़रूरी 
हो जाती है। पं० गोरखनाथ चोबे एम० ए० ने इन दोनों जरूरतों को 
पूरा करने की कोशिश की है । हमें विश्वास है कि हिन्दी जबान- 


झ््‌ भूमिका 


थालों की राजनीतिक जानकारी के लिए यह किताब सब तरह से 
मदद देगी। इसमें लेखक ने हिन्दोस्तानी इतिहास और राजनीति 
दोनों का इतनी खूबी के साथ बयान किया है कि शासन-पद्धति ऐसा 
कठिन मजमून हर पहलू से सहल और साफ़ हो गया है । राजनीतिक 
संस्थाओं की बारीकियों और उनकी कमज़ोरियों का इतना अच्छा 
बणेन किया गया है कि पढ़ने वाले लेखक की मिहनत की तारीफ़ 
किये बेर नहीं रह सकते | होम गवनेमेंट, हिन्दोस्तान की सरकार 
ओर सूबों की सरकारों के काम करने के तरीके ओर इनके आपस 
के सम्बन्ध के बथान करने में लेखक को जे कामयाबी हासिल हुई है 
बह उसके बखूबी पढ़ने और सममभने का नतीजा है। १९३४५ के संघ 
शासन (फ़ेडरेशन) विधान की जाँच-पड़ताल में किसी भी तरह की 
तरफ़्दारी और खींचातानी नहीं को गई हैं । 

लोगों का खयाल है कि आजकल की अन्तराष्ट्रीय उलमानों की 
वजह से मौजूदा शासन-विधान की कोई अ्रहमियत नहीं है। केन्द्र 
ओर सात सूबों में शासन-विधान के स्थगित हो जाने से उनका ऐसा 
सोचना बहुत कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन आये दिन हमें इस पर 
विचार तो करना ही होगा । हुकूमत के मामल्ले में कितनी ही तब्दीलियाँ , ' 
क्यों न हो जाये, उसकी तवारीखी जानकारी के लिये तमाम पिछले 
तरीक़ों का जानना निहायत ज़रूरी है। ऐसी हालत में मौजूदा संघ- 
शासन की गहरी जानकारी हर हिन्दोस्तानी के लिये उसके राजनीतिक 
जीवन के वास्ते बहुत ही ज़रूरी है। आगे चल कर हुकूमत के जा 
तरीक़े काम में ्ञाये जायेंगे उनकी बुनियाद बहुत कुछ इसी पर रक्‍खी 
जायगी | विद्यार्थियों और दूसरे लोगों के लिये इसीलिये यह जरूरी 
है कि वे इसकी जानकारी पूरी तरह हासिल करें, ताकि मौक़ा आने 
पर वे मुल्क की तरकक्‍क़ी में कन्धा टेक सकें । 

स्थानिक शासन (,0०0 हशॉ-20०एश'॥९॥ा) ओऔोर गाँव की 
पंचायतों के महत्व को लेखक ने पूरी तरह समभा है | पंचायत पर 
एक अलग बयान लिखकर इसके फ़ायदे पर अच्छी रोशनी डाली 
गईं है। हिन्दोस्तानी हुकूमत के सभी पहलुओं पर नज़र डालते हुये 
ऐसा कोई सवाल नहीं उठता जिसका जवाब किताब के अन्दर मौजूद 
न हो | अगर कुछ पेचीदे सवाल पूरी तौर से बयान नहीं किये गये हैं 
तो इसकी वजह सिफ़ यही है कि हुकूमत का मजमून अपने दायरे 
से बाहर न जाने पाये कोई भी लेखक बड़ी-से-बड़ी किताब के 


भूमिका ट 


अन्दर तमाम पेचीदगियों को हल नहीं कर सकता। कचहरियां, 
स्वास्थ्य और सफाई, सरकारी आमदनी और खच्े तथा नौकरियाँ 
इनका अलग-अलग बयान किया गया है । देशी रियासतों की मौजूदा 
राजनीतिक हालत, हिन्दोस्तानी सरकार से उनका सम्बन्ध और 
उनकी आगे आने वाली हालत पर भी रोशनी डाली गई है । मतलब 
यह है कि हिन्दोस्तान की राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी के लिये 
बे तमाम बातें इसमें मोजूद हैं जे हर एक हिन्दोस्तानी के लिये ज़रूरी 
हैं। यह सौभाग्य की वात है कि अब हिन्दी में भी इस तरह की 
गम्भीर राजनीतिक किताबें लिखी जाने लगी हैँ | इसकी ज़बान बहुत 
ही साफ़ ओर सहल है। इसलिये पढ़ने वालों को किसी कठिनाई का 
सामना न करना पड़ेगा | 
राजनीति विभाग 
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बेनीपसाद 


१ सह, १६४१ ई० 


हितीय संस्करण की भूमिका 


४“ आधुनिक भारतीय शासन” के पहिले संस्करण की उपयोगिता 
को देखते हुये यह स्पष्ट है कि भारतीय शिक्षितवग अपने देश के 
शासज्ञ-विधान में अधिक रुचि लेने लगा है। लोगों में शासन 
सम्बन्धी बातों की जिज्ञासा बढ़ रही है । मेरे पास कितने ऐसे पत्र 
आये जिनमें यह सुझाव दिया गया कि अमुक-अमुक अ्रध्यायथ और 
बढ़ाकर पुस्तक अधिक विस्तृत कर दी जाय | मुझे खेद हे कि राज- 
नीति तथा नागरिक शाश्र के विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखते हुये 
ऐसा न कर सका । कुछ विद्वानों का यही निर्णय रहा कि अपने क्षेत्र 
में पुस्तक परिपूर्ण हे और इसमें किसी प्रकार के परिवततेन की 
आवश्यकता नहीं है । 

दूसरे संस्करण में पुस्तक को पूर्णरूप से सामयिक कर दिया 
गया है। भाषा सम्बन्धी त्रुटियों के सुधार पर विशेष ध्यान रखते 
हुये कितने द्वी नये वाक्य यथा स्थान घटाये बढाये गये हैँ । मूल विषय 
में कोई परिवर्तन नहीं है और अध्यायों के क्रम आदि पूवंवत्‌ रक्खे 
गये हैँ | चूँकि भारतीय शासन-विधान की रूप-रेखा में पहले से कोई 
अन्तर नहीं है, इसी लिये नये अध्यायों को जाड़ुकर पाठकों की भ्रम 
पं डालने के अतिरिक्त कोई लाभ नहीं। आशा है पाठकगण को 
इस दूसरे संस्करण में कुछ नई बातें अवश्य मिलेंगी । पुस्तक को 
छपने में काफी देर हुईं और विद्यार्थियों को इससे अनेक प्रकार की 


असुविधायें आईं । इसके लिये में क्षमाप्रार्थी हूँ। 
हिन्दू महिला विद्यालय 
प्रयाग ( गोरखनाथ चोबे 


जनवरी १६७५ 


तीसरे संस्करण को भूमिका 


भारतीय शासन के पठन-पाठन की जिश्नासा लोगों में कितनी 
बढ रही है, इसका अनुमान लेखक पुस्तक के संस्कर णों से करता 
है। आधुनिक भारतीय शासन' का दूसरा संस्करण एक वष में ही 
समाप्त हो गया | इस तीसरे संस्करण में केवल इतना संशोधन किया 
गया है कि सब बातें सामयिक कर दी गई हैं। १६४६ तक की 
भारतीय राजनीति की जानकारी विद्यार्थी अच्छी तरह कर 
सकते हैं । 

ऐसे समय में जब कि भारतीय शासन-विधरान हर पहलू से 
डाँवा-डेल है और कोई बात निश्चित नहीं है. शासन की ठोप्त व्याख्या 
स्वेथा असम्भव है। संघ-शासन की बुनियाद क्या है इसका स्पष्ट 
उत्तर 'तिधान-सम्मेलन! कीं सफलता पर निभर है | तब तक, 
विद्यार्थी इसी शासन-विधान की रूप-रेखा का अध्ययन कर। 
राजनीतिक उथल्न-पुथल शासन-विधान पर क्‍या असर डालती है-- 
इस कठिनाई को लेखक भलीभाँति महसूस करते हैं | यही बजह है 
कि भारतीय शासन-विधान कोई स्थाई रूप नहीं रखता । 


महिला-शिक्षा-परिषद्‌ 
इलाहाबाद गोरखनाथ चाबे 
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( ४ ) 
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शापन का विकास 


भारतवर्ष का क्षेत्रल्ल १८६०८६७४ वर्ग मील है जिसमें बृटिश भारत 
का क्षेत्रफल १०६६१७१ वर्ग मील और भारतीय 
,भोगोजिक . रियासतों का ७१२५०८ वर्ग मील है। बृटिश भारत में 
स्थिति. रृध्प८घर२७००० व्यक्ति तथा भारतीय रियासतों में 
६&२६७३००० व्यक्ति रहते हैं| उत्तर से दक्खिन तक 
इस देश की लंबाई २००० मील ओर चोड़ाई २४०० मील है। भारत- 
वर्ष स्वयं एक संसार है | सारे संसार का श्रमण करने पर भी इस देश में 
कुछ नवीनता दिखलाई पड़ेगी। समुचे देश की जनसंख्या लगभग ४० 
करोड़ के है। पिछले दस वर्षों में यहाँकी आबादी १५४ फ्री सदी बढ़ 
गई है। चीन के सिवाय यह देह संसार में सबसे बड़ा हैं| रूस को 
छोड़कर यह सारे योरुप के बराबर है। बृटेन के बराबर बराबर इसके 
श्यू टुकड़े किए जा सकते हैं । समुद्र के किनारों की लंबाई ४००० 
मील के लगभग है । इतना लंबा किनारा बहुत कम देशों को 
नसीब होगा । इन्हीं किनारों पर कराँची, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता ऐसे 
बन्द्रगाह हैं। 
बृटिश-साम्रोज्य में दुसरे दर्ज का शद्दर कलकत्ता इसी देश में मौजुद 
है । इसकी जनसंख्या २१२०००० है । संसार की सबसे पवित्र नदी 
गंगा इसी देश में बहती है। इसकी प्रशंसा वेदों के अ्रतिरिक्त यूनान 
के सबसे बड़े दाश्शनिक सुकरात ने भी की है। जिस बोद्ध धर्म को 


श्‌ आधुनिक भारतीय शासन 


गआ्राज भी संसार का आठवाँ भाग मान रहा है, उसका जन्मदातां 
भगवान बुद्ध इसी देश में पैदा हुए थे। कृष्ण ऐसे महापुरुष ने, जिसका 
दर्शन-शासत्र संसार की सभी भाषाओं में अनुवादित हो चुका है, इसी देश 
में जन्म लिया था | आज भी संसार का सबसे मद्दान्‌ व्यक्ति महात्मा गाँधी 
"यहीं निवास करते हैं।इन उद्धरणों से स्पष्ट हे कि इस देश में कोई ऐसी 
विशेषता है जो महान व्यक्तियों को उत्पन्न करती रहती है। समय के 
प्रवाह में यह देश आज पिछड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, परन्तु इसका 
पिछला इतिहास सोने के अक्षरों में ग्रमी तक हमारे सामने मोजूद है। 
विदेशियों ने भी मुक्त कंठ से इसकी प्रशंता की है। फ्रान्सीसी यात्री 
बरनियर लिखता है, 'यह हिन्दोस्तान एक ऐसा अथाह गड़ढ़ा है जिसमें 
संसार का अ्रधिकांश सोना ओर चाँदी चारों शोर से श्रनेक रास्तों से 
त्रा आकर जमा होता है, और जिससे बाहर निकलने का उसे एक भी 
रास्ता नहीं मिलता |” सम्भव है हमें फिर वे दिन देखने को मिलें । 


भोगोलिक दृष्टि से दिन्दोस्तान की स्थिति संसार के सभी देशों से 
अच्छी है । जापान की तरह यहाँ बार बार भूचाल और ज्वार भाटे 
नहीं आते। अफ्रीका की तरह यहाँ कोई रेगिस्तान नहीं है। इस देश 
की प्राकृतिक बनावट उस क़िले की तरह है, जिस पर दुश्मन का एक 
भी हमला काम नहीं कर सक्ता। उत्तर में २६००२ फ़ीट ऊँचा हिमालय 
पंत है। इतना ऊँचा पद्दाड़ संसार के किसी भी देश में नहीं पाया 
जाता | बाक़ी तीन तरफ़ अथाह समुद्र है। इन्हीं से सारे देश को पानी 
मिलता है। अन्तर्राष्ट्री दृष्टि से यह देश उस स्थान पर बसा हुश्रा है 
जहाँ से एंसार के सभी रास्ते गुज़रते हैं। यही कारण है कि एक समय 
यह देश संसार भर से तिजारत करता था । यहाँ की बनी हुईं 
चीज़ें दुनियाँ की बाज़ारों में चोगुनी क्रीमत पर बिकती थीं ।* सड़कों 
का समूचे देश में एक़ जाल सा फैला हुआ है । नदियों के कारण 
व्यापार में ओर भी आसानी पड़ती है । कच्चे माल की जो सुविधा इस 
देश में पाई जाती हैं वह किसी और देश में नहीं मिलती | यदि यहाँ 
का कच्चा माल बाहर जाने से रोक दिया जाय ते यारुप के कितने ही 
देश गरीबी से तबाह द्वो जायगे । यह देश संसार भर को जूट प्रदान करता 
है| दुनिया में जितनी चाय की खपत है उसका ६० फ़ीसढी यहीं पैदा 
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होता है। ६० फीसदी लाह संसार को यही देता है। इस देश को 
कच्चे माल का एक बहुत बड़ा कारख़ाना कहा जाय तो अनुचित 
न होगा । 

सारा देश सूबों ओर रियासतों में बैठा हुआ है। प्रत्येक हिस्सा अपनी 
अपनी विशेषताय रखता है । जिस प्रकार योरुप का एक निवासी अपने 
ही मद्दाद्वीप में दूसरे देशवासियों को बोली नहीं समझता, उसी तरह 
ट्िन्दोस्तान के एक हिस्से का रहने वाला दुसरे प्रान्त की बोली नहीं 
जानता । समूचे देश में २१५९ भाषाएँ बोली जाती हैं । इस देश की 
बदनसीबी यह है कि सब से उपजञाऊ होते हुए भी यह सब से गरीब 
है। अमेरिका, रूस ओर हिन्दोस्तान--ये तीनों संसार के सबसे घनी 
देशों में गिने जा सकते हैं । हिन्दी इस देश की मातृभाषा है। चीनी 
भाषा को छोड़कर इसके बोलने वाले संसार में सब से अधिक हैं। सारे 
भारतवष में १४०० संस्थायें हिन्दी प्रचार का काय॑ कर रही हैं । लगभग 
२३ करोड़ आदमी हिन्दी बोलते हैं। इस देश की जलवायु न अधिक 
ठंढी है और न गर्म | मध्यम दर्ज की गर्मी ओर सर्दी दोनों ही पड़ती 
हैं। साल में चार चार महीने के तीन मौसम द्वोते हैं| ये क्रमशः एक 
दूसरे के बाद आते रहते हैं ।मौसमों का इतना सुन्दर क्रम किसी और 
देश में नहीं पाया जाता । । 

ऊपर के वर्शन से स्पष्ट है कि इस देश की भोगोलिक परिस्थिति 
सवंथा अनुकूल है। उन्नति के सभी साधन प्रकृति ने इसे दे रक्‍खा है। 
नदी, पहाड़, कील, समुद्र ओर जंगल, इनसे न केवल यहीं के निवासी, 
बल्कि संसार के बहुत से लोग लाभ उठाते हैं। इस देश की अच्छी से 
अच्छी लकड़ी विदेशों में मेज दी जाती है | शारीरिक और मानसिक 
दोनों दृष्टियों से इस देश की जलवायु व्यक्ति के लिए. स्ंथा अनुकूल 
है। यहाँ का वातावरण धार्मिक विचारों से श्रोत-प्रोत है । यहाँ के 
निवासियों का जीवन सरल और उनके विचार उच्च द्ोते हैं। ग्रधिकतर 
व्यक्ति गाँवों में निवास करते हैं । इन्हीं के अनुकूल इस देश का सामा- 
जिक संगठन भी बनाया गया था, जो किसी न किसी रूप में आज भी 
दिखाई पड़ता है | आम-पंचायतें इस देश की सब से पुरानी संस्थायें हैं। 
ग्रंगरेज्ञी राज के पहले केन्द्रीय शासन कभी भी स्थानीय संगठनों में बाधा 
नहीं डालता था । पंचायतें स्वतंत्र रूप से राज्य करती थीं। सभी ज्षेत्रों 
में स्वतंत्रता की भावना दिखाई पड़ती थी | भोगोलिक स्थिति ने यहाँ के 
राष्ट्रीय जीवन को एक विशेष ढाँचे में ढाल दिया था | 
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के 


सर टामस रो १६१५४ ई० में जहाँगीर के दरबार में श्राया। तब से 
बराबर श्रेंगरेज़ों के आने का एक ताँता आरम्भ हुआ। 
छगरेजों का १६०० ई० में. एलिज़ाबेथ के समय में ईस्ट इंडिया- 
आझ्रगमन कम्पनी की स्थापना हुईं । इस कम्पनी का उद्देश्य 
हिन्दोस्तान से व्यापार करना था | इसी उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए तिजारती श्रेंगरेज़ इस देश में लगातार आते रहे | उस समय 
इस देश को राजनीतिक परिस्थिति काफ़ी श्रच्छी थी । औरंगज़ेब की 
मृत्यु तक, अर्थात्‌ सन्‌ १७०७ ई० तक यहाँ का शासन-्प्रबन्ध बहुत 
ही सुहढ़ और स्वप्रिय था । किसी विदेशी के दिल में यह ख़याल तक 
नहीं श्रा सकता था कि मुग़ल राज्य का सितारा किसी दिन अस्त हो 
जायगा | पुतंगीज़, फ्रान्सीसी, डच श्रोर अ्गरेज़ सभी अपनी अपनी 
तिजारत में लगे हुए थे । व्यापार में एक दूसरे को दबा देने के लिए 
इनमें आपस में छोटी-मोटी लड़ाइ्याँ भी होती रहीं । लेकिन हमें यह 
याद रखना चाहिए कि ये लड़ाइयाँ ओरंगज़ेब की मृत्यु के बाद आरम्भ 
हुई । मुग़लों में कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जो इतने बड़े राज्य को 
चलाता । केन्द्रीय शापन कमज़ोर होने लगा । प्रान्तों के सूबेदार और 
नव्वाब मनमानी करने लगे । 
इस बिगढ़ती हुई राजनीतिक परिस्थिति से विदेशियों ने पूरा पूरा 
लाभ उठाया। इनके आपसी मरगड़े दक्खिनी हिन्दोस्तान के कोने कोने 
में फैल गये । इिन्दोस्तानियों ने भी इनमें हिस्सा लिया। अन्त में अँगरेज़ों 
की विजय हुईं | १७५४७ ई० में ज्ञासी की लड़ाई ने इस बात का फ़ेसला 
कर दिया कि अरंगरेज़ भारतीय व्यापार में सर्वेर्वा हैं | १७६५ ई०७ में 
अगरेज़ों को बंगाल की दीवानी मिली । उन्हें यह अधिकार मिला कि 
वे बंगाल प्रान्त की मालगुज़ारी वधूल कर सरकारी ख़ज़ाने में मेज दे | 
इसके बदले में उन्हें कुछ हिस्सा दे दिया जाता था। अ्रभी तक अरंगरेज़ 
केवल व्यापारी समझे जाते थे, लेकिन १७६४ के बाद वे घीरे धीरे 
राजनीतिक मामलों में हाथ डालने लगे । ज्यों ज्यों इस देश का शासन 
प्रबन्ध कमज़ोर होता गया, अँगरेज़ों को राजनीतिक मामलों में हाथ 
बटाने का मौक़ा मिलता गया। परिणाम यह हुआ कि श्८॥७ ई० 
तक ईघ्ट-इंडिया कम्पनी हिन्दोस्‍्तान के एक बहुत बड़े हिस्से का मालिक 
बन गई । हिन्दोस्तानियों ने होश संभाला और १८४७ ई० में अपनी खोई 
हुई आज़ादी के हासिल करने का एलान किया | इसी को गदर के नाम 
से सूचित किया जाता है। हिन्दोस्तानी इसमें असफल रहे। १८१८ ई० 
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में ईस्ट-इंडिया कम्पनी तोड़ दी गईं | इंगलेंड की पालियामेंट ने भारतीय 
शासन का भार श्रपने हाथों में ले लिया | तब से आज तक यही पार्लियामेंट 
हस देश का शासन कर रही है। भारत की राज़सत्ता इसी के द्वाथ में 
दी गईं है | 


अमेरिका की शांसन-पद्धति को तरह भारतवंध का शासन-विधान एक 

या दो दिन में नहीं बनाया गया है। कहा जाता है 

ऐतिहासिक कि अमेरिका की शासन-पद्धति के २० मिनट में काई 

विभाग भी पढ़ सकता है। १४८३ ई० में चहाँ की शासन-पद्धति 

का निर्माण किया गया था। भारतवर्ध की शासन- 

पद्धति इतनी सूक्रम नहीं है। इसे समझने के लिए काफ़ी समय और सामग्री 

की श्रावश्यकता है | इसका विकास क्रमशः हुआ है। हिन्दू ओर मुसल«- 

मानी ज़माने में जो शासन-पद्धति यहाँ थी उसका वर्णन करना इमारी 

इस पुस्तक के बादर की चीज़ है। हमें केवल यही देखना है कि अ्रंगरेज़ी 

राज में जे शासन-पद्धति बनी उसका विकास केसे हुआ। किस समय 

यह शासन-पद्धति बनी, कब कब इसमें परिवतन किए गए. और वर्तमान 

. शासन-पद्धति किन सीढ़ियों से होकर श्राज स्थापित की गईं है। साथ ही 

हम यह भी देखेंगे कि नये शासन-विधान का स्वरूप कैसा है| इसमें कौन 
कोन सी त्रुटियाँ हैं | । 


भारतीय शासन-पद्धति के विकात का वर्णन करते हुए १६०६ ई० में 
३ दिसम्बर का ब्रिटिश सम्राद की ओर से एक विवरण प्रकाशित किया गया 
था, जिसका आशय निम्नलिखित है :-- 


४१७७४ ओर १७८४ ई० में जो क़ानून पास किए गये थे, उनका 
आशय हिन्दोस्तान में ईस्ट इंडिया कम्पनी की मातहती में एक सुब्यवस्थित 
शासन पद्धति की स्थापना करना था। १८२३ ई० के कानून ने भारते 
वासियों फे लिए. नोकरी आ्रादि का दरवाज़ा खोल दिया। श्८४८ के 
कानून ने भारतवष का शासन-प्रबन्ध कम्पनी के हाथ से सम्राट के हाथ 
में दे दिया । उसी समय जनता को बहुत से अधिकार, जो अभी तक 
मौजूद हैं, दिए गये थे। श्८३१ ई० के कानून ने प्रतिनिधित्व शासन 
की नीव डाली | १६०९ ई० के क़ानून के अनुसार भारतीयों के अधिकार 
की और भी बृद्धि हुई।” १६१६ के क़ानून ने भारतीय प्रतिनिधियों के 
शासन में बहुत बड़ा हिस्सा देकर यह स्पष्ट कर दिया कि क्रिस प्रकार वे 
पान्तीय स्वराज से बढ़ते बढ़ते पूण स्वराज ग्राप्त कर सकते हैं। १६१५ 
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ई० के शासन-विधान ने भारतवासियों के प्रान्तीय स्वतंत्रता की पूरी बाग- 
डोर सोंप दिया है । | 
अध्ययन की सुविधा के लिए भारतीय शासन के विकास के हम 
तीन भाँगों में बाँठ सकते हैं। पहले काल में कम्पनी केवल व्यापारिक 
संस्था थी। धीरे धीरे वह एक बहुत बड़े राज्य का मालिक बन 
बैठी। दूसरे काल में पालियामेंट ने शासन प्रबन्ध का मार अपने 
हाथ में ले लिया ओर एक दृढ़ केन्द्रीय शासन की स्थापना की। तीसरे 
काल में भारतवार्ियों के शासन-प्रबन्ध में थोड़ा बहुत अधिकार दिया 
गया | यही अधिकार आज प्रान्तीय स्वराज के नाम से सूचित किया 
जाता है | 
प्रथम काल ( १७४७ -- १८श्ट ) 
ऊपर कहां गया है कि ईस्ट-इंडिया-कम्पनी की स्थापना १६०० ई० 
में हुई थी | इसका उद्देश्य भारतवर्ष से केवल व्यापार करना था। कुछ 
लोगों की यह धारणा है कि आरम्भ में ही अगरेज्ों का उद्देश्य एक राज्य 
की स्थापना करना था, लेकिन यह बात सरासर गलत है। इंगलेंड 
श्रोर हिन्दोस्तान के इतिहास के देखते हुए, इस कथन के केाई भी 
स्वीकार नहीं कर सकता | दक्षिणी हिन्दोस्तान में कम्पनी ने श्रपना व्यापर' 
आरम्म किया। मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था। प्रान्तों के 
हाकिम मनमानी करने लगे थे। कम्पनी ने शासन की कमज़ोरी से काफो 
लाभ उठाया | उसके नौकर राजनीतिक मामलों में हाथ डालने लगे। 
धौरे घीरे उनकी तिजारत भी बढ़ती गई। इसलिए कम्पनी का दबदबा 
दक्षिण। हिन्दोस्तान में बढ़ने लगा। उधर १७६५ ई० में बंगाल की 
दीवानी ले लेने से कम्पनी को काफ़ी मुनाफ़ा होने लगा। उसे अपनी 
तिजारत में उत्तना फ़ायदा नहीं दिखलाईं देता था जितना बंगाल की 
लगान-वसूली में | प्रजा से मममाना धन वसूल करने में कम्पनी ने केई 
कसर बाक़ी न रक्‍खी | अब उसे इस बात का चस्करा लगा कि इसी तरह 
ओर भी सूबों में अधिकार प्राप्त किए जाएँ। नतीजा यह हुआ कि 
दक्खिनी हिन्दोस्तान में वर्षों तक तिजारत का बद्ाना लेकर लड़ाइयाँ 
चलती रहीं | 
ज्य की स्थापना ठो कम्पनी ने कर दिया लेकिन उसके पास शासन 
प्रबन्ध को सामग्री काफ़ी नहीं थी। बंगाल के गवनेर 
१७७३ इ० का ने ११ नवम्बर १७७३ ई० के एक पत्र में यह लिखा 
जाटर ऐपेक्ट कि “जो कुछ भी जगह कम्पनी के अधिकार में आ 
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गई है उसके प्रबन्ध का काई माकूल इन्तज़ाम नहीं है |” उसने यह 
भी प्रगठ किया कि जल्दों से जल्दी एक ऐसी मशीन बनानी चाहिए 
जिससे शासन का काय चलाया जाय | इंगलेंड की पालियामेंट ने १७७३ 
ईं० में रेग्यूलेटिंट ऐक्ट ( रि०एपॉकांग० 4 ) पास करके इहिन्दोस्तान 
में एक गवनर जनरल श्रीौर उसकी कोन्सिल के लिए विधान बनाया | 
कलकते में फ़ोट विलियम के स्थान पर एक न्यायालय भी इसी ऐक्ट के 
अनुसार स्थापित किया गया । मद्रास और बम्बई के गवर्नर अ्रपना सब 
काम गवनर-जनरल की सलाह से करने लगे। पालियामेंट को इस बात 
का अधिकार दिया गया कि वह कम्पनी के मामलों में हाथ डाल सके। 
गवर्नर जनरल के सलाह देने के लिए. ४ सदस्यों की एक सभा बनाई 
गई । इसका उद्देश्य यह था किजो कुछ राज्य कम्पनी के हाथ में आ 
गया है उसे अ्रच्छी तरह चलाया जाय | साथ ही और भी नई नई 
जगहें शामिल की जायें। 
१७८४ ई० में पिट इंडिया बिल पास किया गया। अब तक को 
ग्रफ डाइरेक्टस कम्पनी के कामों की देख रेख करते 
पिटथ्स इन्डिया थे, लेकिन इस ऐक्ट के अनुसार एक नये संगठन का 
बिल्ल १७८७ जन्म हुआ जिसका नाम बोड श्राफ़ कन्ट्रोल रक्खा 
गया। अब से कम्पनी की कारबाइयों की देख रेख 
बोर्ड आफ़ कन्ट्रोल और कोट आफ़ डाइरेक्ट्स दोनों करने लगे | यह 
भी कहा जा सकता है कि एक प्रकार से कम्पनी के लिए दोहरा शासन 
स्थापित किया गया। यह दोहरा प्रबन्ध श८५८ ई० तक चलता रहा। 
वैसे तो यह कहा गया कि १छण४ के कानून का उद्देश्य हिन्दोस्तान में 
ग्रच्छे शासन की नीव डालना है, परन्तु इसका उद्देश्य दिन्दोस्तान में 
अंगरेज़ी राज को और हृढ करना था। कोठ आफ़ डाइरेक्टस में थोड़े से 
सदस्यों की एक गुप्त सभा थी । हिन्दोस्तान के गहरे मामलों पर यही सभा 
विचार करती थी | शासन-प्रबन्ध का सार आने से कम्पनी की ज़िम्मेदारी 
ट्िन्दोस्तान में बढ़ती जा रही थी | गुप्त-समा के काम बड़ी ज़िम्मेदारी 
के थे ओर वे क्रमश; बढ़ रहे थे | बोड शआआफ़ कन्ट्रोल को यह अधिकार 
दिया गया कि वह इिन्दोस्तान के राजनीतिक मामलों में गहराई के 
साथ विचार करे ओर अपनी राय शु्त समा को दे। कम्पनी के अधिकारी 
हिन्दोस्तान में किसी तरह की लड़ाई या सुलह तब तक नहीं कर सकते थे, 
जब तक वे बोड आफ़ कन्ट्रोल से इसकी आज्ञा प्राप्त न कर लें | इस सभा में 
६ सदस्य थे। सम्राद ने इन्हें इसलिए नियुक्त किया था कि वे हिन्दोस्तान 
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के सारे मामलों की जानकारी रकखें और उन पर अपनी उचित राय दे। 
यह पहला ऐक्ट था जिसने पालियामें” को हिन्दोस्तान के राजनीतिक 
मामलों में हाथ डालने का अवसर दिया। यदि बोड आफ़ कन्ट्रोल ओर 
कोट आफ़ डाइरेक्ट्स में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता तो सम्राद इसका 
फैसला करता था | इस ऐक्ट के अनुसार सम्राट को यह अधिकार दिया 
गया कि वह गवनर जनरल को जब चाहे दिन्दोस्तान से वापस बुला ले । 
गवर्नर-जनरल और उसकी सभा को बहुत से अधिकार प्रदान किए गये | 
१७६३ ई० भें एक नया क़ानून पास किया गया। ईस्ट-इंडिया- 
कम्पनी को ही पूर्वीय देशों में व्यापार करने का अधिकार 
श्यश्३े का था | इस ऐक्ट में यह अधिकार कम्पनी को २० साल 
चार्टर पेक्ट के लिए और दे दिया गया। गवनेर-जनरल के अधि- 
कारों में ओर वृद्धि की गई। वह अपनी कौन्सिल के 
फ़ैसले को रद्द कर सकता था । सूबों के गवर्नर बिना उसकी आज्ञा के 
कोई लड़ाई या सन्धि नहीं कर सकते थे | १८०० ई० तक गवनर-जनरल 
और उसकी कोन्सिल जो कुछु नियम बनाते थे, अन्य प्रान्त के गवर्नरों 
को उनका पालन करना पड़ता था | उन्हें कोई क़ानून बनाने का अ्रधिकार 
न था। १८०० ई» में मद्रास प्रान्त के गवनर को यह अधिकार द्विया 
गया कि वह शासन को चलाने के लिए एक छोटी सी कौन्सिल द्वारा 
कानून बना सकता है। इसी तरह का अधिकार बम्बई के गबनर को 
$८०७ में दिया गया। श्यश्३े ई० में एक दूसरा नियम पार्लियामेंट 
ने पास किया जिसके अनुसार यह निश्चय किया गया कि भारतवषं भें 
कम्पनी जो कुछ राज्य स्थापित कर रही है उसकी राज-सत्ता सम्राट के 
हाथ में रहेगी | सारी अंगरेज़-जाति को यह आज्ञा दी गई कि जो चाहे 
हिन्दोस्तान से व्यापार कर सकता है। लेकिन चाय की तिजारत हिन्दो- 
स्तान में कम्पनी के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता था । कम्पनी 
को छोड़कर चीन से तिजारत करने की आराज्ञ। किसी को न थी। इसी 
कानून के अनुसार पहले पहल हिन्दोस्तान में बड़े पादरों का एक स्थान 
बनाया गया | पालियामेंठ ने यह निश्चित किया कि कम्पनी अपनी श्रामदनी 
में से एक लाख रुपया प्रतिवष शिक्षा के लिए ख़र्च करे | 
१८३३ ई० में ईस्ट इन्डिया कम्पनी को फिर बीस व के लिये 
अधिकार पत्र दिये गए | कम्पनी से चीन के साथ 
१८३३ का व्यापार की बपौती छीन ली गई | श्रब चीन के साथ 
खाटर पेक्ट व्यापार करने की आशा सभी हंगलैश्ढ निवासियों को 
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दे दी गई | टी० वी» मेकाले लिखता है, “कम्पनी से इस बपौती 
को तोड़ कर यह आवश्यक कर दिया गया है कि उसके संगठन में 
परिवर्तन किया जाय |” इस ऐक्ट में यह भी निश्चित किया गया कि श्रब से 
कम्पनी केवल एक ठेकेदार संघ्था की तरह रहेगी। लाड माले का कहना 
है कि, “१७८४ और १८५४८ ई७ के बीच में जितने भी ऐक्ट पास किए, 
गये उनमें श्य३३ ई० का नियम भारतीय सरकार के लिए सब से 
महत्वपूर्ण हे |” इसके अनुसार मुख्य ६ बातें निश्चित की गई :-- 

(१ ) चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार सभी श्रंगरेजों को एक 

समान मिल गया । 


(२ ) कम्पनी जितनी भी भूमि हिन्दोस्तान में अपने अधिकार में रक्खेगी 
उस पर एक मात्र अधिकार बृटेन के सम्राद्‌ तथा उनको औलाद 
का द्ोगा | । 

(३ ) बम्बई और मद्रास के गवर्नरों से क़ानून बनाने का अधिकार 
छीन लिया गया । केवल गवनर-जनरल और उसकी कोंसिल 
को यह श्रधिकार दिया गया कि वह सारे हिन्दोस्तान के लिये 

क़ानून बनाए । 

( ४ ) गवनर-जनरल की कौंसिल में एक सदस्य और बढ़ा दिया गया। 
तीन के बदले अब उसमें चार सदस्य हो गये। नये सदस्य का 
कार्य यह था कि वह गवनर जनरल को कानून बनाने में मदद 
दे | इसका नाम कानूनी मेम्बर ( [,8एछ9 (९०॥))४/ ) था। लाड 
मेकाले पहिला क्रानूनी मेम्बर बनाया गया। 

(५) भारतीय क्रानूनों में संशोधन करने के लिये लाड मेकाले को 
अ्रध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया गया | द 

( ६ ) दिन्दोस्तानियों को यह आश्वासन दिया गया कि इंस्ट-इन्डिया 
कम्पनी को नोकरी के लिये रूप, रंग, धर्म, जाति इत्यादि का 
भेद-भाव नहीं किया जायगा । 

इृज्ुलेएड से कोट आफ़ डाइरेक्टस और ईस्ट इन्डिया कम्पनी के 
बीच में कोई भी पतन्न-व्यवहार बिना बोर्ड आंफ़ कन्ट्रोल की जानकारी के 
नहीं हो सकता था | बंगाल का गवनर-जनरल सारे हिन्दोस्तान का गवर्नर- 
जनरल बना दिया गया। एक नई प्रेसीडेन्सी क्रायम करने के लिये, जिसकी 
राजधानी आगरे में हो, एक योजना बनाई गई | परन्तु दो बर्ष बाद यह 
विचार स्थगित कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर-जनरल को, जो कि अब 
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सारे हिन्दोस्तान का गवनर-जनरल द्वो गया था, बंगाल के लिए. एक 
सहायक गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार दिया गया । मद्रास श्रोर बम्बई 
के लिए दो पादरी नियुक्त किए गए। क़ानून बनाने का. अधिकार केवल 
गवर्नर- जनरल और उसकी कौन्सिल को देकर कानूनी श्रधिकार केन्द्रित 
कर दिया गया । केन्द्रीय शासन की शक्ति धीरे-धीरे बढ़ने लगी | 
१८४३ ई० के ऐक्ट के अनुसार ईस्ट इन्डिया कम्पनी व्यापारी 
संस्था के बदले राज्य करने वाली शक्ति मान ली 
१८४३ का गई | इस ऐक्ट के अनुसार कोठद आफ़ डाइरेक्टस के 
चार्टर पेक्ट. $८ सदस्यों में से ६ सदस्यों को नियुक्त करने का 
अधिकार सम्राट को दिया गया। गवनर-जनरल की 
कोन्धिल में एक सदस्य और बढ़ा दिया गया । इसके अ्रतिरिक्त क़ानून 
बनाने के लिए ६ विशेष सदस्यों की नियुक्ति की गई । बंगाल में एक 
लेफ्टीनेन्ट गवनर नियुक्त किया गया। इज्जलेण्ड में भारतीय कानूनों पर 
विचार करने के लिए एक कमीशन बनाया गया | सिविल सर्विस का दरवाजा 
सबके लिये मुक़ाबले की बुनियाद पर खोल दिया गया। 


उपरोक्त ऐक्ट को व्यतीत हुए अ्रभी पूरे पाँच साल भी न हुए थे 
कि ट्विन्दोस्तान में एक बहुत बड़ी क्रान्ति आरम्म हुईं। यह श्८४७ ई० 
के गदर के नाम से प्रसिद्ध है। इसके विषय में ऐतिहासिकों के भिन्न 
भिन्न मत हैं। कुंछ का कहना हैं कि यह एक सिपाही-विद्वोह था। 
लेकिन दूसरे लोग यह साबित करते हैं कि यह हिन्दोस्तान की आज़ादी 
की पहिली लड़ाई थी, जिसमें हिन्दोस्‍्तानियों ने तलवार और बन्दूक़ की' 
मदद से अपने मुल्क को आज़ाद करने का बीड़ा उठाया था | जो कुछ 
भी दो हिन्दोस्तानियों को हारना पड़ा । इज़ारों देश-वासियों और विदेशियों 
की जानें गई- | गदर ने इज्जलैएड की सरकार को चौकन्ना कर दिया | 
उसे यह विश्वास हो गया कि ईस्ट इन्डिया कम्पनी का शासन हिन्दो- 
स्तानियों के लिए उपयुक्त नहीं हे। यहीं से भारतीय शासन का दूसरा 
युग आ्रारम्भ होता है। 


द्वितीय काल (१८४८--१६१८ ) 
१८भत ई० में पालियामेन्ट ने एक नया ऐक्ट पास किया। मुग़ल 
राज्य का सितारा हमेशा के लिए ड्ूब गया । मुग़ल 


रंदश८ का सम्राट को वहिष्कृत कर दिया गया और उसकी सारी 
चाटर ऐक्ट शक्ति बृटेन के सम्राद्‌ को दे दी गई । ईंसुट इन्डिया 
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कम्पनी भारतीय शासन से अलग कर दी गई। इड्गडलेण्ड की पालियामेन्ट 
ने शासन की बागडोर अ्रपने हाथ में ले ली। उसने यदह्द घोषणा की कि 
अब से हिन्दोस्तान का राज्य सम्राट के हाथों में सुपु्द कर दिया जाता है । 
एक भारत मन्‍्त्री की नियुक्त की गई । बोड-आऋ-कन्द्रोल और कोट- 
आरफ़-डाइरेक्टस के सारे अ्रधिकार उसे दे दिए गये। १५ सदस्यों की 
कोन्सिल-आफ़-इन्डिया नामक एक सभा बनाई गई जिसका कार्य भारतीय 
शासन को चलाना और भारत मंत्री को सभी प्रकार से सहायता देना था । 
पालियामेन्ट हिन्दोस्तान के लिए सर्वेरर्वा बन बैठी। १८७६ ई० में जब 
महारानी विक्ठोरिया हिन्दोस्तान की साम्राशी हुई' तो यह बात और भी 


स्पष्ट कर दी गई । 
वैसे तो पालियामेन्ट ने भारतीय शासन की बागडोर अपने ह्वाथों 


में ले ली, परन्तु उसे भारतीय मामलों का तजुरबा बिलकुल न था। उसे 
हिन्दोस्तान के मामलों में कोई ख़ास दिलचस्पी न थी। इज्जलेण्ड स्वयम्‌ 
अपने घरेलू मामलों में लगा हुआ था । पार्लियामेन्ट के सामने आयर« 
लैए्ड ओर योरप की समस्‍यायें पड़ी हुई थीं। ऐसी दशा में यह सम्भव 
नहीं था कि वह ६००० मील दूर हिन्दोस्तान के शासन में दिलचस्पी 
लेती । पालियामेन्ट के सदस्य भारतीय रहन-सद्दन से परिचित नथे। 
ग्रावागमन की सुविधा भी आजकल जैसी न थी। हिन्दोस्तान में पाश्चात्य 
रहन-सहन अपना घर बना रही थी। इन्हीं सब बातों का विचार करते 
हुए पालियामेन्ट ने भारत मन्त्री की नियुक्ति को, ओर उसे यह आशा 
दी कि वह प्रति वर्ष हिन्दोस्तान के आ्िक तथा सामाजिक विषयों पर 
एक रिपोर्ट पालियामेन्ट के सामने पेश करे। उसे यह भी श्रादेश दिया 
गया कि वह हर साल हिन्दोस्तान की आय-व्यय का पूरा व्योरा पालिया- 
मेन्ट के सामने रक्खे। भारत मन्त्री की सद्दायता के लिए जे १५४ सदस्यों 
की एक कौन्तिल बनाई गई उसमें ८ सदस्यों को सम्राद ने और बाक़ी 
को कम्पनी के डाइरेक्टरों ने नियुक्त किया। यह भी तय किया गया कि 
यदि कौन्सिल ( [)48 (00प्राथ ) में कोई जगह ख़ाली दो तों उसकी 
भर्ती सम्राद करेगा । कोन्सिल के सदस्य तब तक नहीं हटाये जा सकते 
थे जब तक पालियामेन्ट की दोनों सभाएँ इसके लिए सम्नाद के सामने 
नम्न निवेदन पेश न करतीं | सदस्यों को राजनीतिक मामलों से अलग रखने 
के लिए यह आज्ञा दी गई कि वे पार्लियामेन्ट में नहीं बैठ सकते। 

कौन्सिल का काम भारत मन्त्री को सलाह देना था। यदि वह 
चाहता तो कौन्सिल के फेसले को रद्द कर सकता था| केवल भारतीय 
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एक साधारण सदस्य घोषित कर दिया गयां। श्८६१ ई० में पालियामेन्ट 
ने एक नया कोंसिल ऐक्ट पास किया, जिसके अनुसार एक अथ-सदस्य 
की नियुक्ति की गई। श्य७४ ६० में कोंसिल में एक और सदस्य बढ़ा 
दिया गया जिसके ज़िम्मे सरकारी इमारतों की देखरेख का काम सोंपा 
गया | कौंसिल का प्रत्येक सदस्य किसी विभाग का प्रधान होता था। 
गवर्नर-जनरल को यह अधिकार था कि वह कोंसिल के फ़ेसले को रद 
कर सके | 

१७७३ ई० के रेग्यूलेटिंग ऐक्ट से हिन्दोस्तान का शासन प्रबन्ध 
केन्द्रित होने लगा था। शासन का भार धीरे-धीरे केन्द्रीय सरकार के 
हाथों में आने लगा। प्रान्तीय सरकारों की शक्ति घटने लगी। प्रान्तों 
के गवर्नर केन्द्रीय सरकार के एजेन्ट मात्र रह गये। शासन-प्रबन्ध में 
प्रान्तीय सरकारों को यह आज्ञा थी कि वे गवनर-जनरल और उसकी 
कोंसिल के हुक्म की तामील करते रहें। साथ ही उन्हें हर मामले की 
सूचना केन्द्रीय सरकार के देनी पड़ती थी। प्रान्त की सरकारें, केन्द्रीय 
सरकार की आज्ञा के बिना क़ज़ नहीं ले सकती थीं। नये टैक्‍स लगाने के 
लिये उन्हें केन्द्रीय सरकार से आज्ञा लेनी पड़ती थी। कोई भी बिल 
गैवनंर की कोंसिल में तब तक पेश नहीं 'हो सकता था जब तक गवर्नर- 
जनरल की श्राज्ञान ले ली जाती। बिल पास हो जाने पर भी श्रणन्तिम 
निर्णय गवनर-जनरल का ही द्वोता था। एक राजनीतिश ने लिखा है, 
अधिक, राजनीतिक तथा कानूनी सभी दृष्टिेयों से १६०६ ई० के पहले 
केन्द्रीय सरक्रार की शक्ति बड़ी ह्वी ज़ोरदार थी।” प्रान्तों के शासक उसी 
की आशा पर चलते थे। वह किसी भी समय उनके अधिकार छीन 
सकती थी । 


धारा सभाओं का विकास 


शासन के द्वितीय काल में ( १८५८-१६ १८ ) धारा सभाओं का भी 
विकास हुआ। आरम्भ में कार्यकारिणी ओर धारा- 

श्प्ये३ का सभा में कोई अन्तर न था। जब कभी कोई क़ानून 
चाटर एक्ट बनाना होता तो गवर्नर-जनरल या प्रान्तों के गवर्नर कुछ 
विशेष व्यक्तियों प्रे सलाह ले लिया करते थे | श्८३३ ई० 

में पहिली बार एक कानूनी मेम्बर गवर्नर-जनरल की कौंसिल में भर्तों किया 
गया। यहीं से क़ानून . बनाने का काय कार्यकारिणी से अलग समझा जाने 
लगा। १८५३ ई०७ में ६ मेम्बर गवनर-जनरल की कोंसिल में और भर्ती 
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किये गये | इनका एक मात्र काम क़ानून बनाने में उसकी मदद करना था। 
इनमें दो बंगाल की बड़ी कचहरी ( 86702 ह5िपर7"९76 00प्राक ) के 
जज थे और बाक़ी मद्रास, बम्बई, बंगाल और आगरा की सरकारों द्वारा 
नियुक्त किये गये ये | यही सभा बढ़ते बढ़ते केन्द्रीय सरकार की घारा सभा 
बन गई । 
१्य६१ ई० के इंडियन कोंसिल ऐक्ट के अ्रमुसार ६ सदस्य और भर्ती 
किये गये | श्रर्थात्‌ कानूनी मामलों में गवनर-जनरल 
श्८य ११ का को सलाह देने के लिये सदस्यों की संख्या अब १५ कर 
खाटर पेक्ट दी गई। इनमें ६ सदस्य किसी सरकारी विभाग में काम 
नहीं कर सकते थे। कुछ हिन्दोस्तानियों को भी इसमें 
हिस्सा लेने का मोका मिला। इस ऐक्ट के अनुसार मद्रास ओर बम्बई 
प्रान्तों की सरकारों को क़ानून बनाने का वह अधिकार, जो श्८३३ ई० में 
उनसे छीन लिया गया था, पुनः प्रदान किया गया। लेकिन ये श्रधिकार 
नाम मात्र के थे। उन्हें कानूनी मामलों में बिलकुल स्वतंत्नता नहीं दी गई 
थी | गवनर-जनरल की आशा लेकर वे कोई क़ानून धारा-सभा में पेश कर 
सकते थे और फिर उसकी पुष्टि केन्द्रीय सरकार से कराते थे। लाड 
मेकडानल्ड के शब्दों में “प्रान्तीय धारा सभाएँ कानून बनाने के लिये 
छोटी-छोटी कमेटियाँ थीं।” उन्हें यह अधिकार न था कि वे करार्य-क्रारिणी 
के कामों में हस्तक्षेप कर | 
श्य६३ ई० में फिर एक इंडियन कॉंसिल्स ऐक्ट पास किया गया | 
इसके अनुसार केन्द्रीय धारा सभा में सदस्यों की संख्या 
श्य६२ का ११ से १६ कर दी गईं। ग्ेर सरकारी सदस्यों को संख्या 
चादर ऐक्ट बढ़ा दी गई। बड़ी-बड़ी संस्थाओं को इस बात का 
अवसर दिया गया कि वे अपनी इच्छानुसार धारा सभाश्रों 
के लिये लोगों के नाम सरकार के सामने पेश करं। यद्यपि सरकार उन्हें 
स्थान देने के लिये वाधष्य न थी, फिर भी उन्हीं में से लोग नियुक्त किये 
जाते थे। उस समय “चुनाव” की प्रथा न थी। अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों 
की भरती में प्रजा की राय ले ली जाती थी । 


१६०६ ई० के माल्वमिटो सुधार ने केन्द्रीय तथा प्रान्तीय धारा-सभाश्रों 

में और भी परिवर्तन किया। सदस्यों की संख्या और 
११०६ का मार्ते उनकी ज़िम्मेवारी पहले से अधिक कर दी गई । प्रान्तीय 
म्िटों खुधार  व्यवस्थापिका सभाओ्रों में गेर सरकारी सदस्यों की संख्या 
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बढ़ा दी गई | धारा-सभा के सदस्यों को अधिकार दिया गया कि 
वे सरकार से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, तथा बजेद के ऊपर वादाबिबाद 
कर सकते हैं। लाड' कज़न की नीति से भारतीय प्रजा बहुत ही नाराक्ष 
थी। १६०५ में बंगाल को दो टुकड़ो में बाँदने का जो प्रश्न उठाया 
गया था, उससे न केवल बंगाल की बल्कि सारे हिन्दोस्तान की प्रजा 
असन्तुष्ट थी। १६०५४ में अखिल-भारतीय कॉग्रेस कमेटी का श१ वाँ 
वाषिकोत्सव काशी में हुआ । इसमें बंगाल के टुकड़े करने की नीति का बुरी 
तरह खंडन किया गंया। १६०६ ई० में काँग्रेस ने अपने एक प्रस्ताव में यहद 


पास किया कि सम्पूर्ण देश की आवाज़ बृटिश शासन की नीति के विरुद्ध 
हे ।# 


असन्‍्तोष को दूर करने के लिये १६०६ ई० में बृटिश सरकार को 
भारतीय शासन में सुधार की आवश्यकता महसूस हुईं | चुनाव का सिद्धान्त 
भी इसी समय स्वीकार किया गया। मुसलमानों को प्रथक्‌ निर्वाचन प्रदान 
किया गया। धारा-सभा के सदस्यों को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वे 
सरकार के कामों की उचित टीका टिप्पणी कर सकते हैं। किन्तु अ्रभी तक 
भारतीय प्रजा को शासन की वास्तविक जिम्मेवारी नहीं दी गई थी। सुधार 
का जन्मदाता लार्ड माज्न स्वयं इस बात की ताईद करता है कि बृटिश 
सरकार की नियत यह कतई नहीं थी कि भारतीय प्रजा को शासन की 
ज़िम्मेवारी दी जाय | क्‍ 

इस सुधार के अनुसार वाइसराय की कार्यकारिणी सभा में ए 
हिन्दोस्तानी को भी स्थान दिया गया । सत्येन्द्रप्रसन्न सिनहा, जिन्हें आगे चल 
कर लाड की उपाक्ति दी गई, पद्ििले पहिल इसके सदस्य बनाये गये । प्रान्तों 
की कायकारिणी सभाओं में भी इसी प्रकार के स्थान निश्चित कर दिये गये । 
ऊपर कहा गया है कि भारतीय प्रजा के असन्तोष को दूर करने के लिये 
इस सुधार की योजना बनाई गईं थी । परन्तु इसका परिणाम सन्तोष-जनक 
नहीं हुश्रा। कार्यकारिणी पहिले की तरह कमज़ोर ओर विदेशी बनी 





रही। केन्द्रीय सरकार का दबदबा प्रान्तीय सरकारों पर कम न हुआ | 





*यह देखते डये कि देश के शासन में यहाँ के क्वागों का कोई ह्वाथ नहीं 
है और वे सरकार से जो श्रार्थनायें करते हैं उन पर उचित रूप से ध्यान 
नहीं दिया जाता है, इस कॉग्रेंस की राय है कि बंग-विच्छेद के विरोध में 
उच्च प्रान्त में जो वहिष्कार का आन्दोलन चत्माया गया वह न्याय संगत था 


झौर है । 
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भारत-मंत्री के अधिकारों में कोई कमी नहीं की गई। प्रान्तीय सरकारों 
को आर्थिक ज्षेत्र में थोड़ा भी इक प्रात्त न हुआ । अपने ख़ब के लिये उन्हें 
केन्द्रीय सरकार का मुंह ताकना पड़ता था । 


भारत में राजनीतिक असन्तोष ओर सहयोग की नीति $--- 


बृटिश राज्य की जड़ घीरे-घीरे मज़बूत होती जा रही थी। शासन 
के सभी ज्धित्रों में केन्द्रीय सरकार की शक्ति दृढ़ हो रही थी। इसका प्रभाव 
देश की आम जनता पर बहुत ही बुरा पड़ रहा था | हिन्दोस्तानियों के दिलों 
में अंग्रेज़ी राज्य के प्रति अश्रद्धा बढ़ती जा रही थी । देश में राष्ट्रीय भावना 
फैल रही थी | शासन की एकता, अंग्रेज़ी शिक्षा, अंग्रेज़ी साहित्य और इतिहास, 
आवागमन की सुविधा, तथा सबसे बढ़ कर अंग्रेज़ी भाषा ने राष्ट्रीयतां को 
आगे बढ़ाया। पाश्चात्य देशों की धजातन्त्र भावना तथा योरप और अमेरिका 
आदि स्वतन्त्र देशों के इतिहासों ने हिन्दोस्तानियों के दिलों में वतमान राष्ट्रीय 
जीवन का संचार किया। आरम्भ में यह भावना एक छोटे से दायरे में 
सीमित थी, लेकिन अ्रब उसका ज्षेत्र धीरे-धीरे बढ़ने लगा | जिस कंग्रेस की 
नीव श्रंग्रेज़ी सरकार से छोटी-छोटी बातों की माँग पेश करने के लिये डाली , 
गई थी वही काँग्रेस अ्रग्रेज़ी सरकार से टक्कर लेने का दावा करने लगी। ., 

अंग्रेज़ी शासन का प्रभाव हिन्दोस्तानियों पर क्‍या पड़ रहा था, इसका 
ज्ञान अ्रग्नेज़ों को पूरी तौर से नथा। ज्यों-ज्यों अँग्रेज़ी शासन दृढ़ होता 
जाता था, और शासन की मशीन शान्ति उत्पन्न करती जाती थीं, त्यों-त्यों | 
हिन्दोस्तान में . राष्ट्रीयता की लददर बढ़ती जा रही थी। देश में नई-नई 
समस्‍यायें पैदा होने लगी थीं | 


एक ओर देश में राष्ट्रीया। की लद्दर फेल रही थी, परन्तु दूसरी ओर 

ब्रिटिश सरकार अपनी नीति को बदलने के लिये तैयार न थी। वह नहीं 
चाहती थी कि शासन में अधिक से अधिक हिन्दोस्तानियों का हाथ हो । 
इसलिये उसने सहयोग! की एक नई नीति का श्राश्रय लिया | इसका तात्पय 
यह था कि कुछ थोड़े से हिन्दोस्तानियों को शासन प्रबन्ध में शार्मिल कर 
लिया जाय | बड़ी-बड़ी सरकारी नौकरियों में इने-गिने हिन्दोस्तानी भर्ती कर 
लिये गये | गवनेरों तथा गवरनर-जनरल की कारय-कारिणीं सभाश्रों में 
हिन्दोस्तानियों की संख्या कुछ ओर बढ़ा दी गई। समय-समय पर धारा 
सभाश्रों में भी हिन्दोस्तानियों की संख्या बढ़ाई गई । परन्तु केवल सहयोग” 
की नीति से हिन्दोस्तानी सनन्‍्तुष्ट नहीं हो सकते थे | इस नीति की विफलता 
ज़ाहिर भी द्ोने लगी। 
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इसी बीच १६१४ में योरप में एक मयंकर युद्ध आरम्भ हुआ | इस बड़ी 
लड़ाई ने सब का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया । 
१६१७ का. दिन्दोस्तानियों ने दिल खोल कर बृटिश सरकार को 
घे।षणा पत्र॒ मदद की। राजा-महाराजाबों ने भी घन और जन दोनों 
से सरकार की मदद की । हिन्दोस्तानी सिपाहियों ने इज्ञलेंड श्रोर 
फ्रांस में जिस बीरता का परिचय दिया उसकी सराहना अग्रेज़ों ने 
भी की है। बृटिश सरकार ने यह मान लिया कि इिन्दोस्तानियों ने ऐसे 
कठिन समय में उसकी मदद की | बृटिश अ्रधिकारी लड़ाई के 
ज़माने में यह एलान कर चुके थे कि “यह लड़ाई संसार में एकता, 
स्वतन्त्रता और स्वावलम्बन के लिये लड़ी जा रही है।” इन शब्दों को 
सुन कर हिन्दोसस्‍्तानियों के दिलों में बड़ी-बड़ी आशाये पैदा हो रही थीं | 
मांटेगू साहब ने, जो कि उस समय भारत मंत्री थे, अ्रपनी सहानुभूति 
दिखलाने के लिये २० अगस्त सन्‌ १६१७ ई० को एक घोषणा की । इसका 
आशय यह था कि हिन्दोर्तानियों को क्रमशः स्वतन्त्रता की श्रोर बढ़ने का 
श्रवसर मिलता जायेगा | घोषण। पश्र इस प्रकार था १-- 

“बृुटिश सरकार की यद नीति है, ओर उससे भारत सरकार पूरी तरह 
सहमत है, कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का सम्पर्क 
उत्तरोत्तर बढ़े ओर उत्तरदायी शासन प्रणाली का धीरे-धीरे विकास हो, 
जिससे अधिकाधिक प्रगति करते हुये स्वशासन-प्रणाली भारत में स्थापित 
हो ओर वह बूटिश साम्राज्य के एक अंग के रूप में रहे | उसने यह ते 
कर लिया है कि इस दिशा में, जितना शीघ्र हो, ठोस रूप से कुछ कदम 
आगे बढ़ाया जाय । मैं इतना और कहूँगा कि इस नीति में प्रगति सीढ़ी दर 
सीढ़ी होगी। बृटिश सरकार और भारत सरकार द्वी जिनके ऊपर भारतीयों 
के हित और उन्नति का भार है, इस बात के निर्णायक होंगे कि कब और 
कितना कृदम आगे बढ़ाना चाहिये। वे एक तो उन लोगों के सहयेग को 
देखकर दी आगे बढ़ाने का निश्चय करेंगे जिन्हें इस तरह सेवा का नया 
अ्रवसर मिलेगा, श्रोर दूसरे यह देखा जायगा कि किस हृद तक उन्होंने 
अपनी जिम्मेबारी को ठीक ठीक श्रदा किया हैं और उन पर कितना 
विश्वास किया जा सकता है। पालियामेंट के सामने जो प्रस्ताव पेश 
होंगे उन पर साव॑ंजनिक रूप में वाद-विवाद करने के लिये पर्याप्त समय 
दिया जायगा |” 

न्दोस्तान के राजनीतिक इतिहास में इस घोषणा पत्र के एक 
महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। यहाँ से भारतीय स्वतंत्रता का आरम्भ 
श्र० भा० श[०--३ 
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माना जाता है। यद्यपि इसका अद्वग्श' पालन नहीं किया गया, फिर भी 
भारतीय प्रजा का एक वर्ग इसमे काफ़ी सन्तुष्ठ रहा | यहीं से शासन के 
विकास का तीतरा युग आरम्भ होता है| 


तृतीय काज्न (१६१६- १६४१) 

भारत मंत्री मांठेग्यू साइब हिन्दोस्तान आये और वाइसराय लाड 
चेम्पफ़ोड के साथ सारे हिन्दोस्तान का भ्रमण किया । 
१६१६ ई० का इसके बाद दोनों ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इसी 
शासन सुधार रिपोर्ट के आधार पर पालियामेंट ने १६१६ ई० में एक 
कानून पास किया, जिसके अनुसार भारतीय शासन में 
निम्नलिखित परिवतंन किये गये :-- द 
१--धारा-समाश्रों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। प्रजा, के 
प्रतिनिधियों की संख्या नामज़द सदस्यों से अधिक कर दी गई | मताधिकार 
का छ्ेत्र और भी व्यापक कर दिया गया। केन्द्रीय और प्रान्तीय दोनों धारा 
उभाश्रों को सरकार की टीका-टिप्पशी करने का श्रधिकार दे दिया गया | 

बजेट के ऊपर विचार करने का अधिकार भी उन्हें प्रदान किया गया। 
२---प्रान्तों में दोहरे शासन (॥)797८ए ) की नींव डाली गई । 
केन्द्रीय और प्रान्तीय विषयों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया | इसके 
अतिरिक्त प्रान्तीय विषयों को फिर दो हिस्सों में बाँठ गया | एक कोटि में . 
( ॥0४णार्शाश+ठत 8प्री-]००७ ) वे विषय थे जिनमें भारतीय मंत्रियों की 
पूरी ज़िम्मेवारी थी। वे इन विषयों में स्वतंत्रता पूवक कार्य कर सकते थे 
और अपने कार्य के लिये प्रान्तीय धारा सभा के प्रति उत्तरदायी थे। स्वायत्त 
शासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई इत्यादि विषय इनके अधिकार में दिये गये 
ये। दूसरे प्रकार के विधध ( ६ि९४००ए०व हपा)ं००४७ ) वे थे जो गवर्नर 
की कार्यकारिणी को रुपे गये थे | इनके लिये कार्यकारिणी के सदस्य धारा- 
सभा की मातहृती में न दोकर गवनर के प्रति ज़िम्मेवार होते थे | शान्ति, 
कानून, भूमिकर, आय-व्यय इत्यादि आवश्यक विषय कायकारिणी के 
द्वा्थों में दिये गये थे। इस ऐक्ट के अनुसार केन्द्रीय शासन में किसी 
प्रकार का परिवतन नहीं किया गया | इसकी शक्ति पहले की तरह बनी रही। 
घरेलू सरकार पर भी इत क़ानून का असर पड़ा | इंडिया कोंसिल के 
सदस्यों की संख्या ८ और ११५ के बीच में निश्चित कर दी गईं। इसके 
आधे सदस्य ऐसे होने चाहिये जो कम से कम १० वर्ष तक हिन्दोस्तान में 
रह चुके हों। कॉंसिल की आयु ५ वर्ष निश्चित कर दी गई। श्रव तक भारत 
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मंत्री की तनख़्वाह भारतीय ख़जाने से दी जाती थी, परन्तु शस ऐक्ट के 
अनुसार यह निश्चत किया गया कि उसे अंग्रेज़ी ख़ज़ाने से तनख्वाह दी 
जाय। उसके दफ़्तर का बाकी ख़च भारतीय ख़ज़ाने से ही दिया जाना- 
निश्चित किया गया। ऐसा इसलिये किया गया कि पालियामेंट भारतमन्री 
की कारवाहयों पर कड़ी नज़र रक्‍्खे। इंगलंड में एक नये अफ़सर की 
नियुक्ति कौ गई जिसे हाई कमिश्नर कहा जाता है।इस अफ़सर की 
ज्ञिम्मिवारी भारतीय सरकार के प्रति कर दी गई। इस ऐक्ट में यह भी बात 
साफ़ कर दी गई कि १० वष बाद एक कमीशन नियुक्त किया जायेगा जो 
इस बात का पता लगायेगा कि अब हिन्दोस्तानियों को कितनी आजादी 
मिलनी चाहिये | 
१६१६ ई० के सुधार से हिन्दोस्तानी सनन्‍्ठुष्ट न थे। नरम दल वालों ने 
तो इसका स्वागत किया, परन्तु देश की सबसे बड़ी 
सत्याग्रह राजनीतिक संस्था, काँग्रेस ने इसका पूर्ण वहिष्कार किया। 
छानन्‍दोलन पिछली लड़ाई के कारण चीज़ों का दाम बढ़ने लगा। 
पानी न बरसने से फ़लल भी ख़राब हो गई थी। इधर 
इिन्दोस्तानी मुसलमानों को यह पूरी उम्मीद थी बड़ी लड़ाई में विजयी होने 
के पश्चात्‌ मित्र सरकार ( 68 ) टर्की के सुल्तान को फिर वही दर्जा 
दे देगी जो लड़ाई के पहले उसे प्राप्त था। तात्पय यह है कि हिन्दोस्तान 
में बृटिश सरकार के प्रति असन्तोष के सारे कारण इक्ट्रे हो गये थे। 
१६२१ में महात्मा गाँधी ने मुहम्मद अली और शौकत अ्र॒ली को साथ लेकर 
सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ किया। ख़िलाफ़त आन्दोलन काँग्रेस सत्याग्रह 
के साथ जोड़ दिया गया। नरम दल वालों ने कॉसिल के चुनाव में हिस्सा 
लिया श्रोर शासन को चलाना आरम्म किया | परन्तु सितम्बर १६२१ ई० 
में उन्होंने भी एक प्रस्ताव द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय शासन 
में पुनः छुधार दोने चाहिये । 
अहिंसा की नीति पर सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ किया गया । देश भर 
में इस बात का प्रचार किया गया कि सरकार को कोई टेक्स न दे; सरकारी 
कानूनों का बहिष्कार किया जाय| इसका उद्देश्य यह था कि सरकार को इर 
प्रकार से असफल साबित कर दिया जाय। यद्यपि आन्दोलन की नीति. 
में हिंसा का कोई स्थान न था, फिर मी परिणाम भयंकर हुआ। गोरख- 
पुर ज़िले में चोरी-चोरा नामक स्थान पर सत्याग्रद्दियों ने २१ पुलिस के 
सिपाहियों को जान से मार डाला। कांग्रेस में एक ऐसा दल उठ खड़ा हुआश्रा 
लो कॉसिल के चुनाव में द्िस्सा लेना चाइता था| इसका नाम 'स्व॒राज दल! 
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था । देशबन्धु चितरंजन दांस और पंडित मोतीलाल नेहरू इसके नेता थे | 
यद्यति केन्द्रीय घारा-सभा में इनका बहुमत न हो सका. परन्तु प्रंन्‍्तीय धारा- 
सभाओ्रों में इन्हें श्रच्छी सफलता मिली | बंगाल और मध्यप्रान्त में इनका 
बहुमत रहा | फिर भी शासन में रोड़े श्रटकाने की ने.यत से इन्होंने मन्त्रिपद 
ग्रहण करने से इनकार कर दिया | एक ही प्रध्ताव में मन्न्रियों का वेतन घटा 
कर २ रुपया सालाना कर दिया गया। ऐसी दशा में शासन. का कारय रुक 
गया और विवश होकर गवर्नरों को १६१६ के देघ शासन प्रणाली का श्रन्त 
करना पड़ा | 


(० मोतीलाल नेहरू ने सरकार को इस बात की सलाद दी कि अंग्रेज़ 
श्रौर हिन्दोस्तानी दोनों प्रकार के कुछ राजनीतिश किसी गोलमेज्ञ सभा में 
बुलाये जायें और उसमें इस बात का फ़ेसला हो कि हिन्दोस्‍्तानियों को किस 
प्रकार ज़िम्मेवार शासन दिया जाय | बृटिश सरकार अभी द्वाल के बने हुए 
शासन प्रबन्ध को बदलना नहीं चाहती थी। परन्तु वह इस बात के लिये 
तैयार थी कि एक कमेटी नियुक्त की जाय जो यह राय दे कि १६१६ के 
शासनविधान के अन्दर कोन-कौन सी तब्दीलियाँ की जा सकती हैं। मुद्दिमान 
कमीदी ( )प्रतांएा47 (!०णग०८ ) के बहुसंडया सदस्यों ने यह राय 
ज़ाहिर की कि शासन प्रअन्ध अच्छी तरह चल रहा है श्रोर अ्रभी इसमें 
तब्दीली की कोई जरूरत नहीं है'। इसके विपरीत श्रल्पसंडयक दल ने यदद 
तै किया कि देघ शासन (0 एध'०)ए ) अत्यन्त दूषित है इसलिये सम्पूण 
शासन विधान तब्दील होना चाहिये ); १६२५ ई० के सितम्बर महीने में 
यह बात निश्चित की गई कि बृटिश सरकार एक गोलमेज़ सभा बुलायेगी । 


देश में शासन के प्रति असमन्तोष बढ़ता जा रहा था। बृटिश सरकार 

ने भी यह ते कर लिया कि भारतीय शासन में सुधार 

साहइमन होने चाहिये | इस स्थान पर इमें यह याद रखना 

कमीशन चाहिये कि(३६ १६ ई० के ऐक्ट के अनुसार बृटिश सरकार 

१६६६ ई० में स्वयं इस बात की जॉच करती कि 

ईिन्दोस्तानियों को और कौन कौन से अधिकार देने चाहिये। परन्तु दो वष 

पहले द्वी ८ नवम्बर सन्‌ १६२७ ई० को हिन्दोस्तान के गवनर-जनरल लाड्ड 

इरविन ने इस बात को घोषणा की कि पार्लियामेंट ने एक “कमीशन नियुक्त 
किया है जो निम्नलिखित बातों की जाँच करेगा :--- 


१--१६१६ ६० का शासन विधान किस प्रकार काम कर रहा है | 
२--हईिन्दोस्तान में शिक्षा की प्रगति कैसी है !- 
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३--किस हृद तक हिन्दोस्तानी इस बात के योग्य हैं कि उन्हें एक 
जिम्मेवार शासन दिया जाय। क्‍ 
४--प्रान्तीय धारा सभाओं में बढ़ी सभा का बनाना कहाँ तक अच्छा 
द्ोगा | 
$--भारतीय रियासतों श्रोर बृटिश प्रान्तों में सम्बन्ध केसे स्थापित 
किया जाय | क्‍ 
कमीशन को इन्हीं बातों की जॉच करके अपनी राय क्लादिर करनी थी। 
सर जान साइमन इस कमीशन के सभापति थे । जिस समय कमीशन की नियुक्त 
हुईं थी उसी समय १६२१७ ई० में कॉग्रस ने इस बात का एलान किया कि 
पूर्ण स्वराज्य इसका एक मात्र उद्देश्य है। देश के सभी राजनीतिक दलों ने 
यह निश्चय क्रिया कि पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करनी चा द्विये | जिस समय देश 
में राष्ट्रयवाी की लद्दर इतने ज़ोरों पर थी उसी समय साइमन कर्म'शन ने 
अपना काय आरम्भ किया | सबसे बड़े मार्क की बात तो यद्द थी हि इसमें एक 
भी हिन्दोस्‍्तानी शरीक नहीं किया गया था। एक सज़न ने इसे “ सफ़ेद 
कमीशन ! घोषित किया है। हिन्दोस्तानियों के इस तिरस्कार से देश में 
खलबली सी मच गई। चारों औझोर से इसका बायकाट आरम्भ हुआ । कॉग्रेस 
के नरम और गरम दोनों दलों ने एक स्वर से हसका बायकाट किया। सर 
जान साइमन ने इस बात का आश्वासन दिया कि वे केन्द्रीय और प्रान्तीय 
कमीटियों से पूरा सहयोग करेंगे, फिर भी कोंग्रेस की नीत पर इसका कोई 
श्रसर नहीं पड़ा । लेजिस्लेटिव असेम्बली ने कमीशन के बायकांट का एक 
प्रत्ताव भी पास कर दिया | 


इस विकट राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए लाड इरविन ने ३१ 
अक्टूबर सन्‌ १६२६ ६० को सम्राट की ओर से एक घोषणा 

इरविन की की । इसमें उन्हेंने यह कहा कि पालिंयामेंट ने यद्द निश्चय 
घेाषणा किया हेकि कमीशन की रिपोर्ट के बाद हिन्दोस्तान के 
राजनीतिक नेता एक गोलमेज़ सभा में बुलाये जायेंगे और 

वहाँ उनकी राय ली जायेगी । लिब्रल दल वालों को इससे कुछ सन्‍्तोप हुश्रा, 
परन्तु काँग्रेस सन्तुष्ट न रही | १६१५६ ई०» में दिसम्बर के महीने में काँग्रेत का 
वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ | इसमें एक प्रश्ताव पास किया गया कि 
काँग्रेत गोलमेज़ सभा का बायक्राट करती हे और महात्मा गाँधी को इस बात 
का अधिकार देती है कि वे सत्याग्रह आन्दोलन श्रारम्भ कर दें | १६३० ई० 
के मार्च के महीने में सत्याग्रह की आग सारे देश में फैल गई। साल भर तक 
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श्रान्दोलन बड़े ज़ेरों से चलता रहा । महात्मा गाँधी तथा ओर बड़े बड़े नेता 
उठा कर जेलों में हाल दिये गये | इनके अतिरिक्त हज़ारों ग्रादमी जेल भेज 
दिये गये । 


जिस समय सत्याग्रह आन्दोलन इतने ज़ोरों पर था, उसी समय १६३० ई० 

के जून के महीने में साइमन कमीशन की रिपोट प्रकाशित 

साइईमन  हुई। देश के किसी भी दल ने इसे पसन्द नहीं किया। 

कमीशन की कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में संघ शासन की आवश्यकता 

रिपेड को निरथंक्र साबित किया था। उसका यह विचार था कि 

फ़िलद्दाल हिन्दोस्तान में संघ शासन की कोई आवश्यकता 

नहीं है| उसने प्रान्तीय स्त्रराज्य ( स्‍20 शांग्रलंशो 2 प्राए70गज ) को एक 

योजना पेश की थी। केन्द्रीय शासन में परिवतन की चर्चा तक नहीं की 

गई | £ जुलाई सन्‌ १६३० ई० को वाइसराय लाड इरविन ने धारा सभा के 

सामने यह घोषित किया कि गोलमेज़ सभा एक बहुत ही उपयोगी चौज़है और 
हिन्दोस्तानियों को उसमें द्स्सा लेना चाहिये | 


१२ नवम्बर सन्‌ १६३० ई० को सम्राट पंचम जाज ने गोलमेज़ सभा का 

उद्घाटन किया। रेम्ज्े मेकडानेल्ड, जोकि उस समय 

पहली. इंयलड के प्रधान मंत्री थे, सभा के सभापति बनाये गये। 

गोवमेत़. पहली ही बैठक में भारतीय राजाओं ने इस बात की इच्छा 

समा प्रकट की कि वे सभी प्रकार से आरतीय संघ शासन के 

लिये तैयार हैं) सभा में बहुत सी कमेटियाँ बना दी गई 

और अलग अलग मसलों पर उन्हें विचार करने का काम सौंपा गया (१६ 

जनवरी सन्‌ १६३१ ई० को गोलमेज़ सभा का काय समाप्त किया गया | 

प्रधान मंत्री ने श्रपने अन्तिम व्याख्यान में यह कद्दा कि हिन्दोस्तान में एक 
संघ शासन की स्थापना होनी चाहिये || 


गोलमेज़ सभा के सदस्य राज़ी खुशी अपने घर लोठे। लोगों ने उनका 
सम्मान कि या कुछ सदस्यों ने काँग्रेस से यह इच्छा प्रकट 

गाँधो-ररविन की कि वह ब्रिटिश राजनीतिशों का विश्वास करे और 
समझोता आवश्यकता पड़ने पर इन्हें अपनी उचित सलाह दे । इस 
प्रकार की चर्चाओं का प्रभाव काँग्रेस पर अच्छा पड़ा | 

१६३१ ई० के मा के महीने में महात्मा गाँधी और लाड्ड इरविन में एक 
सुलहनामा हुआ | सत्याग्रह आन्दोलन बन्द कर दिया गया | सारे राजनीतिक 
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कैदी छोड़ दिये गये। काँग्रेस इस बात पर तैयार द्वो गई कि वह दूसरी 
गोलमेज उमा में हिल्ता लेगी) 


(७ सितम्बर सन्‌ १६३१ ई० को गोलमेज़ पभा की दूसरी बेठक लन्दन में 
आरम्भ हुईं | काँग्रेस की ओर से प्रतिनिधि बन कर महात्मा 
दूरी गोत्त गाँधी स्वयं इस समा में उपस्थित हुए थे इसमें कोई सन्देदद 
मेज़् समा नहीं कि यदि इज्ञलेए्ड की सरकार में सहता परिवतन न हो 
गया होता तो हिन्दोस्तान का इतिहास आज बहुत कुछ 
बदल गया होता | ब्रिटिश सरकार ओर काँग्रेस के बीच में कोई न कोई 
सममोता हो कर रहता | “वस्न्ठ समय इंगलैण्ड की सरकार बदल गईं। 
मज़दूर दल ने इस्तीफ़ा दे दिया | नया चुनाव किया गया जिसमें सरकार की 
बागढोर अ्रनुदार दल के हाथ में आगई | मज़दूर दल के भारत मंत्री हट गये. 
ओर उनका स्थान अनुदार दल के मारत मंत्री ने ले लिया | गोलमेज़ सभा 
पर इस परिवतन का गहरा असर पड़ा | समा ने अपना काय आरम्म किया | 
साम्प्रदायिक मसले को सुलझाने का कोई मार्ग न निकल सका। प्रधान मंत्री 
ने यह घोषित किया कि उठी के हाथों में यह अधिकार दे दिया जाय कि वह 
इस मसले को हल कर दे। कॉग्रेत बिलकुल ही असन्तुष्ट रही। महात्मा गाँधी 
लन्दन से हिन्दोस्तान के लिये रवाना हुये। अश्रभी वे जद्दाज से उतरे भी नहीं 
थे कि रास्ते में ही उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया ] १६३२ ई० के आरस्म में 
फिर गिरफ़्तारियोँ शुरू हो गई। मिस्टर बाल्डविन इस समय इगलैणड के 
प्रधान मंत्री थे । उनकी सरकार ने हिन्दोस्तान के सभी बड़े लीडयों को जेल 
में डाल दिया | 


१६ अगस्त सन्‌ १६३१ ई० को इक्ञलैणड केग्रधान मंत्री ने साम्प्रदायिक 
निर्णय घोषित किया । इसके अनुसार मुसलमान, अंग्रेज, 

समम्प्रदायिक ईसाई, छिक्‍्ख, अ्रछुत तथा सत्री--इन सब को अलग अलग 
निर्णय निर्वाचन का अधिकार दिया गया। महात्मा गाँधी ने 
(७0शणाणाक्रीं गआमरण अनशन व्रत द्वारा इस साम्पदायिक निर्णय का 
/एक'ते. विरोध किया । उनकी दृष्टि में अछुतों को श्रलग निर्वाचन 
'देकर भारतीय समाज को टुकड़े-टुकड़ि कर दिया गयाथा। 

उन्होंने यहाँ तक फ़ेसला कर लिया कि यदि ब्रृटिश सरकार इस साम्प्रदायिक 
निर्णय को तब्दील न करेगी वो वे अ्रनशन द्वारा अपना प्राण दे देंगे | उनका 
अ्रनशन शआारम्म हो गया | इज्जलेरड ओर हिन्दोस्तान दोनों देशों में खलबली 
सी मच गई | बहुत जल्दी सुलह की कार्रवाई आरम्म की गई और पूना में 
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एक सुलइनामा ( (20078 7?96॥ ) किया गया। इसमें अद्भुत वर्ग को धारां- 
सभाओ्रों में पहले से दूने स्थान दिये गये श्रौर उन्हें हिन्दू जाति का एक घनिष्ठ 
अंग मान लिया गया। बृटिश सरकार ने भी पूना के इस सुलहनामें को 
स्वीकार कर लिया | 
१६३२ ई० केसितम्बर महीने में हिन्दोर्तान के वाइसराय लाड 
विलिंग्टन ने यह घोषित किया कि पार्लियापेंट हिन्दोध्तान के शासन 
तीसरी गोज्ञ विधान में परिवर्तन करने पर तैयार है। वह चाहती हैं कि 
मेज़ समा हिन्दोस्‍्तान में एक ऐसे संघ शासन की स्थापना की जाय 
जिसमें केन्द्र और प्रान्त दोनों जगद्द जिम्मेवार शासन कायम 
कर दिया जाय | इसी बुनियाद पर १७ नवम्बर सन्‌ १६३२ ई० को तीसरी 
गोलमेज़ सभा का कार्य झ्रारम्म किया गया जो ३४ दिसम्बर सन्‌ १६३३ ई० 
को समाप्त भी हो गया। 
बृटिश सरकार ने १६३३ ई० के माच. के मद्दीने में एक सफ़ेद पत्र (१४॥४॥० 
[207००) प्रकाशित किया जिसमें मारतीय शासन सुधार की 
सफेद पत्र योजनायें घोषित की गई थीं । हिन्दोस्‍्तान के भूतपूर्व 
१/।४0. वाइसराय लाइड लिनलिथ गो की अश्रधष्यज्ञता में १६३३ के 
पु?७" .. श्रप्रैल के मद्दीने में एक ज्वाइंट पालियामेंटरी कमेटी बनोई 
ध्यौर गई | इसके ज़िम्मे यह काम सौंगा गया कि वह सफेद पत्र 
१६३४ का पर अपना विचार प्रकट करें। कुछ भारतीय भी इसमें , 
शासन-घधध्रान सम्मिलित हिये गये थे | बड़ी छान बीन के बाद १२ नवम्बर 
सन्‌ १६३४ ई० को इस कमेटी ने श्रपनी रिपोर्ट णलियारमेंट 
को दे दी । पालियामेंट की दोनों सभाओं ने इसे मंजूर कर लिया । ४ फरवरी 
सन्‌ १६३५ ई० को पहिली बार यद्द रिपोट पालियामेंट में पढ़ी गई । ६ जून 
सन्‌ १६३४ को लाड सभा में इसकी पेशी हुई | १४ जुलाई सन्‌ १६३५ ई० 
को कुछ थोड़े बहुत परिवतन के साथ लाड सभा ने इसे पास कर दिया। कामन 
सभा ने भी हन परिवतनों को मान लिया। २ श्रगस्त सन्‌ १६३६४ ई० को 
सम्नाट_ने इस पर अपनी दक््तख़त कर दी और गवनमेंट इंडिया ऐक्ट इतनी 
माथाउचो के बाद पास हो गया | पालियामेंट के इतिद्यास में यह सबसे बढ़ा 
ऐक्ट कहा जाता है । पूरे ऐक्ट में १६ बड़े बड़े हिस्से हैं और ४०८ सुर्खियाँ 
हैं| इसके अन्दर बर्मा ऐक्ट भी शामिल हैं । 
१६३५ ३० के नये शासन विधान में मुख्य ४ बातें हैं :- 
१--सम्पूण भारतव के लिये एक संघशासन विधान की योजना 
बनाई गई है। 
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२-केल्‍द्रीय शासन में दोहरे शासन विधान ([)ए7%872८॥ए ) का 
सिद्धान्त माना गया है। 

३--प्रान्तीय स्वराज्य का जन्म दिया गया है । 

४--गवनरों तथा गवनर-जनरल को अ्रनेक विशेषाभिकारों से सुस 
किया गया है। 


वैसे तो संघशासन का विस्तृत वर्णन अ्रगल्ले अध्याय में किया गया है, 
परन्तु यहाँ पर इतना कद् देना काफ़ी है कि इस नये शासन विधान में थोड़ा 
भी दम नहीं है। देश के किसी वर्ग ने इसे स्वीकार नहीं किया है। इसके 
विपरीत कुछ वर्गों ने इसे अत्यन्त भयंकर साबित किया है ) 
यह बात पहिले ही निश्चित कर दी गईं थी कि नया शासन विधान पहले 
प्रान्तों से आरम्म किया जायगा। इसी के अनुसार पहली 
नये शासन श्रप्रेल सन्‌ १६३७ ई० को प्रान्तों में यह शासन जारी किया 
विधान का गया। चुनाव में कांग्रेस ने दिल खोल कर हिस्सा लिया और 
गे गणेश ६ ब॒ूबों में इतका बहुमत रह । जब मंत्रिपद अहण करने का 
। प्रश्न उठा तो काँग्रेस ने इसे इनकार कर दिया। इसका 
उद्देश्य शासन को चलाना न था बल्कि इसे तोड़ना था | काँग्रेत को यह डर 
था कि गवनरों के विशेषाधिकार के सामने उसका बहुमत कोई काम नहीं कर 
सकता | जब तक मंत्रिवद सम्बन्धी कगड़ा चलता रद्दा तब तक शासन को 
चलाने के लिये गवनरों ने छोटे छोटे मंत्रिमंडल ( [7677 औगजिंछ/ण८8 ) 
बना कर श्रपना कार्य आरम्म कर दिया । १६३७ ई० में जुलाई के महीने में 
भारतमंत्री ओर गवर्नर-जनरल के आश्वासन दिलाने पर कॉग्रेस ने मंत्रिपद्‌ 
का भार स्वीकार कर लिया। बम्बई, मद्रास, संयुक्तप्रान्त, मध्यप्रान्त, बरार, 
बिहार ओर उड़ीसा-इन सूत्रों में काँग्रेस सरकार क़ायम हो गई। बाद में 
पश्चिमोत्तर प्रदेश ओर आसाम में भी काँग्रेस ने संयुक्त मंत्रि-मंडल कायम 
कर लिया द 
न्‍तों में शासन का काम अ्रच्छी तरह चलने लगा । काँग्रेस ने श्रपनी 
बुद्धि का श्रच्छा परिचय दिया। अनेक नये विभाग खोल कर उसने जनता 
के सामने यद्द (िद्वर कर दिया कि एक स्वतंत्र सरकार अपने देश की कहद्ाँ तक 
भलाई कर सकती है। विदेशी-राज्य का पर्दा थोड़े समय के लिये जनता के 
सामने से दूह क्र दिया गया । संयुक्तप्रान्त तथा मध्यप्रान्त में कुछ ऐसी 
घटनायें उपस्थि हुई जिनसे शासन में फिर रुकावट पड़ने के चिन्द्र ृष्टिगोचर 
होने लगे। संयोग वश यह विपत्ति कुछ दिनों के लिये ठल्ल गई । प्रान्तीय 
झ[० भा० श[ू०---४ 
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शासन की सफलता को देखते हुए केन्द्रीय संघ शासन का समय भी धीरे धीरे 
निकट झा रहा था। परन्तु कोई वर्ग इस बात के लिये तैयार न था कि 
संघशासन अपने इसी रूप में जारी कर दिया जाय । 
(९४ 8६३६ के आरम्भ में योरप में एक भयंकर लड़ाई के आसार नज़र झआाने 
लगे | बृटिश सरकार की परिस्थिति नाजुक होने लगी 
कॉग्रेसी १६१६ के सितम्बर के महीने में लड़ाई आरम्मदह्दोग 
सरकारों का हिन्दोस्तान पर भी इस लड़ाई का तात्कालिक असर पड़ा | 
इस्तीफा बूटिश सरकार ने जमनी के विरुद्ध लड़ाई का एलान किया 
श्रौर उसी में हिन्दोस्तान को भी श्रपना साथी करार दिया | 
जीवन-मरण की इतनी बड़ी लड़ाई में ह्विन्दोस्तान शरीक तो कर दिया गया 
परन्तु दिन्दोस्तानियों को राय बिलकुल न ली गई । इसमें कोई सन्देद नहीं कि _ 
भारतवासियों की सद्यानुभूति बृटिश सरकार के प्रति थी। वे नहीं चाइते थे कि 
धुनियाँ में नाज़ी सरकार का दबदबा हो जाय। काँग्रेस ने बुटिश सरकार से 
इस बात की माँग पेश की कि लड़ाई के अन्त में वह हिन्दोस्तानियों को यह 
अ्रधिकार दे दे कि वे विधान सभा ( (05४प्रषा। #&88770|9 ) द्वारा 
अपनी शासन पद्धति स्वयं बना सकें। इसको दुसरे शब्दों में यह कह सकते 
हैं कि काँग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की माँग पेश की थी | इस पर भारत मंत्री ने 
घोषित कया कि हिन्दोस्तान में इतनी साम्प्रदायिक उलभरनें हैं कि वह श्रभी 
आज़ादी के मुस्तहइक नहीं है | लड़ाई के समय शासन विधान में किसी तरद्द का 
परिवतन नहीं किया जा सकता। 
इस कड़े जवाब को सुनते हां नवम्बर सन्‌ १३३६ ई७ में ८ प्रान्तों कीं 
काँग्रेत सरकार ने इस्तीफा दे दिया। गवरनरों ने इस बात की कोशिश की कि 
दूसरी पार्टियों शासन का भार ले लें, परन्तु आ्रासाम को छोड़कर और किसी 
सूबे में उन्हें सफलता न मिल सकी | अन्त में विवश होकर उन्हें छोषित करना 
पड़ा कि. शासन की मशीन फेल कर गईं। १६३४ के शासन विधान की ६३ 
धारा के अनुसार गवनरों ने शासन की पूरी बागडोर अ्रपने द्वाथों में ले ली। 
घारा-सभायें बर्ज़ास्त कर दी गईं, भोर गवनेरों ने दो चार सरकारी श्रफसरों को 
अपना सलाहकार नियुक्त कर शासन को चलाना आरम्भ क्या) 
भारतीत जनता की अनुमति के बिना ही इिन्दोस्तान लड़ाई में शरीक 
कर दिया गया | बृटिश सरकार यह चाद्वती थी कि काँग्रेत 
सत्याग्रह पिछली लड़ाई की तरद्द इसमें भी बृटेन का पूरा सहयोग दे 
झानदोजन  । काँग्रेस ने अपने एक अस्ताव में यह स्पष्ट कर दिया था 
कि जब तक हिन्दोस्तान सतन्त्र नहीं किया जाता, तब तक 
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बह मित्र राष्ट्रों की अच्छी तरह मदद नहीं कर सकता । श्रप्रेंल १६४० ई« में 
रामगढ़ के कॉग्रेस अधिवेशन में यह बात फिर दुद्दराई गई कि पूर्ण स्वराज्य से 
कम किसी भी तरह की चीज़ स्वीकार न की जायगी। व्यक्तिगत सत्याग्रह 
आन्दोलन आआरम्म हुआ और हज़ारों आदमी जेल में डाल दिये गये | एक 
साल से अधिक .सत्यागई चलता रहा और सरकार तथा कॉग्रेस में समभोते 
का कोई रास्त न निकला | २१ जुलाई सन्‌ १६४१ ई० को वाइसराय ने यह 
घोषणा की कि केन्द्रीय कार्यकारिणी समा में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जायेगी 
ओर एक राष्ट्रीय रक्षा समिति? का निर्माण किया जायगा। काँग्रेस को इस 
घोषणा से सन्‍्तोष न हुआ और वह श्रपनी नीति पर डटी रही | 


काँग्रेस के अपनी नीति पर डटे रहने के बावजूद बृटिश सरकार एक एक 
करके सत्याग्रहियों को जेल से निकालने लगी। इसी बीच 
सर स्टैफोर्ड माच १६४९ में इंगलेंड के एक प्रसिद्ध राजनीतिश्ञ सर स्टेफ़ोर्ड 
क्रिप्स का क्रिप्स बृटेन के सम्राट की ओर से सुलह का एक पैगाम 
झागप्तन लेकर इिन्दोस्तान में आये | भारतीय नेताश्रों को निमन्त्रित 
किया गया -कि वे उनसे दिल्ली में मिलें। बड़ी, बड़ी 
आशायं लेकर काँग्रेत तथा लीग के नेता दिल्ली को रवाना हुये। क्रिप्स 
ने एक लम्बी योजना उनके, सामने पेश की और उन्हें ग्राश्वासन 
. दिलाया कि सब लोग इस पर विश्वास कर अमल कर | वैसे तो 
इस याजना में बहुत सी कमजेोरियाँ थीं परन्तु खबसे बड़ी कमजारी रक्षा 
का प्रश्न था | इसके अनुसार रक्षा का पूर्ण अधिकार कमान्डर इन- 
चीफ़ के दिया गया था। काँग्रेस का कहना था कि, “ रक्षा का परा 
भार किसी हिन्दोस्तानी के दिया जाय। दिन्दोस्तान इस. समय ख़तरे 
में हे और इसकी रक्षा का सवाल सबसे पहला सवाल है। इिन्दोस्तानियों 
के छोड़कर कोई और इसकी रक्छा नहीं कर सकता |? बात-मी .ठीक थी 
क्‍यों कि फ़रवरी १६४२ में सिंगापुर पर जापनियों का कब्ज़ा दो गया था. और 
वे लगातार बढ़ते आ्रा रहे ये। हिन्दोस्तानी अपने देश की रक्षा के-लिये 
अपना खून पानी की तरह बद्दा सकते थे। सुलद् का पेगाम फेल कर 
गया। लीग और कांग्रेत दोनों ने इसे नामंजुर कर दिया। क्रिप्त चपचाप 
इंगलड का वापिस चले गये | 


सर स्टेफ़ोड क्िप्स हिन्दोस्‍्तान के एक ह्तिषियों में गिने जाते ये, परन्तु 
सुलह के पैगाम ने उन्हें इतना बदनाम कर दिया कि उन पर तरह तरह की 
बोछारें फेंकी जाने लगीं। काँग्रेस का कहना था कि क्रिप्ध के ऐसी निस्सार 
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येजन! लेकर कभी नहीं आना चाहिये था। इस प्रस्ताव में केन्द्रीय राष्ट्रीयकरण 
का केाई उल्लेख नहीं किया गया था | इससे हिन्दोस्तान के १३१ या १४ 
छोटे छोटे टुकड़े में बट जाने का डर था। महात्मा गाँधी का कहना 
था कि  क्रिप्स साइब उस बेंक का एक चेक हिन्दोस्तान के देना चाहते थे 
जिसका दिवाला निकल चुका है। | ? उनके प्रस्तावों का कुल लुब्बो लवाब 
यही था कि “ अपनी वर्तमान स्थिति पर ही सन्‍्तोष करो ओर युद्ध के बाद 
तुम्हें ओपनिवेशिक पद प्रदान किया जायगा | ? सुसुलिम लीग के एक सदस्य 
का कहना है कि “ थदि क्रिप्स के प्रस्ताव मान लिये गये द्ोते ते १० 
करेड मुसलमानों की मिट्टी पल्लीद हे जाती | ” हिन्दोस्तान से विदा होते 
समय कराची में क्रिप्स साहब ने क॒द्दा कि“काँग्रेस सब कुछ चाहती थी या 
कुछ नहीं, इसलिये उसे कुछ नहीं मिला।” उन्होंने यहाँ तक कह डाला 
कि महात्मा गाँधी श्रपने द्वी दल के सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकार प्रदान 
करना चाहते हैं। ” इन बातों से हिन्दोस्तान में बृटेन के प्रति घृणा उत्पन्न 
हेनने लगी। | 
क्रिप्स के चले जाने के बाद हिन्दोस्तान के राजनीतिक आकाश में 
बादल सा छा गया। चारों ओर असन्तेष की ज्वाला 
झगरत की. बढ़ने लगी | काँग्रेत वर्किंग कमीटी ने यह प्रस्ताव पास 
तोड़ फोड और किया कि / अंग्रेज हमारे देश के छोड़ दें” ( 0ऐपं/ 
वटिश सरकौर 770 ) | इसी प्रस्ताव के समर्थन के लिये'६ अ्रगस्त 
को ज़िम्मेवारी १६६२ के बम्बई में काँग्रेत कमीटी की बैठक हुई | कमीटी 
का काय अमी समाप्त भी नहीं हुआ था कि रात में ही बड़े 
बड़े नेता गिरफ्तार कर लिये गये | १० अगस्त १६४२ के भारत मन्त्री, लाडे 
एमरी का वक्तव्य प्रकाशित हुआ कि काँग्रेस बृूटिश सरकार का अन्त करना 
चाहती थी और उसके काय-क्रम में तार तोड़ना, स्टेशन जलाना, दकफ़्तर 
फूँकना इत्यादि इत्यादि बातें थीं। इस वक्तव्य ने मुल्क के चोकनन्‍्ना कर 
दिया और काँग्रेस तथा अन्य लेग जगह जगह सरकारी सम्पत्ति के नुकसान 
पहुँचाने लगे | किसी किसी जिलों में ते। रेल और तार के सारे खम्मे उखाड़- 
कर फेंक दिये गये। अगस्त के महीने भर यही हाल रह्दा। सरकार ने भी अण्ना 
रुख़ बदला ओर बड़ी बेरहमी के साथ फ़ोजी सिपाही इसे दह्ाने लगे | कितने 
घर जला दिये गये और सेकड़ों आदमी बन्दूक के निशाने बने। अक्टूबर 
के श्रन्त तक सब मामला ठंडा हो गया | काफी लाग जेलें में डाल दिये 
गये ओर शहर तथा गाँव दोनों से नुकसान की सारी रकम सामूहिक जुमनि 
के रूप में ववूल की गई । कद्दा जाता है कि इस तोड़ फोड़ की कज्षिम्मेवारी 
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काँग्रेस के ऊपर है | परन्तु जब उसके बढ़े बड़े नेता पहले ही जेल में डाल 
दिये गये ते उसकी ज़िम्मेबारी कैसे हे। सकती है। लाड एमरी के ३० 
अगध्त के वक्तव्य ने इस काय क्रम का प्रचार किया | 
१६४६ ६० तक इटिश सरकार की नीति में कोई परित्तन नहीं हुआ । 
इसी वर्ष लड़ाई समाप्त हे! जाने पर भारतीय राजनीति 
बरिश मंत्रि- में फिर परिवर्तन की चर्चा होने लगी। मार्च १६४४ 
मण्डल का. तक प्रान्तीय धारा सभाओं के चुनाव समाप्त दे गये 
: प्रस्ताध और कांग्रेस का काफ़ी बहुमत रहा । काँग्रेस ने मंत्री पद 
स्वीकार कर शासन के चलाने का भार अपने ऊपर 
लिया | अप्रेल १६४६ में पालियामेन्द ने एक मंत्रि दल इस श्राशय से 
हिन्दोस्तान में मेजा क्रि हिन्दोस्तान के साथ एक स्थायी सुलदइ कर ली जाय । 
बृटिश मंत्रि दल ने हिन्दोस्तान के सभी बड़े लीडरों से परामश करने के बाद 
१६ मई सन्‌ १६४६ को पाँच हजार शब्दों की अखिल -भारतीय-्यूनियन' 
बनाने की एक योजना प्रकाशित की | इसमें पाकिस्तान की येजना नामंजूर 
कर दी गई प्रान्तों को पूर्ण स्वतन्त्रता दी गई और ओर उन्हें समूह अथवा 
उपसंध में संगठित होने की आजादी दी गई। इसके जवाब में २४ मई सन्‌ 
४६ के काँग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक हज़ार शब्दों का एक प्रस्ताव पास कर 
. यह घोषित किया कि बृटिश मंत्रिदल का प्रस्ताव तभी स्वीकार किया जायया 
जब कि उसमें नीचे लिखी बातें साफ़ तौर से मान ली जाये :--- 
. >--भारत की स्वाघीनता | 
२-यचर्प सीमिति किन्तु दृढ़ वेन्द्रीय सरकार | 
३--प्रान्तों के पूर्ण शासनाधिकार | 
४-- केन्द्र तथा प्रान्तों में लोकतन्न्र वादी व्यवस्था | 
४---प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा । 
मंत्रिदल के प्रस्तावों पर दिन्दोस्तान के सभी दल गम्भीरता पूर्वक 
क्‍ विदयार कर रहे हैं। प्रान्तों में काँग्रस सुचारू रूप से 
घर्तमान स्थिति शासन केा चला रही है | भारतीय राजनीति में कौन सी 
ढोस येजना निकट भविष्य में कार्यान्वित द्वागी, इस पर 
अभी कुछ नहीं जी सकता । 
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प्रत्येक संघ सरकार के लिये दो चीज़ें श्रावश्यक हैं। एक तो बहुत सी 
रियासते' अथवा सूबे एक दूसरे के पड़ोसी हों। इनके 
संघ शासन दइतिद्वास, इनकी परम्परा और इनकी रहन सहन में एकता 
की की कलक हे दूसरी आवश्यकता इन सूबों के अन्दर 
धावश्यकता एक ऐसी भावना की है जे इन्हें मिलाने के लिये प्रेरित 
करती है| | इनके अन्दर यह प्रबल इच्छा हे कि वे . 
स्वृतन्त्र रहते हुए एक केन्द्रीय सरकार बनावें । संघ सरकार की उत्पत्ति इन्हीं 
भावनाओं से हेती है । भारतीय संघ शासन में ये दोनों भावनाये पाई 
जाती हैं | इस देश में ६०० के लगभग छोटी छोटी रियासते! और १७ सूबे 
हैं। बहुत दिनों से इनकी इच्छा रही है कि एक संघ शासन बनाया जाय । 
वतमान शासन विधान इसी का फल् है। 


संघ शासन की परिभाषा राजनीतिज्ञों ने कई प्रकार से की है। यह 
राजनीतिक टुकड़ों का वह संगठन है जो सब की और से 

संघ शासन किसी उद्द श्य की पृत्ति के लिये बनाया जाता है। संघ 
क्य। हे! शब्द द्वी यह यूचित करता है कि बहुत से छोटे छोटे समूह ' 
इसमें सम्मिलित हैं | यदि किसी दबाव के कारण बहुत 

सी रियासते' एक सम्मिलित सरकार कायम कर ले तो उसे संघ नहीं कहा 
जा सकता । यद्यपि सबके लिये एक केन्द्रीय शासन की स्थापना दे जाती है, 
परन्तु इसमें उन्हें वह स्वतन्त्रता नहीं है जो एकऋ-सच्चे कंघ शासन के अ्रन्दर 
हानी चाहिये संघ शासन के लिये यह श्रावश्यक है कि छोटे छोटे विभाग 
अपनी स्वतन्त्रता से एक सम्मिलित सरकार बनावे | संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका 
में धय रियासतों ने भ्रपनी इच्छा से एक केन्द्रीय शासन की स्थापना की है। 
इन्हें यह अधिकार हं कि जब चाहे संघ से अपने के अ्रलग कर ले । प्रत्येक - 
रियासत को यह पूरी स्वतन्त्रता है कि वह अपनी शासन पद्धति जैसी चाहे 
रक्‍्खे। वास्तव में संघ शासन एक प्रकार का सुलइनाम्ा है, जो स्वतंत्र 
रियासतें अपने लाभ की दृष्टे से करती हैं। वे अपना कत्तेड़य अपने श्राप 
निश्चित करती हैं। प्रत्येक रियातत अपनी शाजसत्ता को कायम रखती है। 
संघ शासन से एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जो सभी रियसतों की रक्षा और 

उन्नति की ज़िम्मेवार बन जाती है। 
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संघ शासन के लिये तीन बातों का होना आवश्यक है। इनकी 
अनुपस्थिति में इस शासन पद्धति का निर्माण नहीं दो 
संघ शासन सकता। 
की शर्ते 
(१ ) प्रत्येक संघ सरकार शासन से ही अपनी शक्ति प्राप्त करती है । 
शासन विधान में यद्द बात स्पष्ट कर दी जाती हैं कि सुलह 
शासन की की कोन कोन सी शर्तें है | संध सरकार की स्थापना के बाद 
प्रधानता रियासत उन बातों को मानने के लिए बाध्य हैं, जिनकी 
प्रतिज्ञा उन्होंने की है। संघ सरकार और रियासतों की 
सरकारें दोनों के अधिकार की सीमा शासन विधान में निश्चित कर दी जाती 
' है। इसीलिये ऐसे शासन विधान के लिये यह आवश्यक है कि वह लिखित 
हो और सरकार की साधारण मशीन उसे बदल न सके। रियात्तत 
झोर संघ सरकार किसी एक को यह अधिकार नहीं दिया जाता कि वह 
शासन विधान में जैसा चाहें परिवर्तन कर दे। इसे बदलने का श्रधिकार 
केवल विशेष अधिकारियों को दिया जाता है। जब कभी इसमें परिवतन 
की आवश्यकता होती है तो अनेक शक्तियों से राय लेनी पड़ती हैं। संघ 
शासन को बदलना उतना ही मुश्किल है, जितना किसी कानून को रह 
करना | 
(२) संघ शासन के लिये दूसरी शत शक्तियों का विभाजन है। 
श्रथांत्‌ प्रत्येक रियासत कों यह अच्छी तरदद मालूम हो 
शक्ति कि उसके क्‍या क्या अधिकार हैं। केन्द्रीय सरकार और 
विभाजन रियासती सरकारों के अधिकार एक दूसरे से अच्छी 
तरह अलग होने चाहिये। एक ऐसी सूची बननी चाहिये 
जिसमें विस्तार पूरक विषयों को बाँठा गया हो कि अमुक विषय केन्द्रीय 
सरकार के ओर शेष रियासतों के हाथ में हैं। इस विभाजन में कोई विशेष 
कठिनाई नहीं हो सकती | जो जो विषय स्थानीय हों वे रियासतों को दे दिये 
जाये श्रोर जिन विषयों का सम्बन्ध सम्पूर्ण देश से हो वे केन्द्रीय सरकार 
को दिये जायें। इससे आपस में मतभेद के अवसर उत्पन्न नहीं हो सकते । 
इसीलिये संघ शासन विधान बहुत द्वी स्पष्ट और सुलभा हुआ्रा.होना चाहिये | 
( ३ ) यद्यफि संघ शासन विधान में सारी बातें लिखित होती हैं 
अधिकारों का विभाजन कर दिया जाता है : फिर भी ऐसे 
संघ न्यायालय अवसर पेदा हो जाते हैं जब कि शासन विधान में कुछ 
कमी दिखलाई पड़ने लगती हैं. । कभी कभी दो रियासतें 


३२ आधुनिक भारतीय शासन 


ग्रापत में उलझ जाती हैं। केन्द्रीय और रियासती सरकार में भी मतभेद 
उत्पन्न हो जाता है। शासन की किसी धारा के दोहरे अर्थ पैदा कर दिये 
जाते हैं| अधिकारों के स्पष्टीकरण की आवश्यकता उत्पन्न होती रद्दती है । 
इस प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि 
एक प्रधान शक्ति बना दी जाय | इसी का नाम संघ न्यायालय कहां जाता 
है। यद्दी न्यायालय शासन विधान सम्बन्धी कठिनाइश्रों को दूर करता है। 
जैसे वकील कचहरियों में कानून के अ्रथ को स्पष्ट करता है, उसी तरह 
संघ-न्यायालय शासन को व्यक्त करता दे। इस मशीन से सबसे बड़ा लाभ 
यह है कि किन्हीं भी दो शक्तियों में असन्तोष उत्पन्न नहीं हो पाता | संघ- 
न्यायालय को शासन का संरक्षक कहा गया दे। सबसे प्रवीण राजनीतिज्ञ श्रौर 
कानून के ज्ञाता इस संघ न्यायालय के न्यायाधीश बनाये जाते है। इन्हें सभी 
प्रकार से निष्पक्ष और स्वतंत्र रक्खा जाता है । 
भोगोलिक दृष्टि से भारतवर्ष एक प्रदेश है। इसका क्षेत्रफष्त लगभग 
१६ लाख वर्गमील है, ओर जनसंख्या ४० करोड़ के 
भारतीय संघ लगभग है। राजनीतिक दृष्टि से यद्द देश दो टुकड़ों में 
शासन का विभाजित किया गया है--भारतीय रियासतें और अंग्रेज़ी 
पविकास सूबे। यूत्रों का क्षेत्रफल ८ लाख ६२ इज़ार बंर्गंमील और 
जनसंख्या ३० करोड़ के लगभग है। रियासतों का 
क्षेत्रफल ७ लाख वर्गगील और जनसंख्या £ करोड़ से कुछ ऊपर है। सारे 
हिन्दोस्तान में ६०० के लगभग रियासख्तें हैं| इन रियासतों को अश्रधिकार की 
दृष्टि से दो श्रेणियों में बाँठा जा सकता है। पहिली श्रेणी में वे रियासते हैँ जो 
सभी प्रकार से खुद-मुख्तार हैं। केवल बाहरी मामलों में वे बृटिश सरकार की 
मातद्त है | बाकी रियासतें भीतरी और बाहरी दोनों दृष्टियों से परतंत्र हैं। 
रियासतों का सम्बन्ध सीधे सम्राट से दे। सम्राद ने अपनी शक्ति 
गवने र-जनरल को बाइ्सराय के रूप में दे रक्खी है । इस शक्ति को सर्वोच्चता 
( 07077 ) कहा गया है। यह अधिकार सम्राट्‌ को विभिन्न संधियों 
श्रोर सलइनामें में प्राप्त हुये हैं। यद्यपि इस सम्बन्ध को स्थापित हुये लगभग 
१०० वष दो रहे हैं, परन्तु अ्रभी तक इसका स्पष्टीकरण ठीक नहीं है। 
बटलर कमेटी ने इसे स्पष्ट करने में अपनी असमर्थता प्रकट की थी। यह 
सम्बन्ध समय समय पर बदलते रहे हैं| कभी कभी बटिश सरकार इनमें 
इस्तक्षेप को नीति चलाती रही है ओर कभी इन्हें स्वतंत्र भी रक्‍्खा है। 
इन रियासतों को वाह्य रक्षा का पूरा आश्वासन दिया गया है। वाइसराय 
को यह अ्रधिकार है कि वह जब चाहे इनके मीतरी मामलों में दख़त दे। 


शादन के गुण -दोष है है 


रियासत को यह अ्रधिकार नहीं है कि वह किसी विदेशी राज्य से श्रपना 
सम्बन्ध जोड़े । समय पड़ने पर बृूटिश सरकार उनसे मनमानी ध्ह्ययता 
ले सकती है। अपने राज्य में शान्ति रखने के लिये ये रियासत बाध्य हैं । 
आर्थिक, और राजनीतिक दृष्टि से भी इनमें बड़ा मतभेद है । ३० रिवासतों 
में घारा समायें पाई जाती हैं | ४० रिवासतों में अंगरेज़ी ढंग के न्यायालय 
स्थापित किये गये हैं | 

, भीतरी मामलों में शासन चलाने के लिये इन रियासतों को काक्री स्वतंत्रता 
है। ये अपने तरीके पर अपना धन खर्च कर सकती हैं। बाहरी सम्बन्ध 
सम्राट के हाथों में है | केन्द्रीय सरकार में एक राजनीतिक विभाग 
- [ ?0ांप्रद्गं 967क४फालाई ) स्थापित क्रिया गया है, जो इन रियासतों 
की देख रेख करता है । प्रत्येक रियातत में एक अंगरेज़ रेज़ीडेन्ट रहता 
है। पहिली अप्रेल सन्‌ १६३७ ई० से उम्नाटू वाइसराय द्वारा अपनी शक्तियों 
का प्रयोग करता है। बृटिश प्रान्तों में सम्नाट का अधिकार पहले से द्वी 
कायम हैं। इस प्रकार राजवीतिक दृष्टि से हिन्दोस्तान के दोनों विभाग 
एक ही राजसत्ता के अन्तर्गत हैं। बृटिश परम्परा तथा ल्वाथ ने इन्हें 
एक दूसरे से अ्रलग कर रक्खा है | 


रियासतों और बूबरों में चादे जितना भी अ्रन्तर दो, दोनों का हित एक 
दूसरे से मिला हुआ है| दोनों एक दी पेड़ की दो शाखायें हैं। प्रक की 
उन्नति-अवनति का प्रभाव दूसरे पर पड़े बिना नहीं रह सकता। नकशे पर 
नज़र डालने से लाल और पीले रंग एक दूसरे से मिन्न मालूम पड़ते 
हैं, परन्तु उनके घनिष्ठ सम्बन्ध को छाया इमारी आँखों के सामने आ 
जाती है। भोगोलिक दृष्ट से रियासतों और यूबों में कोई भेद नहीं है ( 
स्थान की दृष्टि से ये दोनों एक दूसरे से लिपटे हुये हैं। इनकी आ्रावादी 
भी लगभग एक सी हैं। दोनों ही आमीण और उपजाऊ प्रदेश हैं। ऊपर 
कहा गया है कि दोनों की वजसत्ता सम्राद के द्वाथों में है। श्रार्थिक दृष्टि 
से समूचा हिन्दोत्तान एक है। देश की भलाई के सारे साधन एक दूसरे 
से मिले जुले हैं | राष्ट्रीयवाः की दृष्टि से सम्पूर्ण भारतवर्ष एक ही राष्ट्र हैं, 
दोनों की संस्कृति एक है। धार्मिक आचार विचार सूबे और रियासतों दोनों 
में एक हैं। इतनी एकता होते हुये यदि संघ शासन की स्थापना की जाय 
तो कोई आश्चय की बात नहीं है | सभी इष्टियों से यद्द देश संघशासन, के 
योग्य है | 

इधर कुछ वर्षो' से भारतीय रियासतें इस बात की माँग पेश कर रही थीं 
आ० भा० शा०--४ 
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कि बृटिश ग्रान्तों के छाथ उनका व्यापारिक सहयोग स्थापित हो जाय | बंटलंर 
कमेटी ने इस बात पर विचार किया था कि किस प्रकार रियासत और सूबे 
एक प्लेटफ़ार्म पर आ सकते हैं। माम्टेग्यू और चेम्स फ़ोड के दिमाग में यह 
बात पूरी तरह श्ाई थी कि सारे हिन्दोस्तान के लिये एक शासनविधान बनना 
चाहिये | यह बात मान ली गई थी कि इहिन्दोध्तान में शासन-सम्बन्धी 
कंठिनाइयाँ तभी दूर हो सकती हैं जब इस देश का शासन-विधान संघशासन 
के आधार १२ बना दिया जाय | जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक सूबों 
श्रौर रियासतों में सहयोग उत्पन्न नहीं दो सकता। जिस समय मान्टेग्यू 
चेम्सफ्रोड रिपोट प्रकाशित हुईं उस समय रियासते संघशासन के प्रश्न पर 
ग़म्मीरता पूवक विचार करने के लिये तैयार न थी। साइमन कमीशन की 
रिपोर्ट भी टुकरा दी गई। कारण यह था कि उपरोक्त किसी भी सुधार में 
केन्द्रीय शासन में परिवर्तन की कोई चर्चा न थी। केवल प्रान्तों में थोड़े 
बहुत अधिकार देकर बुटेश सरकार हिन्दोस्तानियों को सन्तुष्ट करना 
चाहती थी | ऐसी दशा में संघशासन की बातें करमा अधिकार की एक हँसी 
उड़ाना था | 

देशो राजाओं के मन में यह बात शआ्राने लगी कि बुटिश प्रान्तों का 
प्रभाव उन पर पड़े बिना नहीं रह सकता। उन्हें यह ध्यान आया. कि प्रन्तों 
के निवासी उनके भाई हैं। साथ ही उन्हें यह भय था कि वे हिन्दोस्तान कौ 
बतप्तान राजनीतिक परिस्थिति से अपने को अलग नहीं रख सकते ! राष्ट्रीय 
भावनायें रियासतों में भी काम कर रद्दी थीं। उनकी जनता सूत्रों की देखा 
देखी ज़िम्मेवार शासन की माँग पेश कर रही थी। इन बातों ने राजाओं को 
इस बात के लिये सचेत कर दिया कि उनका राजनीतिक भविष्य प्रान्तों से 
अलग नहीं हैं । इसलिये उन्होंने यह फ़ेसला किया कि वे संघशासन में प्रवेश 
करने के लिये तैयार है | पहली गोलमेज सभा में राजाओं ने अपने हस विचार 
को बृटिश सरकार के सामने रक्खा | काँग्रेस ने पहली सभा की कारवाश्यों को 
स्वीकार कर लिया और १६३१ ६० की दूसरी गोलमेज़ समा में महात्मा गाँधी 
को श्रपना प्रतिनिधि चुन कर भेजा । तीनों गोलमेज़ सभाय समाप्त हो जाने 
के बाद २ श्रगत्त सन्‌ १६३५ ३० को नया शासनविधान पास किया गया । 
इसके , अनुसार हिन्दोस्तान में एक संघ शासन की स्थापना की गई | इस 
ऐक्ट ने गवनर- जनरल और वाइसराय दोनों के पदों को अलग श्रलग बाँट 
दिया । इस समय एक ही व्यक्ति दोनों शक्तियों को धारण किये हुए है, 
लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ये पद अलग अलग दो व्यक्तियों को दिये जा 
सकते हैं | 


शासन के गुण- दोष शेभ 


भारतीय संघ-शासन-विधान संघ-शासन की सभी आवश्यकताश्रों की 

पूर्ति करता हैं। सम्पूर्ण शासन-विधान लिखित कर दिया 

भारतीय संघ- गया है | इसमें परिवर्तन करना आ्रासान नहीं है। केन्द्रीय 

शासन के और प्रान्तीय विषयों का विभाजन भी कर दिया गया है । 

गुग दोष एक संघ-न्यायालय की भी द्थापना की गई है । फिर मी 

भारतीय रुघ शासन-विघान अपनी एक विशेषता रखता है । 

इस विशेषता का बहुत कुछु कारण इस देश की राजनीतिक परिस्थिति है। 

इस शासन विधान में कुछ ऐसे दोष हैं जो इसकी उपयोगिता को कम कर 
देते हैं । द 

(१ ) संघ-शासन में यह आवश्यक है कि इसमें शामिल होने वाले सूबे 
वा रियासतें पूर्णा स्वतंत्र हों। उनकी राजसत्ता उन्हीं के श्रन्दर मोजूद हों । 
किसी विशेष सामूहिक हित की दृष्टि से वे एक संघ की स्थापना करते हैं | 
भारतीय संघ-शासन में ये दोनों बातें नहीं पाई जातीं। रियासतें ओर सूबे 
दोनों ही परतन्त्र हैं | दोनों को राजसत्ता सम्राट के द्वाथों में है। अंग्रेज़ी यूबे 
संघ-शासन में आने के लिये बाध्य हैं | ये दोनों बातें इस बात को सिद्ध करती 
हैं कि यह संघशासन उनकी इच्छा के विरुद्ध है | इसकी स्थापना होने पर 
भी इस देश की राजसत्ता सम्राट्‌ ओर पारलियामेंट के हाथों में रहेशी। शासन 
के निर्माण में जनता की राय नहीं ली गई है । सारी कारवाई स्वय॑ 
'पार्लियामेंट ने की है | इसीलिये कहा जाता है कि भारतीय संघ-शासन- 
विधान हिन्दोध्तानियों पर * ज़बरदध्ती लादा गया है । ” 

(१) शासन की मशीन को देखते हुये यह स्पष्ट हे कि यद्द संध-शासन 
एक ऊपरी ढोंग है| बृटिश सरकार की पुरानी नीति उसी प्रकार बनी हुई 
है। केन्द्रीय शासन की वांगडोर ढीली नहीं की गईं है। प्रान्तों के गवननरों 
तथा गवनर-जनरल को तरह तरह के विशेष अधिकार देकर पालियामेंट 
ने अपने अधिकारों को कम नहीं किया है। जिस लाभ की दृष्टि से सूबे 
और रियासते एक स्थान पर आना चाहती हैं वह लाभ ही ग्रायब है। 
इसका फ़ेतला पार्लियामेंट के हाथों में छोड़ दिया गया है। 

( ३ ) संघ-शासन में यह ग्रावश्यक है कि जो इकाइयाँ इसमें शरीक हों 
उनमें काफ़ी समानृता हो । उनके पद और अधिकार एक से हों |भारतीय संघ- 
शासन में इस नियम का अभाव है। रियासतें पद और अधिकार में सूबे से 
इतनी भिन्न हैं कि उनमें समानता का कोई भाव नहीं है। राजाओं की पुरानी 
दकियानूसी अभी तक जारी है | उनका शासन प्रजा के ऊपर इतना कड़ा द्वोता 
है कि वह राजनीतिक अधिकारों का स्वप्त भी नहीं देखती | रियास्तों में प्रजा 
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की दशा गिरी हुई है। उन्हें छोटे छोटे अधिकारों के लिये तरसना पड़ता है। 
कुछ रियासतों में प्रजा की दशा अच्छी है, परन्तु गश्न तो ६०० रियासतों का 
है | इसके विपरीत सूबे किसी हृद तक शासन के लिये स्वतन्त्र हैं। वहाँ प्रजा 
को कुछु राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। प्रान्तों की यह अधिकार दिया 
गया है कि वे अपना प्रतिनिधि चुन कर संघ धारा सभाओं में भेज | चुनाव में 
केवल प्रान्तीय धारा सभाओं के सदस्य वोट देने के अधिकारी होंगे | रियासतों 
में प्रजा को इतना भी अधिकार नहीं दिया गया है। वहाँ से जो सदस्य संघ: 
धारा सभाओं में जायेगे वे राजाधों द्वारा मनोनीत होंगे। इस प्रकार के भेद 
भाव से बृटिश सरकार ने संघ शासन के महत्व को बिगाड़ दिया है। जनता 
को समान नागरिक अधिकार नहीं दिये गये हैं | 

( ४ ) संघ धारा सभाओं द्वारा जो क़ानून पास किए जायेगे वे हिन्दोस्तान 
पर एक से लागू न होंगे | परान्तों में वे समान रूप से अवश्य बरतें जायेंगे, 
परन्तु रियायतों में उनका प्रभाव भिन्न भिन्न होगा | प्रत्येक रियासत के साथ 
बृटिश सरकार की जेली शर्त है, कानूनों का वेसा ही असर उस पर पड़ेगा | 
यह बात शाजाओं की इच्छा पर छोड़ दी गई है कि वे कुछु विषयों में संघ 
घारा सभाओं की बातें माने | इस प्रकार का भेद-भाव एकता के स्थान 
पर कटुता उत्पन्न करता है। जो शक्ति सारे हिन्दोस्तान के लिये बनाई धई 
है उसकी नीति सब जगह एक-सी न बर्ती जाय, यह बात कुछ समझ में 
नहीं आती ! 

(४ ) संघ सरकार के यह अधिकार नहीं है कि वह शासन-विधान में 
परिवतन करे | यह अधिकार वे बल पार्लियामेंट के दिया गयी है | 

(६ ) ऊपर कहां गया है कि संघ धारा समाश्रों में रियासतों के सदस्य 
राजाओं द्वारा मनोनीत होंगे इसके विपरीत प्रान्तों के सदस्य प्रजा के प्रतिनिधि 
होंगे। लेकिन प्रजा के यह अ्रधिकार नहीं है कि प्रत्यक्ष रूप से बह अपना 
प्रतिनिधि चुने | प्रान्तीय धारा सभाओं के सदस्य इन्हें निर्वाचित करंगे। 
निर्वाचन क्षेत्र साम्पदायिकता के शआ्राघार पर बनाये गये हैं | प्रत्येक सम्प्रदाय 
के प्रथक-प्थक निर्वाचन का अधिकार दिया गया है। इससे देश में 
साम्प्रदायिक भावनाश्रों का प्रचार होगा और राष्ट्रेयता में बाधा पड़ेगी | 
प्रजा और धारा सभा के सदस्यों में सीधा सम्पक न होने से धारा सभा की. 
जिम्मेदारी कम हो जाती है | संघ-शासनों में प्रायः छोटी घारा सभाओं के 
सदस्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं और बड़ी समभाये प्रत्येक रियासत के 
प्रतिनिधित्व की प्रतीक द्वोती हैं। अर्थात्‌ बड़ी सभा में रियासते अपने: 
आपको ओरों के बराबर समभती हैं । छेश्रफल या जनसंख्या में कोई छोटी 


शासन के गुश-दोष ७ 
हो ग्थवा बड़ी परन्तु उनका दर्जा बराबर होता है। भारतीय संध में ऐसा 
नहीं किया गया है | 

. (७ ) वतमान शासन-विधान जनता को केाई अधिकार प्रदान नहीं 
करता | संघ घारा सभाओं की बनावट दोषपूर्ण है। उनके अधिकार बहुत 
दी सीमित हैं। क़ानून के ज्षेत्र में घारा समा के अधिकार नाम मात्र के लिये 
हैँ । आय-वब्यय में भी उसके अधिकार कम हैं। पा पग पर गवनर-जनेरल 
के विशेष अधिकारों से वह दबी हुई है। धारा सभा की इच्छा के विरुद्ध 
बह फर्मान जारी कर सकता है | उसकी अनुमति के बिना उसे कृ'नून बनाने 
का अधिकार प्राप्त है | यदि धारा सभा किसी मद के ख़्चे को बन्द कर देती 
है तो गवर्नर-जनरल उसे जारी ऋर सकता है। तात्यय यह है #ि प्रजा के 
धन को उसके प्रतिनिधियों को खर्च करने का अधिकार नहीं है। शासन 
प्रबन्ध में संघ सरकार की आधी शक्ति एक मात्र गवनेर-जनरल के हाथ में 
रक्‍खी गई है | बाक़ी मामलों में भी वह जब चाहे द्ाथ डाल सकता है। 
उसकी व्यक्तिगत ज़िम्मेबारियाँ ( 9॥8८ं४ ९5७०7छं 9768 ) इतनी 
अधिक हैं कि उनकी केई सीमा नहीं है। उनके सामने भारतीय मन्त्रियाँ के 
अधिकार सूयथ के सामने चिराग की तरह हैं | 

इन तमाम कमनोरियों को एकत्र करने पर यह पता चलता है कि भाग्तीय 
संघ-शासन-विधान से 'संघः शब्द निकाल देना चादहिए,। पार्लियामेंट के 
अधिकार वेसे ही हैं जेसे १६१६ के पढ़िलले ये। रियासतों में राजाओं के 
भ्रत्याचार वैसे ही द्ोते. रहेंगे जैसे श्रात तक होते आये हैं। नये शासन 
विधान में इसकी केई दवा नहीं की गई है| यह शासन विधान प्रजा के 
अधिकारों को घोषणा नहीं करता । संयुक्तराज्य अमेरिका अथवा रूस से 
इसकी तुलना नहीं की जा सकती | शासद-विधान; में यह बात बार बार कह्ढी 
गई है कि हिन्दोस्तान की राजठत्ता बृधिश सम्राद के हाथ में है | शंघ-शासन 
की मशीन को चलाने का अधिकार भारत मंत्री के हाथ में दिया गया है | 
वह इंजिन के ड्राइवर की तरह जैसे चाहेगा हमें ले चलेगा | गवर्नर-जनरल 
के अधिकार इतने अधिक हैं कि आवश्यकृता पड़ने पर वह. सम्पूर्ण शासन- 
विधान को रह कर सकता है। उसे अधिकार है कि स्वतन्त्र रूप से हिन्दोस्तान 
पर राज्य करे | सरकार की आमदनी का ८० प्रतिशत डसे ख़र्च करने का 
अधिकार है। संध्‌ सरकार के बजट में ह हिस्से पर धारा सभा का कोई 
अधिकार नहीं है | 

यूबों तथा रियासतों को यह अधिकार नहीं है कि वे जब चाहें संघ 
से अलग हो जायें। रियासतों को यूब्रों से कही अधिक स्वतन्त्रता दी गई है. । 


श्द्ट आधुनिक भारतीय शासन 


संघ में शराना और न झरना उनकी इच्छा पर है। एक ऐसी संख्या निश्चित 
कर दी गई है जिससे कम रियासतों के सम्मिलित होने पर संघ-शासन आरम्भ 
नहीं किया जा सकता | संघ-धारा-सभा की बड़ी सभा में यदि रियासतों कै 
४२ प्रतिनिधि नहीं होंगे तो संघ की कारबाई आरम्भ नहीं की जायेगी। 
रियासतों की सम्राट के साथ जो शर्तें हुई हैं वे उसी तरह बनी रहेंगी। संघ 
की गरमदनी का ६० प्रतिशत प्रान्तों से लिया जायेगा ओर केवल १७० प्रतिशत 
रियासतें दंगी। प्रत्येक राजा को यह अधिकार है कि वह जब और जैसे चाहे 
संघ शासन में शरीक दो | 


रेलवे तथा बैड की कारवाइयाँ संघ-शासन की मातहती से अ्रलग गक्‍्खी 
गई हैं। संध-धारा सभा को यह अधिकार नहीं है कि वह मंत्रियों को भर्ती करे 
तथा उन्हें निकाल सके | यह अधिकार गवनर-जनरल के दिया गया है । 
वही विभागों को बाँठेगा और जब चाहे मत्रियों को निकाल सकेगा। इससे 
स्पष्ट है कि मत्री अपनी कारवाइयों के लिये धारा सभा के प्रति ज़िम्मेदार न 
होंगे। सुरक्षित विभाग ( ि९४९/ए९वें ॥)69क॥767/ ) गवनेर-जनरल 
की मातहती में रहेगा | इसके लिये उसे मंत्रियों ओर धारा सभा के सलाह 
की कोई ज़रूरत न होगी। घारा सभा के बुलाने और बर्ख़ाश्त करने का 
अधिकार उसी को होगा | 

शासन-विधान की १२ वीं धारा में यह स्पष्ट कहा गया है कि गवर्नर 
जनरल प्रान्तीय मामलों में हाथ डाल सकता है। उसके विशेष अ्धिकारं 
प्रान्तों में भी लागू होंगे। किसी भी संघ में संघ न्यायालय का फ़ेसला अंतिम 
माना जाता है| लेकिन भारतीय संघ शासन-विधान इससे बंचित रक्‍्खा गया 
है । संघ न्यायालय के फ़ेसले के बाद कुछ मुक़दमों की अपील प्रित्री कॉसिल 
में होगी | बड़ी बड़ी सरकारी नोकरियाँ भारत मंत्री की मर्जी से दी जायेंगी। 
कहा जाता है कि संसार के इतिदह्दास में इस प्रकार का संघ-शासन कहीं नहीं 
मिलता | इसके अन्दर अनेक वर्गों के स्वार्थ सुरक्षित रक्खे गये हैँ। बृटिश 
साम्राज्य, भारतीय रियाउते, धनी बग थआ्रादि के द्वितों का विशेष ध्यान रक्‍्खा 
गया हैं। लाइ लोथियन लिखते हैं, * “नया शासन विधान तमाम बुराशयों 
के बावजूद हिन्दोरतान की मौजूदा हालत के इतने अनुकूल है कि इसकी 
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शासन के गुण-दोष ३६ 


समालोचना करने वाले इसे स्वीकार नहीं कर सकते |?” हिन्दोस्तानियों की 
_राष्ट्रीय भावनाओं के विकास और उसकी रक्षा पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया 
गया | एक सज्जन लिखते हैं; शासन के बनाने वालों ने एक ऐसा ग़लत 
रास्ता इख्तियार किया कि वे ठीक रास्ते से सह्दी उद्देश्य पर नहीं पहुँच 
सके |” डाक्टर अम्बेदकर के शब्दों में $ '“शासन-विधान का सर और पैर 


दोनों ग़लत है ।” दि 
'एक विद्वान संघशासन विधान की समालोचना करते हुए लिखते हैं 


४राजनीतिक आवश्यकताओं ने दो अजनबी आदमियों को एक ही चारपाई 
प्र तुला दिया है । अब यह देखना है कि कितने दिन तक इन दोनों की 
बनती दै।” समालोबक का उद्देश्य प्रान्तों और रियासतों से हे। इसकी 
समालोचना करते हुए भ्रीयुत सुबास चन्द्र बोस लिखते हैं, 'भारतीय सरकारी 
ऐक्ट में जिस संघ-शासन की कल्पना की गई है वह एक धोखे की ट्ट्टी है। 
इसमें बृटिश राजनीतिज्ञों ने शिन्दोस्तान को गुलाम रखने को तरकौबं सोची 
हैं | यह शासन एक प्रकार से प्रजातन्त्रवाद और फ़्यूडल प्रथा दोनों को एक 
सूत्र में बाँचने को को शश करता है ।” 

१६१६ में वृटिश प्रान्तों में जो देहरे शासन की नीव डाली गई थी वह 
सर्वंक्ष असफल रही, हिन्दोस्तान का कोई वर्ग इससे सन्तुष्ट न रहा | १६३५ 
के संघ-श।सन-विधान में प्रान्तों का दोहरा शाधन दुर कर दिया गया, परन्तु 
केन्द्र में फिर यही स्थापित किया गया है । केन्द्रीय सरकार के कुछ विषय 
गवर्नर-जनरल के हाथ में ओर कुछ मंत्रियों के हाथ में रहेंगे। अपनी विशेष 
जिम्मेवारियों को चलाने के लिये उसे यह श्रधिकार देगा कि वह तीन 
व्यक्तियों के नियुक्त कर ले। घन सम्बन्धी मामलों में राय देने के लिए, वह 
एक आर्थिक सलाहकार ( गिए#0लंथों 30ए736७ ) भी नियुक्त कर सकता 
है | शासन-विधान में मंत्रियों के आर्थिक अधिकारों के देखते हुए यह स्पष्ट 
है कि दिन्दोत्तानियों को आर्थिक स्वतन्त्रता नहीं है !7 
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ड० आधुनिक भारतीय शासन 


१६१६ के शातन-विधान में बृटिश सरकार ने यहे बादा किया था कि 
१० वर्ष बाद एक कमीशन नियुक्त करके यह जाँच की जायेगी कि सुधार 
की योजना कहाँ तक ठीक है । इससे स्पष्ट है कि शासन के बनाने वालों ने 
ब्रपनी इमानदारी में कोई कसर बाकी न रक्खी थी | परन्तु नये संघ-शातन 
विधान में केई ऐसा माग नहीं है| सभी चीज़े भविष्य पर छेड़ दी गई हैं | 
उपनिवे शक घ्वराज्य ( 90फ्रांतांठए) 5॥0प३ ) की इस विधान में चर्चा 
तक नहीं है। यह जिक्र कहीं नहीं आता कि डिन्दोस्तान को उपनिवेशिक स्वराज्य 
कब दिया जायगा | सर सेम्ुश्नल होर ने जे। कि उस समय भारतमंत्री थे, 
कामन सभा में कहां था, हिन्दोस्तान को अगली बार भी इसे मिलने को 
उम्मीद नहीं है| भरी सत्यमूर्ति ने इस शासन-विधान पर राव प्रकट करते हुए. 
कहा है “ईहिन्दोस्तान को बढ़ती हुईं राष्ट्रीय भावनाओं के देखते हुए यह 
शासन-विधान स्वीकार नहीं किया जा सकता |” भारत के राजनीतिक दल्लों 
में केवल द्न्दू समा ने इसका समर्थन किया है। वह भी इसलिये कि इससे 
“अखंड हिन्देध्तान” का समर्थन होता है| काँग्रेस ने इसे विदेशी कद 
कर ठुकरा दिया है ।?' | 

आधुनिक भारतीय संघ शासन अपनी निजी विशेषता रखता दै।|न 
तो हम इसे सच्चा संघ-शासन कह सकते है और ने इसमें प्रजातन्त्रवाद॑ की 
कोई मलक है। इस देश की वर्तशान परिस्थिति के देखते हुए इस 
तरह का शाघन विधान उपयेगी नहीं हो सकता प्रान्तों और रियासतों में 
इतना राजनीतिक भेद है कि दोनों एक पूछ में नहीं बाँधे जा सकते | संघ- 
शासन का स्वरूप ऐसा विचित्र है जे कहीं छुना भी नहीं गया हेगा | कारण 
यह है कि शक तरफ सूबों के ओर दूसरी तरफ रियासतों के बाँधा जायेगा ; 
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शासन के गुण-दोष॑ ४१ 


एक की सरकार प्रजातत्जवाद के आधार पर बनाई गई होगी और दूसरे में 
पुर्वीय एकतम्ब्रवाद होगा ।” 

मुस्लिम लग ने संष-शासन की कड़े शब्दों में आलोचना की 
है। २० दिसम्बर सन्‌ १६३१८ ई० के बम्बई से एक वचबव्य देते 
हुये मि० जिनना ने कहा था “नया शासन-विधान उस पौदे की तरह 
है जिसे लगाने की इजाहुत हमें एक रेगिस्तान में दी गई है। मेरी समझ 
में बृटिश सरकार ने इस शासन-विधान को बनाकर एक बहुत बड़ी विपत्ति 
हमारे सर पर वैसे ही लाद दी है जैसे वर्साइल की सन्धि ने योरप के ऊपर |” 
साम्प्रदायिक दृष्टि से हिन्दुओं का यह कहना है कि संघ-घाग सभा में 
किसी भी प्रकार से उनका बेहुमत नहीं हो सकता | यही डर मुसलमानों 
को भी है। कोंग्रेस स्वयं डरी हुई हे कि वह बहुमत नहीं श्राप्त कर 
सकती | एक वक्तव्य देते हुए सर ए० एच» ग्रज़नवी ने कद्दा था “छोटी 
सभा में काँग्रत श्रधिक से अधिक ४० सीट प्राप्त कर सकती है |” अल्पसंख्यक 
वर्ग सभी प्रकार से असन्तुष्ट हैं | 


संघ-शासन की योजना कुछ प्रान्तों में किसी किसी तरह २७ महीने 
तक चली। अन्त में काँग्रेत को इस्तीफा देना पड़ा । 

संत्र-शासन . इस २७ महीने के शासन का प्रभाव राजनातिक दृष्टि 
के भयंकर से देश पर बहुत द्वी बुरा पढ़ा। इसका तात्पय॑ यहद्द 
परिणाम नहीं है कि काँग्रेस सरकार बुरी थी, बल्कि संघ-शासन 
की कमजोरियाँ देश में मली भाँति स्पष्ठ हो गई । 

साम्प्रदायिक प्रश्न बढ़ने लगे। हिन्दू और मुसलमान एक दुशरे को शत्रु 
समभने लगे | हिन्दू महासभा अपनी एक अलग राग अलापने लगी | स्वय 
काँग्रेस में ३ दल बन गये | गाँधी जी के विचार वाले मंत्रिपद से सन्तुष्ट रहे | 
काँग्रेल-समाजवादी धारा सभाश्रों में चलते ते गये किन्तु मंत्रिपद ग्रहण नहीं 
किया । अ्रग्रगामी दल प्रान्तीय स्वराज्य का विरोध करता रहा | तातलय॑ यह 
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ड२ आधुनिक भारतीय शासन 


है कि अभी संघ-शासन पूरी तरह लागू नहीं हुआ लेकिन इसके भयंकर 
परिणाम दिखाई पड़ने लगे । जो प्रश्न राष्ट्रीय उत्थान में दबे हुये थे और 
जिनके उभड़ने की आशा निकट भविष्य में न थी, वे आ्राज इतने भयंकर 
रूप धारण कर लिये हैं कि इन्हें इल किये बिना हमारी राष्ट्रीय उन्नति नहीं हो 
सकती । यदि संघ-शासन-विधान से यही परिणाम निकलना था तो इसे हम 
दूर से ही नमस्कार करते हैं।जो शासन-विधान हमें थोड़ा भी अधिकार 
प्रदान नहीं करता, और जितसे देश में अनेक दल पेदा होते हैं, उसके चलाने 
की चेष्टा हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिये | इसका बुरा प्रभाव यहाँ तक 
पड़ा है कि मुसलमान हिन्दोस्तान को दो राष्ट्रों में बाँटना चाहते हैं। उनकी 
'पाकिस्तान' योजना देश के लिये घातक नहीं तो और क्‍या है ? 
यह कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि संघ-शासन से बढ़कर 
हिन्दोस्तान के लिये दूसरी शासन-पद्धति] नहीं हो सकती । 
सीधा मार्ग इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि देश की राजनीतिक 
समस्या तभी सुलक सकती है जब संघ-शासन-विधान जारो 
कर दिया जाय | यह तभी हो सकता है जब बृटिश सरकार श्रपने द्वितों का 
कुछ त्याग करने पर तैयार हो | रियासतों के साथ जो उसके सुलइनामें हैं वे 
बदल दिये जाये । राजाओं को सरकार इस बात के लिये बाध्य करे कि वे 
अपनी रियासतों में जिम्मेवार शासन स्थापित करें | साथ ही वह प्रान्तों को 
स्थानीय ध्वराज्य दे दे। इसके बाद सूबों और रियासतों को इस बात की. 
स्वतंत्रता दी जाय कि वे अपनी इच्छानुसार एक संध-शासन-विधान बना लें । 
काँग्रेस की विधान-समिति + (0णध76४४ 288९70)४) वाली माँग सभी 
दृष्टियों से धुनासिब हैं । इससे हिन्दोस्तान में प्रजातंत्र की स्थापना के साथ 
बुटेन के प्रति सच्ची सहानुभूति. उत्पन्न होगी | इसका प्रत्यक्ष उदाहरण संयुक्त 
राज्य श्रमेरिका मोजूद है । बृटेन इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि 
अमेरिका ने हर विपत्ति में उसकी सहायता की है | पिछली लड़ाई में इंगलेंड 
के विजयी होने का बहुत्‌ कुछ श्रेय अमेरिका को है । वतंमान विकट परिस्थिति 
में चारों ओर से निराश द्वोकर इंगलेंड ने अमेरिका की शरण ली है। भ्राज 
इंगलेंड की सरकार पैसे की कमी महसूत कर रही है। वह वतंमान लड़ाई के 
ख़्ें को बर्दाश्त नहीं कर सकती | अ्रन्त में श्रमेरिका से उसे प्रार्थना करनी 
पड़ी है । अमेरिका ने घन ओर जन दोनों से बृटेन की सहायता का बीड़ा 
उठाया है। वतमान युद्ध की समाति यद्द सिद्ध करती है कि लोकमत सरकार 
का बहुत बड़ा साथी है। बृूटिश सरकार भ्रपनी नीति बदल कर भारतीय 
लोकमत से पूरी सद्दायता प्राप्त कर सकती है। 


पहिला खंड 


ग्ह-सरकार 
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अध्याय ३ 


सम्राट तथा पालियामेन्ट 


राजनीतिक दृष्टि से हिन्दोस्तान के स्वतन्त्र देशों का पद प्राप्त नहीं है | 
हस देश की राजनीतिक शक्ति आधी हिन्दोस्तान और 
यदहसरकार आधी बूटेन में हैं। कोई क़ानून तब तक पास नहीं समझा 
जा सकता जब तक पालियामेंट और सम्राद उसे मंजूर न 
कर दे | भारत॑य सरकार की नीति का फ़ेसला पार्जियामेंट और सम्राट ही 
करते हैं। हिन्दोस्तान में बड़ी-बड़ी नोकरियाँ सम्राट तथा भारतमंत्री के हाथों 
में रक्ली गई हैं। वे जिमे चाहें नियुक्त कर सकते हैं। सम्राट , पालियामेंट- 
भारतमंत्री ओर इंडिया कॉसिल इनकी शक्ति भारतीय सरकार में सबसे बड़ी है । 
इन्हीं का नियय भारतीय सरकार के लिये अन्तिम समझा जाता है | गषनर- 
जनरल को यह अ्रधिकार नहीं है कि वह इनको बात ठाल सके। भारतीय 
स्व॒राज्य तब तऊ स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक पालियामेंट की शक्ति 
थोड़ी कम न कर दी जाय। ये सारी शक्तियाँ, जिनका विस्तृत वर्णन आगे किया 
जायगा, णद-प्रकार” के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसका तात्पय यह है कि बृटिश 
सरकार हिन्दोस्तान का शासन-प्रबन्ध कुछ अपने घर से श्रोर कुछ अपने 
प्रतिनिधियों के भेज कर करती है । 
ईिन्दोस्तान और इंगलेंड में ६,००० मील का फ़ासला है। अतएव यह 
सम्भव नहीं हे कि गद-सरकार मारतीय शासन की छोटी छोटी बातों को अपने 
हाथ में रकखे | यद्यपि श्राजजल आवागमन की सुविधा काफ़ी है। बेतार- 
बकरी, केबुल ग्राम, रेडियो, टेलीफोन आदि से शीघ्र ख़बरें फैलाई जा 
सकती हैं किर भी बृट्ेन के लिये यह असम्भव है कि वह इतनी दूर से 
हिन्दोसतान में अमन व अमान क़ायम रकखे । साथ दी हिन्दोस्तानी इस 
बात के सहन नहीं कर सकते कि उनकी राजकीय शक्ति सवा दूसरों के 
हाथों में हो | काँग्रेल, जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था है, बृटेन 
की ग्रह-नीति' से असन्तुष्ट है। स्वराज्य श्रान्दोलन का यही तात्पय है कि 
'गह-सरकार' हिन्दोस्तान के। अपना प्रबन्ध करने के लिए आज्षञाद कर 
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दे | कारण यह है कि दिन्दोस्तान स्वयं एक महाद्वीप के बराबर है। इसकी 
जनसंख्या बृटेन की सात गुनी है। दोनों देशों की संल्कृति और जलवायु एक 
दूसरे से भिन्न हैं। हमारी रहन-सददन तथा सामाजिक संगठन का महत्व घृढेन 
निवासी तब तक नहीं समझ सकते जब तक थे इस देश में श्राकर बस न 
जायें | मुसलमान भी विदेशी ये, परनठ उनके दिमाग में भूल कर भी यह 
बात नहीं आई कि अरब या फ़ारस से इस देश का शासन किया जाय। 
उन्होंने हिन्दोस्तान वे। ही अपना घर बना लिया | सरकारी ख़ज़ाने को 
एक कौड़ी भी उन्होंने देश से बाहर न जाने दिया | यदि थोड़े से अंग्रेज 
मुसलमानों की तरह इस देश में आकर बस जाये ओर यहीं के निषासियों 
की मदद से शासन का भार चलावें तो वर्तमान शासन-प्रबन्ध से वह कहीं 
अच्छा होगा | । 

'गुह-सरकार? भारतीय शासन की वह मशीन है जो बूटेन में काम कर 
रही है | इस सरकार की शक्ति स्थानीय सरकार से बड़ी है। वह अपने 
अ्रपके भारतीय सरकार की संरक्षक समझती है| छोटी से छोटी बातें उसके 
सामने से हे।|कर गुज़रती हैं | यद्यपि उसने कड़ी चेतावनी के साथ इस देश में 
अपने कमंचारियों के। भेज रक्खा है, फिर भी उनके कामों पर चोबीस घंटे 
नज़र रखती है। हिन्दोस्तान से प्रतिवर्ष ४७ करोड़ रुपया गरह-परकार के ख़्च 
को चलाने के लिए भेजा जाता है। और मदों में कमी मले ही पड़ जाय 
'लेकिन गह-सरकार, का ख़्च भेजना ज़रूरी है । इस ख़् को हेमचार्ज 
(70०7९ (726८४) कहते है | इसमें बड़े-बड़े अँग्रेज़ अफ़सरों की पेन्शन 
कौर भारतमंत्री के दफ्तर का ख़बच शामिल है | भारत सरकार की ओर से 
बूटेन में एक हाई कमिश्नर रक्खा जाता है। इसका वेतन भी यहीं के ख़ज़ाने 
से दिया जाता हैं। बृूटिश सरकार की नीति से हिन्दोस्तान क॒ज्ज के मार 
से दबा हुआ था | इसके ऊपर १३ सो करोड़ रुपया क्षज़ था। जिसके लिए 
हर साल १४ करोड़ रुपया सूद देनी पड़ती थी | इसके ञ तिरिक्त व्यापार 
में करोड़ों रुपया दर साल इंगलेंड को जाता है | इन बातों से स्पष्ट है 
कि हिम्दोस्तान और इगलेंड का सम्बन्ध केवल राजनीतिक नहीं है ) 
आर्थिक दृष्टि से दोनों देश एक दुसरे के इतने मिकट हैं कि इनके सम्बन्ध 
के जाने बिना किसी भारतीय राजनीतिज्ञ को नहीं रहना चाहिये | 
'यह-सरकार! की मशीन के अन्दर जितने पुज़े काम कर रहे हैं उपका 
अलग-श्रलग वर्णन करना अ्रच्छा होगा | इससे यह बात स्पष्ट हो जायगी कि 
वे पुज्नं किस प्रकार फिट किये गये हैं और उनकी गति का प्रभाव भारतीय 
शासन पर क्या पड़ता है। 
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श्य+८ ई० के नियम के अनुसार हिन्दोस्तान की राजतत्ता सम्राद 
के द्वाथों में रक्खी गई है। इनके शासन-काल का हिसाब 
सम्नाद लगाते हुए एक राजनीतिजश लिखता है “इर सम्राट 
झौसतन २० वर्ष राज्य करता है” अब तक केवल ४ 
स्त्रियों ने सप्राट के आसन को ग्रहण किया है। विक्टेारिया ने सबसे अधिक 
अर्थात्‌ ६४ वर्ष तक राज्य किया | एडवड पंचम ने जे कि १४८३ ई०» में 
गद्दी पर बैठे थे, सब से कम दिन तक राज्य किया | इगलेंड के इतिहास में 
केवल ११ व ऐसे आते हैं, जब कि वह देश बिना सप्राद के था। सम्राट 
का पद उसकी मृत्यु के बाद सब से बड़े लड़के के दिया जाता है | यह नियम 
१७०१ ई० से अब तक चालु है। १६१० ई० तक सम्राट के राज्यामिषेक 
के समय रोमनकेथोलिक चच के नियम के अनुसार शपथ खानी पड़ती थी; 
परन्तु अब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती | यह बात सदैव के लिये घोषित 
कर दी गई कि “सम्राट एक सच्चा प्रोटेस्टट है।” स्म्नाट की आयु १८ वर्ष से 
कम नहीं होनी चाहिये। उसका ख़च हंगलेरड के ख़ज़ाने से दिया जाता है | 
प्रतिषष पालियामेंट यह निश्चित करती है कि सम्राद तथा उसके कुटुम्ब को 
कितना ख़च दिया जाय । इस इम्दाद के 'विविल लिष्ट' ( (एं। ॥॥9 ) 
कद्दते हैं। आज कल सम्राट को उसके कुटुम्ब के सहित ६ लाख रुपया 
महीना दिया जाता है | 
कद्दा जाता है कि सम्राट की शक्ति अनन्त है। इतनी शक्ति संसार के 
क्रिसी अन्य शासक को नहीं दी गई है | वह आज ५४० करोड़ व्यक्तियों पर 
राज्य कर रहा है | पार्लियामेंट को वही बुलाता है। इसे मंग करने का श्रधि- 
कार उसी को है | बृटेश साम्र/ज्य में जितने क़ानून बनते हैं उन पर अ्रन्तिम 
हस्ताक्षर उसी का होता है। बड़े-बड़े सरकारी नौकर उसी की आज्ञा से नियुक्त 
किये जाते हैं| सम्पूर्ण साम्र/ज्य की फ़ौज उसी के हाथों में है। लड़ाई की 
आजा वही देता है | सन्धि करने का अधिकार उसी को है । पार्लियामेंट का 
काम तब तक वैधानिक नहीं समझा जाता जब तक सम्राट उसे स्वीकार न 
कर ले | किसी भी क़ानून को वह भंग कर सकता है। इंगलैणड का प्रधान 
मंत्री, जिसके हाथों में बृटिश साम्राज्य की बागडोर है, उसी के द्वारा नियुक्त 
किया जाता है ।,बृटिश साम्राज्य में बड़ी-बड़ी पदवियाँ वह] प्रदान करता है। 
लाड सभा के अधिकतर सदस्य उसी के बनाये हुये हैं | क़हरियों में उसी 
के नाम पर फ़ेनला किया जाता है। बृटेश साम्राज्य की सरकार उसी की 
सरकार कहलाती है। 
उसके अधिकारों को देखते हुए किसी को भी यह सन्देह हो सकता है 
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कि इतनी बड़ी शक्ति को एक आदमी कैसे घारण कर सकता है ? बटेन का 
सम्राट कोई देवता नहीं है। जापानियों के सम्राट की तरह उसको उत्पत्ति 
सूर्य भगवान से नहीं हुई है। बह इमो लोगों की तरह एक साधारण मनुष्य 
है | राजनीतिक परिपाटी ने उसे कुछ असाधारण अधिकार दे रक्‍खा है। 
कहने के लिये सम्राट की शक्ति अनन्त है; लेकिन कार्य रूप में वह कुछ नहीं 
करता | केवल नाम के लिये वह साम्राज्य का प्रधान घोषित किया गया है । 
इंगलैण्ड का प्रधान मंत्री ओर केबिनेट सब कुंछु करते हैं | यह एक स्वप्न है 
कि सम्राट पार्लियामेंट के बनाये हुए क्'नूनों को रद्द कर सकता है | एक 
राजनीतिज्ञ तो यहाँ तक लिखता है “यदि पालियामेंट सम्राट को फाँसी 
के लिए कोई नियम पास कर दे तो सम्राठ को इसे भो मंजर करना होगा ।” 
ऐसी दशा में यह केसे कहा जाय कि उसकी शक्ति पालियामेंट से बढ़ कर है। 
इंगलैणड में यह प्रश्न उठाया गया था कि सम्राट से कोई लाभ नहीं दैे। 
लेकिन यह बात सर्व्म्मत से मान ली गई है कि इतने बड़े साम्राज्य के 
लिए एक सबप्रधान व्यक्ति का होना आवश्यक है। रुम्राठट का देनिक 
जीवन नियमों से इस कदर बचा हुआ है कि वह आज़ादी का स्वप्न भी नहीं 
देख सकता ; किसी सभा-सोसाइटी में बह्द तब तक भाग नहीं ले सकता जब 
तक प्रधान स्त्री इसकी अनुमति न दे दे | अपनी इच्छानुमार वह इर एक से 
नहीं मल सकता | विदेशों में यात्रा करने के लिये उसे आज़ादी नहीं है। 
किसी से मित्रता करने तक के लिये वह स्वतंत्र नहीं है। अपनी इच्छा के 
ग्नुसार बह विवाह तक नहीं कर सकता स्वतन्त्रता के लिये आठवें एडवयड 
ने सम्राट पद से त्याग पत्र दे दिया | 
समञ्नाट और भारत सरकार का सम्बन्ध घनिष्ठ है। सम्पूर्ण भारतीय सेना 
उसके हाथ में रक्‍ख्ली गई है। भारतीय सरकार के उच्च 
सम्र।८ घौर पदाधिकारी उसी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 
भारत सरकार कमान्डर-इन-चीफ़, जो कि भारतीय सेना का प्रधान है 
उसी के द्वारा नियुक्त किया जाता है | नये शासन विधान 
में यह बात स्पष्ट है कि “सरकारों विभाग में दर एक कायकर्ता तभी तक 
स्थायी समझा जायेगा जब तक सपम्राद की झृपा उस पर बनी रहेगी।! 
द्ईकोड के जजों को वही नियुक्त करता है। गवर्नर-जनरल और प्रान्तों के 
गवनर उसी के द्वुरा नियुक्त किये जाते हैं| भारतीय सरकार जिन कानूनों 
को पास करती है वे तब तक लागू नहीं हो सकते जब तक उन पर सम्राट, की 
दस्तख़त न द्वो जाय | भारतीय रियास्तों के साथ, बृटिश सरकार के सुलहनामे 
सम्राट के नाम से किये गये हैं । रियासतों में हस्तक्षेप करने का अधिकार 
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सम्राट को छोड़ कर और किसी को नहीं है | इत अधिकार को उन्होंने 
वाइसराय को दे रकखा है| किसी नये शासन विधान का श्रोगणेश हिन्दोस्थान 
में सम्नाट ही कर सकता है। १६३५ का संघ-शासन-विधान कब से काम में 
लाया जाय, इस ज निश्चय करना सम्राट के हाथों में था। इसीलिए कहा 
जाता है कि “ वतमान संघ-शासन सम्राट की मातदती में रहेगा ।'” यदि वह 
चाहे तो गवनर-जनरल द्वारा स्वीकार किये गये कानूनों को एक वष तक लागू 
करने से रोक सकता है। हिन्दोस्तान के राजनीतिक विमाग तब तक नहीं 
किये जा सकते जब तक सम्राट से इसकी आज्ञा न ले ली जाय । नये सूत्रों 
का निर्माण उसकी श्राज्ञा से क्रिया जाता है। यदि एक यूबे के कुछ ज़िले 
दूधरे सूत्रों में मिलाये जाये तो इसकी आज्ञा सम्राटठ_से लेनी होगी । 
भारतीय शासन में सम्राट सब॒ कुछ प्रधान मंत्री को सलाइ से करता 
है | सम्नाट को मारतीय विषयों की जानकारी बहुत कम है। हमें तो यह भी 
शक है कि वह सब सू्ों का नाम भी जानता है | व्यक्तिगत सहानुभूति रखते 
हुए भी यदि वह हिन्दोध्तान को आज़ाद करना चाहे तो नहीं कर सकता | 
भारत सरकार सम्बन्धी कारवाइयों में उसकी दिलचस्पी अधिक नहीं रहती | 
कैबिनेट तथा पालियामेंट के सदस्य दिन्दोस्तान के शासन सम्बन्धी बातों में 
विशेष जानकारी नहीं रखते | सब कुछ भारतमंत्री ओर उसकी सहायक सभा 
(गियेंद्र 00एवथं) के हाथों में छोड दिया गया है। कार्य रूप में भारतीय 
सरकार ओर सम्राट का कोई सम्बन्ध नहीं हैं। भारतीय सरकारी दफ़्तरों में 
सम्राट और साम्राज्ञी को तसवीर अवश्य दिखाई पड़ेंगी। भारतीय सिक्कों पर 
उसका नाम और उसकी तसवीर मिक्षगी । जब से इस देश में बूटिश साम्राज्य 
स्थापित हुआ तब से केवल दो सप्राटों ने यहाँ पदाप्ण किया है । १७ नवम्बर 
सन्‌ १६२१ ई० को प्रिंस आफ़ पेल्स जब हिन्दोस्तान आये उस समय 
राष्ट्रीय आन्दोलन की हद्दर देश में फैल रही थी और स्वागत के बदले उनका 
बहिष्कार किया गया । जब उन्होंने बम्बई में प्रवेश क्रिया तो शहर के कोने 
कोने में अशान्ति आरम्भ दो गई | ४ दिन तक शहर में बेचेनी रही | ५३ 
आदमियों की सृत्यु हुईं और ४०० आदमी घायल हुये | इसी के उपलक्ष में 
महात्मा गाँधी ने + दिन का अनशन ज्त किया था | 
पालियामेंट इगलैएड की घारा समा को कहते हैं जो न केवल बूटेन 
बल्कि बृटिश साम्राज्य भर के लिए कानून बनाती. है। 
पारलियापरेट.. बृटिश साम्राज्य के श्रन्तगत जिन देशों को आजादी 
( 0ग7ांगंणा 50078 ) द्वासिल हे वे पालियामेंट 
के बन्धन से बहुत कुछ मुक्त हैं। भारतीय सरकार से इसका इतना घरनष्ठ 
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सम्बन्ध है कि इसके अध्ययन के बिना भारतीय शासन-विघान का ज्ञान नहीं 
हो सकता | भारतीय शासन में पालियामेंट का कितना हाथ है, इस पर विचार 
करने के पहिले यह देखना चाहिये कि इसकी रूप रेखा केसी है, किस प्रकार 
इसकी उलत्ति हुईं, ओर इसमें कितने सदस्य हैं । साथ ही यह भी देखना 
चाहिये कि संसार की घारा-समभाश्रों में इसका क्‍या स्थान है। 
एक साधारण विद्यार्थी के लिये 'पालिंयामेंट' शब्द कुछ मानी रख 
सकता है, लेकिन किसी राजनीति के विद्यार्थी के लिये 
लाडइ सभा इसका केाई श्रथ नहीं है। पालियामेंट कोई एक सभा 
]तृ5प्८७ 0 नहीं है जिसका आभास एक ही शब्द से द्वो जाय | 
[.07व8 .. पालियामेंट में दो सभाये हैं। बड़ी सभा को लाड सभा! 
ओर छेाटी सभा को 'कामन सभा? कहते हैं। ऐतिहासिक 
दृष्टि से लाड सभा कामन सभा से पुरानी हे। यह १००० वर्षों से चली आा 
रही है| केवल थोड़े समय के लिए इंगलेण्ड के शासक क्रामवेल ने इसे तोड़ 
दिया था | आरम्भ में यह सभा सम्राट के समापतित्व में हुआ करती थी 
इसके सदस्य बड़े बड़े ज़मींदार, सेठ-साहूकार ओर धमंगुर आदि होते थे | 
सारे अधिकार इसी सभा के प्राप्त थे | परन्तु ज्यों ज्यों लोकमत का मूल्य बढ़ता 
गयाः त्यों त्यों इसकी शक्ति क्षीण होती गई | आजकल इसकी दशा यह है कि 
इसके पास केाई अधिकार बाक़ी नहीं रह गये। सारी शक्ति कामन सभा के 
हाथों में श्रा गई है | वर्तमान समय में लाड सभा में लगभग ७०० सदस्य हैं। 
ये सदस्य प्रजा के चुने हुए, नहीं होते | इनमें ६०० ग्रेट ब्रिटेन के, १६ स्का्टलेंड 
के ओर श्८ आयर लैंड के होते हैं। इनके अतिरिक्त २६ सदस्य वे हैं जो धर्म 
गुरु कहलाते हैं| इन सदस्यों में कई केटि के सदस्य होते हैं। सबके लिये 
यह अनिवाय हैं कि उन्हें लाड की पदवी दी गई हो । कुछ सदस्य ऐसे होते 
हूँ जिन्हें यह पेतुक अधिकार होता है कि वे ला्ड सभा के सदस्य रह सके | 
उनकी मृत्यु के बाद उनके बढ़े लड़के अपने आप लाडे सभा के सदस्य हो 
जाते हैं| उन्हें निकालने का अधिकार किसी को नहीं है । इनके अ्रतिरिक्त 
दूसरी श्रेणी के सदस्य वे हैं जो केवल अपने जीवन काल के लिये सदस्य 
बनाये जाते हैं | 
'ल्ञाड” की उपाधि देने का अधिकार केबल सम्राट को प्राप्त है। वह 
अनगिनत व्यक्तियाँ की यह उपाधि प्रदान कर सकता है। जब कभी सप्नाट 
किसी व्यक्ति कौ यह उपाधि देना चाहता है तो प्रधान मंत्री से इसकी 
सलाह लेता है | ऐसे अवसर बहुत कम आये हें, जब कि सम्राद ने बिना 
किसी की राय के लाड बना दिया हो। प्रतिवर्ष कुछ लाड बनाये जाते 
#्[७ भा० श[०-७ 
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सभा से पास किये हुये बिल को लाड सभा इनकार कर दे तो वह बिल पास 
नहीं हो सकता | लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। कारण यह है कि सम्राट, 
अपने पक्ष के बहुत से व्यक्तियों को लाड की उपाधि देकर उस बिल को पास 
करा सकता है। १६०६ ई० में एक बिल के ऊपर दोनों समाओं में गददरा 
मतभेद हो गया था। भविष्य में इस प्रकार के मतभेद को दूर करने के 
लिये १६११ ई० में एक नियम बना कर लाड सभा की शक्ति कम कर दी 
गई। लाड सभा के सदस्यों को वेतन नहीं दिया जाता। 


भारतीय शासन विधान में लाड सभा पर बहुत अधिक विचार करना 
किसी भी दृष्टि से उपयेागी नहीं है| केवल पार्लियामेंट! 
एलंएए शब्द के नाते इसका कुछु वणन कर दिया गया है। 
(0प्रपओं/ काय रूप में यह सभा भारतीय सरकार के मामलों में कुछ 
नहीं करती | इतके सदस्य हिन्दोस्तान को ऊँची दृष्टि से 
नहीं देखते | उन्हें इस देश की बहुत कम जानकारी होती है। यहाँ तक सुना 
गया है कि लाड लोग इस देश में आना कम पसन्द करते हैं। हिन्दोस्तान 
के गवर्नर-जनरल के लिये यह आवश्यक है कि वह लाड की उपाधि प्राप्त 
किये हों | यह बात क़ानून में लिखी नहीं है, लेकिन परिपाटी ने इसे क़ानून 
से भी बंढ़ कर बना दिया हैं। सूत्रों के गवर्नर भी लाड घराने के होते हैं। 
जहाँ तक गवरनर-जन रल और गवनर का सम्बन्ध है, अगले अ्रध्यायों में 
'इन पर विचार किया जायेगा। यहाँ पर यह देखना है कि लाइ सभा का 
सम्बन्ध भारतीय सरकार से क्या है| यह सम्बन्ध प्रिदी कोंसिल द्वारा श्रधिक 
अआ्रवश्यक ओर दृढ़ बनाया गया दहै। यदि प्रिवी कॉसिल का सम्बन्ध 
हिन्दोस्तान से तोड़ दिया जाय तो लांड सभा का सम्बन्ध श्रपने आप टूट 
जायेगा | 


प्रिवी कोंसिल आरम्म में आयरलेंड और ग्रेटबटेन के लिए न्यायालय 
के रूप में स्थापित की गई थी । इसकी उत्पत्ति और विकास का इतिहास 
बहुत ही लम्बा है | उसका वर्णन करना किसी भी दृष्ठि से न्याय संगत 
नहीं है। दिन्दोस्तान के लिये अपील का सबसे बड़ा न्यायालय प्रिवी कौंसिल 
है जो लाड सभा का एक अंग है | इसका तात्पयं यह नहीं है कि लाड सभा 
के ७०० सदस्य भुक़ दमों का फ़ेसला करते हैं | कोई न्यायालय ऐसा नहीं हो 
सकता जिसमें ७०० न्यायाधीश एक साथ बैठ कर मुक़दमों का फ़ेसला करें | 
प्रिवीं कोंसिल में लाड सभा का सभापति और ६ अन्य लार्ड एक साथ बैठ 
कर मुकृदमों का फ़ेसला करते हैं। इन्हें कानूनी लाढ! ( [8७9 ,070 ) 
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कहा जाता है | ये ६ सदस्य अपने जीवन काल के लिये लाड की उपाधि 
प्राप्त किए होते हैं| कानूनी मामलों में ये विशेषज्ञ होते हैं | जब कभी ग्रेट 
बृटेन तथा उत्तरी आयरलेंड से लाडः सभा में कोई अपील की जाती है तो 
उसका फ़ेसला करना इन्हीं सातों सदस्यों के द्वाथों में दिया जाता है। कुछ 
लोग यह समभते हैं कि हिन्दोस्तान के मुक़दमों की अपील इन्हीं सातों सदस्यों 
के सामने पेश की जाती है; लेकिन यह बात ग़लत है । 

लाड सभा में सदस्यों की एक दूसरी कमेटी द्ोती है। इसी के सामने 
हिन्दोस्तान के मुक़दरममं पेश किये जाते हैं। इसी कमेटी के प्रिवी कॉसिल 
(गंप्रबतिदों एकाफांधर०४ 60 8)॥8 ए?लेएए ए०फछ०ं। ) कहते हैं। 
हिन्दोस्तान, इंगलैश्ड, श्रायरलेंड तथा बृटिश साम्राज्य के अन्तगगंत अ्रन्य 
देशों से अपील के सारे मुक्दमें प्रिवी कॉंसिल में आते हैं। मोगोलिक दृष्टि 
से इस न्यायालय का क्षेत्र बहुत बड़ा है | इसकी तुलना किसी कचदइरी से नहीं 
की जा सकती | इसमें लाड चांसलर, पिछुले सभी लाड चांसलर, ६ कानूनी 
लाड, प्रिवी कोंसिल का लार्ड प्रेसीडेन्ट तथा ह्न्दोस्तान तथा अन्य उपनिवेशों 
की बड़ी कचहरियों द्वारा नियुक्त किए हुए न्यायाधीश रहते हैं | कुल मिलाकर 
इसमें २० न्यायाधीश होते हैं। लेकिन कार्यरूप में लाथे चांसलर, ६ क्वानूनी 
लाड और कुछ भारतीय जज मुक्द्मों का फ़ेसला करते हैं। जिस देश का 
मुकदमा होता है वहाँ के कुछ न्यायाधीशों की उपध्थिति आवश्यक है | 

ऊपर कद्दा गया है कि प्रिवी कॉसिल तथा अन्य कचद्दरियों में भेद है !. 
दूसरी कचहरियों में न्यायाधीश अना अन्तिम फ़ेसला देते हैं, लेकिन प्रिवी 
कोंसिल के सदस्य-आरख़िरी फ़ेसला नहीं दे सकते। यह सम्राट को सलाह 
के रूप में फ़ेलला देती है कि वह अमुक बात को मान ले या इनकार कर 
दे | हर फ़ेसले का श्रन्तिम वाक्य यद्दी होता है कि “इम लोग सम्राट को 
नप्नता पूर्वक यह सलाद दे रहे हैं, इत्यादि इत्यादि ।? यह किसी $सले से 
कम नहीं होता | सम्राट इसे मान लेता है। यह इसलिये किया जाता है कि 
इससे एक बहुत बड़े सिद्धान्त की रक्षा होती है। सम्राट का दर्जा कानून से 
ऊपर माना गया है। उसे यह अधिकार हे कि बह किसी फ़ेसले को रह कर 
दे। इंगलैेए्ड की कचहरियाँ इस नियम के विरुद्ध अपना फ़ेसला दे देती हैं, 
लेकिन हिन्दोस्तान तथा अन्य उपनिवेशों में सम्नाद के इस अधिकार को रक्षा 
की जाती है। 

प्रिवी कों सिल, दीवानी मुक़दमों की सबसे बड़ी अदालत है। फ़ोज़दारी 
के मुकृदमें अधिक से अधिक दाईकोंट तक आ सकते हैं। इससे आगे उनकी 
अपील नहीं हो सकती | दाईकोंट के फ़ेसले के बाद माल के मुक़दमें प्रिवी 
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कोंसिल में अ्रपील किये जा सकते हैं, लेकिन इसके लिये दो शर्तें हैं। एक तो 
हाईकोट अपील करने की इज़्ाज़त दे, ओर दूपरे वह अपील कम से कम 
१० इज़ार रुपये की हो। प्रिवी कॉंठिल का फ्रैसला अन्तिम होता है । किसी 
विशेष मामले में फ़ोज़दारी की अपील इसमें हो सकती है लेकिन ऐसा बहुत 
कम दोता है। संघ-न्यायालय से भी प्रिवी कॉसिल में अपील की जाती है | 
प्रिवी कॉंसिल में कोई नया मुक़दमा दायर नहीं किया जाता | संघ न्यायालय 
की स्थापना होने से कुछ लोग यह समभते हैं कि प्रिवी कोंसल का अधिकार 
भारतीय मामलों में कुछ कम हो गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब 
भी प्रिवी कॉंसिल हिन्दोस्तान की सबसे बड़ी अदालत रहेगी। कुछ हिन्दुस्ता- 
नियों को प्रिवी कॉसिल के आजीवन सदस्य रहने की उपाधि दी गई है । इन्हें 
ग्रिबी कोंसिलर ( ?िव॑एए 00एशशथ०७ ) कहते हैं। आज तक इस देश में 
७ या ८ व्यक्तियों कों यह उपाधि दी गई है। इसी प्रिवी कॉसिल के नाते 
लाड सभा का सम्बन्ध भारतीय-सरकार के साथ माना जाता है। न्यायालय” 
नामक अध्याय में इस बात पर अच्छी तरह विचार किया जायगा कि प्रिबी- 
कोंसिल के इस अधिकार का भारतीय सरकार पर कया प्रभाव पड़ता है | 
भारतीय न्यायालयों की स्थिति पर इस कॉंसिल का जो प्रभाव पड़ता है उस 
पर भी विचार किया जायगा। हिन्दोस्तान तथा अन्य उपनिवेशों की यह 
माँग है कि प्रिवी कॉसिल से उनका नाता छुड़ा दिया जाय, परन्दु शद् सरकार 


इस पर कुछ भी ध्यान नहीं देती । ४ 
१६११ ६० के बाद लाड सभा की शक्ति कज्षीण द्ोती गई। आधिक 


मामलों में कामन सभा की सत्ता सब प्रधान मान ली 

कामन सभा गई। तब से कामन सभा इतनी प्रसिद्ध हो गई कि 
६0०४० 0 साधारण बोलचाल में पालियामेंट का तात्पय इसी सभा 
(0फ7008.. से समझता जाता है | कार्नाइल का कहना है कि “कामन 
सभा की शक्ति संसार की सभी धारा सभाओं से बढ़ कर 

है |? इसकी उत्तत्ति हुए ६०० वष से ऊपर ब्यतीत हो गये | कहा जाता है 
कि कामन सभा ही पार्लियामेंट है। इसकी कार्य पद्धति बड़ी ही प्रसिद्ध और 
मनोरंजक है | किसी भी धारा सभा में जाने के लिये लोग इतने लालायित 
नहीं रहते जितने कामन सभा में । इसकी बैठक वेस्ट मिन्स्टर में द्ोती है । 
श्यरेड ई० में एक भयंकर अ्रग्नि कांड में जल कर यह भवन शख हो गया 
था | १५ वर्षों के कठिन परिश्रम से १८५२ ई« में पालियामेंट का वतमान 
भवन बनाया गया। ठेम्स नदीं के बाय किनारे पर £ एकड़ की चौहदी में 
यह भवन बना हुआ है। इसमें १२०० से अधिक कमरे हैं। वैटिकन 
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(५५४४०७४७) को छेड़कर योरप में इतनी बड़ी इमारत कोई दूसरी नहीं है। 
एक बहुत बड़े हाल के दक्खिन तरफ कामन सभा भवन ओर इसके उत्तर 
लाड सेभा मवन है । 


कामन सभा में ६०० से कुछु अधिक सदस्य हैं। परन्तु केवल ४५४० 
आदमियों के बैठने की जगह बनाई गई है | ऐसे अवसर बहुत कम आते 
हैं जब कि सभी सदस्य उपस्थित हो जायें। २०० से अधिक सदस्य हमेशा 
गैर हाज़िर रहते हैं । सभी सदस्य प्रज्ञा के प्रतिनिधि होते हैं।कामन सभा 
का सभापति स्पीकर कहलाता है। प्रतिनिधि ध्वयं इसे चुनते हैं, परन्तु सम्राट 
से इसकी मंजूरी लेनी पड़ती है | सभापति बनने के पहले स्पीकर किसी भी 
दल का क्यों न हो, परन्तु इसके बाद उसे निष्पक्ष भाव से काय करना पड़ता 
है। कामन सभा की बैठक सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार 
को होती है। साढ़े ग्यारह बजे रात तक वाद-विवाद चलते रहते हैं | श्८८१ 
ईं० में एक बार सोमवार को दोपहर से बैठक शुरू हुई और बुध को प्रातः 
काल समाप्त हुईं | शुक्रवार को ११ बजे दिन से लेकर साढ़े चार बजे सबेरे 
तक बैठक होती है | ४० सदस्य कोरम पूरा करते हैं | 


स्पीकर वाद-विवाद में कभी भाग नहीं लेता | १३७६ ई« में पहिला 
स्पीकर चुना गया था । कार्य रूप में स्पीकर का चुनाव प्रधान मंत्री कैबिनेट 
की सलाह से करता है। यही चुनाव कामन सभा का चुनाव मान लिया जाता 
है।जो व्यक्ति एक बार स्पीकर चुन लिया जाता हैं वही बार-बार स्पीकर 
बनता रहता है | स्पीकर का पद बहुत ही ऊँचा है। उसे वेतन भी दिया 
जाता है। वेस्टमिन्ध्टर भवन में उसे एक सरकारी बंगला रहने के लिये दिया 
जाता है। अ्रपने पद से अलग होने पर उसे पंशन दी जाती है ओर उसे लाड 
सभा का सदस्य बना दिया जाता है| आम तोर से कामन सभा में एक घंटे 
के व्याख्यान होते हैं | परन्तु यदि कोई सदस्य चाहे तो इससे अधिक भी बोल 
सकता दे | कोई समय का निश्चित परिमाण नहीं रक्खा गया है। कामन 
सभा में अभी तक सबसे बड़ा व्याख्यान ब्रो गम (370ए2))077) ने दिया है। 
श्यरप ई० में वे लगातार ६ घंटे तक बोलते रहे | भारतीय धारा सभाश्रों में 
इससे अधिक लम्बे व्याख्यान दिये गये हैं | जलियान वाला बाग की घटना 
(१३ अप्रेल सन्‌ १६१६ ) के बाद हिन्दोस्तान की केन्द्रीय घारा सभा में जब 
इनडेमनिटी बिल पेश हुआ तो पं० मदनमोहन मालवीय लगातार ३ दिन तक 
बोलते रहे | इतना लम्बा व्याख्यान संसार को किसी भी धारा सभा में अभी 
तक नहीं दिया गया है । 
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कामन सभा अपना सब काम विभिन्न कमीटियों द्वारा करती है । प्रत्येक 
कमीटी में ४० से ६० तक सदस्य दोते हैं। कैबिनेट 
कैबिनेट इस सभा की सबसे बड़ी कमीटी है। संख्या में कैबिनेट 
(५४०४०. के सदस्य केवल २० या २१ होते हैं ; लेकिन इस कमीटी 
की शक्ति और कमौटडियों से कहीं अधिक है। वास्तव में 
बटिस साम्राज्य का शासन इसी कमीटी के अधिकार में है | साम्राज्य की नीति 
यही निश्चित करती है। जब कामन सभा के सदस्यों का चुनाव दो जाता है 
तो सम्राट बहुसंख्यक दल के सबसे बड़े नेता को बुलाता है | उसी को वह 
प्रधान मंत्री घोषित करता है | उसे यह अधिकार दिया जाता है कि वह अपनी 
इच्छानुसार २० या २१ सदस्यों का एक म त्रिमंडल बना ले | यह प्रधान मंत्री 
की भज़ीं पर है कि वह सारे मंत्रियों को अपने ही दल से चुने या ओर दलों 
से भी कुछु सदस्यों को भत्ती कर ले | लड' सभा से भी वह कुछ सदस्यों को 
भरती कर सकता है | इतना ज़रूर है कि अपने दल के अधिक से श्रधिक 
मंत्री मत्रिमंडल में रक्‍्खे जाते हैं। यही मंत्रिमंडल केबिनेट कहलाता है । 
मत्रिमंडल के बनने के बाद कामन सभा की सारी कारवाई इसी की इच्छा- 
नुसार होती है | कैबिनेट के मंत्रियों के लिये पालियामेंट का सदस्य होना 
आवश्यक है। 
भारत सरकार का नाता कामन सभा के साथ बहुत घनिष्ठ है। इस 
देश की राजसत्ता नाम मात्र के लिये सम्राठ_ के हाथ में 
कॉमन सभा रक्‍्खी गई है। पालियामेंट ही सब कुछ करती है।जो 
ध्योर कानून भारतीय धारा सभाओं में पास होते हैं वे कामन 
भारतीय सभा में विचाराथ पेश किये जाते हैं। हिन्दोस्तान 
सरकार. के साथ गह-सरकार की नीति कामन सभा ही निश्चित 
करती है | भारतमंत्री, जिसके द्वारा कामन सभा भारतीय 
सरकार के चलाती है, इस सभा का एक सदस्य होता है। हिन्दोस्तान में होने 
बाली सभी घटनाओं के लिये वह इस सभा के प्रति उत्तरदायी है । उसकी 
ज्षिम्मेवारी को बढ़ाने के लिये १६१६ ई० से पार्लियामेंट ने यह निश्चित किया 
कि इसका वेतन अगरेज़ी ख़ज़ाने से दिया जाय | कामन सभा में कुछ सदस्य 
ऐसे होते हं जो हिन्दोस्तान की विशेष जानकारी रखते हैं | इस सभा में ३ 
राजनीतिक दल हैं, उदार, अनुदार और मज़दूर | मज़दुर दल हिन्दोस्तान के 
प्रति अधिक ही सहानुभूति रखता है | अनुदार दल भारतीय स्वतंत्रता का कहर 
विरोधी है | इस दल के सभी सदस्य इस बात के विरोधी हैं कि इिन्दोस्तान 
को पूर्ण स्वतन्त्र कर दिया जाय। इस देश में जो नीति बतीं जाती है वह 
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कामन सभा की नीति होती है | यदि कामन सभा इस बात पर तुल जाय कि 
हिम्दोस्तान को श्राज़ादी मिलनी चाहिये तो यह देश एक दिन में आज़ाद 
दो सकता है । इंगलैेश्ड के राजनीतिक दलों की नीति को देखते हुए मज़दूर 
दल से इमकों बहुत कुछ आशा है। इस समय इंगलेंड की सरकार इसी 
दल के हाथ में है। 


हा पा 


अध्याय ४ 


भारत-मंत्री ओर इंडिया कोसिल 
श्यप८ ई० में ईस्ट इंडिया कम्पनी का अधिकार इिन्दोस्तान में समाप्त 
कर दिया गया | इस समय तक कम्पनी लगभग सारे 
भारतमंत्री की हिन्दोन्‍्तान के अपने अधिकार में कर चुकी थी। 
धावश्यकता १७२१७ से, जब कि प्लासी का युद्ध हुआ था, कम्पनी 
निरन्तर १०० वष तक हिन्दोस्तान पर शासन करती 
रही | कम्पनी की नीति व्यापारिक थी । हिन्दोस्तान के राज्य को वह अपने 
व्यापार का एक अंग समझती थी | १०० वर्ष का इतिहास देखने से यह 
स्पष्ट है कि अनेक अनुचित तरीक़ों का प्रयोग करके कम्पनी के नौकर हिन्दो- 
स्‍्तान से पैसे वसूल करते रहे | इत बढ़ते हुए अत्याचार का परिणाम बड़ा 
ही भयंकर हुआ । १८३७ की राज्य क्रान्ति इसी को एक परिणाम था | 
हिन्दोस्तानी और अ्रंग्रेज़ दोनों को एक चेतावनी मिली | बृटिश पालियामेंट 
ने हिन्दोस्तान का राज्य कम्पनी के हाथ से छीन लिया। उसने सारी 
ज़िम्मेबारी अपने ऊपर ले ली और इंगलैश्ड की तरह हिन्दोघ्तान की राजसत्ता 
बूटिश सम्राट के द्वाथ में रत दी गई | इस परिस्थिति में यह आवश्यक था 
कि भारतीय सरकार की पूरी जिम्मेवारी एक ऐसे ब्यक्ति के हाथ में दी जाय 
जो सम्रा८ और पालियामेंट की मातदहती में रहे | यह काय भारतमंत्री को 
साँथा गया | लार्ड स्टैनली ( ]07] ०६ 0९59 ) पद्िले पहल भारतमंत्री 
नियुक्त किये गये | इन्हें वे सारे श्रधिकार दे दिये गये जो अब तक कोट 
आफ़ डाइरेक्टर्स और बोर्ड आफ़ कन्द्रोल को प्रास थे। पालियामेंट के प्रति 
इसको ज़िम्मेवारी क्रायम रखने के लिये यह निश्चत किया गया कि भारतमंत्री 
पालियामेंट का सदस्य हो। उसका स्थान बृटिश कैबिनेट में स्थायी कर दिया 
गया । एक प्रकार से वह पाल्ियामेंट का नोकर नियुक्त किया गया । तब से 
ग्रूज तक उसके अधिकार एक समान चले आ रहे हैं। उसी के द्वारा 
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पालियामेंट भारव सरकार के ऊरर अयना अधिकार रखती है। गह-सरकार के 
अन्तर्गत जितने अधिकारी भारत सरकार से सम्बन्ध रखते हैं, उनमें भारतमंत्री 
का स्थान सबसे ऊंचा हे। इसे ७४०००] सालाना वेवन दिया जाता है |, 
१८५८ ई० से १६१६ तक यह वेतन भारतीय खज़ाने से दिया जाता था, 
परन्तु १६१६ से यह श्रग्रेज़ी ख़ज़ाने से दिया जाता है | 

भारत-मंत्री की नियुक्ति के लिये कई शर्त हैं| सभी व्यक्ति भारत-मंत्री 

नहीं बनाये जा सकते | सबसे पहली शत तो यह है कि 

भारत-मंत्री की वहशअँंग्रेज़ जाति का हो। कोई इिन्दोस्तानी, भारत-मंत्री 

नियुक्ति. नहीं बन सकता | प्रत्येक भारत-मंत्री के लिये पाक्नियामेंट 

का सदस्य होना आवश्यक है । जब पाह्ियामेंट के सदस्यों 

का चुनाव द्वो जाता है तो उन्हीं में से एक व्यक्ति भारत-मंत्री बनाया जाता 
है | कामन सभा या लाड सभा किसी का भी वह सदस्य रह सकता है। 
कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति, जो पालियामेंट का सदस्य नहीं 
है, भारत-मंत्री बना दिया जाता है ; लेकिन ६ महीने के अन्दर उसे पालिया- 
मेंट का सदश्य बन जाना पड़ता है। यदि वह नहीं बन सका तो उसे हटा कर 
दूसरा भारत-मत्री नियुक्त किया जाता है। जब कभी कोई बाइरी व्यक्ति 
भारतमंत्री बना दिया जाता है तो बह दो तरीकों से ६ महीने के अन्दर 
पालियामेंट का सदस्य बन सकता है। या तो उसका कोई मित्र कामन सभा से 
इस्तीफा दे दे ओर अभ्रपनी जगह अपने मित्र के लिये ख़ाली कर दे | उसी के 
निर्वाचन ज्षेत्र से भारत-मंत्री अपना निर्वाचन करा लेता है। यदि ऐसा 
नहीं हुआ तो सम्नाठ_ उसे लाड की उपाधि देकर लाड सभा का सदस्य बना 
सकता है। 

पालिंयामेंट के अ्रतिरिक्त भारत-मंत्री ब्ृटिश कैबिनेट का सदस्य होता 
है। इससे वह उन राजनीतिज्ञों की श्रेणी में आ जाता है, जो ब्ृटिश 
साम्राज्य को चलाते हैं। बृटेन के सबसे बुद्धिमान , नीतिश और योग्य 
: व्यक्ति कैबिनेट के सदृध्य होते हैं। इससे स्पष्ट है कि भारत-मंत्री बृटेन के 
सबसे योग्य व्यक्तियों में गिना जाता है। जो व्यक्ति राजनीतिक त्षेश्र में ख्याति 
प्राप्त किये होते हैं उन्हीं को यह पद दिया जाता है । किसी न किसी राजनीतिक 
दल का सदस्य दोना उसे आवश्यक है। यह ज़रूरी नहीं दे कि वह 
हिन्दोस्तान के विषय में गहरी जानकारी रखता हो । इस देश के इतिहास, 
भूगोल तथा रस्म-रिवाज़ों से परिचित होना उसके लिये आवश्यक नहीं है । 
इससे हिन्दोस्तान को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है| जो व्यक्ति इस देश 
से अनभिज्ञ है बह इसका योग्य शासक नहीं बन सकता। प्रश्न यह है कि 
कखाछ सा श[ण०ज्न्द 
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जानकारी न रखते हुए भारत-मंत्री किस प्रकार भारतीय सरकार को चलाता है ! 
इसके लिये उसे कई सहायक दिये गये हैं | इन्हीं की मदद से वह शासन को 
मशीन के चलाता है | इंगलेंड का प्रधान मंत्री इस बात को निश्चित करता 
हैं कि कौन भारत मंत्री बनाया जाय । इसका अंतिम फेंसला बृटिश 
सम्राट करता है। कैबिनेट ओर पालियामेंट के अतिरिक्त वह प्रिवी कोंसिल 
का भी सदस्य द्वोता है | 
यह कहना भअत्यन्त कठिन है कि भारत-मंत्री कितने दिन के लिये नियुक्त 
किया जाता है | उसकी केाई निश्चित अवधि नहीं है | बृटिश कैबिनेट के साथ 
उसकी नियुक्त होती हैं | ओर जब केबिनेट मंग होती है तो उसे भी अपने पद 
से दृट जाना पड़ता है। कैबिनेट तब तक बनी रहती है जब तक पालियामेंट का 
बहुमत उसके पक्ष में द्ोता है। पालियामेंट की अवधि ५ वष है। 
लेकिन इसके बीच में सम्र।ट्‌ उसे किसी भी समय भंग कर सकता है। यदि 
पूरे समय तक पालियामेंट बनी रहे और एक ही कैबिनेट में उसका विश्वास 
रह जाय तो के बनेट ५ वर्ष तक जीवित रह सकती है | इसके साथ भारत- 
मंत्री मी ५ वष तक अपने पद पर आरुढ़ रह सकता है। लेकिन राजनीतिक 
दल बन्दयों के उलट फेर के कारण ऐ,वा बहुत कम होता है| १८२१८ से 
१६४६ ३० तक ३१ भारत-मंत्री नियक्त किये गये हैं। इससे प्रत्येक की अवधि 
३ व से भी कम होती है। 
ऊपर कहा गया है कि पालियामेंट ने अपनी ज़िम्मेवारी को निश्ाहने 
के लिये मारत-पंत्री का पद निर्माण किया है। 
भारत-मंत्री की इसलिये वद सभी प्रकार से अपने कामों के लिये 
जिम्मेवारी. पालियामेंट के प्रति ज़िम्मेवार है| कैबिनेट का एक 
| सदस्य होने के नाते वह सबसे पहिले श्रपने साथियों 
के प्रति ज़िम्मेबार है। वह जो कुछ काम हिन्दोस्तान में कर रहा है, या 
करना चाहता है, उसकी पूरी सूचना अपने सहकारियों को देता है। कैबिनेट 
के अन्य सदस्य उसके प्रथम सहकारी हैं। उत्की नीति का फ़ेतला सबसे पहि ले 
केबिनेट में होता है | हिन्दोस्तान के सम्बन्ध की सारी बातें वह केबिनेट में 
विचार करता है। मेम्बरों के वाद-विवाद के पश्चात्‌ जो नीति निर्धारित की 
जाती है वही मारत-मंत्री की नीति कहल।ती है। कैबनेट के सदश्यों की 
ज़िम्मेवारी अलग-श्रलग नंहीं है | उसका प्रत्येक सदस्य सबकी ग़लती के लिये 
जिम्मेवार है। एक की गलती के कारण सभी सदस्य निकाल दिये जाते हैं । 
भारत-मंत्री के लिये भी यह आवश्यक है कि वंह अपने सहक्तारियों 
( (0०णी६३४५०७४ ) से मिल कर अपनी ज़िम्मेवारी को पूरा करे | यदि कभी 
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प्रधान मंत्री ओर दूधरे मन्त्रियों में मतमेद हो जाता है तो कैबिनेट को चलाना 
मुश्किल हो जाता है। ऐसी दशा में दोनों में से किसी को त्याग पत्र देना पड़ता 
है। १६२२ ई७ में मास्टेग्यू भारत मंत्री ओर सर सेमुअ्रल होर प्रधान मंत्री थे । 
इनके विचारों में अन्तर पड़ने के कारण दोनों ने केबिनेट से त्याग-पत्र दे दिया। 
कैबिनेट के बाद भारत-मंत्री की ज़िम्मेवारी पार्लियामेंट के प्रति है। दोनों 
का सम्बन्ध स्वामी और सेवक की तरह है | पालियामेंट की सभी आशाञओं का 
उसे पालन करना पड़ता है। वह तभी तक अपने पद पर कायम है जब तक 
पालियामेंट की इच्छा होती है। जब वह इसका ग्रीतिभाजन नहीं रह जाता, 
तो उसे अपने पद को छोड़ना पड़ता है | पाल्षियामेंट कई प्रकार से भारत-मत्री 
को अपने अधिकार में रखती है। कॉबनेट में अविश्वास का प्रस्ताव पास कर 
इसे अपने पद से हटा सकती है। जब तक इसका वेतन भारतीय ख़बज़ाने 
से दिया जाता था तब तक पार्लियामेंट का इसके ऊपर पूरा अधिकार न था। 
अपनी जीविका के लिये स्वतंत्र रह कर वह पालियामेंट की अ्रवहेलना कर 
सकता था । ज़िम्मेवारी को ओर दृढ़ बनाने के लिये १६१६ ई० में यह नियम 
बनाया गया कि भारत-मंत्री का वेतन भारतीय ख़ज़ाने से बन्द करके इंगलेंड 
के ख़ज़ाने से दिया जाय | तब से पालियामेंट और अधिक कड़ाई के साथ 
उसके"“कामों की देखरेख करती है। थोड़ी भी नाफरमानी हेने पर वह उसका 
वेतन कम कर सकती है। इस भय से वह अपने कार्मों में अधिक चैतन्य 
रद्ता है | 
जो अधिकार कोट गआ्राफ डाइरेक्टस और बोर्ड आफ़ कन्ट्रोल को 
दिये गये थे वे सब श्ष्ृष्द में भारत-मंत्री को दे दिये गये। भारतीय 
सारत-मंत्री शासन के चलाने का सारा अधिकार उसे दिया गया है। 
के भारतीय मामलों में सम्राट और पालियामेंट को सलाह 
ध्रधिझार देने का अ्रधिकार उसी को दिया गया है। भारतीय सरकार 
के जो महकमें इंगलेड में काम कर रहे हैं उनका सारा 
प्रबन्ध उसी के हाथों में दिया गया है। १६१६ ई०७ के ऐबक्ट में उसके 
अधिकारों का विस्तृत वणन किया गया है। उसके अधिकार ४ श्रेणियों में 
बाँटे जा सकते हैं ;-..- 
१--कैबिनेट तथा पालियामेंट के सदस्य को हैसियत से वह बहुत से 
अधिकार रखता है [ सम्राट जिन सरकारी अफ़सरों को हिन्दोस्तान में नियुक्त 
करता है उसकी सलाह वह भारत-मंत्री से लेता है। कमान्डर-इन चीफ़, 
प्रान्तों के गवनर तथा गवनर-जनरल की कॉंठिल के सदस्यों की नियुक्त की 
सलाह भारत-मंत्री ही देता हे । केवल गवनर-जनरल की नियुक्ति में उसका 
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हाथ नहीं रहता | सम्लनाट प्रधान मंत्री की सलाह से गवनर-जनरल को नियुक्त 
करता है | 

२--१६१६ ई० तक भारत-मंत्री को भारत-सरकार की , एजेन्सी का पूरा 
गंधिकार प्राप्त था। मारत सरकार को जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती उन्हें 
खरीदने का अधिकार भारत-मंत्री को था। १६१६ में यद्द अधिकार द्वाई 
कमिश्नर को दे दिया गया। 

३--भारत-सरकार की सभी सम्पत्ति पर सम्राट का अधिकार है। भारत 
भूमि सम्राट की मृमि कहलाती है | इस पर निवास करने वाले व्यक्ति सम्राट_ 
को प्रजा के नाम से पुकारे जाते हैं। 'सकल भूमि गोपाल की! के कथनानुसार 
सम्र/ट ही इस देश का स्वामी है। उत्तको शक्ति का उपयेग भारत-मंत्री 
करता है| हिन्रोस्तान में, अथवा इससे बाहर भारत-सरकार का जो धन खर्च 
दाता है वह सब भारत-मंत्री के अधिकार से किया जाता है। लेकिन इसका 
तात्पयं यह नहीं है कि वह भारतीय ध_्रकारी आय को जैसे चाहे ख़र्च कर 
सकता दै | इसके लिये पार्लियामेंट तथा अपनी कॉसिल से उसे सलाइ लेनी 
पड़ती है। भारत-सरकार की केई सम्पत्त वह बेच सकता है तथा बन्धक 
रख सकता है। आवश्यकता पड़ने पर वह नई सम्पत्त ख़रीद सकता है। 
परन्तु इसके लिये उसे अ्रपनी कॉँसिल से सलाह लेनी पड़ती है। मास्तीय 
सरकार की मातहती में काम कर ने वाले अफ़सरों पर वह मुकदमे चला सकता 
है | परन्तु उस पर केाई मुकदमा नहीं चला सकता। 

४--हिन्दोस्तान की केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकार उसको मातदहती में 
काम करती हैं। गवनर-जनरल को उसकी सारी आज्ञाय माननी पड़ती हैं । 
बह कोई काम बिना उ्तकी सलाह के नहीं कर सकता | प्रान्तों के गवनर 
उसके हुकुम की तामील करने के लिये बाध्य हैं | भारतीय घारा सभाये केाई 
कानून तब तक पास नहीं कर सकती जब तक भारत-मंत्री उसकी श्ाज्ञान दे 
दे | शासन की नीति में उसकी आज्ञा के बिना कोई परिवतन नहीं किया जा 
सकता | भारत-सरकार अपने टेक्स को उसकी सल्लाहइ के बिना नहीं बढ़ा 
सकती | 

ग़ह-सरकार ओर भारत सरकार के बीच जो पत्र -व्यवद्दार होता दे उस पर 
भआारत-मंत्री की दस्तख़त झावश्यक है | कोई सरकारी कागज़ हंगलेंड से उसकी 
दस्तख़त के बिना हिन्दोस्तान में नहीं श्रा सकता । उसको कौंसिल के सदस्य 
उसी के द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। अपनी सद्दायता के लिये वह दो सहायक 
मंत्रियों को भर्ती करता है। इनमें से एक कोई सरकारी अफ़सर रद्दता है 
ज़िसका पद स्थायी होता हे ओर दूसरा पार्लियामेंढ का सदस्य होता है। 
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पालियामेंट के साथ यह भी बदलता रहता है। आमतोर से वह दूसरा 
अनस्थायी मन्त्री पालियामेंट की उस सभा का सदस्य द्वोता है जिस सभा का 
भारत-मंत्री सदस्य नहीं होता | इससे पालियामेंट की दोनों सभाओ्रों का सम्पक 
भारतीय विषयों में बना रहता है। भारत-सरकार इसकी आज्ञा के बिना ख़च्च 
का कोई नया ज़रिया नहीं मिकाल सकती | भारत-सरकार की ओर से कोई 
बड़ी इमारत, पुल तथा रेल आदि तब तक नहीं बनाये जा सकते जब तक 
भारत-मंत्री की आज्ञा प्रात्तन कर ली जाय | अपनी अनुपस्थिति में इंडिया 
कौंसिंल का समापति वही नियुक्त करता है। यदि क सिल के सदस्यों तथा 
उसके विचारों में कोई मतभेद हो नाय तो कॉसिल को कुइना पढ़ता है | 
हिन्दोस्तान में बृटिश सरकार के लाभ हानि की जिम्मेवारी उसी के ऊपर है । 
भारत-सरकार के अन्तगंत किसी बड़े पद का बनाना और बिगाड़ना उद्ची के 
द्वार्थों में है। यूदि भारत-सरकार ११५०० रपये मासिक के ऊपर का कोई नया 
स्थायी पद बनाना चाइती है तो इसकी मंजूरी मारत-मंत्री से लेनी पड़ती है। 
अनस्थाई पद के लिये ४००० रुपया मासिक तक का अधिकार गवर्नर- 
जनरल को दिया गया है | इससे अधिक के लिये भारत-मंत्री की आज्ञा प्राप्त 
करनी पढ़ती है | 


४६३४ का शासन-विधघान पिछुले शासन-विधानों से सबंधा मिन्न है । 
ब्ेटिश प्रान्तों को किसी दर्ज तक प्रान्तीय शासन की 

१६३५ के शासन ज़िम्मेवारी दे दी गई है | बृटिश सम्राट की छुत्र-छावा में 
विधान में. सूत्रों और देयी रियासतों को एक में जेड़ा गया है। कहने 
भारत-मंत्री का के लिए इस शासन विधान में भारत-सर्कार की आज़ादी 
स्थान बढ़ा दी गई है, परन्तु गहराई के साथ इसका अध्ययन 
करने पर पता चलता है कि घरेलू सरकार के अ्र घकार 

कम नहीं हुए हैं | भारत-मंत्री को शक्ति पहले की ही तरह बनी हुईं है | जब 
कभी गवनर-जनरल अपने विशेषाधिऋार का प्रयोग करेगा उस समय उसकी 
सलाह आवश्यक होगी । इन अधिकारों का प्रयोग होने की सम्भावना इततनी 
अधिक है कि केन्द्रीय सरकार की शक्ति पद्विले से भी अधिक बढ़ जाती है । 
सभी ग्रावश्यक विषय - सेना, पुलिस, रेलवे, रिज़ब बेंक, याह्य संबंध--- 
गवनर-जनरल के विशेषाधिकार के अन्तगत रक्‍खे गये हैं । यह कह्दा गया 
है कि नये शासन-विधान में भारत-सरकार बृटिश सम्राट की मातहती में काम 
करेगी, भारत-मन्ची के अन्दर नहीं। कानूनी दृष्टि से यह परिवर्तन ढीक हो 
कता है, लेकिन काय रूप में इसका कोई अ्रथ नहीं है। गवनर-जनरल और 
प्रान्तों के गवनर उसी की मातइती में कार्य करेंगे | द्विन्दोस्तान के सम्बन्ध में 
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सम्राट को वही सलाह देगा। सम्राट द्वारा भारतीय घारा-त्माग्रों के किसी 
भी कानून को वह रह कर सकेगा | 
सबसे बड़ा मदत््ववूर्ण परिवर्तन भारत-मन्त्री की कोंसेल में किया गया 
है। इसका विस्तृत व्शन आगे चल कर इसी अध्याय में किया जायेगा | 
इंडिया कोंसिल, जिसका काम भारत»मन्त्री को सलाह देना था, नये शासन- 
विधान के अनुतार तोड़ दो गई है |.क सल के सारे अधिकार भारत मन्स्री 
को दे दिये गये हैं | १ अ्रप्रेल सन्‌ १६३७ ई० से भारत-मन्त्री के अधि कार 
पहिले से कहीं अधिक बढ़ा दिये गये हैं| अब तक कॉसिल उसके कामों में 
किसी दृद तक हस्तक्षेप कर पकती थी, परन्तु उसके हट जाने से उसकी 
आज़ादी बढ़ गई है | १६१३७ ई० से वह कुछ सलाहकारों की मदद से कार्य 
करता है| ये सलाइकार सभी प्रकार से उसको सुट्टी में रक्खे गये हैं| बह 
उनकी सलाह को ठुकरा सकता है।यह बात ठीक है कि भारत-मन्पत्री 
उस मदारी की तरह है जो भारत-सरकार रूपी बन्दर को जैसे चाहे नचा 
सकता है |# 
भारत-मंत्री के साथ श्यभ८ ई० में इंडिया कॉसिल का जन्म हुआ | 
यह को सल भारत-संत्री को हिन्दोस्तान के विषय में सलाह 
ईडिया कोंसिल्ल देती थी। आरम्म में इसमें १५ सदस्य थे। इनमें से < 
की नियुक्ति सम्राट द्वारा की गई और बाक़ी ७ को ईस्ट 
इंडिया कम्पनी के डाइरेक्टरों ने नियुक्ति किया | इन सदस्यों में अधिक्रतर 
हिन्दोस्तान में कम से कम १० वर्ष तक रह चुके थे | यही उनकी नियुक्ति की 
शत थी । यह भी ज़रूरी था कि हिन्दोस्तान से लौटे उन्हें १० वर्ष से अधिक 
न हुये हों। कम से कम्र £ सदस्य उपरोक्त शर्ता के साथ भर्ती किये गये | 
यह भी बात स्पष्ट कर दी गई कि जब कभी कोई स्थान ख़ाली हो तो सम्राट _ 
नये सदस्यों की भर्त्ती करेगा। इस कॉोंठिल की कोई निश्चित अवधि नहीं 
बनाई गई | जब तक इसके सदस्य सन्तोषज्ञनक काथ करनले रहें तब तक वे 
रद्द सकते थे | सदस्यों के ऊपर यह बन्धन लगा दिया गया कि वे पार्लियामेंट 
को किसी सभा के सदस्य नहीं हो सकते। उन्हें निकालने का अधिकार 
पालियामेंट को दिया गया | प्रत्येक सदस्य का वेतन १५०० रुपया मासिक 
रक्खों गया। भारत-मंत्री इसका समापति बनाया गया। सभी कामों में कॉंसिल: 
भारत-मंत्री को सलाह देती थी। जो काम अत्यन्त श्रावृश्यक तथा गुप्त 
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होते उन्हें वह स्वयं करता था। कॉसिल की बैठक सप्ताह में एक चार 
होती थी । 

१८६६ ई० में पालियामेंट ने इंडिया कॉसिल के विषय में एक नर्या 
कानून पास किया । इसमें नये सदस्यों को भर्त्ती करने का अधिकार भारत- 
मंत्री के दिया गया | यह भी निश्चित हुआ कि कॉसिल की आयु १० वर्ष 
रहा करेगी | आ्रवश्यकता पड़ने पर भारत मंत्री इसकी आयु ५ वध ओर बढ़ा 
सकता था। श्यू८६ ई०७ में कॉसल के सदस्यों की संख्या १३ से घटा कर 
१० कर दी गई | १६०७ ई०» में एक दूसरा क़ानून पास करके यह बात 
निश्चित की गई कि सदस्यों की संख्या कम से कम १० ओर अधिक से 
आअधिक १४ हो। इसकी आयु १० वष से घटा कर ७ वध कर दी गई | 
सदस्यों का वेतन १५०० रुपया मासिक से घटा कर १२४० रुपया मातिक कर 
दिया गया | इसी साल इंडिया कोसिल में २ ईहिन्दोस्तानी पहिले पहिल भर्ती 
किये गये | 

१६१६ ई० के क़ानून ने भारतीय शासन-विधान में कुछ परिवतन किया | 
कोंसिल के सदस्यों की संख्या घटा दी गई | अब यह ते हुआ कि इसमें कम 
से कम ८ श्रौर अधिक से अधिक १२ सदस्य रहेंगे। इसका फ़ैवला भारत- 
मंत्री सत्रयं करे कि सदस्यों की संख्या कितनी रकखी जाय | कौंसिल में कोई 
जगह ख़ाली होने पर वह नये सदस्यों की भर्ती कर सकता थां। इस ऐक्ट 
के अनुतार कों सल के अधिकतर सदस्य ऐसे होने चाहिये जो कम से कम १० 
वर्ष तक हिन्दोस्तान में रह चुरे हों | नियुक्ति के समय उन्हें हिन्दोस्तान से 
लौटे अधिक से अधिक ५ वष हुए हों। कॉंपिल को अवधि ७ वर्ष से 
घटा कर ५ वष कर दी गई। ऐसा इसलिये किया गया कि नये नये तजुर्बेक्रार 
सदस्यों के इसमें कार्य करने का अवसर मिलता रहे | सदस्यों की अवधि 
पूरी हो जाने के बाद भारत-मंत्री उन्हें फिर नियुक्त कर सकता था | परन्तु 
इतका कारण उसे पालियामेंट कों बताना पड़ता था | कोई सदध्य 
कोंसिल से जब चाहे इस्तीफा दे सकता था | पालियामेंट सदस्यों को निकाल 
सकती थी । उनका वेतन १२९० रु मातिक से बढ़ा कर फिर १५०० २ू० 
मासिक कर दिया गया | कॉहठिल में भर्ती होने के समय जो सदस्य 
हिन्दोस्तान के नागरिक होते उन्हें वेतव के अलावा ६००० रुपया सालाना 
भता दिया जाता था । वह वेतन दिन्दोस्तान अथवा रृंगलेंड किसी भी 
खज़ाने से दिया जा सकता था | को सिल के सदस्यों को पालिंयामेंट में बैठने 
की इजाज़त न थी। हिन्शेस्तानी सदस्यों की संख्या २ से तीन कर दी गई | 
भारत-मंत्री और इंडिय्रा कॉसिल की एजेन्ती का काम हवाई कमिश्नर को दे 
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दिया गया। इससे कोंसिल का काम कुछ इल्का हो गया। बैसे तो भारतं- 
मन्‍्त्री कोंसिल के फैसले से बैधा नहीं था; परन्तु भारत-सरकार के ख़ब तथा 
कुछ बड़े सरकारी अ्रफ़रुरों की भर्ती में उसे इनकी बात माननी पड़ती थी । 
बोंविल श्रपना काप्त कमीटियों द्वारा करती रही | थोड़े-थोड़े सदस्यों की 
कमीटियाँ बना दी जाती थीं | जिस प्रकार वाइसराय की कॉ.सल में प्रत्येक 
सदस्य को एक विभाग दे दिया जाता है उती तरह इडिया कों.सल की प्रत्येक 
कुप्तीटी को एक विभाग सौंव दिया जाता था | प्रत्येक कमीटी स्वतंत्र रूप से 
अपना काम करती थी । फिर सभी कमीटियों का काम पूरी कॉसिल के सामने 
रक्‍्खा जाता था | इंडिया कॉविल में राजनीतिक, फ़ोजी, इमारत, श्रथं, स्टोर, 
कर आदि जिभाग बनाये गये थे | कौंसिल की बैठक महांने में एक बार होती 
थी | भारत मन्त्री इसका सभापति होता था। उसकी अनुपस्थिति में उप- 
सभापति उसका आसन अहरण करता था | यदि दोनों ही उपस्थित न दो सके 
तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी को भी सभापति चुन लेते थे | सभापत 
को निर्णायक मत ( (४8॥72 ४०७ ) देने का अधिकार था। भारत-मन्त्री 
की अनुपस्थिति में जो कुछु बौंतिल में पास होता वह तब तक पक्का नहीं 
सम्का जाता था जब तक उतकी दल्तख़त न हो जाती थी। १६१७ ई७ में 
आन्टेग्यू ने, जो उस समय मारत-मन्त्री थे, कर्म-टियों द्वारा काम करने की 
पद्धति को दोषपूण ठहराया था। कैबिनेट के एक सदस्य होने को हेसियत 
से भारत-मन्त्री का स्थान बृटिश राजनीतिज्ञों में बहुत दी ऊँचा समझा 
जाता था | उसके प्रभाव से कोंसिल दबी रहती थी । बहू इससे जब चाहता 
सल्लाह लेता अथवा मनमानी करता था। सलाह लेने पर भी वह उससे 
बाध्य नहीं था | 
आरम्म से ही भारतीय राजनीतिज्ञ इंडिया कौंसिल को नापसन्द करते रहे 
है। उनका कहना था कि यह सभा बेकार थी ओर उल्टे यह हिन्दोस्तान के 
मामलों में टांग अड़ाया करती थी। वे शुरू से ही इसे तोड़ देने के पक्ष में 
थे | कारण यद है इसमें. हिन्दोस्तानियों का हाथ नहों के बराबर था। 
दे या १० श्रेग्रेज़ सदस्यों के सामने विचारे ३ इहिन्दोस्तानी कुछ नहीं कर 
सकते | इसके खटकने का एक ओर कारण था | जब हिन्दोस्तान के मामले 
में यही पमा अन्तिम निर्णय देती थी तो भारतीय स्वतन्त्रता का कोई श्र्थ 
हो नहीं था। इन्हीं तब कारणों से १६३५ ई० के रुघ-शासन में इंडिया 
कौंसेल तोड़ दी गई है। १ अप्रैल सन्‌ १६३३ ई० को यह सभा सदैव के 
लिये भा कर दो गई। इसके ध्थान पर कुछु सलाहकार भारत-मन्त्री को 
दिये गये हैं । द लि द 
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१६३५, के शासन-विधान की २७८ धारा के अनुसार इंडिया कोंसिल 
तोड़ दी गई | इसके स्थान पर भारत-मन्त्री को कुछ सलाइकार नियुक्त 
१६३४ का करने का अधिकार दिया गया है। सलाहकारों की 
शासन-विधान भतीं के विषय में चन्द नियमों का जानना आवश्यक 
झोर भारत दे। १६३७ से ये सलाहकार भारत-मंत्री की सहायता 
मनन्‍्त्री के. कर रहे हैं । 
सलाहकार 
सलाहकारों की संख्या कम से कम ३ ओर अधिक से अधिक ६ होनी 
चाहिये | उन्हें नियुक्त करने का अधिकार भारत -मन्न्री को दिया गया है। 
यदि वह उचित समझे तो इंडिया कोंसिल के पिछले सदस्यों को श्रपना 
सलाहकार नियुक्त कर सकता है| परन्तु इन्हें वह ५ वर्ष से अधिक के लिये 
नियुक्त नहीं कर सकता | शासन-विधान बनते समय यह बात निश्चित की गई 
थी कि जब तक यह हिन्दोघ्तान पर पूरी तरह लागू न द्वो जाय तब तक सलाह- 
कारों की संडया कम से कम ८ और अधिक से अधिक १२ रहेगी। इसी 
के अनुसार इस समय इनकी संख्या ८ रक्खी गई है। इनमें १ 
हिन्दोस्तानी हैं। 
सलाहकारों की योग्यता के विषय में कुछु बातें निश्चित कर दी गई हैं । 
कम से कम आधे सलाहकार ऐसे होने चाहिये जो हिन्दोस्तान में सरकारी 
विभाग में कम से कम १० वर्ष तक काय कर चुके हों। इंगरलेंड में उन्हें 
हिन्दोस्तान से गये दो वर्ष से अधिक न हुये हों। आमतोर से यह सलाहकार 
बड़े बड़े सरकारी ओइहदेदार होंगे। वे भारत के राष्ट्रीय विचारों के दििमायती 
न होंगे । अपनी पेन्शन का ' ध्यान रखते हुए, वे सरकार की नीति का विरोध 
नहीं कुर सकते | इस बात का ध्यान रक्खा गया हैं कि वही सलाहकार बनाये 
जायें जा दिन्दोस्तान के विषय में अच्छी जानकारी रखते हों । उन्हें पार्लियामेंट 
का सदस्य होने को आशा नहीं है । ऐसा इसलिये किया गया है कि बे दल- 
बन्दियों में न पड़ें। ऐसा न किया जाय तो -बे पालियामेंद में भारत- 
मन्त्री का विरोध कर सकते हैं | इससे कार्य में बाधा पड़ने को सम्भावना है | 
भारत-मन्त्री इस बात को सहन नहीं कर सकता कि उसकी मातहती में काम 
करने वाले पालियामेंट में उसका विरोध करें | ह 
सलाहकार % वष के लिये नियुक्त किये जायेंगे । कोई भी सलाइकार 
दोबारा नियुक्त०्षहीं किया जा सकता। सलाहकार को यह स्वतन्त्रता दी गई 
हे कि वह जब चाहे अपने पद से इस्तीफ़ा दे दे। भारत-मंन्त्री के यह 
ग्रधिकार है कि वह किसी सलाहकार को शारीरिक अथवा मानसिक 
अ्[० भा० श[ू०--हं 
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दुर्बलताओं के कारण निकाल दे । प्रत्येक सलाइकार का वेतन १७०० रुपये 
मासिक के लगभग रक्‍खा गया है | यदि नियुक्ति के समय वह्द हिन्दोस्तान 
का नागरिक है तो उसे वेतन के अतिरिक्त ६००० २७० सालाना भत्ता दिया 
जायगा । इससे हिन्दोस्तानी सलाहकार अंग्रेज़ सलाहकारों से ग्रधिक वेतन 
पाने के अधिकारी होंगे। सलाहकारों का वेतन इंगलेंड के ख़ज़ाने से दिया 
जायगा | श्रर्थात्‌ इंडिया श्राफ़िस का पूरा ख़्च इंगलेंड' बर्दास्त करेगा | वेतन 
आदि घटाने-बढ़ाने का अधिकार पार्लियामेंट को दोगा | इस परिवतंन से 
हिन्दोस्तान के इतना लाम अवश्य हुआ हे कि ख़् का एक बहुत बड़ा 
भार इसके सर से उतार दिया गया है। 

यह बात भारत-मन्त्री की इच्छा पर छोड़ दी गई है कि वह अपने 
सलाहकारों से जब चाहे राय ले। वह चाहे तो उनसे एक साथ या अलग- 
अलग राय ले सकता है। उनकी राय से वह बेंधा नहीं है। कुछ सरकारी 
नौकरियों, ठीकों, तथा जायदाद के मामलों में उनका बहुमत उसे मानना 
होगा। यदि उनके कार्यों की ओर दृष्टि-पात कर तो देखेंगे कि क़ानून 
बनाने, इन्साफ़ करने तथा किसी क़ानून को कार्यान्वित करने का उन्हें 
अधिकार नहीं हे। उनका काम भारत-मन्त्री को हिन्दोस्तान के मामलों में 
केवल सलाह देना है। मारत-मन्त्री को यह अधिकार है कि वह इबकी 
सल्ाहों को टुकरा दे । 

ऊपर कहा गयां है कि आरम्भ से ही हिन्दोस्तानी इंडिया कॉसिल के. 
विरोधी रहे हैं | भारतीय ख़जाने का जो रुपया इस पर ख़च होता रहा है वह 
एक फजूल सी चीज़ रही है। इिन्दोस्तान को उससे कोई लाभ नंथा। 
इंडिया कोंसिल के तोड़ देने से हिन्दोस्तान की एक बहुत बड़ी बला टल गई । 
परन्तु यह सभो तोड़ कर इसके ह्थान पर सलाहकारों की नियुक्ति कर दी गई 
है। यद्यपि इनकी शक्ति कोंसिल के सदस्यों से कम है; परन्तु इससे द्विन्दोस्तान 
को कोई लाभ नहीं पहुँचता | जिस सभा का नाम इंडिया कौंसिल था अ्रव 
उंसे सलाहकार के नाम से कर दिया गया है। हमें जो शिकायतें इंडिया 
कोंसिल की ओर से थीं वे सलाहकारों की ओर से रहेंगी। भारत-मन्त्री का 
स्थान ग्रह सरकार के अन्दर महत्वपूर्ण हे। इसका प्रभाव भारत-सरकार के 
ऊपर सबसे अधिक पड़ता है| यदिं नये शासन-विधान में इसके तथा इसकी 
कॉसल के पंद में कोई परिवर्तन न हुआ तो यंह् कैसे कष्ट जाय कि हमारी. 
राजनीतिक स्वतंत्रता में वृद्धि हुईं है । 


अध्याय ५ 
हाई कमिश्नर 
( ॥%6 मांशा 0०0ाशांहध्यठता' [07 वी ) 


हाई कमिश्नर का पद पहले पहल १६१६ ई० के ऐक्ट के अनुसार 
बनाया गया | इसके पहिले भारत-मन्त्री इसके कार्य को 
हाई कमिश्नर करता था। १६१६ दई० में एक कमीटी ( 06 (/€एण 
की नियुक्ति 0007॥/०९ ) इस बात के लिये नियुक्त की गई थी 
कि वह इंडिया आफ़िस के पुनसंगढन पर विचार करे। 
इसी कमीणी ने इस आफ़िसरं के पद की आवश्यकता महसूस की। १६१६ के 
ऐक्ट के पश्चात्‌ १६२० ई७ में पद्ििला द्वाई कमिश्नर नियुक्त किया गया। 
सर मेश्रर आई० सी० एस» ने पहिले पहिल इस पद को सुशोभित किया। 
इसके पश्चात्‌ सर भर्वान जी दलाल १६२३ ई० में द्वाईं कमिश्नर नियुक्त 
किये गये | २ वर्ष बाद अतुलचन्द चटर्जी हाई कमिश्नर बनाये गये | लगभग 
६ वेष तक ये इस पद पर कार्य करते रदे। १६३१ ई० में सर भूपेन्द्र नाथ 
मित्रा हाई कमिश्नर हुए । जब वे १६३६ ई० में इस पद से अलग हुए तो 
'सर फीरोज़ खाँ नून हाई कमिश्नर बनाये गये। आजकल एक भारतीय 
मुसलमान इस पद पर नियुक्त किये गये हैं। हाई कमिश्नर का श्राफ़िस 
 लर्दन में हे। मा १६३० ई० में इसका दफ़्तर नये मकान में चला गया 
जो इसी दफ़्तर के लिये ४८ लाख रु० की लागत से बनाया गया है । इसकी 
भीतरी बनावट में भारतीय कला दिखलाई पड़ेशी | यह मकान १२ मंज़िल का 
बना हुआ है, जिसकी ऊँचाई १०० फीट के लगभग है। ज़मीन की सतह पर 
वाली मंज़िल के बीच में एक बहुत बड़ा हाल बना हुआ है, जिसमें भारतीय 
कलाकारों की बनाई हुईं चीज़ों की नुमाइश सदेव लगी रहती है । मकान में 
जगह-जगह लाल पंत्थर लगाये गये हैं । 

. १६१६ के ऐक्ट की २६ अ धारा के अनुसार यह बात निश्चित की गई 
कि बृटिश सम्राद इंगलेंड में एक हाई कमिश्नर नियुक्त करे। उसके अधिकार 
उसकी तनख़्वाड़, उसकी पेन्शन और उसके कत्तव्य आदि का नियम वही 
'ह्विश्चित करे । उसके सहायकों की नियुक्ति भी वद्दी करे। १३ अगस्त सन्‌ 
१६२० ई० को सप्नाद ने सरकारी गज़ठ में इसकी घोषणा करवाई। हसी 
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घोषणा के अनुसार हिन्दोस्तान के गवर्नर-जनरल को यह अधिकार दिया 
गया कि वह समय-समय पर भारत-मन्त्री की सलाह से हाई कमिश्नर की 
नियुक्ति करेगा। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि वह जब चाहे उसे 
निकाल दे | यद ते किया गया कि हाई कमिश्नर की नियुक्ति प्रत्येक ४ 
वष के लिये| की जायेगी और कोई व्यक्ति दूसरी बार नियुक्त किया जा सकता 
है। गवर्नर-जनरल श्रपनी कोंसिल की सलाह से उसे छुट्टी देगा और उसकी 
ग्रेरदाज़िरी में किसी दुसरे को भर्ती कर सकेगा | उसकी तनख़ाह ४ हज़ार रु० 
मासिक निश्चित की गई, जो भारतीय ख़ज़ाने से आरम्म से अब तक दी 
जाती है। हाई कमिश्नर की हेसियत से कोई पेन्शन लेने का हकदार नहीं है, 
परन्तु जब कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी से इस पद पर नियुक्त किया जाता है 
तो उसे पशन दी जाती है । 

आम तोर से द्वाई कमिश्नर के पद पर वे ही व्यक्ति नियक्त किये जाते 

हैँ जो सरकारी विभाग में किसी अच्छे पद पर काम 
इसके ककत्त व्य करते हों | शुरू से अब तक श्राउ हाई कमिश्नर हो गुजरे 
हैं। सभी 'सर! की उपाधि प्राप्त-कर्ता हैं । 

इसके मुख्य ३ कतंव्य हैं :-- 

१--वह इंगलेंड में गवर्नर-जनरल का एक एजेन्ट है। 

२--बूटिश प्रान्तों के कुछ कतंव्य उसके हाथों में दिये गये हैं । गवनर- 
जनरल की श्राशा के अनुसार वह इन्हें पूरा करता है | 

२३--१६१६ ६० तक भारत-मंत्री दिन्दोस्तान की तिजारत के सम्बन्ध 
में कुछ काय करता था। १६२० ई० से ये काय दवाई कमिश्नर को करने 
पड़ते हैं । 

गह-सरकार भारत-सरकार से घनिष्ठ सम्बंध रखती है। इस देश के 
शासन-प्रबन्ध की बागडोर घरेलू सरकार के द्वाथ में है। घरेलू सरकार ओर 
भारत-सरकार के संबन्ध का विस्तृत वर्णन अगले अ्रध्याय में किया जायेगा | 
यहाँ इस बात पर विचार किया गया है कि हाई कमिश्नर की आवश्यकता 
क्या है ! श्गलेंड में हिन्दोस्तानियों की संझया कम नहीं है। लगभग १० 
'इज़ार हिन्दोस्तानी वहाँ निवास करते हैं। २ इज़ार के निकट तो विद्यार्थी 
हैं जो ऊँची शिक्षा प्राप्त करने के लिये वहाँ गये हुए हैं,। इनकी: देखरेख 
तथा सहायता का भार हाई कमिश्नर को दिया गया हके,। वतमार्ग युग 
भौतिकंवांद का यूग है| अ्रंगेज़ी कौम व्यापार में इतनी कुशल है कि उसे 
इमारे देश में 'बनियों की कौम” कहा जाता हैं। जिन-जिन देशों में अंग्रेज 
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जाति ने पैर रक्खा है वहाँ इसकी पहली गरज तिजारत रही है। इतीलिये 
कहा जाता है कि* “व्यापार राष्ट्रीय मंडे से आगे-आगे चलता है। 
यह सिद्धान्त यारप की सभी जातियों पर एक-सा लागू होता हे । कहने का 
तात्पय॑ यह है कि अँग्रेज़ी क़रौम ने राजनीति और अ्रथ॑-शासत्र दोनों को एक 
में जोड़ दिया है [इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हाई कमिश्नर के पद से ज़ाहिर 
होता है। इस अ्फ़सर के आधे कर्त्तव्य राजनीतिक हैं और आधे व्यापारिक । 
अच्छा होगा कि इस दो अमली दफ़्तर की कहानी कुछ विस्तार से कद्दो 
जाय | इसके लिये यह श्रावश्यक है कि सरकार के कत्तंव्य सम्बन्धी रिद्धान्तों 
पर हम दृष्टिपात कर | 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपनी आवश्यकताओं के वशीमृत 
होकर वह समाज में निवास करता है! एकान्त जीवन 
नागरिक और में वह इनकी पूर्ति नहीं कर सकता । यदि आवश्यकतायें 
उसकी न हों तो समाज नहीं बन सकता | शारीरिक, मानसिक, 
 आवश्यकतायें आध्यात्मिक तथा और भी तरह-तरह की आवश्यकतायें 
व्यक्ति को प्रेरित करके एक दुसरे के सम्बन्ध में लाती 
हैं। केवल दो चार व्यक्तियों तक यह संम्पक सीमित नहीं रहता। इसका 
दायरा क्रमश: बढ़ता जाता है | इसी को समाज कहते हैं। यही बढ़ते-बढ़ते 
राष्ट्र अथवा राज्य का रूप धारण कर लेता है । एक दुसरे से आवश्यकताओं 
की इतनी घनिष्ठ ता हो जाती है कि इसे जल्दी कोई नहीं तोड़ सकता | सहवास 
तथा व्यवहार और इढ़ होता जाता है। लाखों व्यक्ति एक प्रकार के रीति- 
'खिज़ों द्वारा बाँध दिये जाते हैं। व्यक्तियों के इस पारस्परिक सम्बन्ध को 
' झुचारु रूप से चलाने के लिये राजनीतिक संगठन की श्रावश्यकता है, जिससे 
सरकार की उत्पत्ति होती है। वही बाइरी और भीतरी दोनों प्रकार कीं शान्ति 
रखती है | साथ ही विभिन्न प्रकार की उन्नति द्वारा राष्ट्र को आगे बढ़ाती है । 
उन्नति. शंब्द के अन्दर उन सारे कर्तव्यों का समावेश हो जाता है जिर 
प्रत्येक व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक करता रहता है। नागरिक को उन्नति का 
पूर्ण साधन देने के लिये सरकार के बहुत सी सामग्रियाँ एकत्रित करनी 
पड़ती हैं | मनुष्य के अन्दर कुछ ऐसी पाशविक शक्तियाँ हैं, जिन्हें दबाये 
बिना उसकी उन्नति सम्भव नहीं दे। इसीलिए सरकार के सेना, पुलीस 
हथियार आदि रखने पड़ते हैं। वततमान वैज्ञानिक उन्नति के युग में इनकी 
' मात्रा इतनी बढ़गई है कि सरकार को विवश होकर अपनी आमदनी का 
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एक बहुत बड़ा भाग लड़ाई के सामानों पर ख़र्च करना पड़ता है। नागरिक 
की सुविधा के लिये रेल, तार, डाक, टेलीफ़ोन, तार घर, बेतार बर्की तथा 
रेडियो आदि का प्रबन्ध करना पड़ता है | उसकी शिक्षा के लिये स्कूल, कालेज 
तथा विश्वविद्यालय आदि खोलने पड़ते हैं | स्वास्थ्य के लिये श्रस्पताल तथा 


आओपषधालयों की व्यवस्था करनी पड़ती है । 
साधन के बिना व्यक्ति अपने कत्तथ्यों को पूरा नहीं कर सकता | राज्य 


व्यक्ति का ही एक बृहत्‌ रूप है।* उसे अपने कत्तंव्य 
सरकार की पालन के लिये नाना प्रकार की सामग्रियाँ एकत्रित 


आावशध्यकतायें करनी पढ़ती हैं। कलम, कांगज़, स्याही, शाइपराइटर, 
मोटर, मशीन. बिजली की सामग्रियाँ, दवाइयाँ तथा 


और भी हज़ारों चीज़ उसे सरकारी कार्मों के लिये तैयार करनी पड़ती हैं। 
यदि राज्य इतना उन्‍नतिशील है कि वह अपने यहाँ इन सामग्रियों के तैयार 
कर लेता है तो उसे बाहर श्रपने पैसे भेजने की श्रावश्यकता नहीं पड़ती । 
अन्यथा इनके लिये करोड़ों रुपया देश से बाहर भेज देना पड़ता है। उदा- 
हरण के लिये हम अपने देश को शामने रख सकते हैं। हिन्दोस्तान में 
लगभग ६० करोड़ रुपये का कपड़ा बाइर से आकर बिकता है। १६वीं सदी 
के मध्य तक इस देश का माल योरप में जाकर ६० फ़ी सदी मुज़ाफ़ पर 
. बिकता था। यहाँ कपड़ा इतना प्रसिद्ध था कि दुनिया के बड़े-बड़े लोग 
इसके लिये लालायित रहते थे। काश्मीर के दुशाले श्रभी तक प्रसिद्ध हैं। 
पाठकों के यह जानकर श्राश्चय होगा कि १८४६ ई० में अग्नेज़ों की काश्मीर 
राज्य से जो सन्धि हुई है, उसमें एक शत यह भी रबखी गई थी कि काश्मीर 
राज्य प्रतिवर्ष काश्मीर का बना हुआ एक शाल भारत-सम्राद को भेजता 
रहेगा। यह शालत्न क़रीब ८ इज़ार रुपये का होता है। इसके सिवाय ३ ऊनी 
रुमाले शाल के साथ मेजी जाती हैं | इतना उनन्‍नति-शील देश आज अपने 
पहनने. तक के लिये विदेशियों पर भरोसा करता है। इस महद्दान्‌ श्रवनति की 
ज़िम्मेवारी भारत सरकार के ऊपर दहै। बड़े-बड़े राजनीतिजश्ञ इस विषय में 
. सहमत हैं कि प्रत्येक राज्य को स्वावलंबी होना चाहिये। यदि ऐसा हो जाय 
"तो साम्राज्य-पिपासा बहुत कुछु अपने आप शान्त हे। जायेगी.। किसी देश की 
उन्नति तब तक सम्मव नहीं हे जब तक वहाँ का व्यापार और व्यवसाय 
उन्नत दशा में न दे रे 
कमज़ोर से कमज़ोर राज्य अपने देश के घन-घान्य "से पूर्थ रख सकता 
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है । जिस राज्य के अन्दर इतनी कार्य-कुशलता मौजूद है वह कमज़ोर नहीं 
कहा जा सकता | भोगोलिक दृष्टि से कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्हें खानपान की 
चीज़ें बाइर से मेंगानी पड़ती हैं। इसके विपरीत कुछ राज्यों को अ्रन्य बातों 
में अपने पड़ेसी राज्यों से सहायता की आवश्यकता होती है | इसमें कोई बुराई 
नहीं है । देश की सरकार इस बात के लिये विदेशी राज्यों से उचित शर्त कर 
सकती है कि वह किन-किन वस्तुश्रों के बाहर भेजे ओर किन्हें बाहर से 
मेंगाये | इसके लिये सरकार एक विभाग ऐसा बना सकती है जिसका काम 
विदेशों से ख़रीद-फ़रोड़्त करना हो | इससे उसकी आवश्यकतायें पूरी होंगी 
श्रौर नागरिक के लाभ भी द्वोगा । बड़े पैमाने पर सुविधा के साथ सरकार 
इस काय को कर सकती है। अपनी ज़िम्मेवारी पर बह किसी विदेशी या 
स्वदेशी चीज़ को सस्ते मुल्य पर ले सकती है। किसी व्यक्ति के लिये इतनी 
तक़लीफ़ गवारा करना सम्भव नहीं है। यदि हम दो पैसे की सूई के लिये 
जमनी से बात-चीत कर तो यह निरी बेवक़ुफ़ी दोगी। अ्रच्छा तो यह होगा 
कि सरकार हमें यह अ्रवसर न दे कि हम विदेशियों का मेंह ताके। यदि 
किसी काय-विशेष से हमारे देश-वासियों को कुछ विदेशी वस्तुओं की 
आवश्यकता पड़ती है, तो सरकार उन्हें मंगाने का प्रबन्ध करे। यहाँ पर हमें 
याद रखना चाहिये कि सरकार एक राजनीतिक संगठन है। वह कोई तिजारती 
कम्पनी नहीं है | ख़रीद-ख़रोज़त का काम वह इसलिये न करे कि उसे मुनाफ़ा 
हे | मुनाफ़े का ध्यान तो उसे रखना ही नहीं चाहिये। उसका उद्देश्य 
नागरिक के सुखी ओर प्रसन्न रखना है। उसके कार्यों का महत्व इन्हीं दोनों 
प्रकार के बाँटों से तोला जाता है। 

सम्पक ओर सम्बन्ध केई बुरी चीज़ नहीं है। यदि एच० जी० वेल्स 
विश्व संघ-शासन का विधान बनाना चाहते हैं तो उनका उद्देश्य मानव 
समाज का कल्याण करना हे। संसार के राष्ट्र एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध 
रक्खें तो इससे उन्हें अनेक प्रकार के लाभ होंगे। एक के विचारों से दूसरों 
के लाभ पहुँचेगा; एक देश की अ्रच्छी वस्तुयं दूसरे देशों के प्राप्त होंगी, 
एक के उन्नत विचार दूसरे को प्रभावित करेंगे ; एक के सुख-दुख में दूसरा 
सहायक होगा । स्वावलम्बन की भावना तो अच्छी है, लेकिन इसका श्रथ॑ 
यह नहीं है कि हम दूसरों से रत्ती मर चीज़ का लेनदेन न रक्‍खें | यह तभी 
सम्भव है जब कोई देश किसी ऐसे विकट स्थान पर दो जहाँ किसी प्रकार से 
कोई दूसरा मनुष्य नजा सके । वह देश कितना भी स्वावलम्बी और उन्नति 
. शील क्यों न द्वोा, उससे मानव-समाज को कोई लाभ नहीं पहुँच सकता। 
इतना ज़रूर है कि एक देश दूसरे से अच्छी नीयत के साथ सम्पक रक्खे | 
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यदि कोई देश अपने कमज़ोर सम्बधिन्यों के दबाना और लूटडना चाहता दे 
तो ऐसे सम्पक से नमस्कार करना चासिये। वास्तव में सरकार की आवश्य- 
कताये उसके नागरिकों की आवश्यकताये हँ। उन्हीं की भलाई का ध्यान 
रखते हुए वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। 


हिन्दोस्तान किसी महाद्वीप से कम नहीं है। चीन के छोड़ कर इस देश 
की आबादी संसार में सबसे अधिक है। इसलिये यह 
भारतोय सरकार स्वाभाविक है कि यहाँ के निवासियों कौ आवश्य- 
की कतायें भी अधिक हों। १६ वीं सदी तक हिन्दोस्तानियों 
सरावश्यकतायें की सारी आवश्यकतायें अपने देश में पूरी द्ोती रही हैं | 
कपड़े के विषय में, 'सुलेमान'! नाम का एक मुसलमान 
व्यापारी, जो €वीं सदी के आरम्भ में हिन्दोस्तान आया था, लिखता है, 
“इस देश में रूई के वस्त्र इतने बारीक ओर कोशल के साथ तैयार किये 
जाते हैं कि उस वस्त्र का बना हुआ एक चोग़ा मुहर की अ्रगूठी में होकर निकल 
सकता है ।” सूर्य नारायण राव ने अपनी एक पुस्तक में* इसका वर्णन किया 
है। पंडित गणेशदत्त शर्मा अपने 'खादी का इतिद्ास” नामक ग्न्‍न्थ में लिखते 
हैं, “एक कारीगर जुलाहे ने एक अत्यन्त बारीक वस्त्र बाँस की छोटी सी 
नली में डालकर अ्रकबर बादशाह को भेट किया था। वह वच्न इतना लम्बा- 
चोड़ा था कि उससे एक हाथी दोदे सदह्दित अच्छी तरह ढँक सकता था |” 
इतिहास लेखक हंटर लिखता है, 'कलिंग देश के राजा ने अयोध्या के राजा 
को एक रेशमी वस्त्र भेजा था। राजकन्या के उसे पहिनने पर उस पर यह 
आज्ञेप किया गया था कि वह नंगी तो नहीं है ।” श्री तालचरेकर] लिखते हैं 
“भारतीय कारीगरों के द्वाथ का काता हुआ सूत इंगलेड के ३३० नम्बर के 
सूत से चोगुना बारीक होता था ।”? 


तात्पय यह है कि १६वीं सदी के पहिले हिन्दोस्तान को बाहर के कपड़े 
को आवश्यकता न थी। वह स्वयं अपना माल विदेशों को भेजता था। इसके 
अतिरिक्त मसाले और हीरे जबाहिरात काफ़ी तादाद में विदेशों में जाकर 
बिकते ये। यह देश सभी तरह से स्वावलम्बी और समृद्धिशाली था। फ्रॉसीसी 
यात्री बनियर लिखता है, “यह हिन्दोस्तान एक ऐसा अथाह गड़ढां है 
जिसमें संसार का अधिकांश सोना ओर चाँदी चारों तरफ़ से अनेक रास्तों सें 
आरा आरा कर जमा होता है, ओर जिससे बाहर निकलने कर उसे एक भी रास्ता 
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, 7 एाशांट॥ एथव. 
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नहीं मिलता ।” इतना स्वावलम्बी और समृद्ध होते हुये भी यहाँ के निवासी 
विदेशियों के साथ बहुत द्वी श्रादर का व्यवहार करते थे| जिस समय 
वास्केडिगामा जहाँगीर के दरबार में आया उस समय सम्राट जहाँगीर ने 
एक सोने के पत्ते पर यह लिख कर उसे दिया था कि “आप लोग इमारे देश 
में व्यापार कर सकते हैं।” यह पहिला अवसर था जब्र कि एक योरप- 
निवासी को हिन्दोस्तान में व्यापार करने को ग्राशा दी गईं थी। जिस समय 
यह समाचार पुत्तंगाल पहुँचा उस समय लोगों की खुशी का वारापार न रहा | 
उस दिन लिस्बन नगर में दीवाली मनाई गई, जिसके प्रकाश से आकाश 
प्रजजलित हो उठा था। इतना समृद्धशाली देश आ्राज इस दशा को पहुँच गया 
है कि ५ करोड़ आदमियों के भर पेट भोजन तक नहीं मिलता | विदेशी 
मालों के लिये यह बाज़ार का काम कर रहा है। श्राज यहाँ श्रास्ट्रेलिया का 
गेहूँ और डेनमा्क का बनावटी दूध बेचा जा रहा है। इस प्रकार का विदेशी 
सम्पक सवंथा त्याज्य और निन्‍्दनीय है | 

जो विदेशी चीज़ें हमारे देश में अ।ती है उनकी चूची काफ़ी लम्बी है । 
१४ करोड़ रुपये से ऊपर का तो केवल तेल हम बाहर से ख़रीदते हैं। एक 
करोड़ रुपये से ऊपर का तम्बाकू प्रति बष इस देश में आता है। जो देश 
किसी समय विदेशियों के मुंह मीठे करता था वही आज लगभग ४६ लाख 
रुपये की चीनी प्रति वर्ष बाहर से मेंगाता है। १८ लाख रुपये के लगभग 
का .नमक हमें बाहर से मेंगाना पड़ता हैं | १६ लाख रुपये हम केवल चाय 
के लिये विदेशों को भेज देते हैं। २४ लाख रुपये की दियासलाइयाँ हर साल 
हम अपने चूल्हों पर फूँक़ देते हैं। जिस हिन्दोस्तान के कोने-कोने में बबूल 
के पेड़ फेले हुए हैं ; जहाँ के जंगलों की लकड़ियाँ विदेशों में मेज दी जाती. 
हैं, वही देश ३० लाख रुपये से ऊपर का गोंद दर साल मगाता है। तात्य्य 
यह है कि हर साल हसारे देश से डेढ़ अरब रुपया बाहर चला जाता है। यद्यपि 
हम भी बहुत सी चीज़े बाहर भेजते हैं, लेकिन इस अदल बदल में हमें इतना 
घाटा उठाना पड़ता है कि हम प्रति वर्ष गरीब होते जा रहे हैँ। यदि हमारे 
देश की सरकार इस ओर थोड़ा ध्यान देती तो हमारी दशा श्राज इतनी गिरी 
हुईं न होती | व्यवसायों के नष्ट होने से, इमें छोटी-छोटी आवश्यकताओं के 
लिये विदेशियों का श्राश्रय लेना पड़ता है। इस वैज्ञानिक युग में, जब कि 
वस्तुओं की अधिकता के कारण हमारी आवश्यकताये' रात दिन बढ़ती जा 
रही हैं, हमें दूसरों पर भरोसा करना पड़ता है। भारत-सरकार को विभिन्‍न 
वस्तुयं विदेशों से सबसे श्रधिक लेनी पड़ती हैं । ऐसी दशा में यह आवश्यक 
है कि लेन-देन का सिद्धान्त देश के सबंथा अ्रनुकूल हो। बहुत सोच-विचार 
आठ भां० श[७--- १७ 
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के साथ आयात और निर्यात की नीति बनानी चाहिये, वरन्‌ नागरिकों की 
गादढ़ी कमाई बेंकार नष्ट हो जायगी | यह सभी स्वीकार करते हैं, कि सरकार 
के विदेशी होने से दमें सरासर घाठा उठाना पड़ता है। हर मामले में हमें 
लेने के देने पड़ते हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये डेढ़ श्ररब 
रुपया हमें विदेशी लोगों की जेब में डालना पड़ता है। हमारे देश में किसी 
चीज़ की कमी नहीं है | हमारी रक़म हर साल बाहर को न भेज दी जाय तो 
आज भी हम एक वर्ष की उपज १० साल तक बैठे खा सकते हैं। देश में 
शारीरिक शक्ति इतनी अधिक है कि मशीनें उसका मुक़ाबिला नहीं कर 
सकतीं । परन्तु उसके संगठन का श्रभाव है। इस देश का भाग्य कुछ ऐसा 
पलटा खाया है कि जो देश किसी समय "सोने की चिड़िया? कहलाता था वही 
ग्राज १३०० करोड़ रुपये के क़ज़े से लदा हुआ है। भारतीय सरकार जो 
विदेशियों के हाथ में है कान में रूई डाले चुपचाप सो रही है। उसे पाँच 
करोड़ भूखों के आइत शब्द सुनाई नहीं पड़ते । इतने पर भी आयात और 
निर्यात की दूषित नीति बदली नहीं जाती । 
भारतीय सरकार को जिन विदेशी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वह 
उन्हें लन्दन में ख़रीदती है। अंधिकतर चीज़ें इंगलेंड 
लन्दन में. की बनी हुई होती हैं। थोड़ी सी चीज़ें योरप के अन्य 
खरीद भुल्कों से लेनी पड़ती हैं जो इंगलेंड में नहीं मिल 
सकतीं। कारण यह है कि बृटिश सरकार भारतीय 
मुनाफ़े के इंगलेंड से बाहर क्यों भेजे | वह एक तिजारती सरकार है। लन्दन 
को ट्विन्दोघ्तान की बाज़ार का केन्द्र बनाया गया है। श्रतएव यह आवश्यक 
है कि वहाँ पर भारत-सरकार की ओर से चीज़ें ख़रीदने का उचित प्रबन्ध 
हों। कोई ऐसा जिम्मेवार व्यक्ति इस काय के लिये नियुक्त किया जाय जो 
भारतीय सरकार की मातहइती में इस काय को करे ; भारत सरकार समय- 
समय पर अपनी आवश्यकताश्रों की सूची उसे भेजती रहे ओर वह इस 
हुकुम को तामील .चुप-चाप करता रहे | इससे सरकार की परेशानी दूर हो 
जाती है । और इंगलेंड को बहुत बड़ा मुनाफ़ा भी होंता है। इतना अ्रवश्य 
है कि लन्‍्दन में जिस व्यक्ति को यह कार्य सोंपा जाय उसे भारत सरकार के 
अ्रधिकार में रहना चाहिये | 
दि उपरोक्त ढंग पर ख़रीद की व्यवस्था की गईं होती तो कोई द्वानि न 
थी। परन्तु यह काय भारत-मन्न्नरी को सोंपा गया | जब कभी भारत-सरकार 
को किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती तो वह भारत-मन्त्री को सूचित करती 
और वह उन्हें ख़रीद कर भेज देता था। भारतीय इृष्टि से यह ब्यवस्था 
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दोषपूर्ण थी । ऊपर कद्दा गया है कि ख़रीदने वाले व्यक्ति को भारत-सरकार 
की मातहती में रहना चाहिये। भारत मन्नत्री को यह काये नहीं मिलना 
चाहिये था | वह भारतीय सरकार का प्रधान हे । उसकी आज्ञा भारत-सरकार 
को माननी पड़ती है। यह उससे प्रश्न नहीं कर सकती कि अ्म्ुक वस्तु महँगी 
क्यों ख़रीदी गई | एक प्रकार से मालिक को ही नौकर का काम सौंप दिया 
गया | जिन लोगों के पैसे वद्द ख़ब करता उनके प्रति वह ज़िम्मेवार न था। 
हिन्दोस्तान के पेसे का मूल्य वद्द जैसे चाइता लगाता । चीज़ों की श्रावश्यकता 
न होने पर भी वद् अ्रपने देश का द्वित सोचते हुए भारत-सरकार को 
इस बात के लिये वाध्य कर सकता था कि वह उन्हें ख़रीद ले। परिणाम 
यह हुआ कि इस आशिक सम्बन्ध से हिन्दोस्तान को गहरी हानि उठानी 
पड़ी | जिस समय बृटिश सरकार ने यह विधान बनाया उस समय इंगलंड 
का व्यापार धीरे-घीरे बढ़ रहा था। १८५४१ ई० में लन्दन नगर में एक 
बहुत बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शिनी करने का आयोजन किया गया। सर थामस 
मनरो लिखता है “बूटिश कारख़ानेदारों ने प्रदर्शिनी के बहाने भारतीय 
कारीगरों के हुनर का रहस्य खोज निकालने का कमाल परिश्रम किया |?” 
बृटिश सरकार को इस बात की चिन्ता थी कि श्रग्रेज़ी माल की खपत 
५ कैसे की जाय | व्यावसायिक क्राँति के कारण माल की 
स्वर्ण प्रघसर खपत के लिये बाज़ार दँढ़ निकालना श्रावश्यक था। 
ु इसी समय भारत-मन्त्री को यह श्रधिकार दिया गया कि 
वह इ्िन्दोस्तान के लिये माल ख़रीद सकता है | इस अधिकार ने इंगलेंढ 
निवासियों को अपना व्यापार बढ़ाने का अ्रच्छा अवसर प्रदान किया | इंगलैंड 
की बनी हुई चीज़ें चींटी की बारात की तरद एक के बाद दूसरी हिन्दोस्तान 
में आने लगीं | यही कारण है कि योरप के और देश-बासी भारतीय व्यापार 
में श्रग्रेज़ी से पीछे रहे | अँग्रेज़ी तिजारत के साथ अंग्रेज़ी राज्य भी हिन्दोस्तान 
में बढ़ने लगा । दोनों के मेल से बृटिश सरकार की शक्ति धीरे-घीरे दृढ़ दोती 
गई | इसके विपरीत, हिन्दोस्तान की तिजारत और राजा-महाराजाओं की 
शक्ति नष्ट होती गईं भारत-मन्त्री पर बृटिश पार्लियामेन्ट का श्रधिकार है। 
वह अपने कामों के लिये उसी के प्रति ज़िम्मेवार है | पालियामेंट के सदस्य 
इंगलेंड के बड़े बड़े तिजारती अथवा आराम जनता के प्रतिनिधि होते हैं । 
उनका उद्देश्य जनता की भलाई के लिये अगरेज़ी तिजारत को बढ़ाना है। 
इसलिये यह स्वार्थीविक था कि वे भारत-मन्त्री को इस बात के लिये प्रेरित 
करते 28 इंगलेंड का अधिक से अधिक माल हिन्दोस्तान में बेचने का 
प्रबन्ध क 
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भारतीय राजनीविजशों ने इस कमज़ोरी को अच्छी तरह पहिचान लिया | 
वे इस नतीजे पर पहुँचे कि भारत-मंत्री के हाथों में इस अधिकार के रहने 
से इिन्दोस्तान की बहुत बड़ी द्वानि - दे । यह बात साफ़ दिखलाई पड़ने लगी 
कि वह हिन्दोस्तान का अधिक से अधिक पैसा देकर श्रंग्रेज़ी माल ख़रीद 
ज्ञेता | उससे कम मूल्य में वही चीज़ जमनी या जापान से नहीं खरीदी 
जाती | इंगलेंड के द्वित का इतना अधिक ध्यान किया जाता था कि 
दिन्दोस्तान को प्रति वष करोड़ों रुपये की हानि उठानी पड़ती | इस 
राजनीतिक विधान से हिन्दोस्तान को जो द्वानि उढानी पड़ी है उसकी 
पूर्ति निकट भविष्य में होने की सम्भावना नहीं है। यदि यही सिल्लसिला 
कुछ दिन ओर जारी रहता तो इस देश की और भी मिट्टी पल्लीद हुई 
होती । श्रंगरेज्ञों तक ने इस नीति का विरोध किया । परन्तु वे कर ही क्‍या 
सकते थे। “जहाँ साँप का बिल वहीं पृत का सिरहान” वाला किस्सा 
था। जो भारत-मंत्री भारतीय सरकार का सर्वेसर्वा था उसी के प्रति 
आवाज़ कैसे उठाई जा सकती थी। कोई अन्याय बहुत दिनों तक चालू नहीं 
रह सकता | 
उधरे अ्रन्त न द्ोहिं निवाह । 
कालनेमि जिमि रावन राहू ॥ 


राष्ट्रीवा, की लहर हिन्दोस्तान में बढ़ती जा रही थी। १६१४ की 
लंड़ाई में हिन्दोस्तान ने बृूटिश सरकार को १४ अरब रुपये का दान दियां। 
इज़ारों हिन्दोस्‍्तानी लड़ाई में काम आये। लड़ाई के मध्य में बुटिश सरकार 
ने. अपनी सहानुभूति प्रकट करने के लिये भारत-मन्त्री मान्टेग्यु को १६१७ 
ई० में हिन्दोस्तान भेजा | इसके फलस्वरूप १६१६ ई० का शातन-विधान 
बनाया गया | इसी विधान के अनुसार भारत-मंत्री से एजेन्सी का काम लेकर 
हाई कमिश्नर को सुपुद किया गया । 
हिन्दोस्तान की एजेन्सी का काम ६१ वष तक भारत-मंत्री के हाथ में 
रहने के बाद १६२० ई० में दवाई कमिश्नर को दे दिया 
हाई कमिश्नर गया। इसकी नियुक्ति, अवधि तथा वेतन का वर्णन 
के कार्य छोर श्रारम्प में किया जा चुका है | इसका मुख्य कार्य भारत- 
इसकी ज़िश्मे- सरकार की ज़रूरी चीज़ों को ख़रीदनः है |.भारत-सरकार 
धघांरी को जिन विदेशी चीज़ों की. आवश्यकता होती है उनकी 
सूची हाई कमिश्नर के पास भेज दी जाती है। चीज्षों को . 
ख़रीद कर कुछ तो वह हिन्दोस्तान में भेज देता हैं ओर कुछ अपने स्टोर 'में 
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जमा रखता है। श्रावश्यकता पड़ने पर वह उन्हें भेजता रह्दता- है। इस प्रकार 
वह लन्दन में द्विन्दोस्तान के एक बहुत बड़े स्टोर का मालिक है। जितनी 
चीज़ें वह ख़रीदता है उनका पूरा हिसाब, मय रसीद के भारत-मंत्री के गणक 
(4५4607) के सामने पेश करता है । गणक की रिपोट के साथ हिसाब की 
पूरी नकल गव्नेर-जनरल के प|स उसे भेजना पड़ता है| एक अक्टूअर सन्‌ 
१६२० ई० को हाई कमिश्नर के जिम्मे स्टोर विभाग के अतिरिक्त भारतीय 
विद्यार्थी विभाग तथा और भी छोटे मोटे काम कर दिये गये। १ श्रप्रल 
सन्‌ १६२१ ई० को इंडिया आफ़िस से कुछ और कार्य अलग करके हाई 
कमिश्नर को दे दिये गये | १ वर्ष बाद १६२१ ई० में उसके अधिकारों में 
ओर वृद्धि की गई । इतने पर भी एजेन्सी का पूरा काम इंडिया आक्रिस से 
अभी श्रलग न हुआ | 


बूटिश साम्राज्य के अन्तर्गत जितने उपनिवेश हैं वे सब्र अपना दवाई 
कमिश्नर लन्दन में रखते हैं । इनका कर्तव्य ख़रीद-फ़रोख्त के अतिरिक्त कुछ 
राजनीतिक ज़िम्मेवारियों को पूरा करना है| कहा जाता है कि ये उपनिवेशों 
की स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। हिन्दोत्तान को भी स्वतंत्रता के प्रतीक के लिये 
एक हाई कमिश्नर रखने की आवश्यकता पड़ी | यह बात कुछ सम में 
नहीं श्राती कि औपनिवेशिक स्वराज्य की अ्नुपस्थिति में इस देश का दर्जा 
अन्य उपनिवेशों के बगबर केसे हो सकता है। केवल हाई कमिश्नर कौ 
नियुक्ति से स्वतन्त्रता का अनुभव नहीं हो सकता | इसकी नियुक्ति गवर्नर- 
जनरल अपनी कॉंसिल की सलाह से वर्ष. के लिये करता है। इसकी 
तनख़ाह भत्ता और इसके दफ़्तर का पूरा ख़च भारतीय ख़ज़ाने से दिया जाता 
है। अपने कामों के लिये वह. भारत-सरकार के प्रति ज़िम्मेबार है| गवनर- 
जनरल की सभी श्राज्ञायं उसे माननी पड़ती हैं | 


यह बात ऊपर स्पष्ट कर दो गई है कि द्वाई कमिश्नर का काम व्यापारिक 

है। उसके ज़िम्मे कोई राजनीतिक काय नहीं सोंपा गया है। हिन्दोस्तान 'में 
रेल तथा बड़े पुल ऋदि बनाने के लिये जिन चीज़ों की आवश्यकता द्वोती 
है, उन्हें भेजने का काय उसे सौंपा जाता है | इनका ठीका लन्दन में दी दिया 
जाता है। व्यापार सम्बन्धी पूचनायें बह भारत-सरकार को देता रहता है | 
न्दोस्तान के लग'भग दो हज़ार विद्यार्थी इंगलैशड में अध्ययन करते हैं । 
उनकी देख-रेख क्षी ज़िम्मेवारी उसी को सौंपी गई है। विद्यार्थियों को सुविधायें 
देना तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश करना उसके ज़िम्मे किया गया है। जहाँ 
कहीं श्रन्तराष्ट्रीय सभाएँ होती हैं, उनमें भारत का प्रतिनिधित्व" वही ग्रहण 


ध्ध् आधुनिक भारतीय शासन 


करता है | साम्राज्यवादी महासभाश्रों में हिन्दोस्तान का नेता बन कर वही 
उपस्थित होता है | े 
१६३५ का संघ-शासन-विधान अभी पुस्तकों में सुरक्षित है। काय रूप में 
इसका थोड़ा सा अंश लाया गया है, परन्तु इसकी पूरी 
१६३४ के व्यवस्था नहीं हुई | कुछ तो इसकी कमी ओर कुछ विश्व 
शासन-पिधान व्यापी युद्ध ने संघ-शासन को कुछ दिनों के लिये 
में हाई कमिश्नर स्थगित कर दिया है। नये शासन विधान की ३०२ 
का स्थान धारा के अनुसार गवरनर-जनरल को यद्द अधिकार 
दिया गया है कि वह अ्रपनी निजी शक्ति द्वारा एक हाई 
कमिश्नर की नियुक्ति करें | उसका वेतन ओर अ्रवधि भी वद्दी निश्चित 
करे | समय समय पर गवर्नर-जनरल उसे जो जो सलाद दे वह उन्हें करता 
रदे | अ्रव तक हाई कमिश्नर गवनर-जनरल और उसकी कोंसिल की आश्ञाश्रों 
का पालन करता था, परन्तु संघशासन की स्थापना के बाद गवनर जनरल 
अपनी निजी शक्ति द्वारा उस पर अ्रधिकार रबखेगा। संघ मंत्रि-मंडल को यह 
ग्रधिकार न होगा कि वह हाई कमिश्नर के मामले में हस्तक्षेप करे। बड़े 
आश्चय की बात है कि जो व्यक्ति भारतीय ख़ज़ाने का करोड़ों रुपया प्रति वर्ष 
ख़ब करे, वही भारतीय मन्त्रियों के प्रति ज़िम्मेवार न हो। गवनर-जनरल 
अपने व्यक्तिगत अधिकार से हाई कमिश्नर पर शासन करेगा | भारत-मन्त्री 
सभी प्रकार से गवर्नर-जनरल पर अधिकार रक्खेगा | इसका तात्पय यह है 
कि वह गव नेर-जनरल द्वारा दवाई कमिश्नर पर भी द्वाबी होगा | सीधी बात यह 
है कि जो कमी १६१९ ई० में अनुभव की गई थी और जिसके कारण द्वाई 
कमिश्नर का स्थान बनाया गया था वह फिर १६३६ ई०» में जारी कर दी 
गईं । दवाई कमिश्नर के पद से जो लाभ हिन्दोस्तान को पहुँच सकता था वह 
अब नहीं पहुँच सकता | 
अच्छा होता कि भारत-सरकार के इस कम चारी पर भारतीय धारा सभा 
का अधेकार होता । परन्तु नये शासन-विघान में इसकी गुंजाइश नहीं है। 
यह बात र््चाई से कोसों दूर है कि जो स्थान उपनिवेशों के कमिश्नरों को 
प्राप्त हे वद्दी हिन्दोस्तान के दवाई कमिश्नर को दिया गया है| हाई कमिश्नर 
भारत-सरकार, बृटिश प्रान्तों, देशी रियासतों, तथा बर्मा सबके लिये चीज़ें 
ख़रीद' कर हिन्दोस्तान में भेजेगा । एक और तो उसके ऋषधिकार इतने अ्रधिक 
हैं, परन्तु दूसरी ओर उसकी ज़िम्मेवारी, भारतीय जनता केद्ाथों से अलग 
कर दी गई हे | सर तेजबद्दादुर सप्रू का कददना है कि हाई कमिश्नर पर. भारतीय 
सरकार का पूरा अधिकार होना चाहिये। उसके कतंव्यों का वर्णन करते हुए 
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सर सेमुअल द्वोर ने पालियामेंट में यह कहां था कि अच्छा द्वोगा कि यह 
अफ़सर केवल गवन्‌र-जनरल के प्रति ज़िम्मेवार रहे [* 

नये शासन-विधान में द्वाई कमिश्नर के कतंव्य ओर उसके दज़ें में केाई 
बड़ी तब्दीली नहीं की गई है। उत्का दर्जा अभी तक अन्य दवाई कमिश्नरों 
से छोटा है । इसका कारण यह है कि हिन्दोस्तान के वद्द राजनीतिक पद 
प्राप्त नहीं हे जो श्रन्य बृटिश उपनिवेशों के प्राप्त है । 

मन्त्रीदल के नये सुझाव में तथा हिन्देंस्तान के भावी शासन विधान में इस 
पद में क्या परिवर्तन होगा, यह कुछ नहीं कह्दा जा सकदा | इतना ज़रूर हे 
कि केई भी स्वतन्त्र देश इस प्रकार का पद सहन नहीं कर सकता। देश की 
आवश्यकता देश में पूरी देनी चाहिये; हाई कमिश्नर की ख़रीद से नहीं | 
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ग़ह-सरकार और भारत-सरकार का सम्बन्ध 


([06४४४०॥ 0 म्॒०ा6 ठ0ए०0एशवा60वई जाए 
66 90ए2770॥7 ० वशत8) 


ग्रद-सरकार ओर भारत-सरकार के राजनीतिक सम्बन्ध पर पिछले 
श्रध्यायों में प्रकाश डाला गया है। पार्लियामेंट, सम्राट 
राजनीतिक तथा भारत मन्त्री और उसकी कॉंपिल का भारतीय 
सम्बन्ध सरकार से जे सम्बन्ध है इस पर पिछले श्रध्याय में 
अलग श्रलग विचार किया जा चुका है। उसे ध्यान में 
रखते हुए यह बात साफ़ है कि भारत-सरकार यणशह-सरकार की मातदहती में 
काम करती है। शह सरकार की ग्राशा अन्तिम समभी जाती है। भारत 
सरकार उसको श्रवहेलना नहीं कर सकती। केन्द्रीय घारा सभा को क़ानून 
बनाने का अधिकार ज़रूर है, लेकिन शासन-विधान में उसकी शक्ति- नहीं 
के बराबर है। शासन में सुधार करने तथा इसे बदलने का अ्रधिक्वार केवल 
बृद्िश पार्लियामेंट को है। गवर्नर-जनरल, जे। भारत का सम्राट, है, भारत- 
मन्त्री की सलाह के बिना कोई काम नहीं कर सकता। यह बात ग़लत 
है कि भारत-सरकार श्रपनी कोई नीति रखती है। यद्यपि हिन्दोध्तान के 
राजनौतिक मामले बृटिश राजनीति से अलग रक्‍खे जाते हैं, परन्तु इस 
देश की नीति बृटिश सरकार ही निश्चित करती है। भारत सरकार 
राजनीतिक मामलों में थोड़ी भी स्वतन्त्र नहीं है । १६३१ ई« में जब दूसरी 
गे।लमेज़ संभा की बैठक हो रही थी उस समय महात्मा गाँधी ने यह कहा 
था कि, “अंग्रेज़ों श्रोर हिन्दोस्तानियों के अधिकारों में बराबरी की बातें करना 
वैसे दी बेतुका है जेसे एक महाकाय धारी व्यक्ति और एक बौने का मुक़ाबिला 
करना ।” द 
१६१६ के पहिले भारत-सरकार और शह-सरकार में जे सम्बन्ध था 
उस पर विचार प्रकट करते हुए जोन स्ट्रेची लिखता हैँ, “यह बात ग़लत 
हे कि भारत-मंत्री भारतीय सरकार के छोटे छेटे मामलों में हस्तक्षेप 
करता है |” जॉन स्टुञ्आ मिल लिखता है, “भारत की असली सरकार 
हिन्दोस्तान में ही निवास करती है | गह-सरकार का काम भारतीय सरकार 
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की चलाना नहीं है, बल्कि शासन की नीति निर्धारित करना दे।” यह 
बात आमतौर से कही जाती है कि भारत-मंत्री भारत सरकार के कामों में 
अनायास हस्तक्षेप नहीं करता | परन्तु यह बात निर्विवाद है कि उसकी मनी 
के ख़िलाफ़ भारत -सरकार कोई कार्य नहीं कर सकती । प्रति सस्ताह गवनर- 
जनरल और उसमें जो गुप्त-पत्र व्यवहार हाता है वह छोटी छोटी बातों से सम्बन्ध 
रखता है। ग़ह-सरकार भारत-सरकार के देनिक कार्यों से मली भाँति परिचित 
रहती है | उसे यह अ्रच्छी तरह पता है कि अमुक ज्षेत्र में क्या दे! रहा है । 
हिन्दोस्तान के ४० करोड़ व्यक्तियों की डायरी वह मले ही न रखे, परन्तु 
इस देश का केाई संगठन ऐसा नहीं है जिस पर वह कड़ी नज़र न रखती हो । 
वतंमान आवागमन तथा सम्बन्ध की सुविधाओं को देखते हुए यह बात 
ग्रसम्भव नहीं है। राजनीतिक भावना की वृद्धि के कारण भारत-सरकार को 
थोड़ी बहुत ज़िम्मेवारी ग्रह सरकार से प्राप्त है। प्रान्तीय स्वतन्त्रता तथा 
स्वायत्त शासन ( ,068 80/-9०एश९४7)९०४) इसी भावना के परिणाम 
हैं। केन्द्रीय सरकार में जो ज़िम्मेवारी हिन्दोस्तानियों के दी गई है वह किसी 
से छिपी नहीं है | पालिया मेंट ने गवर्नर-जनरल तथा बाइसराय को अपनी 
ज़िम्मेवारियों के लिये बहुत कुछ स्वतंत्र कर रक्‍्खा है; परन्तु उसके अधिकार 
इतने अधिक हैं कि उनके रहते हुए भारत-सरकार एक ज़िम्मेवार सरकार 
नहीं कद्दी जा सकती | । 


सर तेज बहादुर सप्र्‌ अपने एक लेख में लिखते हैं,” “यह बात भली 
भाँति स्पष्ट है कि भारत-सरकार एक स्वतंत्र सरकार नहीं है | हम इससे 
कितना भी इनकार करें ; परन्तु सभी ज्षेत्रों में दिन्दोस्तान की नीति दिल्‍ली 
ओर शिमला में निर्धारित नहीं होती। इसका निर्माण सफ़ेद भवन 
“(४४7०४ )+ में किया जाता है।” मांटेग्यू चेम्सफोड रिपोट के अनुसार 
भारत-सरकार ओर गशह-सरकार का सम्बन्ध बदलता रहता है | यह सम्बन्ध 
भारत-मंत्री तथा गवर्नर-जनरल की योग्यता पर निर्भर है। यदि गवर्नर-जनरल 
प्रभावशाली तथा योग्य है तो यह स्वाभाविक है कि णह-सरकार उसके कामों 
में कम से कम इस्तक्षेप करेगी। लाड कैनिंग, लाड रीडिंग तथा कुछ श्रन्‍्य 
वाइसरायों के कामों में बहुत कम इस्तक्षेप किये गये हैं | परन्तु गवरनर-जनरल 
के अयोग्य हेने पर शह-सरकार उसे अपनी मुट्ठी में रकखेगी। चूँकि 
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दिन्दोस्तान के सम्बन्ध में अपना सब काम वह भारतं-मन्त्री द्वारा करती है, 
इसलिये भारत-मन्त्री की योग्यता का प्रभाव इस देश पर गहरा पड़ता है | 
 कहद्दा जाता है कि जब तक हिंन्दोस्तान में कम्पनी का राज्य था तब तक 
भारत-सरकार की आज़ादी बहुत कुछ सुरक्षित थी। उस समय न तो भारत- 
मंत्री था और न उसकी कोंसिल | कम्पनी के डाइरेक्टस पार्लियामेंट को इस 
बात के लिये कम अवसर देते थे कि वह भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करे। 
हिन्दोस्तान के गवर्नर तथा गवनर-जनरल के। जो आज्ञायं मिलतीं उन्हें वे 
अपनी ज़िम्मेवारी से काम में लाते थे । ६००० मील की दूरी पर बैठे हुए 
कम्पनी के डाइ्रेक्टर्सा द्िन्दोस्तान के मामलों से स्वथा अनभिज्ञ थे। वे 
इच्छा रखते हुए भी गवनर-जनरल के कामों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे । 
उन्हें इस देश के रसम-रवाज़ तथा सामाजिक नियम मालूम न थे। उनके 
दिमाग में हिन्दोस्तान के सामाजिक संगठन का सही नकशा न था । जो कुछ 
जानकारी वे इस देश के सम्बन्ध में रखते थे, वह सब गवर्नर-जनरल द्वारा 
उन्हें पहुँचाई जाती थी | ऐसी दशा में वे गवर्नर-जनरल को अपने हाथ का 
लट्ट नहीं बना सकते थे । किसी ख़ास गलती के कारण वे उसे पदच्युत भत्ते 
ही कर दं, परन्तु उसके कामों में इस्तत्ञेप करने को श्रावश्यकता उन्हें कम 
महसूस हेाती थी । १८६४८ ई० में जब कम्पनी का राज्य हिन्दोस्तान में समाप्त 
हे! गया ओर पार्लियामेंट ने शासन की बागढोर अपने हाथों में ले ली ते 
भारत-मन्त्री ओर उसकी कोंसिल का निर्माण किया गया। कॉसिल के 
सदस्यों के लिये हिन्दोस्तान के मामलों की जानकारी रखना आवश्यक था | 
यह इसी दृष्टि से किया गया कि जब तक बृठेन में कोई संस्था भारत- 
सरकार के विषय में पूरी जानकारी न रकखेगी, तब तक वह उसे अपने 
अधिकार में नहीं रख सकती | भारत-मंत्री और इंडिया कौंसिल ने इस कमी 
के पूरा किया। । 
आवागमन की सुविधाये, बेतार बरक़ी तथा टेलीफोन, अंग्रेजों की 
भारतीय मामलों में अधिक दिलचस्पी, बृटिश पालियामेंट का क्रुकाव, बृटिश 
व्यापार की हिन्दोस्तान में वृद्धि, तथा अंग्रेज़ी क्ोम का «व्यक्तिगत स्वार्थ -- 
ये बातें बृटेन ओर हिन्दोस्तान के सम्बन्ध को दृढ़ करने में सहायक हुई हैं । 
एक दुसरे के विचार दोनों के प्रभावित करते हैं। कितने ही भारतीय 
विद्यार्थी इंगलेंड में जाकर शिक्षा ग्रदण करते हैं | कुछ ल्लोग शौकिया वहाँ 
जाकर बस गये हैं। प्रतिवर्ष अनेक राजे महराजे तथा धनीमानी बृटेन की 
यात्रा के लिये जाते हैं। इसके विपरीत बृटेन निवासी रोक़ी या नोकरी की 
तलाश में हिन्दोस्तान श्राते हैं। वे यहाँ तरह तरह के व्यापार करते हैं। 
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उनकी सुविधा तथा रख्या का ध्यान भारत-सरकार को रखना पड़ता है। ये 
सम्बन्ध ऐसे है जिनका दोनों सरकारों को ध्यान रखना पड़ता दै। शह- 
सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि भारत सरकार बृटेन के हित में कोई 
बाधा न डाले | परन्तु इसके साथ ही वह यह भी ध्यान रखती है कि केई 
विदेशी सरकार भारत-सरकार के कामों में दख़ल न दे | विदेशी इमले के 
समय ब्टेन हिन्दोस्तान की रक्षा के लिये सब कुछ कर सकता है । इसमें दोनों 
के लाभ है, बृटेन का स्वार्थ ओर हिन्दोस्तान की रक्षा । 

जेम्स स्टुअट मिल लिखता है, “ग्रह-सरकार का मुख्य काम भारतीय 
शाहन के छेाटी-छेगी बातों के चलाना नहीं है| वद्द भारतीय-सरकार के 
पास किये गये कानूनों की केवल टीका टिप्पणी करती है, - शासन के बड़े 
वघूलों के निर्धारित करती है तथा उसे अपनी नीति के अनुसार चलाने के 
लिये ख़ास-ज़ास सलाहें देती है। भारत-सरकार आर्थिक और राजनीतिक 
कायवाइयों की सलाह ग्रह-सरकार से लेती है । णह-सरकार उन्हें मंजूर या 
नामंजूर कर सकती है ।” कहने के लिये मिल का कथन भले ही ठीक दो, 
परन्तु ग़ृह-सरकार इतने से ही संतुए नहीं रहती | वह भारत-सरकार का 
विश्वास वहीं तक करती है, जहाँ तक वह ऐशा करने के लिये विवश है । 
चूंकि, हिन्दोस्तान बूठेन से काफ़ी दूर है, और यह सम्भव नहीं है कि एक 
ही मशीन दोनों जगह काम करे, इस लिये गश॒ह-सरकार विवश होकर उस 
नीति का आश्रय लेती है जो उसके कानों में छोटी-छोदी बातों की ख़बरें 
पहुँचाती रहे | किसी अ्रसाधारण परिस्थिति की बात तो दूर रही, साधारण 
परिस्थिति में भी वह अपने कान खड़े किये रहती है। यह लिखना केई 
बेजा न होगा कि ग्रह-सरकार भारत-सरकार की ओर से सदैव शंकित रहती 
है। गवर्नर-जनरल के अ्रधिकारों तथा भारत-मंत्री से उसके सम्बन्ध के ध्यान 
में रखते हुए कोई भी अनुमान कर पकता है कि पालियामेंट भारत-सरकार 
की ओर से कितनी शंकित रहती है | 

यदि गहराई के साथ देखा जाय तो पता चल्लेगा कि भारतीय राष्ट्रीय 
आन्दोलन अपने उद्देश्य पर तब तक नहीं पहुँच सकता जब तक गह-घरकार 
ओर भारत-सरकार के सम्बन्ध बदल न जाये | कुछ लोग समभते हैं कि आम 
पंचायतों तथा प्रजा-तंत्रवादी संस्थाश्रों के स्थापित कर देने से हिन्दोस्तान 
एक आज़ाद मुल्कन्हे! जायेगा। प्रान्तीय स्वराज्य उनके लिये एक बड़ी चीज़ 
मालूम पड़ती है | गवर्नर तथा कुछ सरकारी कमचारियों के अधिकारों को 
थोड़ा कम करके वे आज़ादी का स्वप्न देखते हैं| मताधिकार की वृद्धि, धारा 
सभाओं के अधिकार, तथा शासन में हिन्दोस्तानियों का अधिक हाथ--ये 
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बात ऐसी मालूम पड़ती हैं मानों उन्हें सभी तरह की शआ्राज़ादी द्वासिल 
हो गई। ये बातें हमारे दिमाग़ को चक्कर खिलाने के लिये बनाई गई हैं। 
हमारी नज़र जब तक गद-सरकार ओर भारत-सरकार के सम्बन्ध पर न 
जायेगी तब तक भारतीय राजनीति हमारी समक में नहीं त्रा सकती | हम 
अपने मंज़िले मकूसूद पर तभी पहुँच सकते हैं जब इस सम्बन्ध की बदल दें। 
क्या यह सम्मव है कि गह-सरकार अपने स्वार्थ और अधिकारों को एक तरह 
बनाये रक्‍खें और साथ दी हमें श्राज़ादी भी हासिल हो जाय ! हम स्वतंत्रता 
की ओर तभी क़ृदम बढ़ा झकते हैं जब गह-सरकार ओर भारत-सरकार का 
सम्बन्ध मित्रवत हो जाय | जब तक इनका सम्बन्ध मालिक और नौकर अथवा 
शेर और बकरी की तरह बना रहेगा तब तक हिन्दोस्तान श्राज़ादी का स्वप्न 
नहीं देख सकता | 


लाड मार्ले ने लाड॑ मिन्टो को एक पत्र लिखते समय यह लिखा था 
कि “शिमला में यद्द बात प्रचलित है कि गरह-सरकार मूख है ।” इस कथन 
में मालें का जो कुछ विचार रहा हो, परन्तु एक बात स्पष्ट है कि इससे ग्रह 
सरकार की कमज़ोरी का पता चलता है। वह भारतीय रस्म-रिवाज़ों तथा 
विचारों की उतनी परवाह नहीं करती जितनी अपने स्वार्थ सिद्धि की। यदि 
शिमला में भारतीय प्रतिनिधियों की राय ग्रह सरकार से असंतुष्ट रहती 'है तो 
कोई आाश्चयं की बात नहीं | शासन की ऊपरी सीढ़ी पर पहुँचने पर यह पता 
चलता है कि गह-सरकार का बन्धन कितना सख्त है। केन्द्रीय शासन के 
अन्दर जिस हद तक वह अपना हाथ रखती है उससे किसी स्वाभिमानी 
प्रतिनिधि को वेदना उत्पन्न हो सकती है । ' 


हिन्दोस्तान और बृटेन के आ्थिक सम्बन्ध का इतिहास श्रत्यन्त हृदय 

.. विदारक है | आरम्भ से ही ईस्ट-इंडिया कम्पनी भारतीय 

शाधिक सम्बन्ध व्यापार पर अपनी घाक जमाना चाहती थी। धीरे-घीरे 
इस देश के घरेलू कारोबार नष्ट होते गये। आज इम 

उस दशा को पहुँच गये हैं जबकि हमें भर पेट भोजन तक नहीं .मिलता। 
प्रतिवर्ष करोड़ों रूपया इस देश से बृटेन को भेजा जाता है। यहाँ का कच्चा 
माल दम बाहर भेजते हैं ओर उसके बदले में बना बनाया माल बाहर से 
भैंगाते हैं | यह हमारी अवनति की सबसे बड़ी सीमा है | यहाँ पर हमारा 
तात्पय हिन्दोस्तान का आर्थिक इतिहास लिखना नहीं है | हम यह दिखलाना 


कनानगितििताना अली अितिनानाज 
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चाहते हैं कि बृठेन को हिन्दोस्तान से जो ग्राथिक लाम होते हैं वे इतने 
अधिक हैं कि शह-सरकार को उनकी रक्षा का सदेव ध्यान रखना पड़ता है । 
एक अंग्रेज़ महोदेय का कहना है--“हम हिन्दोस्तान को कैसे छोड़ सकते 
हैं, जब कि हमारा चोथाई भोजन उसी देश से आता है।” इसी से हम 
अनुमान कर सकते हैं कि ग्राथिक मामलों में बृटेन हिन्दोस्तान के ऊपर 
कितना आश्रित है। इस देश की रक़म कई जरियों से होकर बृटेन के पहुँचती 
है। बड़ी-बड़ी तनख्वाहें, पेन्शनें, व्यापारिक मुनाफे, होम सरकार का ख़चे, 
कुज़ें की सूद तथा अन्य तरीक़ों से प्रतिवर्ष कई करोड़ रुपया यहाँ से बाहर 
भेजा जाता है | 

ग्रह-सरकार की ओर से इंगलेंड में भारतीय दफ़्तर ([7त8 ()#08) 
की स्थापना की गई हैं| भारत-मन्त्री इस, दफ़र का प्रधान है। वास्तव में 
बृटिश साम्राज्य की रक्षा ओर उसे एक सूत्र में बाँधने के लिये इस संस्था 
का जन्म दिया गया है। जितने ' मी उपनिवेश हैं उनके मन्त्री बृठेन में 
निवास करते हैं। उन मन्त्रियों का वेतन तथा पूरा ख़् बृटिश सरकार 
स्वयं बर्दाश्त करती है। कारण यह्द है कि इनसे उपनिवेशों को कोई ख़ास 
लाभ नहीं पहुँचता । शह-सरकार के उपनिवेशों की जानकारी रखने के लिये 
ये स्थाम बनाये गये हैं | १६१६ ई० तक भारत मंत्री का वेतन हिन्दोस्तान 
के ख़ज़ाने से दिया जाता था। इस पर बहुत दिनों तक आआक्षिप किया गया 
ओर अन्त में उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि भारत-मन्त्री का वेतन भारतीय 
ख़ज़ाने से नहीं आना चाहिये। भारतीय दफ़र के ऊपर हर साल लगभग 
२५००००० रुपया ख़च किया जाता है। इतने बड़े ख़र्च को श्य५८ ई० से 
लेकर १६१६ तक हिन्दोस्तान बर्दाश्त करता रहा | जो मशीन बृटिश 
साम्राज्य के सुदृढ़ करने के लिये बनाई गई थी श्रौर जिससे हिन्दोस्तान 
को कोई फ़ायदा नहीं था, उसके लिये हर साल इस ग्ररीब देश का इतना रुपया 
ख़च किया जाय, यह अन्याय नहीं तो और क्‍या है ! 

१६१६ ई०, में पालियामेंट ने यह निश्चित किया कि भारत-मंत्री का 
वेतन अंग्रेज़ी ख़ज़ाने से दिया जाय । इसके अलावा मारतीय दफ़र 
([00॥8 (0706) का कुछ ख़्च बृटेन के जिम्मे कर दिया गया | आज कल 
इस दफ़्तर का आधा ख़च इंगलेंड ओर आधा हिन्दोस्तान के ख़ज़ाने से दिया 
जाता है। एह-सरकु/र इस बात का ध्यान रखती है कि हिन्दोस्तान से बृढेन 
के आथिक लाभ'"में बद्दा न पड़ने पायें | बड़े बड़े सरकारी पदों पर बृटेन 
निवासी नियुक्त किये जाते हैं। चन्द वर्षों' में ही वे पेंशन लेकर अपने देश 
के चले जाते हैं | जब तक वे हिन्दोस्‍्तान में रहते हैं तब तक मुश्किल से 
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अ्रपनी आमदनी का छुठडवाँ हिस्सा इस देश में ख़र्च करते हैं | यदि उनकी 
लम्बी तनख्वाहें इस देश में ख़बो की जाती तो हमें उतनी द्वानि उठानी न 
पड़ती | लेकिन वे अ्रधिकतर विदेशी चीज़े ख़रीद कर अपने ही देश को लाभ 
पहुँचाते हैं | जब वे पेशन लेकर अपने देश को वापिस जाते हैं उस 
समय उनकी आमदनी का एक पाई भी इहिन्दोस्‍्तान में ख़च नहीं होती । 
इससे हमारे देश के दो बड़ी हानियाँ होती हैं। एक तो बड़े सरकारी पदों 
पर पहुँचने का हमें अवसर नहीं दिया जाता, दूसरे तनझ्रबाहैाँ। की लम्बी 
रकम उस देश में ख़र्च की जाती है जहाँ से हमारे देश को थोड़ा भी लाभ 
नहीं पहुँचता | मुग़ल राज्य में यदि नव्वाबों तथा कमचारियों को बड़ी जागीरें 
और वेतन दिया जाता था तो वे इसे देश से बाहर ख़त नहीं करते थे | यही 
वजह है कि आर्थिक दृष्टि से द्विन्दोस्तान को मुसलमानी राज्य से कोई घाटा 
नहीं पहुँचा | इसके अतिरिक्त साहित्य ओर कला में विशेष उन्नति हुई । 

शासन सम्बन्धी मामलों में जो धन हिन्दोस्तान को ख़च करना पड़ता 
है वह आवश्यकता से अधिक है| प्रजा से टेकक्‍्स इसलिये नहीं वसूल किया 
जाता कि उसे जैसे चाहे ख़बे किया जाय | यदि १०० रुपये वसूल करने 
में ७३ रुपया ख़च कर दिया तो शेष २५ रुपये भे कोई सरकार अपनी प्रजा 
को सन्तुष्ट नहीं कर सकती। शासन-कार्य में कम से कम ख़च*- करना 
चाहिये | सरकारी वेतनों तथा फ़ौज़ के ऊपर ८७ प्रतिशत रुपया ख़्च कर 
देना भारत-सरकार के लिये उचित नहीं कह्दा जा सकता | भारतीय सेना का 
ख़च इतना अधिक है कि सरकार की आधी आमदनी इसी पर ख़् कर दी 
जाती है । यद्दी वजह है कि शिक्षा तथा सुधार सम्बन्धी कामों के लिये उसके 
पास पैसे को कमी रहती है | जिस समय उद्योग-धन्घों की उन्नति के लिये 
पैसों की माँग पेश की जाती है उस समय सरकार यह जवाब देती है कि रुपया 
नहीं है। कहा जाता है कि ग़ह-सरकार ने भारत-सरकार को विशेष रूप से 
इस बात की चेतावनी दे रकखी है कि भारतीय उद्योग-घन्धे पनपने न 
पाये | केन्द्रीय धारा समा के एक सद्श्य ने इस आशय का प्रश्न किया था 
ओर इसे सिद्ध करने के प्रमाण भी एकत्र किये थे | सदि सरकारी बन्नट पर 
ध्यान दिया जाय तो यह साफ़ दिखलाई पड़ेगा कि प्रजा की मलाई के लिये 
कम से कम रुपया ख़्च किया जाता है | इसके लिये हम भारत-सरकार को 
दोषी नहीं ठहरा सकते । शह-सरकार ने पहले से दी'हूस लम्बे ख़न का 
विधान बना रक्खा है। उन मामलों में भारत-सरकार हाथ भद्दीं डाल सकती । 
जिन सरकारी पदाधिकारियों को भारत-मंत्री तथा सम्राट नियुक्त करते हैं उनमें 
भारतीय केन्द्रीय सरकार का काई हाथ नहीं है | द 
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भारत-सरकार उन विषयों की रक्षा पर श्रधिक ध्यान देती है जो बृटिश 
साम्राज्य की हृढ़ता के लिये आवश्यक हैं | वे विषय भारतीय प्रजा की भलाई 
से बढ़ कर समझो जाते हैं। यदि भारत-सरकार को इन मामलों में आज़ादी 
होती तो वह ऐसा नहीं करती परन्तु णह-सरकार भारतीय प्रजा को भलाई 
से बढ़ कर बृटिश साम्राज्य के। समझती है। मारतीय इतिहास में कितने ही 
उदाहरण इस बात के प्रमाण है कि भारत-सरकार से ग्रह-सरकार ने अनुचित 
लाभ उठाया है। अफ़गानिस्तान की लड़ाई के लिये दिन्दोस्तान से जो रुपया 
ख़्च किया गया था उसमें एक मात्र बृध्शि साम्राज्य का द्वित था। यदि 
भारत-सरकार गद-सरकार की मातहइती में न होती तो वह अपनी. फ़ौज को 
बिना किसी लाभ के विदेशों में लड़ने को न भेजती । जब कभी हिन्दोस्तान 
और बृटेन की भलाई का प्रश्न उपस्थित होता है तो दूसरे का हित बड़ा समझा 
जाता है | गृह-सरकार की नीति से हिन्दोस्तान क्रमशः दरिद्र होता गया है। 
अथंशासत्र के किसी विद्वान ने साबित किया है कि बृटेश राज्य को वृद्धि 
के साथ खाने की चीज़ें हिन्दोस्तान में महँगी और इंगलेंड में सस्ती हे।ती 
गई हैं। श्रलाउद्दीन ख़िलजी के ज़माने में १ रुपये का ३० सेर घी ओर 
२ आने को बैल बिकता था | किसान ओर मज़दुर सबको अच्छी तरह भोजन 
और वज्न मिलता था ; परन्तु बृठिश सरकार के समय में लाखों आदमी इस 
देश में ऐसे हैं जिन्हें पेट भर खानां नहीं मिलता | णद-सरकार आथिक 
शोषण की नीति न बतंती ते। यह देश इतना दरिद्र क्‍यों होता ? इस मामले 
में इम केन्द्रीय सरकार से कैसे लड़ सकते हैं । जो आशाएं उसे सफ़ेद मवन 
“( ४४६०४४) ) से मिलती हैं उनका वह पालन करती है । 
सरकार का मुख्य कत्तंव्प प्रजा की भलाई करना है। हिन्दू ज़माने में 
द यह ज़िक अक्सर मिलता है कि राजा रात के समय 
नेतिक संबन्ध अपनी प्रजा की दशा देखने के लिये भ्रमण करते थे। 
कभी-कभी वे अ्रपना वेश बदल कर महीनों श्रपने राज्य 
में दोड़ा करते थे। इससे उन्हें प्रजा को वास्तविक दशा 
मालूम होती रहती थी | राजा भोज की कितनी द्वी कहानियाँ प्रचलित हैं कि 
वह किस प्रकार अपनी प्रजा की अमीरी ओर ग्रेरीब्री का पता लगाता था। 
प्रजा की भलाई का दर्जा इतना ऊँचा रक्‍्खा गया था कि राज्य में कोई 
व्यक्ति भूखा और नंगा नहीं रह सकता था। जिस राज्य में ऐसा नहीं होता 
वहाँ का राजा पार्बो समझा जाता था | मुसलमानी ज़माने में शासक अपनी 
प्रजा के हित का ध्यान रखते थे | ओरंगज़ेब, जो बहुत हो सझ़त बादशाह कह्दा 
गया है सरकारी ख़ज़ाने के प्रजा की सम्पति समझता था ।:बह टोपियाँ बना 
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कर अपना गुज़र करता था | मुसलमान भी विदेशी शासक थे, लेकिन उनकी 
जानकारी में हिन्दोस्तान का पैसा अरब और फ़ारस को नहीं जा सकता 
था । इसके विपरीत दुनिया की रकम इसी मुढ्क में आ आकर जमा 
होती थी | 

ईंट इंडिया कम्पनी के ज़माने से भारतीय राजनीति ने अपना पहलू 
बदल दिया | यहाँ का घन-दोलत मिद्दी की तरह विदेशों के जाने लगी। 
पहले तो यह घन बतोर लूट के देश से बाहर जाता था, परन्तु जब कम्पनी 
की स्थिति कुछ दृढ़ हे गई तो इसे क़ानून का रूप दे दिया गया। घन के 
श्रल्लावा इस देश की संत्थायें भी बदल दी गई | जो प्रजातंत्र-राज्य ग्राम- 
पश्चायतों के रूप में अनादि काल से चला आ रहा था उसे तोड़ कर केन्द्रीय 
शासन की नींव डाली गई | जनता के राजनोतिक अधिकार, जिन्हें किसी भी 
सरकार ने छीनने का साहस न किया था, धीरे-धीरे कम होते गये । पूवींय 
सभ्यता के ऊपर पाश्चात्य रहन-सहन का प्रभाव बढ़ता गया | यदि यह चीज 
स्वाभाविक ढंग से हुईं द्वोती तो हम इसे बुरा नहीं समभते, परन्तु इतिहास 
इस बात का साक्षी है कि पश्चिम की सभी चीज़ों के! तरजीह देकर हमारे. 
देश वासयों के उन्हें अपनाने के लिये उत्साहित किया गया। अपने देश- 
वासियों की सुविधा के लिये बृटिश सरकार ने उस नीति का आश्रय लिया जो 
इस देश के लिये घातक घिद्ध हुई | अंग्रेज़ों के सम्पक से हमारे देश को कुछ 
लाम ज़रूर हुए हैं ; परन्तु दुनिया के मुक्काबिले में हमारी हालत इतनी बदतर 
है कि हम उन चन्द भलाइयों का ख़याल नहीं कर सकते | यदि अँग्रेज़ी 
भाषा से हमारे देश की राष्ट्रीयता में उन्नति हुई है तो अपनी मातृभाषा के।* 
खेकर इम उससे चोगुनी द्वानि उढा रहे हैं। ग्रावागमन की सुविधा ने 
हमारे देश को एक सूत्र में अवश्य बाँधा है, परन्तु इससे बृटिश राज्य की नींव 
इतनी इृढ़ हो गई है कि इन चीजों ने हमारे देश के लेहे की जंज्ञीर की तरह 
बाँध रक्‍्खा है। 

बृटिश सरकार ने अपने देश की भलाई के लिये जो कुछ किया है उनकी 
टीका-टिप्पणी हम नहीं कर सकते | सरकार के यह अधिकार है कि वह जैसे 
चाहे अपने देश के श्रागे बढ़ाये । परन्तु दूसरे देशों को दरिद्र और जादिल 
बना कर अपने देश की उन्नति करना उचित नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 
गृह-सरकार ने हिन्दोस्तान को वह स्थान देने का प्रयद्ध किया है जे अन्य 
स्वतंत्र देशों को प्राप्त है। लेकिन यहें बात सच्चाई सै, कोसों दूर है कि 
हिन्दोस्तान एक स्वतन्त्र देश है। किसी भी मानी में हम दुनिया की बराबरी 
के हिमायती नहीं हैं | इसकी इच्छा रखते हुए भो हम्र अपनी परिस्थिति से 


गृह-सरकीर ओर भारत-संरकार का सम्बन्ध घहै 


मजबूर हैं| यदि ग्रह-सरंशार सचप्रुच हमें इसका अवसर देना चाहती, ते 
आज यह देश स्वतंत्र और उन्नतिशील देशों में गिना जाता | 
गृह-सरकार की शक्ति और नेकनीयती दोनों में हमें विश्वास है। यदि 
पार्लियामेंट इस देश के स्वतंत्रता प्रदान करना चाहे तो 
गृह-सरकार किसी भी दिन कर सकती है। भारतीय स्वतन्त्रता की 
कया करें ! लड़ाई झ्राज ४० वर्षों से चल रद्दी है। इस बीच गह- 
सरकार की नीति रुढिवाद पर कायम रही है। यदि इसी 
तरह धीरे घीरे मुल्क श्राज़्ादी की ओर बढ़ता गया और श्रन्त में विवश 
होकर पार्लियामेंट को इसे छोड़ना पड़ा तो बृटेन ओर दिन्दोस्तान दोनों के 
सम्बन्ध में कोई विशेषता नहीं रह जायेगी । पिछली नेकियाँ मी भूल जायेंगी। 
इससे श्रेयस्कर एक दूसरा मार्ग दोनों देशों के सामने मौजूद है । हिन्दोस्तान 
का दोहरा शासन हटा दिया जाय | १६१६ ई० में बटिश प्रान्तों में जब दोहरे 
शासन की नींव डाली गई थी तो लोगों ने इसका विरोध किया | कुछ उमय 
बाद इसकी असफलता अपने आप ज़ाहिर हुई। १६३५ ई० के संघ-शासन 
विधान में प्रान्तों से दोहरा शासन हटाकर केन्द्र में स्थापित किया गया है । 
यद्यपि संघ-शासन अभी पूरी तरह कार्यान्वित नहीं है, परन्तु इसको टीका- 
टिप्पणी काफ़ी की गई है । हिन्दोस्तान के राजनीतिक दलों ने एक स्वर से 
इसका विरोध किया है । 
हर देश में एक ही सरकार होती है, परन्तु हिन्दोस्तान ऐसा अ्रभागा है 
कि यहाँ दो सरकारे हैं | एक ते इसी देश में निवास करती है, परन्तु दुसरी 
यहाँ से ६००० मील दूर है | जे। सरकार यहाँ से दूर है, जिसे इस देश का 
बहुत कम ज्ञान है और जो इसकी भलाई के गौण समझती है, वही बड़ी 
सरकार कहलाती है । जो २४ घंटे यहीं मौजूद रहती है ओर जिसे इस देश 
का सबसे अधिक शान है, वद हर मामले में दब्बू बन कर अपना काम करती 
हैं। पालियामेंट इस देश की भलाई के लिये इस दोहरे शासन को सदैव के 
के लिये तोड़ दे | सरकारी बन्धन के टूट जाने से हिन्दोस्तान और बृटेन 
के सम्बन्ध में कोई कमी नहीं पड़ सकती । दोनों देशों में एक ऐसी गहरी 
दोस्ती रह सकती है जो संसार के अन्य दो मुब्क़ों में नहीं हो सकती । यह 
तभी सम्भव है जब बृटेन खुशी खुशी हमारी माँगों को पूरा कर दे | दोनों 
देशों का सम्बन्ध प़राबरी के आधार पर किया जाय। भारतीय शासन की 
मशीन इसी देश में रक़्खी जाय। बृटिश पालियामेंठ, सम्राट , प्रिषी 
कॉंसिल, हाई कमिश्नर, इंडिया कौंसिल, भारत मंत्री आदि जितने गृह 
सरकार के अंग हैं उनका सम्बन्ध भारत-सरकार से तोड़ दिया जाय । 
आराक भा० शा०--१२ 
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इसके बदले में, यदि आवश्यकता महसूस द्वो तो हिन्दोस्तान में ही गवनर- 
जनरल से ऊपर कोई कोंसिल बना दी जाय । देश-हित की दृष्टि से यह प्रवन्ध 
कहीं अच्छा होगा | कोई सरकार जनता के प्रति तब तक ज़िम्मेवार नहीं हो 
सकती, जब तक वह उसी देश में निवात न करे | 

गह-सरकार के लिये ये बाते बृटेन के दृष्ठि-कोण से काफ़ी हानि-प्रद 
प्रतीत होगी | लेकिन गहराई से देखा जाय तो इससे बढ़ कर कोई दूसरा 
रास्ता बृटेन के सामने मोजूद नहीं है । हिन्दोस्तान को कभी न कभी आज़ादी 
ज़रूर मिलेगी | यदि इसे हासिल करने में इस देश को कठिन तपस्था करनी 
पड़ी तो इसमें बृटेन का कोई एह्सान न होगा। ऐसे अवसर पर, जब कि 
आज़ादी के लिये हम इतने लालायित हैं और गुलामी का धब्बा दुनिया की 
नज़रों से मिटाना चाहते हैं, बृटेन हमारा स्व-प्रिय बन सकता है। भारत- 
सरकार पर इस देश की पूरी ज़िम्मेवारी दे देना उसके लिये गौरव की बात 
है। श्रन्तिम समय तक दोनों देश एक दुसरे की नेकी को नहीं भूल सकते | ' 
कनाडा, श्रास्ट्रेलिया, दक्खिनी अफ्रीका आदि देशों को ब्ृटिश साम्राज्य के 
अन्तगत जो स्थान प्राप्त हैं वे हिन्दोध्तान के दिये जा सकते हैं। संयुक्त-राज्य 
अमेरिका की तरह पालियामेंट इस देश को एक स्वर से श्राज़ाद कर दे तो 
वह घाटे में नहीं रद सकती । श्रमेरिका ओर बृटेन के सम्बन्ध को देखते हुए 
किसी को भी इसका ज्ञान हो सकता है । 

ग़्रह-सरकार और आरत-सरकार का सम्बन्ध बृठेन और हिन्दोस्तान का 
सम्बन्ध है | यही वजह है कि इसका वर्णन कुछ विस्तार के साथ करना पड़ा 
है । इन दोनों देशों के सम्बन्ध में जो साहित्य लिखा जा सकता है वह अभी 
नहीं के बराबर है। पक्षपात छेड़कर इनके सम्बन्ध में अच्छाइयाँ और 
बुराइयाँ दोनों मोजूद हैं | दोनों देशों की सरकारें अपने-अपने देश के द्वित : 
का ध्यान रखती हैं। इनका स्थायी संबन्ध तब तक श्रच्छा नहीं रह सकता 
जब तक दोनों बराबरी के दर्ज से आपस में न मिलें। रह -सरकार एक विदेशी 
सरकार है। अ्रच्छी से अच्छी विदेशी सरकार हितकर नहीं होती। कुछ 
समय के लिये इसकी उपयेगिता भत्ते ही दो, परन्तु" इसे स्थायी क़रार 
देना दानिकर हेाता है। गुलाम देशों के इतिहास इस बात के प्रमाण हैं 
कि स्वतन्त्र सरकार का भुकाबिला शअ्रच्छी से श्रच्छी विदेशी सरकार नहीं 
कर सकती [# 
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दूसरा खड 
केन्द्रीय सरकार 
( एफ, 60ए४४४ ४४४१ ) 
अध्याय ७ 


गवर्नर-ननरलू और वाइसराय 
भारत-सरकार के अन्दर सबसे प्रधान व्यक्ति गवनर-जनरल ओर 
वाइसराय है। १७७४ ई० में वारेन हेस्टिग्स पहिला 
पदों का. गवनर-जनरल हुआ | तब से १८५४८ ई० तक कुल 
स्पष्टीकरण. १७ गवनर-ज्ञनरल हुए। जब हिन्दोस्तान का शासन 
प्रबन्ध कम्पनी से पालियामेंट के हाथ में चला गया 
तो गवनर-जनरल वाइसराय कदहदलाने लगा । १ष्ष्रद्द से १६४६ तक 
कुल १३ वाइसराय अब तक हुये हैं | गवर्नर-जनरल ओर वाइसराय 
के पद अलग-अलग नहीं है | पालियामेंट ने १६३४५ तक अपने किसी विधान 
में वाइसराय शब्द का प्रयेग नहीं किया था | वह गवर्नर-जनरल शब्द 
का ही प्रयाग करती रही है | सम्राट का प्रतिनिधि होने के नाते वह 
वाइसराय कहलाता है, वर्ना क़ानून में अभी तक वह गवनर-जनरल के 
नाम से घोषित किया जाता है। १६३४ के शासन-विधान में गवनेर- 
जनरल और वाइसराय के अलग अलग दे। पद बना दिये गये हैं | सम्राठ_ 
के यह अधिकार है कि वह दो व्यक्तियों के इन पदों पर नियुक्त करे। यह 
बात कुछ समझ में नहीं आतो कि दे।| प्रधान शासक साथ ही साथ किस 
प्रकार काय करंगे | अभी एक ही व्यक्ति देानों पदों पर काम कर रहा है। 
१७७३ ई० तक हिन्दोस्तान में केवल गवनर द्वोते थे। एक कोंधिल 
की मदद से ये अपना काम स्वतंत्रता-पूवंक करते थे | 
गधर्नर-जनरल प्लासी की लड़ाई के बाद जब कम्पनी की ज़िम्मेवारी 
के पद का बढ़ने लगी तो उसने व्यापार को बढ़ाने को नीयत से 
संतज्षिप्त इतिहास कुछ छोटे-मोटे कानूनों को बनाने तथा नोकरों की 
देख-रेख करने का काम इन्हें सोंप दिया। कुछ सदस्यों 
की एक सभा उसकी सहायता के लिये बना दी गई। सभी गवरनंर 
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अधिकारों में तमान समझे जाते थे और बोर्ड आफ़ डाइरेक्टस से सीधा 
सम्बन्ध रखते थे | अभी तक कम्पनी को इस बात की ज़रूरत न थी कि ग़वनर 
के ऊपर वह कोई नया शासक बनाये । मुग्रल राज्य की कमज़ोरियों के कारण 
उसके मुनाफ़े बढ़ रहे थे | नई नई फेक्ट्रियाँ बढ़ने लगीं और उनकी रक्षा 
के लिये छोटे-मोटे क्रिलि बनाये जाने लगे | इनकी देख -रेख के लिये कम्पनी 
ने फ़ोज़ का भी इन्तज़ाम क्रिया । कुछ तो योरोप के अन्य व्यापारियों का 
मुक़ाबिला करने ओर कुछ अपने राज्य को बढ़ाने के लिये इसकी संख्या बढ़ा 
दी गईं। 

अहातों के गवनरों की ज़िम्मेवारी काफ़ी बढ़ गईं थी। व्यापारिक 
कामों की देख-भाल के अतिरिक्त उन्हें शासन का भी काय देखना 
पड़ता था। अ्रतएव यह डर था कि ये भिन्न भिन्न स्थानों में अपने तरीके 
पर कोई ऐसा काम न करें जिससे कम्पनी को हानि हो। उसे सारे 
हिन्दोत्तान में एक वसूल बतना था । व्यापार और राज्य के एकीकरण 
( पर॥॥ए ) के लिये एक नये पद की ज़रूरत महसूस हुई | इन गवन्‌रों 
के ऊपर एक ऐसा शासक चाहिये था जो इनमें मेल रखने के अतिरिक्त 
कम्पनी के डाइरेक्टरों से सीधा सम्बन्ध रखता | १७७३ ई७ में 
रेग्यूलेटिंग ऐक्ट पास करके इस कमी को पूरा किया गया | बंगाली का 
गवर्नर गवर्नर-जनरल बना दिया गया। उस्ते और उसकी . कौंतिल को 
यह अधिकार दिया गया कि मद्रास, बम्बई ओर बंगाल अ्रह्मतों के गवनरों 
की देख-रेख करे । गवर्नरों कों उसकी सलादइ के बिना लड़ाई और सुलह 
करने का अधिकार नहीं रह गया। हिन्दोस्तान में कम्पनी की आमदनी 
ओर ख़्च की ज़िम्मेवारी उसे दे दी गई । किर भी अद्दातों के गवर्नर 
उसकी आआज्ञाओ्रों की अवदेलना करते रहे | इसीलिये वारेनहेह्टिग्स को, जो 
ईिन्दोस्तान का पहिला गवनर-जनरल था, बहुत सी कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा था | 

गवनर-जनरल के कामों में परिवतन की श्रावश्यकता थी । अभी 
तक उसके अधिकार अधूरे थे | १७८४ ई० में पिट का” इंडिया बिल पास 
करके यह कमी किसी हृद तक दूर की गई | उसकी शक्ति और बढ़ा दी 
गई | लड़ाई ओर सुलह करने का एक मात्र अधिकार इसे दे दिया गया | 
कानंवालिस और लाड वेलेजलो के व्यक्तित्व ने इस ऐद के महत्व को 
ओर भी बढ़ा दिया । गवनर-जनरल और उस्तकी कॉर्सिल को कम्पनी 
के राज्यों का स्वंप्रधान घोषित किया गया। श्८प१३३ ई० के ऐक्ट के 
अनुसार बंगाल का गवनर-जनरल सारे हिन्दोस्तान का गवनर-जनरल घोषित 
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कर दिया गया | कम्पनी के फ़ोजी और दीवानी श्रधिकार उसे दे दिये गये । 
परन्तु सारे हिन्दोसत्तान की जिम्मेवारी के साथ उसे बंगाल का शासन-प्रबन्ध 
भी चलाना पड़ता था | ऐसी दशा में वह देख-रेख का काम अच्छी तरह 
नहों कर सकता था | । 
श्वघ४ ई० में बंगाज् के शासन के लिये एक लेकफ़्टनेंट गवनर की 
नियुक्ति की गई | इससे गवर्नर-जनरल का भार कुछ हलका, हो गया। 
अव उसे देख-रेख का अधिक अश्रवतर मिलने लगा | उसे चीफ़ कमिश्नरों 
की नियुक्ति का भी अधिकार दिया गया। इसी के अनुसार मब्य-प्रान्त, 
ब्रह्म तथा आयाम आदि प्रान्तों में चीफ़ कमिश्नर नियुक्त किये गये । नये 
जौते हुए राज्यों का भार सीधे गवनेर-जनरल के सिर पर आता था। चीफ़ 
कमिश्षरों की भर्ती के बाद भी वह उसके लिये ज्षिम्मेवार था। चूँक्ी कम्पनी 
का राज्य काफ़ी बढ़ रह्दा था इसलिये उसकी ज़िम्मेवारी इस मामल्ले में 
कम नहीं की जा सकती थी | लाड डलहौज़ी इन दिनों हिन्दोस्तान 
का गवनर-जनरल था। उसकी नीति ने कम्पनी के राज्य को इतना 
बढ़ाया कि छोटे छोटे कितने ही राज्य अपनी स्वतंत्रता सदैव के लिये 
खो बैठे | इसी का परिणाम था कि १८५७ ई० में एक मद्दान क्रान्ति 
हुईं। पालियामेंट ने भारतीय शासन का भार श्रपने हाथों में ले लिया । 
महारानी विक्टोरिया ने लाड कैनिंक को, जो उस समय हिन्दोस्तान के 
गवर्नर-जनरल थे, वाइसराय घोषित किया | 
गवनरःजनरल की नियुक्ति बृटिश- सम्राद इंगलेंड के प्रधान मंत्री की 
सलाह से करता है | यह व्यक्ति बृठेन के प्रसिद्ध 
गधरनर-जनरक्ल राजनीतिज्ञों में होता है ।व्यक्ति की योग्यता ही इस 
को नियुक्ति, स्थान के लिये काफ़ी नहीं है। इसके लिये फ्रिसी ऊँचे 
इसका काल ख़ान्दान का होना आवश्यक है। अ्रभी तक जितने 
शोर वेतत गवनर-जनरल और वाइसराय हुए हैं वे सब लाड्ड 
ख़ान्दान के हैं | यद्यपि इस पद के लिये किसी 
निश्चित उपाधि की आवश्यकता नहीं है; परन्तु प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तथा 
योग्य शासक द्वी इस पर नियुक्त किये जाते हैं। आमतौर से ये इंगलैंड 
के चुने हुए चन्द कुटम्बों से भर्ती किये जाते हैं | नियुक्ति के पहिले यह 
आवश्यक है कि वछकहीं शान का कार्य कर चुका हो। यह आवश्यक 
नहीं है कि वह हिन्दोस्तान के सम्बन्ध में विशेषज्ञ हो । अधिकतर 
वाइसराय तथा गवर्नर-जनरल कैबिनेट के मंत्री रहे हैं | लाड कर्ज़न, 
लाई चेम्तफोड़ं, लाड़ रीडिंग तथा लाड़ इविंन बृटिश कैबिनेट के मंत्री 
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थे | गवर्नर जनरल का स्थान किसी पार्टी से सम्बन्ध नहीं रखता। यचपि 
यह व्यक्ति बृटेन के प्रसिद्ध राजनीतिशों में से द्वोता है, परन्तु इस पद 
पर उसे निष्पक्ष भाव से काम करना पड़ता है । बृटेन की सरकार 
ओर भारत-मंत्री बदल जाते हैं, परन्तु वह श्रपनी अवधि तक का 
करता है । ऐसा भी देखा गया है कि दलबन्दी के कारण उसमें और 
भारत-मंत्री में मतमेंद हो जाय । ऐसी हालत में उसे अपने पद से 
इस्तीफा देना पड़ता है।यह प्रथा राजनीतिक दृष्टि से अत्यन्त सराहनीय 
है । हिन्दोस्तान के लिये यह सौभाग्य का विषय है कि यहाँ के प्रश्न 
बुटिश दल बन्दियों से अलग समके जाते हैं। परन्तु कार्य रूप में ऐसा 
कम होता है। 

गव्नर-जनरल ५ वर्ष के लिये नियुक्त किये जाते हैं । पहले इन्हें 
इस अ्रवधि के अन्दर छुट्टी लेकर हिन्दोस्तान से बाहर जाने की आज्ञा 
न थी। यदि किसी कारण विशेष से ये बाहर जाना चाहते, तो इन्हें 
अपना पद छोड़ देना पड़ता था | १६२४ ई० में इस नियम में परिवर्तन 
किया गया । उस समय से उन्हें छुट्टी देने का विधान बनाया गया। 
भारत-मंत्री को यह अधिकार दिया गया कि अत्यन्त आवश्यकता पड़ने 
पर वह उन्हें अधिक से अ्रधिक ४ महीने की छुट्टी दे सकता है । 
यह केवल एक बार और एक ही साथ ली जा सकती है | आवश्यकता 
पड़ने पर पालियामेंट उसके समय को बढ़ा सकती है। पिछले गवम्ेर- 
जनरल की अ्रवधि ५ वध से बढ़ा कर ७ वर्ध कर दी गईं थी। लाड 
डलहौजी ८ वर्ष तक हिन्दोस्तान का गवर्नर-जनरल था। लार्ड कानंवालिस 
ने ७ वर्ष तक इस पद पर काय किया। आरम्म से अब तक जितने 
_ गवर्नर-जनरल और वाइसराय हुए हैं इनमें लाड डलहोज़ी का समय सबसे 
बड़ा है | सर एल्फ्रेड क्वाक, जान स्टेची ओर लाड नेपियर सबसे कम 
दिन तक इस पद पर काम कर सके ।| प्रत्येक का समय एक साल के अन्दर 
ही समाप्त द्वो गया | 

गवनर-जनरल संसार में सबसे अधिक वेतन पाने वाला व्यक्ति है। 
जितनी तनख्वादहद इसे दी जाती है उतनी श्रमेरिका का प्रेसीडुट भी नहीं 
पाता | गवरनर-जनरल को २,५०,८०० रुपया सालाना वेवन दिया जाता 
है, जो २,५६,००० रु० सालाना तक किया जा सकताएु़ैहै | इसके अतिरिक्त 
उसे एक लम्बा भत्ता दिया जाता है। उस्तका अधिकतर समय एक 
प्रान्त से दूसरे प्रान्त में आने जाने में ब्यतीत होता है। ये सब ख़र्चे 
भारतीय सरकारी ख़ज़ाने से दिये जाते हैं। वेतन ओर भत्ता संब जोड़ने 
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पर उसे हर साल लगभग श्द लाख रुपया मिलता है। इतनी लम्बी 
रकम इंगलेंड का प्रधान मंत्री भी नहीं पाता। इिन्दोस्तान संसार के 
सबसे ग़रीब देशों में गिना जाता है। ऐसी दशा में यहाँ के प्रधान शांसक 
को इतनी लम्बी तनख्याद् देना उचित नहीं है । 
गवनर-जनरल के अधिकार के विषय में इमें एक बात का ध्यान 
रखना होगा | १६३४ ई० तक इसके अधिकार कुछ 
गछसर-जनरत्त कम थे परन्तु नये शासन-विधान में काफ़ी वृद्धि कर दी 
के अधिकार गई है। इसलिये पहिलि हम उसके अधिकारों का 
वशुन नये शासन-विधान का ध्यान छोड़ कर करंगे। ये 
अधिकार अ्रव भी उसे प्राप्त हैं। १६३५ में जों अधिकार बढ़ा दिये गये हैं 
उनका वर्णन इसी श्रध्याय के अन्त में किया गया है। 
गवनर-जनरल की ज़िम्मेवारी के विषय में यह कहा जाता है कि 
इतने बड़े रुतबे का दर्जा श्रटिश साम्राज्य में कोई दूसरा नहीं है ।* 


रैम्ज़मेकडानेल्ड लिखते हैँ -- “ यह हिन्दोस्तान में एक सम्राद से कम 
नहीं है ; शासन की ज़िम्मेवारी इसी को दी गई है ; यही सब कुछ है || 


जिय समय वह हिन्दोस्तान में पदा५ण करता है अथवा यहाँ से विदा 
होता है उस समय बड़ी शान शौक़व के साथ उसका स्वागत और अलविदा 
होता है | हाईकोर्ट तक उस पर भुकृंदमा नहीं चला सकती। वह हिन्दोस्तान 
में गिरफ्तार नहीं क्रिया जा सकता | अमेरिका का प्रेसीडेन्ट लावेल लिखता 
है, “ रूस का ज़ार ओर हिन्दोस्तान का गवरनर-जनरल दोनों वर्तमान युग के 
बहुत बड़े स्वच्छुन्द शासकों ( ॥7002/88 ) में से हैं ” | यही वजह है कि 
बुटेन के अच्छे से अच्छे लोग इस पद के लिये लालायित रहते हैं । 


फिनानललानकक, 
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गवर्नर-जनरल के अधिकारों को दो श्रेणियों में बाँदा गया है। पहिली 
श्रेणी में वे अधिकार है जिन्हें वह स्वयं कार्यान्वित करता है। दुसरी श्रेणी 
के अधिकारों को वह अपनी कोंसिल के साथ प्रयोग में लाता है। पह्वचिले 
हम उन अधिकारों का वर्णन करेंगे जिन्हें वह अपनी इच्छानुसार प्रयोग में 
लाता है। 
१६३४ के शासन-विधान में गवनर-जनरल के निजी अधिकार इतने 
अधिक हैं कि इसकी शक्ति पद्चिले से दूनी हो गई है। 
गवन (जनरहत्न आवश्यकता पड़ने पर शान्ति ओर भारतीय हित की 
के निन्नी . दइष्टि से वह अपनी इच्छानुसार फ़रमान (07वै!ए७7॥०७ ) 
झधिकार जारी कर सकता है। इसका प्रभाव अधिक से झ्रधिक 
६ महीने तक होगा। इसे जारी करने के पहले वह 
भारत-मंत्री से इसकी सलाह लेता है |६ महीने बाद वह इसी फ़रमान 
कफ्रोफिर ६ महीने के लिये जारी कर सकता है। १६२४ ई« .में लाडे 
रीडिंग ने बंगाल में फ़रमान जारी किया था। असहयोग आ#न्दोलनों के 
समय कितनी ही बार ये फ़रमान जारी: किये गये हैं।आज भी लड़ाई 
के ज़माने में दजनों फ़रमान जारी किये गये हैं। गवर्नर-जनरल को 
अधिकार है कि वह अपनी कॉंसिल के बहुमत को रद्द कर सके । उसके 
द्वाथ में तीन शब्दों के हथियार ( 58609, फ्बावपां॥॥ए क्ावे 067- 
९88 0६ ऊरलाधंओ। शावां॥) ऐसे दिये गये हैं कि वह सब कुछु 'कर 
सकता है। १६७६ ईं० में लाइ लिटन ने अ्रपनी कॉौसिल के बहुमत को 
ठुकरा दिया था | 


१७८६ ई० से गवनर-जनरल को निजी अधिकारों से सुतज्ञित करने का 
ताँता आरम्भ हुआ | तब से यह बराबर जारी है। जब वह दौरे पर रहता है 
ओर उसकी कौंसिल उसके साथ नहीं रहती, उस समय वह अपनी निजी शक्ति 
का प्रयोग करता है। इस दशा में वह उन सारे कार्मों को करने का अधिकारी 
हैं जिन्हें वह अपनी कॉसतिल के साथ करता है | प्रान्तीय गवनंतें तथा सरकारी 
कमंचारियों को बद कोई भी हुक्म दे सकता है | इस प्रकार के हुक्मों की 
एक प्रति उसे भारत मन्त्री को भेजनी पड़ती है।वाह्य और राजनीतिक 
विभाग (#क6शंश्ा बणवे 0 धंदा 0५ शाह ) उसी के हाथों में 
दिये गये हैं। द्विन्दोस्तान से बाहर सरकारी पत्र व्यवह्र उसी के अधिकार 
से होते हैं। चेज़नी का कददना है कि “यह विभाग सबसे महत्वपूर्ण और 
कठिन है।” भारतीय रियासतों में उसे दख़ल्न देने का पूरा अधिकार है । 
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लाड कज़न लिखता है. संतार में भारत सरकार के राजनीतिक विभाग से 
बढ़ कर कोई दूसरा ज़िम्मेवार महक़मा नहीं है .?'*ं 


इन दोनों विभागों को चलाने के लिये गवनर-जनरल दो सहायक 
मंत्रियों में काम लेता है। इनके अतिरिक्त सात और मंत्री इसमें काम करते 
हैं। इस विभाग का विघ्तृत वर्णन ,गवनर-जनरल की को सेल के साथ किया 
जयेगा । 


गवन(-जनरल को बड़ा से बड़ा श्रयराध्र क्षमा करने का अधिकार 
है। यदि किसी को फाँती की सज़ा दी गई है तो बह श्रपने निम्न 
अधिकार से उप्ते मुकछ कर सकता हैं। बंगाल, मद्रास और बम्बढ$ श्रद्दातों 
के गवनरों को छीड कर बाकी सूबों के गवनर स्पम्रांट द्वारा गवनर-जनर्ल 
की तलाह से नियुक्त क्ये जाते हैं| उसे श्रधिकार है कि किसी सूबे के एक 
हिस्से पर शासन: करने के लिये .डिप्टी-गवनर नियुक्त कर सके | सम्राद की 
सलाह से लेफ़्टनिट गबनर और उनकी कॉपिल के सदस्यों को वह भर्ती करता 
दे | अपनी कों सल की सद्दायता के लिये लेजिस्लेटिव श्रसेम्बली से को सल. 
सेक्रेटरी नियुक्त करने का अधिकार उसे प्राप्त है। नई-नई पदवियाँ--- 
महाराजा, नवाब, राजा, मद्दामदोतराध्याय, अ्रगमपरिइता, दोवान बहद्ादुर, 
तरदार बहादुर, राय साहेब, खाँ साहेब, शमशुलउल्मा--प्रदान करने का 
उसें ग्रधिकार है | वह इन्हें ख़ःन्दानी अधिकार के रूप में किसी को प्रदान 
कर सकता है | 


कहने के लिये वह सारा काम अपनी कौंसिल की सहायता से करता है, 
परन्तु बह जब चाहे इसकी अवदहेलना कर सकता है। केन्द्रीय धारा सभा की 
अवधि वह बढ़ा सकता है। उसे जब चाहे बर्ख़व्त भी कर सकता है। घारा- 
सभा द्वारा पास किये गये कानूनों को वह रद्द कर सकता है| यदि कोई कानून- 
घारा सभा द्वारा पास करने से इनकार कर दिया जाता है तो वह अपने निजी 
अधिकारों से उसे पासब्कर सकता है । केन्द्रीय आय का बहुत बड़ा द्विस्‍्सा वह 
अपनी इच्डानुसार ख़चं कर सकता है। धारा सभा किसी मद में रुपया ख़र्च 
करने से इनकार कर दे तो गवनर-जनरल अपनी ताक़त से उस मद में ख़च 
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कर सकता है। केन्द्रीय घारा-सभा में कुछ बिल तब तक पेश नहीं किये जा 


सकते, जब तक गवर्नर-जनरल की आज्ञा प्रात्तन करली जाय। प्रास्तों के 
गव्ननर उसकी मर्ज़ी के बिना अ्रपनी नीति में कोई परिवतन नहीं कर सकते | 


भारतीय रियासतों में हाथ डालने का अधिकार गवनर-जनरल ओर 
धाइसराय को दिया गया है। इन कामों के लिये बह भारत-मंत्री से सलाह 
लेता है। प्रति सप्ताह उसके तथा भारत मंत्री के बीच में हिन्दोध्तान की 
छोटी-छोटी घटनायें लिखी जाती हैं | भारत-मंत्री एक गुप्त पत्र द्वारा इर 
सप्ताह उसे नई नई बातों की सूचना देता रहता है। इन्हीं पन्नों द्वारा 
गवर्नर-जनरल को अ्रपनी नीति निर्धारित करनी पड़ती है | कहने के लिये 
बह भारत-मंत्री की मातइती में काय करता है, परन्तु ६००० मील की 
दूरी से किस मात्रा में भारत-मंत्री उस पर अपना अधिकार रख सकता है, 
यह दम श्रज्जी तरह समझे सकते हैं | जो सुविधायेंं और अधिकार उसे 
प्राप्त हैं वे किसी को शायद हवी नत्तीब होते हों। यह कथन सवंधा ठीक है 
कि अमेरिका का प्रेतीडेन्ट केवल शासन करता है, राज्य नहीं; इसके विपरीत 
इंगलेंड का सम्राट केवल राज्य करता है शासन नहीं; परन्तु फ्रांत का 
प्रेंतीडेन्ट राज्य और शासन कुछ भी नहीं करता ।* दिन्दोस्तान का गवर्नर- 
जनरल शातन और राज्य दोनों करता है | 


१६३४ के संघ शासन-विधान में गवर्नर-जनरल के श्रधिकार और बढ़ा 

दिये गये हैं | इस शाप्षन-विधान में उसकी शक्ति की 

१६३५४ के शासन- कोई सोमा नहीं रक्‍खी गई दै। निजी अ्रषिकारों के 

विधान में गवनर- अश्रतरिक्त उसे बहुत से विशेष अधिकार दिये गये हैं। 

अनरतल्न के अधि- उसकी शक्ति का विश्लेषण करने पर उसके अधकार 
कार ७ को्ि में रक्खे जा सकते हैं। 


१--वे श्रधिकार जो संरक्षित विभागों ([६९४९-ए९ते 007४7707[8) 
में काम में लाये जायेगे | 
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२-वे अधिकार जिन्हें वह मनमाना प्रयोग में ला सकता है | 

३ - वे श्रधिकार जो उसके निजी फ़ेशले पर काम में लाये जा सकते हैं। 

४--वे अधिकार जिन्हें मंत्रियों की सलाह द्वारा वह काम में लायेगा। 

१- प्रान्तीय शासन में उसके विशेषाधिकार | 

६--रक्षा, वाह्य विभाग, तथा पिछुड़े हुए भागों (४डउटोप्रतेशते॑ 6॥०॥8) 
में उसके अधिकार | 

--बवे अधिकार जिन्हें वह वाहसराय की हैसियत से देशी रियासतों में 

प्रयोग में लायेगा | 

इससे स्पष्ट है कि वह उन तमाम अधिकारों से सुसज्जित किया 
गया है जिनके सामने सरकारी क़ानून तुच्छु जान पड़ते हैं | केन्द्रीय सरकार 
की आमदनी का ८० प्रतिशत ख़च उसके द्वार्थों में रहेगा | बाक़ी २० प्रतिशत 
में भी वह अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। संघ-शासन- 
विधान की १२६ धारा के अनुतार प्रान्तीय धारा सभाश्रों पर उसका पूरा 
अधिकार दोगा | नये शासन-विधान में उसके श्रधिकार दो प्रकार के होंगे। 
एक को वह अपनी इच्छानुसार प्रयोग में लायेगा और दुसरे श्कार के 
अधिकार वे होंगे जिन्हें वह मन्त्रियों को सलाह से प्रयोग करेगा। वाद्य 
सम्बन्ध) रक्षा, धामिक विषय तथा पिछड़े हुए विभागों में उसके अधिकार 
स्वतन्त्र रूप से बतें जायंगे | मन्त्रियों को उनमें दखल देने का कोई अधिकार 
न.होगा। इस शासन-विधान में बह अपने कुछ अधिकारों का प्रयोग 
गव नर-जनरल की हेसियत से करेगा और कुछ का प्रयोग वाइसरायं की 
हेसियत से । १६१६ के शासन-विधान के अनुभार बृटिश प्रान्तों में दोहरा 
शासन स्थापित किया गया था। इसके अन्तगत गवनर की शक्ति इतनी 
अधिक थी क्रि प्रान्तों का शासन बहुत ही दोष-पूण साबित हुआ | १६२५ 
के शासन-विधान में प्रान्तों का दोहरा शासन तोड़कर केन्द्रीय शासन में लागू 
कर दिया गया है | इससे गवनर-जनरल कीशक्ति दूनी बढ़ा दी गई है। 
अपने कोंसिल के सदस्यों को भर्ती करने का उसे पूर्ण अधिकार है। उनकी 
ज़िम्मेवारी धारा सभा के प्रति न होकर उसके प्रति होगी | कॉंसिल सम्बन्धी 
बातों का विशेष वर्णन श्रगले अध्याय में किया गया है । 

गवनर-जनरल के विशेषाधिफ्वारों के सामने और अ्रधिक्लार फोके पड़ जाते 
हैं। ये विशेषाधिकार ८ प्रकार के हैं :-- 

१--यदि दिन्दोस्तान के किसी हिस्से में श्रमन चैन में कमी पड़ जाय तो 
बह श्ने विशेषाधिफ्रारों द।/रा उसे शान्त कर सकता है [ 


१०७ आधुनिक भारतीय शासन 


२--यदि संघ सरकार की श्रार्थिक्क शक्ति डॉवाडोन् हो जाय तो वह 
झपने विशेषाधिकारों द्वारा उसे ठोक कर सकता है | 

३--अल्पसंख्यक वर्गों की रक्षा के लिये वह श्रपने विशेष अधिकारों को 
काम में ला सकता है | 

४- सरकारी नौकरों तथा अफ़परों के अधिकारों की रक्षा के लिये विधान 
बनाने का उसे विशेष श्रधिक्रार दिया गया है। 

पू--अग्रज़ी व्यापार की रक्षा के लिये वह अपने विशेष अधिकारों का 
प्रयोग कर सकता है । 

३--यदि बृटेन की बनी हुई चीज़ों पर हिन्दोस्तान में कोई प्रतिरन्ध लगा 
दिया जाय, तो उनकी रक्षा के लिये वह अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग 
करेगा | 

७--देशी रियासतों तथा राज़ाश्रों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के 
लिये वह अपने विशेष अधिकारों को काम में ला सकता है। 

«--यदि किसी प्रकार से शासन में कोई बाधा उत्पन्न हो बाय तो उसे 
दूर करने का उसे विशेष अधिकार दिया गया है | 


इन विशेष अधिकारों से ज़ाहिर है कि गवनर-जनरल संघ शासन में 
एकतंत्र राज्य करेगा । इन अधिकारों के शब्द इतने गोलमाल हैं कि हम 
इन्हें रपष्ट नहीं कर सकते। गवर्नर-जनरल जब और जहाँ चाहेगा दल 
दे सकेगा | अशान्ति, आर्थिक डाँवाडोल, कुप्रबन्ध, शान्ति इत्यादि ऐसे 
गोल शब्द हैं कि इनका अथ सनमाना लगाया जा सकता दहै। इनके लिये 
कोई कोष अथवा लोग़द नहीं है | गवर्नर-जनरल इनका जो अश्रर्थ चाहेगा 
निकाल लेगा | यह बात विचारणीय है कि संघर-शासन-विधान में गव्नर- 
जनरल को इतने अधिकार क्‍यों दिये गये हैं। इस शासन-विधान में 
थोड़े बहुत अधिकार हिन्दोस्‍्तानियों को भी प्राप्त हैं। वे इन अधिकारों 
का प्रयोग किसी सीमा के अन्दर करते रहें । इसीलिये विशेषाधिकारों की रचना 
की गई है । कीथ का कहना सर्वथा ठोक है कि, “गवर्नर-जनरल के विशेष 
अधिकार मंत्रियों की ज़िम्मेबारी को कुचल सकते हैं ।” 


प्रौज पर एकमात्र अधिकार गवर्नर-जनरल का रहेगा । इिन्दोस्तान 
की आमदनी का ३७ फ्री सदी केवल फ़ौज़ पर ख़च किया जाता है। 
१६३८ ई० में भारत-सरकार की कुल आमदनी ७७ करोड़ रुपये थी। 
इसमें ४१ करोड़ रुपया फ़ौज पर ख़ब किया गया था। यह फ़ौज गवर्नरः 


गबम र-जनरल श्ौर वाइसराय १७१ 


जनरल के हाथों में रहेगी। वह अपनी इच्छानुसार इसे -हिन्दोस्तान से 
बाहर सेज सवेगा | यद्य पे इसके लिये उसे मन्त्रियों से सलाह लेनी होगी, 
परन्तु वह अपने विशेष अधिकारों द्वारा इसका मनमाना उपयोग करेगा। 
अपने विशेषा घकारों में वह मन्त्रियों से सलाह ले सकता है, परन्तु इससे 
वह वाध्य नहीं है| उसके तथा गबनेर के विशेष अधिकार पूरी तरह 
प्रयोग में लाये जायें, तो राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अ्र्थ नहीं रह जाता। 
१६३५ के ऐक्ट की श्र वीं धारा के अनुसार गत्न-जनरल श्रपनी 
इृच्छानुमार एक ऐमे व्यक्ति के नियुक्त करेगा जो उसे आथ्िक विषयों 
में सलाह देगा | उसका समप और वेतन वदह्दी निश्चित करेगा | यह 
व्यक्ति अपने कार्या के लिये उसी के प्रति ज़िम्मेबार होगा । संघ 
न्यायालय के जजों में से वह किसी को भी ऐडबोकेट जनरल नियुक्त 
कर सकता है। उसका वेतन निश्चित करने का अधिकार उसी को दिया 
गया है | उसका कार्य संघ सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना 
होगा, लेकिन वह सभी प्रकार से गवनर-जनरल के श्रधिकार में होगा | 
ऐ.इव।केट-जनरल दोनों धारा सभाओ्रं में ब्रेठने तथा बोलने का श्रधिकारी 
होगा, परन्तु वोट नहीं दे सकता । । 

डिप्टी गवर्नरों, लेफ्टनेिंद गबर्नरों, कॉप्रिल श्राफ़ स्टेट के सभापति 
तथा अपनी कॉसिल का उपसभापति--इन्हें नियुक्त करने का अधिकार 
गवनर-जनरल को दिया गया है। धारासभा के सदस्यों के चुनाव की 
आज्ञा वही देगा । ब्रैठक तथा विदाई उसी की आज्ञा से होगी। वह 
अपनी कॉतिल के बहुमत के ठुकइरा सकेगा तथा बड़े से बड़े अपराध 
के क्षमा कर सकेगा | सरकारी आय-व्यय के सम्बन्ध में उसकी आाज्ञा के 
ब्रिना केई सभा विचार नहीं कर सकती | घारा-सभा के विरोध करने पर 
भी वह जनता के ऊपर टेक्स लगा सकता है । अश्रावश्यकता पड़ने पर 
वह सरकारी आ्रामदनी के जैसे चाहे ख़च कर सकता है । खर्च के 
सम्बन्ध में धारा सभा के सदस्यों में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाय ते 
उसका फेसला सब के माननों होगा । श्रीमान्‌ डेविड ग्रेनफ़ाल लिखते 
हैं, “संघ सरकार की आर्थिक स्थिति की रक्षा के लिये गवनेर-जनरल 
सव-प्रधान है ।”* यह निश्चित नहीं है कि गवर्नर-जनरल आ थक विषयों में 


निलन डकार लक सील भा किए अत 
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एक विशेषज्ञ होगा। ऐसी दशा में ८० प्रतिशत ख़च की ज़िम्मेवारी उसके 
हाथ में दे देना उचित नहीं है | 


यदि गवर्नर-जनरल कोई क़ानून पास कराना चाहे तो वह इस आशय 
का बिल एक पत्र के साथ धारा-सभा में भेज देगा | यह बिल एक महीने बाद 
कानून का रूप घारण कर लेगा | यह क़ानून गवर्नर-जनरल के क़ानून” के 
नाम से पुकारा जायेगा। ऐसे क़ानून की सूचना वह तुरन्त भारत मन्त्री 
को देगा, जो उसे पा>ज्नियामेंट के सामने रक्खेगा। यदि पालियामेंट चाहे तो 
उस क़ाबून को रह कर सकती है। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय घारा-सभाओं 
द्वारा पास किये गये क़ानून तब तक पक्के न समभे जायेंगे, जब तक 
गवनर-जनरल उस पर अपना हस्ताक्षर न कर देगा। ऐसे बिलों को गवनर- 
जनरल ६ महीने तक अपने पास रोक सकता है। किसी भी बिल को, जो 
घारा-सभाश्रों में पेश हैं श्रोर जिस पर बादबिवाद हो रहा है, वह अपने 
अधिकार से रोक सकता है। 

भारतीय रियासतों में गवनर-जनरल बाइसराय की हैसियत से इस्तत्षेत 
करता है| द्विन्दोत्तान की २३ प्रतिशत जनता देशी रियासतों में निवास 
करती है | प्रत्येक रियासत के साथ बृटेश सरकार ने सम्राट के नाम पर 
एक सुलहनामा किया है। राजाओं के अधिकारों की रक्षा की ज़िम्मेवारी 
उसी के ऊपर है | वाइसराय को उसके प्रतिनिधि की दैधियत से यह अधिकार 
है कि वह रियासतों में जब्॒ चाहे दख़ल दे। यदि कोई राजा सम्राट की 
शर्तों के विरुद्ध काम करता है तो वाइसराय उसे दण्ड दे सकता है। किसी 
रियासत की प्रजा राजा के विरुद्ध आवाज़ उठाये तो वह राजा को निकाल 
बाहर कर सकता है। कहा जाता है कि देशी रियासतों के साथ सम्राद की जो 
शर्तें' वाइसराय काम में लायेगा उसके समानान्तर इतिहास में कोई दूसरा 
अधिकार नहीं है | 


ऊपर के वर्णन से स्पष्ट है कि गवनर-जनरल के अधिकार अनन्त 
ओर अ्रसीमित हैं। उनके सामने प्रान्तीय-स्वराज्य एक घोखे की टट्टी है । 
यह प्रान्तीय कॉग्रेस मन्त्रि समरडलों के इध्तीफ़े के समय ज़ाहिर हो गया था। 
गवनर-जनरल को यहाँ तक अधिकार दिया गया है कि वह शासन की 
मशीन के फेल होने पर एक घेधणा द्वारा संघसरकार की सारी शक्ति 
अपने हाथों में ले ले | ३ वर्ष तक ब्रिना किसी कॉसिल ,तथा धारा सभा 
के वह अकेले शासन कर सकता है। उस बीच में जिन जिन क़ानूनों की 
छरूरत पड़ेगी उन्हें वह स्वयं बनायेगा। जे० एच ० मसार्बन लिखता है “इस 


केन्द्रीय कार्यकारिणी ०३ 


बौच में गवनर-जनरल का अधिकार हिन्दोप्तान के ऊपर किसी तानाशाह से 
कम ने होगा ।??# 


अध्याय ८ 
केन्द्रीय कायकारिणी 
( एशापव 45९९८ए।ए८ ) 


पिछुले पाठ में गवर्नर-जनरल और वाइसराय की ज़िम्मेवारियों का वणन 
किया गया है। यह सम्भव नहीं है.कि वह इतनी बड़ी 

कार्यक्वा रेशी ज़िम्मेबारी के अकेले निबाहे | इसके लिये ग्रावश्यक है 
की कि उसे कुछ ऐसे सहायक दिये जायें जो सरकारी कार्मों 
घावश्यकता को आपस में बाँट कर करें। वह केवल उनकी देख- 
रेख रबखे | उसे आरम्भ से ही एक छोटी सौ कॉपधिल 
सहायता के लिये दी गई है | इसी को वेन्द्रीय कायकारिणी कहते हैँ। वाघ्तव 
में यही, समा गवनर-जनरल की सल्लाह से भारतीय शासन को चलाती है। 
परन्तु इसमें तथा बृठेन की केबिनेट में अन्तर है। यद्यपि काय की दृष्ट से 
दोनों का स्थान एक है, परन्तु इनके अधिकारों की कोई तुलना नहीं दो. 
सकती | केबिनेट के सदस्य सरकारी नौकर नहीं दोते। वे जनता के चुने हुए 
प्रतिनिधियों में से होते हैं। वे वकील, डाक्टर, व्यापारी, मज़दूर, किसान तथा 
इसी प्रकार के अनेक पेश वाले होते हैं । न केबल पालियामेंट, बल्कि समूचे 
राष्ट्र के वे नेता दोते हैं। इसके विपरीत गवनर-जनरल की कार्यकारिणी में 
अधिकतर संख्या सरकारी नौकरों की होती है। कुछ सरकारी नौकर जब पेंशन 
के क़रीब होते हैं तो उन्हें इस सभा में स्थान दे दिया जाता है। बड़ा से 
बड़ा सरकारी अ्फ़ुसर हस पद के लिये लालायित रहता है। इन्हें अभिलाषा 
रहतो है कि सरकार के किसी ख़ास महकमों को द्वाथ में लेकर अपने यश का 
प्रदशन करें । भारतोय जनता के लिये उनके काय उतने लाभदायक नहीं 
होते जितने सरकारी मशीन को चलाने के लिये। बृटेश" कैबिनेट की शक्ति 
इतनी अधिक है कि इसके सदस्य आज ब्रटिश-साम्नाज्य को चला रहे हैं। 
गवर्नर-जनरल की काययकारिणी उसके हाथ की एक कठपुतली है। भारतीय 
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राननीति में गवनर-जनरल का स्थान वह नहीं है जो बृटिश राज- 
नीति में प्रधानमन्त्री का है। गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी के सदस्यों 
को बह स्वतन्त्रता ओर तमानता प्र.प्त नहीं है जो केत्रिनेट के सदस्यों को है। 
इतीलिये केन्द्रीय का कारिणी और बटिश कैबिनेट का मुक़ाबिला नहीं किया 
जा सकता | 


वैसे तो वेन्द्रीय कायकारिणी के ऐतिहासिक विकास पर प्रकाश डाला 
जायगा, परन्तु हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि वतमान 
हालत ओर परिस्थिति में भारतीय शासन बड़ी द्वी डावाडोल परि- 
कज्ञ स्थिति में है | किसी भी क्षेत्र में हम श्राख मूद कर 
प्रवेश नहीं कर सकते। शासन की' मशीन के कुछ पुज़ें 
१६१६ ई० के और कुछ १६३६ के ढले हुये हैं। मौजूदा वेन्‍्द्रीय कार्य 
कारिणी का डाँचा अभी १६१६ ई० के शासन-विधान के अनुसार काम कर 
रहा हैं| संब-शासन के कार्यारि्त्रित होने पर इसकी शकल काफ़ी बदल 
जायेगी । हमारा शासन-विधान इतना अनिश्चित है कि इम नित्य इसके 
परिवत- का स्वप्न देखते हैं। इसका दारोमदार अन्तराष्ट्रीय परिस्थिति पर 
है | कायकारिणी के बणुंन में पहले इसकी बतमान कार्यपद्धति, तथा भ्रश्विकारों 
का वणुन किया जायगा। इसके बाद इसकी उस शकल का वणुन किया 
ज्ञायगा जो १६३४ के संघ शासन-विधान के अनुसार होगी। इसके बाद नई 
कार्यकारिणी का बवान किया जायगा। 


१६१६ ई० में लाड हाडिज के चले जाने के बाद लाड चेग्सफोर्ड 
दिन्दोध्तान के चाइतराब नियुक्त किये गये। जमेनी की 

वतंभान फ्रेन्द्रीथ लड़ाई ज़ोरों पर चल रही थी। हिन्दोस्तान ने बृटेश 
कार्य कारिएोी सरकार की काफ़ी मदद कीथी। इसी के फलस्वहूप 
मान्टेग्यू, जो उन दिनों भारत-मंत्री ये, १६१७ ई७ में 

हिन्दोस्तान श्राये। यहाँ के वाइसराय चेम्सफ्रोड के साथ उन्होंने सारे 
हिन्दोस्तान का भ्रमण किया और इस बात की जाँच की कि द्विन्दोस्तानियों को 
कहाँ तक शापन में अधिकार दिया जा सकता है। उनकी रिपोर्ट के आधार 
पर १६१६ ई० में भारतीय शासन विधान में कुछ परिवर्तन किये गये । यह ते 
किया गया कि गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी सभा में" सदस्यों की संख्या 
निर्धारित न की जाय | द्वाईकोट के उन वकीलों के लिये जो कप से कम १० 
वर्ष तक वकालत कर चुके हों, कॉसिल का दरवाज़ा खोल दिया गया | पहले 
_प्रान्तीय गबनरों को यह अधिकार था कि जब कभी कौंतिल की बैठक उनके 
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बूब्ों में होती तो वे असाधारण सदस्य की हैसियत से उसकी ब्रैठक में 
हिस्सा लेते थे। १६१६ के क़ानून के अनुसार उनका यह अ्रधिकार छीन 
लिया गया । सम्राद्‌ को यह अधिकार दिया गया हि वह जितने सदस्यों 
को उचित समझे नियुक्त करे । इनमें ३ सदस्य ऐसे दोने चाहिये 
जो कम से कम १० वष' तक द्विन्दोस्तान में कोई सरकारी नोऋरी किये हों। 
१ सदस्य या तो इंगलैंड या आयरलैंड में १० वर्ष तक बैरिस्टरी, या स्काट- 
मैंड अथवा किसी इिन्‍्दोस्तानी हाईकोट में १० वर्ष तक वकालत किया हो | 
यदि कमान्डर-इन-चीफ़ कौंतिल का सदस्य हो तो उसका दरजा अन्य सदस्यों 
से ऊंचा समझा जाय | 


सदस्यों में साधारण और असाधारण का भेद हटा दिया गया। वाइसराय 
को यह अधिकार दिया गया कि वह धारा-सभा के रोर सरकारी सदस्यों में से 
कुछ कॉसिल-सेक्रेटरीज़ अपनी कार्यकारिणी समा के लिये चुन ले । इन सेक्रेट- 
रीज़ की तनख़्वाह धारा-सभा निश्चित करती | जब तक वाइसराय चाहे इन्हें 
सदस्य रख सकता था। मालूम नहीं क्‍यों अभी तक कोई कॉपिल-सेक्रेटरी 
नियुक्त नहीं किया गया | कार्यकारिणी समा में [दिन्दोस्तानी सदस्यों की संख्या 
बढ़ाने का विधान बनाया गया | १६२५१ ई०» से दिन्दोस्तानी सदस्यों की संख्या 
एक से बढ़ाकर ३ कर दी गई | कोंसिल के सभी सदस्य भारतीय द्वो सकतें 
हैं| इसमें कोई क़ानूनी दकावट नहीं है। 


गवनर-जनरल की कार्यकारिणी में आमतौर से ८ सदध्य द्वोत हैं। 
विभाजन प्रणाली द्वारा ये सरकारी कामों को आपत् में बॉटकर चलाते हैं । 
बतंमान युद्ध के आरम्म होने पर शासन की कारवाइयाँ कुछ विशेष नियम 
के अनुसार चलाई जा रही हैं, इसलिये सदस्यों,की संख्या १५ तक बढ़ा दो 
गई है | युद्ध को संचालित करने के लिये नये सदस्यों की आवश्यब्नता ज्यों 
ज्यों बढ़ती गई उसी प्रकार नये विभाग# खोलकर सरकार एक एक को इनका 


( 4 ) एजावट्य ( 2) फैंधए 0९ृ7"7%९ा॥ ( 8 ) 067९९ 
(4 )7.8७ए ( 5 ) विठा8 ( 6 ) 0प्/ (7) शक ॥फकवा8- 
70०४ (8 ) काशार8 (9) ए0685 शव 87 (0) एसी 
26€(६४0४ (4] ) कवंधदाका, सिखा बाते ैछगत8 (9 ) 
(608 ( 8 ) श्वी॥ा8 (2एश8४४8 ( 4 ) 507 ए 
( 9 ) फिवीबा8 वजराफियाबराका धयाते डिब्बा पा ०छा।- 
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प्रधान नियुक्त करती गई | युद्धकालीन कार्यकारिणी में ४ अंग्रेज़ ओर १० 
भारतीय सदस्य रहे हैं। साधारणतया सदस्यों की संख्या इतनी नहीं होती और 
इसकी जो काय पद्धति होती है उसका वर्णन आगे चलकर किया 
गया है। 


१८६१ ई० के पद्िले काय-कारिणी समा सम्मिलित रूप से काय करती 
थी | काय विभाजन की प्रणाली अभी तक निर्धारित नहीं 
कार्य-ऋरिणी की गई थी। गवर्नर-जनरल तथा उसकी कॉसिल के 
सभा की. सभी मेम्बर एक साथ बैठ कर हर बात का फ़ैसला बहुमत 
कार्यपपद्धति से करते थे | इसे कार्य में बहुत देर होती थी। विभाजन 
प्रणाली ( /699४0॥ए679) 08एशशा) ) ने होने से 
काम में उलभन रहती थी। १८३३ इई० में ला मेम्बर तथा १८६६१ ई० में 
फ़िनान्स मेम्बर नियुक्त करके पिछुली प्रणाली को दोषपूर् सिद्ध किया गया | 
लाड कैनिंग के ज़माने में वर्तमान काय पद्धति का भ्रगणेश हुआ । उसने 
यह निश्चित किया कि कार्य-कारिणी के सदस्य अपना अपना काम बाँठ कर 
करें। केवल आवश्यक कार्यों पर वे एकत्र होकर विचार करें। यह प्रथा 
आज भी प्रचलित है। प्रत्येक सदस्य के ज़िम्मे एक या दो विभाग दे दिये 
गये हैं । सरकार का पूरा काम चन्द विभागों में बाँठ दिया गया है| केवल 
आवश्यक विषयों पर उसे पूरी कॉंसिल की सलाह लेनी पड़ती है। यदि एक 
ही बात दो विभागों में श्रा जाती है तो इसका विचार कॉंसिल की पूरी बैठक 
में किया जाता है | 


का्य-कारिणी की नियुक्ति & वर्ष के लिये की जाती है। प्रत्येक सदस्य 
को ८०,००० रुपया सालाना वेतन दिया जाता है। कमान्डर-इनचीफ़, को 
जो इसो सभा का एक सदस्य होता है, १००,००० रुपया सालाना वेतन 
दिया जाता है। यह ख़च भारतीय ख़ज़ाने से दिया जाता है। भारत- 
मन्‍्त्री और उसकी कोंसिल को अधिकार है कि वह गवनर-जनरल, उसकी 
कार्य-कारिणी के सदस्यों तथा कमान्डर-इन-चीफ़ को आवश्यकता पड़ने 
पर छुट्टी दे सके | ऊपर कद्दा गया है कि यह छुट्टी अधिक से अधिक ४ महीने 
तक केवल एक बार दी जा सकती है। यदि भारत-मंत्री चाहे तो छुट्टी 
की श्रवधि बढ़ा सकता है, परन्तु पालियामेंट के सामने उसे इसका कारण 
बतलाना पड़ता है। गवनर-जनरल कार्य कारिणी का सश्मापति होता है। 
इसका उप॑सभापति वही नियुक्त करता है। सभा की कारवाई और उसका 
स्थान वही निश्चित करता है। 
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कौंसिल की बैठक सप्ताह में एक बार होती है | सभापति को निर्णायक मत 
( 0॥४४7६४ ५०४४ ) देने का अ्रधिकार है। गवनर-जनरल अपनी ज़िम्मे- 
वारी से उसके फ़ेसले को रद्द कर सकता है| ऐसी हालत में कॉसिल के कोई 
भी दो सदस्य उससे इस बात की माँग पेश कर सकते हैं कि वह मतभेद वाले 
मामले को भारत-मंत्री के सामने भेज दे | गवनर-जनरल ऐसा करने के लिये 
वाध्य है | कोंसिल को जो अ्रधिकार दिये गये हैं उनमें बह दख़ल नहीं दे 
सकता | उसकी तथा उपत्त॒भापति की अनुपस्यिति में कॉसिल का कोई भी 
मेम्बर सभापति का आसन ग्रहण कर सकता है। इस पद पर उसे सभापति 
के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। कमानडर-इन-चीफ़ सभापति का आसन 
नहीं ग्रहण करता | ं 

ऊपर कहा गया है कि कार्य-कऋरिणी के काम ८ विभागों में बाँटे गये 
हैं। वाध्तव में ये विभाग समूचे केन्द्रीय सरकार के कामों के विभाग हैं । 
कॉसिल का प्रत्येक सदस्य एक या दो विभागों का प्रधान है। ये विभाग 
निम्नलिखित हैं :--- 

१--वाह्म तथा राजनीतिक विभाग, ओर भारतीय रियासतें | इन विभागों 
को गवनुर-जनरल स्वयं अपने हाथों में रखता है। 

२-सेना तथा रघद्या विभाग | कमानडर-इन-चीफ़ इसका प्रधान 
होता है | 

३--सरकारी नौकरियों, पुलीस, जेल, क़ानून, न्याय, तथा भीतरी राज- 
नीति - इन विभागों की ज़िम्मेवारी होम-मेग्बर के हाथ में होती है। 

४--अथ तथा बजेट विभाग । फ़िनान्स मेम्बर इसका प्रधान होता है। 

१- रेलवे, सड़क, पोस्ट, टेलिग्राफ़, ब्राडकास्ट, हवाई जहाज़, बन्दरगाह 
इत्यादि की ज़िम्मेवारो एक सदस्य के ज़िम्में होती है | इसे यातायात सदस्य 
कहते हैं । 

६--धारा विभाग । ला मेम्पर इसका प्रधान द्चोता है। 

७- शिक्षा, स्वास्थ्य ओर भूमि--ये विभाग एक सदस्य के ज़िम्मे किये 
गये हैं, इसका कोई ख़ास नाम नहीं होता । 

प८- व्यापार, उद्योग-धन्धे, उद्योग सम्बन्धी सम्पत्ति, बीमा, मज़दूर, 
इमारत विभाग, विंचाई, खनिज पदाथ तथा लिखने पढ़ने की चीज़ें--ये 
विभाग एक सदस्य के ज़िम्मे किये गये हैं। इसे व्यापार तथा मज़दूर विभाग 
का सदस्य कहते हैं। 
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प्रत्येक विभाग का एक प्रधान मंत्री होता है, जिसका दर्जा काय-कारिणी 
के सदस्य से, जो उस विभाग का प्रधान है, छोटा होता है। इस मंत्री का 
स्थान इंगलेंड में भारत-मंत्री की कों।सेल के सद्दायक मंत्री के समान कहा जाता 
है | परन्तु इसमें कुछ अन्तर है। हिन्दोस्‍्तान में कार्य-कारिणी की बैठक में 
मंत्री को द्विसा लेने का अधिकार दिया गया है। दर सप्ताह प्रत्येक मन्त्री 
गवर्नर-जनरल से मिलकर अपने विभाग की पूरी कारवाई का दास्तान उसके 
सामने पेश करता है| उसे यह अधिकार है कि वह गद्नंर-जनरल का ध्यान 
किसी बात की ओर, जो उसके विभाग से सम्बन्ध रखती है, विशेष रूप से 
दिला सके | इसके विपरीत भारत-मंत्री के सहायक-मत्री को इंडिया कौंसिल 
की बैठक में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है। वेन्द्रीय कार्य-कारिणी सभा 
के प्रत्येक विभाग का मंत्री ३ वष के लिये नियुक्त किया जाता है। कहने के 
लिये वह कार्य-कारिणी सभा के सदस्य की मातहती में कार्य करता है, 
परन्तु बह वाइसराय को उन बातों में भी प्रभावित कर सकता है जिनका 
सदस्य को पता तक नहीं है| यह चीज़ इसलिये बनाई गई है कि कोंसिल के 
सदस्य अपनी आज़ादी की सीमा को पार न कर जायें। मंत्रियों की सलाह से 
गवर्मर-जनरल प्रत्येक विभाग हे कार्मों की जानकारी रखता है | राष्ट्रीय सरकार 
की दृष्टि से यह प्रबन्ध दोषपूर्ण है। इसके मानी यह है कि कोंसिल के सदस्यों 
का विश्वास नहीं किया जाता | 


ऊपर कहा गया है कि लाड केनिंग के ज़माने से कार्यकारिणी सभा का 

काम कई विभागों में बाँद दिया गया है। प्रत्येक 

घिभाग प्रणाली सदस्य एक या दो विभागों का प्रधान होता है। 

[0009077- अच्छा होगा क्रि प्रत्येक की ज़िम्मेवारी का संक्तिप्त 

ए८्णंतां. विवरण कर दिया जाय। इससे यह बात स्पष्ठ हो 

580८॥ .. जायेगी क्ि प्रत्येक विभाग में किस प्रकार का कार्य किया 
जाता है | 


१--गवन र-जनरल स्वयं इन बिभागों का प्रधान है। यह विभाग सब 
से महत्वपूर्ण माना गया है| भारत सरकार का विदेशों 
धघाहा शोर राज- से क्‍या सम्बन्ध हे तथा भारतीय, रियासतों में केसा 
नीतिझ धिभाग प्रबन्ध हो रहा है । इनकी देख रेख इसी-विभाग के अन्दर 
की जाती है। गवनर-जनरल ७ मंत्रियों के साथ इस 

विभाग को संभालता है | 
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२ - इस विभाग का कार्य फ़ौज़ का प्रबन्ध करना है। फ़ौज़ सम्बन्धी क्‍या 
नीत हो इसकी ज़िम्मेवारी इस विभाग के प्रधान पर रहती 
सेना घिभाग है स्थल सेना, जल सेना तथा हवाई जहाज़ सब इस 
विभाग के अन्दर शामिल हैँ। कमान्डर-इन-चीफ़ इसका 
प्रधान है। यह अपना काय ५ मंत्रियों की सहायता से करता है | 
३--इस विभाग के ग्न्दर देश की भीतरी राजनीति का काय किया 
जाता है। आजन्म कारावास के कैदियों की देख रेख यही 
होम विभाग विभाग करता है | 
४- इस विभाग का प्रधान ला मेम्बर कहलाता है। किसी क़रानूनी 
मामले पर विचार करने के लिये धारा-सभा जब कोई 
कानून घिमाग कमीटो बनाती है तो यह उसमें हिस्सा लेने का अधिकारी 
हे | धारा-सभाओं में पेश होने वाले सरकारी बिलों का 
मसोदा यही बनाता है | प्रान्तीय धारा-सभायें जो क़ानून पास करती हैं उन 
पर केन्द्रीय सरकार की राय देने का अधिकार इसी को है। 
१--यह विभाग हिन्दोस्तान की रेलों पर अधिकार रखता है। रेल तथा 
॥॒ जहाज़ द्वारा इस देश में तथा विदेशों से जो व्यापार 
रेलवे शोर होता है उसकी देख रेख यही करता है। बीमा करने 
व्यापार विभाग वाली कम्पनयाँ इसी के आधीन होती हैं | 
६--यह विभाग मज़दूरों के संगठन, फैक्ट्रियों के क़ानून, अन्तर्रा- 
ष्ट्रीय-मज़दूर-संगठन, बिजली, पोस्ट और टेली- 
उद्योग धन्धे त दा ग्रफ़, सिंचाई, सरकारी इमारतों--इन बातों पर अधिकार 
मज़दूर विभाग रखता है । 
७--यह विभाग शिक्षा, भूमि कर, खेती, जंगल तथा भूमि सम्बन्धी नई 
नई खोज, अ्रकाल, खान पान की चौज़ें, विदेश यात्रा, 
शिक्षा स्वास्थ्य देश की नाप पइताल, अस्पताल, स्वास्थ्य, स्वायत्तशासन, 
भोौरभूमिधिभसाग लाइब्रेरी अजायब-घर तथा सरकार के खोदाई विभाग 
पर अधिकार रखता है । 
८- इस विभाग का प्रधान फ़िनान्स मेम्बर कहलाता है। यह वेनन्‍्द्रीय 
/सरकार की आय-व्यय का ब्यौरा रखता है। प्रान्तीय 
शथ विभगन सरकार के आय-ध्यय इसी की मातहती में होते हैं। 
सरकारी कमचारियों को तनख़ाहँ, पेन्शन तथा उनकी 
छुट्टियाँ इसी के अधिकार में रकखे गए हैं। सिक्‍्क्रे ढालना, बेंक, टक्‍्साल 
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घर तथा भारतीय ऋण पर इसी का अधिकार है। इसकी एक शाख़ा फ़ोज़ 
उम्बस्धी ख़वं का हिसाब रखती है। दूसरी शाखा, चुंगी, नमक कर, श्रफ़ीम 
कर, तथा नशे के सम्बन्ध के अन्य कर ओर रसीदी टिकट-- इनकी देख रेख 
करती है | फ़िनान्स मेम्बर का क.त्तव्य है कि वह ख़्चें को श्र!मदनी से बढ़ने 
न दे | जब्र कभी गवनर-जनरल के सामने श्रामदनी और ख़्च सम्बन्धी 
कोई बात आती है तो फ़िनान्स मेम्बर से सलाह लेता है। प्रति वृष वह 
बजट को पेश करते समय अपना एक वक्तव्य देता है, जिसे सुनने के लिये 
लोग लालायित रद्दते हैं। 


वास्तव में कार्यकारिणी सभ। स्त्रयं कोई अधिकार नहीं रखती | गवर्नर- 
जनरल से अ्रलग उसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह 
केन्द्रीय काय- सभा उसी की सहायता के लिये बनाई गई है। जो कुछ 
कारिणी थोड़े बहुत अधिकार इसे प्राप्त हैं, वे तभी तक हैं जब 
के ग्रधिकार तक गवनर-जनरल उन्हें चुपचाप मान लेता है। गवर्नर- 
जनरज को यह अधिकार है कि वह कॉसिल के बहुमत 
को रद्द कर सके । चन्द विषय ऐसे हैं जिनमें उसे इसकी राय माननी पड़ती 
है, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर इनमें भी वह सनमानी कर सकता है। जब 
कोई लड़ाई अथवा सुनह करनी होती है तो वह कॉश्ल से राय लेता है। 
प्रान्तीय सरकारों को यह आशा है कि वे अपने कार्यो' की सूचना कोंसल को 
देते रहें | उसकी राय से गवर्नर-जनरल हिन्दोस्तान के लिये कज़ ले सकता 
है, नई ज़मीन ख़रीद सकता है, तथा कोई सम्पत्ति बंच या घरोहर रख सकता 
है। इसकी सलाह से वह कोई नया सूबा क़ायम कर सकता है । किसी सूबे के 
एक हिस्से को वह पिछुड्ठा हुआ विभाग घोषित कर सकता है | इसकी सलाह 
से वह प्रान्तीय गवनरों की कायकारिणी सभा बना सकता है| इसी की राय 
से वह किसी सूबे की सीमा बदलता है। 


गवनर.जनरल चाहे तो अपनी कॉंसिल की सल्लाह से गव्नरों अथव्रा 
कमिश्नरों के सूत्रों में धाश-सभा का निर्माण कर सकता है| द्वाईकोट के 
अधिकारों का ज्षेत्र उसे कम करने का अ्रधिकार है। यदि किसी हाईकोट 
में नये जन की आवश्यकता महसूस हो तो कॉसिल की सलाह से वह अधिक 
से अधिक २ वष के लिये उसे नियुक्त कर सकता है। ,किसी जज को वह 
प्रधान जन्न के स्थान पर कुछ अ्रवध के लिगे रख सकता है। एशिया महा- 
द्वीप में स्थित देशों के साथ वह कोंसिल की सलाइ - से कोई सुलह श्रथवा 
सम्बन्ध क्रायम कर सकता है। तात्पर्य यह है कि लगमग सभी आवश्यक 
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विषयों में गबनर-जनरल कोंसिल की सलाह लेता है । परन्तु विशेष परिस्थिति 
में वह इससे बाध्य नहीं है | 


१६३३४ के संघ शासन विधान में वेन्द्रय सरकार में दोहरा शासन 
( 70:2४7८॥ए ) स्थापित किया गया है। गवनर-जनरल 
१६३४ के के दो प्रकार के अधिकार दिये गये हैं। कुछ तो वे हूं 
शासन-विधान जिन्हें वह थोड़े से मंत्रियों की सलाह से करेगा। इनके 
में संघ कार्य. अतिरिक्त उसे बहुत से विशेषाधिकार दिये गये हैं जिनके 
कारिणी. लिये वह कुछ सहायक रख सकता है। इन दोनों प्रकार 
के सहायकों की सभाय अलग अलग होंगी और इनका 
निर्माण भी दो प्रकार से किया जायगा। इनके अधिकारों में काफ़ी अन्तर 
होगा | तात्यय यह है कि संघ शासन-विधान में केन्द्रीय कार्यकारिणी की 
वही शक्ल होगी जं! १६१६ के शासन-विधान में प्रान्जीय कायकारिणी की 
थी | इनका अलग अलग वर्णन करना अच्छा दोगा | संघ शासन में वे न्द्रीय 
सरकार के विषय दो भागों में बाँटे गये हैं। एक माग में वे विषय हैं जिन 
पर एक मात्र अधिकार गवर्नर-जनरल का होगा | दूसरे भाग में वे विषय हैं 
जो भन्त्रियों के द्वाथ में रक्‍खे गये हैं। रक्षा, वाह्य विषय, ध!र्मिक विषय, 
तथा पिंछड़े हुए भागों का शासन-प्रबन्ध, गवनर-जनरल के हाथ में 
दिया गया है | इन्हें वह अपनी इच्छानुसार चलायेगा। बाक़ी विषय मंत्रियों 
की एक सभा के द्वाथ में रहेंगे | परन्तु इसमें भी उसे दखल देने का अ्रधि- 
कार द्वोगा । 


जो ४ विभाग गवनर-जनरल के विशेष अधिकार के अन्तगंत रक्‍खे गये 

हैं उन्हें छोड़कर बाकी विषयों में सलाइ लेने के लिये जो 

मंत्ियें की सभा सभा होगी उसका नाम मंजत्रयों की सभा ( (0प्रालं| ० 
(0ए0ाली 6 ऐशांश6०8 ) होगा। ये मंत्री गवनर-जनरल द्वारा 
शा।हाश8 नि_क्त किये जायेंगे। इन्हें तब तक कार्य करने का 

: अधिकार होगा जब तक उसकी इच्छा द्ोगी। सभी मंत्री 

संघ घारा-सभा ( #९०९/६ ,९४४४ प्रा ) के सदस्य द्वोंगे। यदि गवनर- 
जनरल चाहे तो वह किसी बाहरी आदमी को मंत्री नियुक्त कर सकेगा परन्तु 
उसे ६ मह्दीने के अन्द्रर घारा समा का सदस्य बन जाना आवश्यक होगा | 
यदि वह न बन सका तो मंत्रियों की सभा से हटा दिया जायेगा। मंत्रियों की 
सभा में अधिक से भ्रधिक १० मंत्री होंगे | इनका वेतन संघ घारा-सभा निश्चित 
करेगी; परन्तु वह घटाया बढ़ाया नहीं जायेगा। गवर्नर जनरल को श्रधिकार 
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होगा कि वह जब चाहे इन्हें निकाल दे | जब तक घारा-सभा इनका वेतन 
निश्चित न करेगी तब तक गवनेर-जनरल इसे निश्वित करेगा | 
मंत्रियों को भर्ती करने के लिये गवनर-जनरल संत्र घारा-समा की बहुमत 
पार्टी से सलाह लेगा | सभी प्रक्वार से मन्त्रिगण उसकी मुट्ठी में होंगे। कुछ 
विषयों में वह इनसे कोई सलाह न लेगा । इनका काम थोड़े से विषर्यों में 
' गवर्नर-जनरल को सलाह देना द्ोगा । रक्षा, वाह्य काय, धार्मिक विषय तथा 
बिछुड़े हुए विभागों का प्रबन्ध-इन्हें छोड़ कर ब'क़ी विषयों को गवनेर जनश्ल 
भिन्न भिन्न विभागों में बाँट देगा | प्रत्येक मंत्री के ज़िम्मे एक या दो विभाग 
कर दिये जायेंगे | इसकी बैठक में वह स्वयं सभापति का आसन प्रहण 
करेगा | इसकी काय पद्धति वद्दी निश्चित करेगा । 
रक्षा, वाह्य विभाग, धार्मिक विषय, तथा पिछुड़े हुए विभागों का 
प्रबन्ध- ये विप्रय एकमात्र गवनर-जनरल के द्वाथ में 
सलाह कार रक्‍खे गये हैं | इनमें सलाद लेने के लिये उसे अधिकार 
((/0708९|0४) है कि वह अधिक से अधिक ३ व्यक्तियों को नियुक्त कर 
ले। ये व्यक्ति सलाहकार ( (१0प६शे०७8 ) कहलायेगे। 
उपरोक्त चारों विषयों के लिये गवरनरजनरल भारत मंत्री तथा पार्लियामेंट के 
प्रति ज़िम्मेवार होगा | इन सलाइकारों का वेतन तथा इनकी अवधि सम्राद्‌ 
निश्चित करेगा | इन्हें संत्र घारा-सभाओ्रों में बैठने का अधिकार होगा, परन्तु 
ये बोट न दे सकेंगे। धारा सभाश्रों के वादवेबाद में ये अच्छी तरह हिस्ता 
ले सकेंगे | सलाहकार घारा-सभा के प्रत उत्तरदायी नहोंगे। गवरनर-जनरल 
इनको सलाहों से वाध्य नहीं है | 


१६३५ के शासन-विधान के अनुसार प्रान्तीय घ्वराज्य की स्थापना की 

गई है | इससे वेन्द्रीय सरकार की शक्ति में स्रभावतः 

संत्र कार्यय.. कमी होगी। जो कुछ अ्रधकार उसके पास शेष रहे, 
कारिणी के उन्हें गतनर-ज नरल के विशेष अधिकारों से दबा दिया 
गुण दोष गया है। कुछ विषयों में वह मनमानी करेगा और 

बाक़ी में अपने सलाइकारों तथा मन्त्रियों से सद्दायता 

लेगा जो उसकी स्वतंत्रता में बाधा नहीं डाल सकते । यद्यपि सल्लाइकारों 
तथा मंत्रियों के काय. श्रलग अलग हैं, परन्तु यह दोहरा प्रबन्ध दोष से 
ख़ाली नहीं है | सलाइकार और मंत्री एक दूसरे को प्रभावित किये बिना नहीं 
रह सकते । वास्तव में केन्द्रीय कार्यकारिणी को कोई विशेष अधिकार नहीं 
है। एक प्रकार के सलाइकार धागश-सभा के प्रति और दूसरे प्रकार के भारत 
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मंत्री तथा सम्राट के ब्रति ज़िम्मेवार होंगे। विभाजित कार्यकारिणी सभी प्रकार 
दोषपूर्ण मानी गई हे। जो कठिनाई १६३५ के पद्विले भारतीय यूबों में 
उपस्थित हुईं थी वही केन्द्रीय कायकारिणी में उपस्थित होगी। ताश्मन 
कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस ख़तरे की चेतावनी दे दी है। कोई राजनीतिज्ञ 
संघ कायकारिणी को ज़िम्मेवार कायकारिणी नहीं कह सकता | देश के लिये 
यह द्वितकर सिद्ध नहीं हो सकती | 

राष्ट्रीय सरकार का तात्पय कार्यकारिणी के भारतीयकरण से है। श्रर्थात्‌ 
इसके सभी सदस्य भारतीय द्ोने चाहिये। लेकिन यदि 
राष्ट्रीयोी वे सरकारी पदों से नियुक्त किये जाते हैं तो इसे राष्ट्रीय 
सरकार नहीं कहा जा सकता। सच्ची राष्ट्रीय सरकार वह है 
। जिसकी कार्यकारिणी के सदस्य ग्रेर सरकारी हों और जो 

धारा सभा के प्रति उत्तरदायी द्वो। 


केविनेट मिशन ने केन्द्र में जिस अस्थायी कार्य कारिणी की स्थापना की 
है वह भी भारतीय नहीं है । उसमें द स्थानों में ६ स्थान श्रग्नेज़ों को दिये गये 
हैं। लगभग सभी सदय झाई० सी० यप्त» हैं। इसे तो नौकरराशाही काय- 
कारिणी कहना अधिक उचित है; जिस राष्ट्रीय सरकार की माँग भारतवासी 
कर रहे हैं वह इससे भिन्‍न हैं | सम्भव है विधान सम्मेलन के प्रतिनिधियों के 
चुनाव के बाद जो केन्द्रीय कार्यकारिणी बनेगी वह राष्ट्रीय कहलाने क॑ 
हकदार होगी । ह 


'फपध्पााक्रमाफललपक्ाा-कापपतकाआतयतकय कट प के. 


अध्याय ६ 


केन्द्रीय धारा-स भा 
( (७०78 [,62[88(प्रा'8 ) 


किसी देश के शासन विधान में घारा-सभा का स्थान महत्वपूर्ण है। 

यहीं से शासन कौ मशीन आरम्म होती है| कायकारिणी 

घारा सभा विभाग इसी के बनाये हुए कानूनों की देख रेख करता 

की है। न्यायालयों में फ्रेबले के उसूल इसी के बनाये हुये 

श्राषश्यकता. हैं। घारा-तभा का मुड़य कार्य क़ानून बनाना है। क़ानून 

के बिना कोई शासन नहीं चल सकता | जब तक समाज 

अपनी शैशव अवस्था में या तव॒ तक रसम रबाज़ काम दे देते थे। सभी 
खआा० भा० श[ू०-- हू द 


११४ श्राधुनिकं भारतीय शांसनं 


सम्प्रदाय अपने अपने रसम रवाज़ रखते थे। सामाजिक विकास के साथ 
राजनीतिक संगठन की आवश्यकता हुई और क़ानून आदि बनाये गये। 
आरम्भ में राजा अपने थोड़े से सलाहकारों के साथ कुछ नियम बना कर 
राज्य का कारोबार चला लेता था। राज्यों का विघ्तार छोटा होता था । इनमें 
जो देश अधिक उन्‍नतिशील होता, और जहाँ के निवासी अधिक सम्य 
ओर सुशिक्तित होते, वह सम्पूर्ण प्रजा की सम्मति द्वारा शासन का कार्य 
चलाता था | यूनान के प्रजातंत्र राज्य इसी प्रकार के थे। हमारे देश में हिन्दू 
काल में प्रजातंत्र अपनी चरम सीमा को पहुँच गये थे। चाणक्य ने अपने 
कोटिल्य-शासत्र में इनका वर्णन किया है । राज्यों का विस्तार बढ़ने से इनकी 
व्यवस्था में परिवतन करना पड़ा। क़ानून बनाने के लिए. अलग विभाग 
बना | श्राज प्रजा के चुने हुए. प्रतिनिधि घारा सभाओं में आर सम्पूण देश 
के लिये क़ानून बनाते हैं। 
कानून बनाने के अतिरिक्त धारा-सभाये' और भी काय करती हैं। 
राज्य की आमदनी ओर ख़च पर इसका अधिकार 
धारा सभा के द्ोता हे। विभिन्‍न मदों में इमदाद यही सभा देती 
अधिकार शोर है । मंत्रियों को नियुक्त करने, उन्हें निकालने तथा . 
क्तंव्य उनकी नीति निर्धारित करने का अधिकार इसी की है। 
यद्यपि यह सभा शासन के छोटे छोटे कार्यों को नहीं 
चलाती, परन्तु सरकारी उसुल यही निर्धारित करती है। यद्द सरकार को अपने 
अधिकार में रखती है। एक ज़िम्मेवार सरकार का तात्पय यह है कि कार्य- 
कारिणी धारा सभा को मातहती में काय करे। धारा-सभा के कार्यों को हम 
३ श्रेणी बॉट सकते हैं :--.- द 
१-- क़ानून बनाना | 
२-- शासन की नीति निर्धारित करना | 
३--सरकारी आ्राय व्यय पर अधिकार रखना । 
जहाँ तक पहिले प्रकार के कत्तव्य का सम्बन्ध है, यह बात स्पष्ट है कि 
कानून बनाने की ज़िस्मेवारी धारा-सभा को दी गई है। राज्य में कोई 
नियम तब तक वैधानिक नहीं समझा जा सकता, जब तक धारा-सभ्ना उसकी 
मंजूरी न दे दे | कचहरियाँ उन उसूलों का प्रयोग नहीं कर सकतीं जिनकी 
आशा धारा सभा की ओर से उन्हें प्राप्त नहीं है। दूसरे प्रकार का कत्तंव्य 
शासन की नीति निर्धारित करना है। इसी के द्वारा धारा-सभा सरकार को 
अपने अधिकार में रखती है। इस कत्तंब्य को पूरा करने के लिये उसे ४ 
प्रकार के अधिकार दिये गये हैं :-. 


केन्द्रीय धारा-सभा श्श्थू 


श--धारा-सभा को अधिकार है कि वह राज्य में घटित होने वाली 
सारी घटनाओं पर अपनी राय ज़ाहिर करे। उसके 

प्रस्ताव सदस्य किसी घटना पर अपना विचार प्रगठ कर सकते 
(868० पणाह) हैं। इसका प्रत्येक सदस्य सरकार से शासन-सम्पन्धी 
प्रश्न पूछ सकता है। यद्यवि इससे सरकार बँघ नहीं जाती, फिर भी 
वह इसके महत्व को मानती है। जनता के प्रतिनिधियों की राय को 
ठुफरा कर वृह अपना काम सुचारु रूप से नहीं कर सकती। धारा-सभा 
जब सरकार को किसी बात की चेतावनी देनी चाहती है तो वद्द उसी 
विषय का कोई प्रस्ताव पास करती है | इससे सरकार का यह फ़ज्ज होता है कि 
वह इस प्रकार के प्रस्तावों पर विचार करे। वास्तव में ये प्रस्ताव जनता के 


विचार होते हैं। 


२-कारयरूप में देश की कायक्रारिणी शासन को चलाती है। धारा- 

सभा केवल नीति निर्धारित करती है | ऐसी दशा में उसे. 

विश्वास अधिकार दिया गया है कि वह कार्यकारिणी को अपने 

का प्रस्ताव वश में रक्खे। यदि वह धारा-सभा की इच्छा के विरुद्ध 

े काय करे ओर उसकी टीका-टिप्पणी पर कुछ ध्यान 

न दे, तो घारा सभा को अधिकार है कि वह उसके विरुद्ध अविश्वास का 

प्रस्ताव पास करे। अर्थात्‌ वह जनता में इस बात की घोषणा कर दे कि 

मोजूंदा शासन प्रबन्ध उसकी इच्छा के विरुद्ध द्वो रहा है। इसका असर 

तात्कालिक होता है। या तो कायकारिणी भंग कर दी जाती है, अथवा 
धारा-सभा का नये सिरे से निर्माण होता है। 


३-धारा-सभा की कारवाइयों में कुछ विशेष घटनाये पेश की जाती 

हूँ | अर्थात्‌ जिस समय धारा-सभा की बैठक हो रही 

स्थगित प्रस्ताव हो उस समय भूचाल आ जाय, कोई ट्रेन गिर जाय 
( 3पें०पाण- अथवा किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु हो जाय, इत्यादि 
776705).. झवादि, तो घारा-सभा का कोई सदस्य उठ कर सरकार 

से प्राथना कर सकता है कि सब काम बन्द कर 

विशेष घटना पर ही विचार किया जाय | हो सकता है सरकार इसकी मंजूरी 
न दे । ऐसी दशा में यह कहद्या जायेगा कि स्थगित-प्रस्ताव नामंजूरी कर 
दिया गया। यदि यह इसे मंजूर कर लेती है तो वर्तमान सभी कारवाइयों को 
कुछ घंटों के लिये स्थगित कर दिया जाता है और उतनी देर तक उसी 
विशेष घटना पर विचार किया जाता है। ऐसा इसलिये किया जाता है कि 


११६ गधुनिक भारतीय शासन 


बड़ी बड़ी घटनाओं पर सरकार का ध्यान तुरन्त आकर्षित कर दिया जाय । 
इससे उस घटना का महत्व बढ़ जाता है और सरकार की कज्िम्मेवारी उसके 
प्रति लाज़मी हो जाती है । 
४--धारा-सभा की बैठक में सदस्यों को इस बात की आज़ादी है कि वे 
किसी विषय पर सरकार से प्रश्न पूछ सके। इससे वे इस 
प्रश्नोत्तआ बात का अनुमान करते हैं कि सरकार कहाँ तक शासन 
[7/७-.... हम्बन्धी जानकारी रखती है। इसके अतिरिक्त प्रश्नों से 
7०|शभध०णा सरकार का ध्यान शाधन की कमज़ोरियों की ओर 
आकर्षित कराया जाता है। जिस विषय पर कोई प्रश्न 
पूछु दिया जाता है उससे सम्बन्ध रखने वाला विभाग श्रपने कार्यों में अधिक 
सावधान हो जाता है। यदि धारा-सभा के किसी सदस्य ने किसी सरकारी 
अफ़सर की नाजायज़ हरकतों के विषय में सरकार से कोई प्रश्न पूछु दिया तो 
उस अफ़सर को या तो अपने को पाक-साफ़ साबित करना होगा, अ्रन्यथा 
नोकरी से हाथ थोना पड़ेगा | इन प्रश्नों का इतना महत्व है कि सरकारी 


कर्मचारी इससे डरते हैं | इसीलिये घारा-पतमा की बैठक में पहला घंटा केवल 
प्रश्न पूछुने के लिये निर्धारित किया गया है। 


। शासन की नीति निर्धारित करने के लिये धारा-सभा ऊपर लिखे किसी 
भी अधिकार का प्रयोग कर सकती हे। उसका महान कत्तंव्य सरकारी 
आआआय-व्यय को सभालना है। वास्तव में यद्द उसके हाथों में एक ऐसी कुञ्जी 
दी गई है जिससे सरकार के सभी विभाग उसकी सुट्टी में रहते हैं। यह एक 
साधारण कद्दावत है कि जिसके हाथ में धन है उसी का नियम मानना 
होगा | धारा-सभा को यद्द अधिकार देकर उसे ऐसी श्रवस्था में रख दिया 
गया है कि राज्य का कोई कमंचारी उसकी इच्छा के विरुद्ध काय॑ न करे। 
नागरिकों पर तब तक कोई टेक्स नहीं लगाया ज्ञा सकता जब तक धारा: 
सभा इसकी अनुमति न दे। उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई सरकारी कमचारी 
प्रजा से एक कोड़ी वपूल नहीं कर सकता। किसी देश को ऋण लेने 
ओर देने का अधिकार धारा-सभा द्वारा दिया जाता है | साल भर की आम- 
दनी ओर ख़च का व्योरा वही मंजूर करती हे | जिस देश में उसे यह अधिकार _ 

हीं है, वह प्रजातंत्रवादी कहलाने का दावा नहीं कर सकता। जनता का 
धन उसके प्रतिनिधियों को ख़ करने का अधिकार होना चाहिये। इसी के 
लिये इंगलेंड के इतिहास में कई वबष तक राजा झोर पालियामेंट में लड़ाई 
चलती रही जिसमें राजा को अपने प्राण से हाथ धोना पड़ा और पार्लियामेंट 
की विजय हुई। 


केन्द्रीय घारा-सभा ११७ 


हमें देखना चाहिये कि भारतीय धारा-सभा कहाँ तक जनता की प्रतिनिधि 
है | हिन्दोस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है। इस देश को 
भारतीय धारा- घारा-तभा बृटिश पारलियामेंट की मातहती में काम. करती 
सभा का स्वरूप है। इसके अतिरिक्त ग़वर्नर-जनरल को इतने अधिकार 
दिये गये हैं कि वह इसे उपेक्षा की दृष्टि से देख सकता है | उसे स्वयं 
बहुत से सदस्यों को नामज़द करने का अधिकार है। सदस्यों का निर्वाचन 
साम्प्रदायिक आधार पर किया जाता है | इससे भारत की राष्ट्रीयता 
विभाजित हो जाती है । निर्वाचन की कोई एक पद्धति ऐसी नहीं है जिससे 
साम्प्रदायिक भाव पेदा न हो। चुनाव सम्बन्धी प्रश्नों पर एक सम्प्रदाय 
दूसरे को अपना श्र समझती दे। १६३१७ ई० के बाद जब प्रान्तीय 
शासन की बागडोर हिन्दोस्तानियों के हाथ में आई तो हिन्दू ओर मुसलमानों 
की समस्या में ओर उलभने पैदा हुई | कोई भी राजनीतिश साम्प्रदायिक 
निर्वाचन पद्धति को अच्छा नहीं समझता। धार्मिक और ज़ाती सवालात 
राजनीति को गन्दा कर देते हैं। भारतीय धारा-सभा के निर्वाचक तथा 
सदस्य दोनों के लिये सम्पत्ति की रुकावट लगाई गई है। नागरिकता कात्ेत्र 
इतना संकुचित है कि धारा-सभाओं में प्रजा के सच्चे प्रतिनिधि जाने से 
वंचित.रइ जाते हैं| अधिकतर संख्या ज़मींदारों, तालुकेदारों तथा धनी मानी 
लोगों की होती है| भारतीय घारा-सभा कायकारिणी को अपने अधिकार में उस 
प्रकार नहीं रखती जैसे योरप तथा अमेरिका के प्रजातंत्र राज्यों में रखती हे । 
कार्यकारिणी विभाग का प्रधान, अर्थात्‌ गवनर-जनरल अनेक अधिकारों से 
विमूषित किया गया है। 
बड़ी धारा सभा अर्थात्‌-कॉंसिल आफ़ स्टेट में कुल ६० सदस्य होते 
हैं । इनमें ३३ जनता द्वारा चुने जाते हैं ओर बाक़ी को 
कोसितल श्ाफ़ गवनर-जनरल नामज़द करता है। नामज़द भेम्बरों में 
स्टेः सरकारी सदस्यों की संख्या २० से अधिक नहीं रहती | 
( (०प्शालं ० सिक्‍ख, मुसलमान तथा अँग्रेज़--इनके लिये विशेष स्थान 
8088 ) खरक्षित रक्‍्खे गये हैं। ग़ेरसरकारी सदक््य कोसिल की 
पूरी। अवधि तक काम करते हैं। सरकारी सदस्यों के लिये 
भी यही नियम है, परन्तु गवनर-जनरल चाहे तो उन्हें थोड़े समय के लिये 
इसका सदस्य बना सकता है। नामज़द मेम्बरों की जगहें जब ख़ाली होती 
है तो वे गवनइ-जनरल द्वारा भरी जाती हैं। लगमग सभी प्रजातंत्रवादी 
देशों में बड़ी घारा-सभा कभी ब़्ास्त नहीं की जाती | संयुक्तराष्ट्र अमेरिका, 
श्ास्ट्र लिया, कनाडा, फ्रान्स, इंगलेंड श्रादि देशों में इसकी अवधि की कोई 
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सीमा नहीं है | परन्तु हमारे देश में कॉंसिल आफ़-स्टेट की अवधि ५ वष 
रक्‍्खी गई है | इतने में भी गवर्नर-जनरल को अधिकार है कि वह जब चाहे 
इसे बर्खास्त कर दे | किसी विशेष परिस्थिति में वह इसकी अवधि को बढ़ा 
सकता है। , 
कॉसिल-आपफ़-स्टेट का सभापति इसी के सदस्यों में से गवनर-जनरल 
द्वारा नियुक्त किया जाता है | जब इसकी बैठक आरम्भ होती है तो गवनर- 
जनरल इसके सदस्यों में से ४ आदमियों को नामज़द कर देता है। सभापति 
की अनुपस्थित में इन चारों में से कोई सी उसका स्थान ग्रहण करता है। 
आस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी अफ्रोका में बड़ी धारा-सभा का सभापति ददसस्‍्यों 
द्वारा निर्वाचित किया जाता है; परन्तु हमारे. देश में बड़ी सभा को यह 
अधिकार नहीं दिया गया है। सरकारी ऐक्ट में बॉपिल आफ़ स्टेट के 
सभापति 'का वेवन निश्चित नहीं है। परन्तु कामन सभा के एक कज़िम्मेवार 
व्यक्ति के वक्तव्य से यह मालूम पड़ता है कि उसका वेतन ५०,००० रुपया 
सालाना है | कॉसिल-अ्राफ़-स्टेट का मंत्री तथा उसके सहा यक्र गवनर-जनरल्ल 
' द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। 
केन्द्रीय धारा-सभा की छोटी सभा का नाम लेजिस्लेटिव असेम्बली है। 
इसमें कुल १४५ सदस्य होते हैं| इनमें १०४ जनता द्वारा 
कलेजिस्लेरिव चुने जाते हैं ओर शेष गवरनर-जनरल द्वारा नामज़द किये 
असेम्वद्यी जाते हैं। नामज़द मेंम्बरों में २६ सरकारी सदस्यों का 
होना आवश्यक है । असेम्बती की अवधि ३ वष है। 
गवनर-जनरल को अधिकार है कि वह इसकी अवधि घटा बढ़ा सके । 
अधिकतर प्रजातंत्र राज्यों में छोटी धारा-प्रभा की अवधि 8 वर्ष रक्‍्द्धी गईं 
है। यदि दम श्रन्य देशों की छोटी घारा-सभा से असेम्बली का मुक़ाबिला कर 
तो देखेंगे कि शायद ही कोई देश ऐसा मिले जहाँ इसके सदस्य नामज़द किये 
जाते हों | संयुक्तराष्ट्र अमेरिका, इंगलेंड, फ्रांस, कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा 
दक्षिणी अफ्रीका आदि देशों में छोटी .सभा के सभी सदस्य जनता द्वारा 
चुने जाते हैं। हिन्दोस्तान ही एक ऐसा देश है, जद्दों- इस समा के एक 
तिहाई से अधिक सदस्य नामज़द किये ज़ाते हैं | इससे नागरिक की 
राजनीतिक स्वतन्त्रता में बाधा पड़ती है। चुने हुए. सदस्य विभिन्न सूत्रों से. 
आते हैं | उनकी संख्या निम्नलिखित प्रकार से विभाजित की गईं है:--मद्रास, 
१६; बम्बई, १६; संयुक्तप्रान्त, १६; बंगाल, १७; पंजाब, 4२; बिहार व 
उड़ीसा, १२; मध्यप्रान्त, ५; श्रासाम, ४; ब्रह्म, ४; दिल्‍ली, १; अजमेर मार- 
वाड़ा, १; संयुक्तप्रान्त से १६ सदस्यों में ८ हिन्दू , ६ मुसलमान, $ ऑंग्रेज़ भोर 


केन्द्रीय घारा-सभा ११६ 


१ ज़मींदार हैं। इससे स्पष्ट है कि बड़ी सभा की तरह असेम्बली में भी 
साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति है | 
नामज़द सदस्य २ प्रकार के होतें हैं, सरकारी अफ़तर ओर गेरसरकारी 
व्यक्ति | गैर सरकारी सदस्य अपेम्बली की पूरी अवधि तक इसका सदस्य 
रहता है। परन्तु सरकारी सदस्य को गवर्गर-जनरल जब्र चाहे दृटा सकता है। 
गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी सभा के सदस्य लेजिस्त्ेटिव असेम्बली या 
कॉसिल आफ़-स्टेट के सदस्य होते हैं। वे जिस धारा-सभा के सदस्य हैं 
उसी में वोट दे सकते हैं। परन्तु उन्हें यह अधिकार है कि छोटी ओर 
बड़ी दोनों सभाओ्रों में जब्र चाहें बेढह ओर बोल सकते हैं । यद्यपि 
गवनर-जनरल असेम्बली का सदस्य नहीं होता, फिर भी वह इसकी 
कारवाइयों में हिस्सा ले सकता है। असेम्बली का सभापति इसके सदस्यों 
द्वारा उन्हीं में से चुना जाता है। परन्तु गवर्नर-जनरल से उसकी मे्जूरी 
लेनी पढ़ती हे | इसी तरह एक उपसभापति भी गवर्नर-जञनरल की स्वीकृति 
से चुना जाता है | सभापति को आसन ग्रहण करने पर निष्पक्ष भाव से काम 
करना पड़ता है | जब तक वद्द इस पद पर रहता है तब तक किसी राजनीतिक 
दल से उसका सम्बन्ध नहीं होता | उसका स्थान उसी प्रकार का है जैसे इंगलेंड 
में कामन' सभा के सभापति का है | मत बराबर होने पर उसे निर्णायक मत 
देने का अधिकार है | इससे ज़ाहिर है कि असेम्बली में सभापति के स्थान 
की नकल इंगलेड की कामन सभा से की गई है। सभापति को ४००० रुपया 
मासिक वेतन दिया जाता हैं॥ इंड्रलेर्ड में कामन सभा के सभापति को 
६१४० रुपया मातिक वेतन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उसे एक सुन्दर 
बंगला ओर मुफ़्त रोशनी प्रदान की जाती है। उसके वेतन पर किसी प्रकार 
का टैक्स नहीं लिया जाता। भारतीय असेम्बली के सभापति को वेतन के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं दिया जाता | 
लेजिस्लेटिव असेम्बली का मंत्री तथा उसके सहायक गवर्नर-जनरल द्वारा 
नियुक्त किये जाते हैं। वे तब तक काय कर सकते हैं जब तक गवर्नर-जनरल 
की इच्छा होती है । 
छोटी और बड़ी दोनों घारा-समभाओ्रों के सदस्यों की योग्यता अलग 
अलग ठहदराई गई है। परन्तु कुछ बातें ऐसी हैं जो 
केन्द्रीय घारा- दोनों के लिये एक समान लागू हैं। प्रान्तीय धारा- 
. सभा के सदस्यों सभाश्रों के सदस्यों पर भी ये लागू होती हैं। सदस्यों 
की योग्यता के लिये बृटिश भारत का नागरिक होना आवश्यक 
है। स्त्रियाँ इसकी सदस्य नहीं हो सकतीं। कोई ब्यक्ति 
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दोनों धारा -सभाओ्रों को सदस्य नहीं दो सकता । किसी कचहरी से निकाला 
हुआ वकील इसका सदस्य नहीं बन सकता। पागल तथा दिवालिये भी 
इसके सदस्य नहीं बन सकते | २४ वष से नीचे की आयु का कोई व्यक्ति 
इसका सदस्य नहीं बन सकता | रियासतों के राजा तथा प्रजा इसके सदस्य 
नहीं बन सकते | जिस व्यक्ति को कालेगानी श्रथवा १ वषं से अधिक जेल 
की सज़ा हुई है, वह अ्रयनी सज़ा की पूर्ति से ५ वर्ष तक इसका सदस्य 
नहीं हो सकता | सरकारी कमचारी इसके सदस्य नहीं बन सकते । यदि 
नामज़द गैर सरकारी सदस्यों में से अपनी अबधि के बीच में कोई सरकारी 
पद प्राप्त कर लेता है तो वह धारा-सभा से हट दिया जाता है। परन्तु 
मत्रियों पर यह नियम लागू नहीं दोता। उपरोक्त बाधाश्रों में से कुछ को 
. हटाने का अधिकार गवर्नर-जनरल तथा उसकी कोंसिल और प्रान्तीय गवर्नरों 
को दिया गया है । 
उपरोक्त योग्यता के श्रतिरिक्त को सिल-आफ़-स्टेट तथा लेजिस्लेटिव असे- 
म्बली के सदस्यों के लिये कुछु अलग श्रलग शर्तें हैं। ये शर्तें निर्वाचन पद्धति 
से अनुसार लगाई गई हैं। साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति होने के कारण 
निर्वाचन ज्षेत्रों से सभी व्यक्ति चुनाव के लिये खड़े नहीं हो सकते। धारा- 
स्भाओ्रों का सदस्य वही व्यक्ति हो सकता है जो अपने निर्वाचन सत्र में वोट 
देने का अधिकारी है । 
केन्द्रीय घारा-समा के सदस्यों को चुनने का श्रधिकार सभी व्यक्तियों को 
नहीं है । इनके चुनाव में वह व्यक्ति वोट नहीं दे सकता 
इनके निर्षाचकों जो बृटिश भारत का नागरिक नहीं हे। कोई स्त्री वोट 
को येतयता नहीं दे सकती | पागल अथवा दिवालिये वोट देने के 
अधिकारी नहीं है। २१ वर्ष से नीचे की आयु के 
व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार नहीं हैं। कोई व्यक्ति दो निर्वाचन क्षेत्रों 
में बोट नहीं दे सकता । इनके अतिरिक्त कोंसेल-अआ्राफ़ स्टेट तथा लेजिस्लेटिव - 
श्रसेम्बली के सदस्यों के चुनाव में मत देने वालों के लिये अलग श्रलग शर्तें 
हैं। प्रत्येक सूबे की शर्तें भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। जो व्यक्ति संयुक्तप्रान्त में 
कोंसिल-श्राफ़-स्टेट के सदस्यों के लिये मत देने का अधिकारी है उसके लिये 
निम्नलिखित योग्यताय रखना आवश्यक है :-- 
१--सदस्य के. निर्वाचन ज्षेत्र में वह निवास करता हो । 
२--कम से कम्र ००० रुपया सरकारी मालगुल्ारी देता हो | 
३--अथव। उसे कम से कम ४००० रुपये तक की मालगुज़ारी की जमीन 
माफ़ी में दी गई हो। 
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४--कम से कम १०,००० रुपये सालाना की उसे ञ्रामदनी हो । 
पू -- वह भारतीय धारा-सभा का सदस्य रहा हो । 
६--किसी यूनिवर्सियी की कोट या सीनेट का सदस्य हो। अ्रंवा किसी 
यूनिवर्सिटी का फ़ेलो या अवैतनिक फ़ेलो रहा हो | 
७--उसे मद्दामहोपाध्याय या शमशुलउल्मा की उपाधि दी गईं हो | 
प८--डिस्ट्रिक्ट बोड या म्युनितिपल बोड का चेयरमैन या वाइस चेयरमैन 
रह चुका हो | 
६--संयुक्त प्रान्त में चेम्बर-आ्आफ़ कामस का सभापति ह्ोया 
रद्दा द्ो। 
१०--कोओआपरेटिव सेन्ट्रल सोसाइटी का सभापति या उप-सभापति हो । 
११--इनके अतिरिक्त मुसलमानी निर्वाचन क्षेत्र में केवल मुसलमान 
वोट दे सकते हैं । 
लेजिस्लेटिव श्रसेम्बली के सदस्यों के चुनाव में बोट देने के लिये 
मतदाताश्रों की योग्यता विभिन्न सूबों में भिन्न भिन्न प्रकार की है। संयुक्तप्रान्त 
में दो प्रकार के निर्वाचन क्षेत्र बनाये गये हैं। आम और ख़ास। आम 
निर्वाचन ज्षेत्र के अन्तर्गत शहरी और ग्रामीण दो विभाग किये गये हैं । 
शहरी निर्वाचन क्षेत्र में उसी व्यक्ति को मत देने का अधिकार है जे। शहर के 
२ मील के घेरे में निवास करता हो | अथवा १८० रुपया सालाना मकान का 
किराया या उसका टेक्स देता दो | अथवा कम से कम १००० झुपया म्युनि- 
सिपैलियी को आयकर देता हो ।ग्रामीण-निर्वाचन-द्षेत्र में मत देने का 
अधिकार उसी को है जे। १८० रुपया सालाना किसी शहर में, जे! उस निर्वा- 
चन क्षेत्र के श्रन्दर दो, टैक्स देता हो | अथवा 4५० रुपये का मालगुज़ार 
हो | ख़ास निर्वाचन ज्षित्र में वही व्यक्ति मत देने का अधिकारी दे जे। कम से 
कम ५१००० रुपया सालाना सरकारी मालगणुज़ारी देता हो शअश्रथवा इतनी.दी 
लगान की भूमि माफ़ी में जोतता हो । 
घारा-सभा के सदस्यों का चुनाव हो जाने के पश्चात्‌ गवर्नर-जनरल इस 
बति की घोषणा करता है कि कब और कहाँ इसकी पद्िली 
केन्द्रीय धारा- बेठक होगी। प्रत्येक धारा-सभा का मंत्री दर एक सदस्य 
सभा की काय- के पास इसकी सूचना भेज देता है। सभापति की आज्ञा 
पद्धति छोर से इसकी बैठक समाप्त की जाती है | आमतौर से छोटी 
कानून का बनना ओर बड़ी दोनों धारा-सभाश्रों की बैठक ११ बजे दिन से 
४ बजे शाम तक दोती है। कायवाही आरम्भ करने के 
लिये छोटी सभा ( [,6/2[997ए९-ह 88७70।ए ) में कम से कम २४ 
क्र[० भ[० श[०-- १६ 
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सदस्य और बड़ी समा ( 00णार्सो ० ह6 ) में १५ तद॒ध्य अवश्य 
उपस्थित होने चाहिये | यदि इतने सदस्य उपस्थित नहीं हैं तो बैठक दूसरे 
दिन के लिये स्थगित कर दी जाती है। दोनों घारा-सभाश्रों की पहली बैठक 
के आरम्भ में प्रत्येक सदस्य को एक प्रकार की शपथ लेनी पड़ती हैं। धारा 
ध्षमा का कार्य अँग्रेज़ी भाषा में होता है; परन्तु सभापति को अधिकार है कि 
वह किती सदस्य को दिन्दी या उदू में बोलने की आज्ञा दे सके। सभापति 
की आज्ञा सबको माननी पड़ती है| बाहरी लोग उसकी आज्ञा से सदस्यों से 
अलग बैठकर इसकी कार्यवाही सुन सकते हैं । 

प्रत्येक बैठक ( 56४९07 ) आमतोर से ३ या ४ महीने चलती है। . 
बैठक के आरम्भ में कार्यवाही का पूरा व्यौरा बना लिया जाता है। किस 
कार्यवाही के लिये कितने दिन ख़र्च किये जायेंगे यह भी तय कर लिया 
जाता है| प्रत्येक धारा-सभा का मंत्री रोज़ की कारयवाही का व्यौरा तैयार 
करता है और इसकी नक़ल हरेक सदस्य के पास भेज देता है। सारी कार्य- 
वाही दो भागों में बाँठ दी जाती है--सरकारी और ग्रेर सरकारी ( 0#ल्‍ं&)] 
87 7०॥ा०ीतलंआ।! ) | रोज़ की बैठक का पहिला घंटा प्रश्न पूछने के लिये 
निश्चित रहता है। हर सदस्य सरकार से प्रश्न पूछ सकता है। सरकार का 
तात्पयं गवनर-जनरल की कार्यकारिणी सभा के सदस्यों से है। प्रश्न पूछने के 
लिये प्रत्येक सदस्य को १० दिन पहले इसकी सूचना सभा के सभापति को 
देनी पड़ती है। इससे कायकरारिणी सभा के सदस्य ठीक समय पर उत्तर देने 
के लिये तैयार रहते हैं। इंगलेंड की कामन सभा में सदस्यों को प्रश्न पूछने 
की सूचना केवल एक दिन पहले देनी पड़ती है। समापति को अधिकार है 
कि वह किसी प्रश्न को नामंजू” कर दे । कुछ विषय ऐसे हैं, जिन पर कोई 
प्रश्न नहीं पूछु सकता । भारतीय सरकार का विदेशों से सम्बन्ध, भारतीय 
रिग्रासतें, हाईकोट में किसी मुकदमें की सुनाई आदि विषय इस कोटि में गिने 
जाते हैं। किसी सरकारी पदाधिकारी के चरित्र के विषय में भी केई प्रश्न 
नहीं पूछु सकता | 

यह सम्भव नहीं है कि धारा-सभा अपनी सभी कार्यवाही पूरी बैठक के 
सामने कर सके । न तो इसके लिये समप्र है और न सभी सदस्य इन पर राय 
देने की योग्यता रखते हैं। इसलिये विभिन्‍न कार्य के लिये धारा-सभा की 
प्रत्येक सभा में अनेक कमीटियाँ होती हैं | सेलेक्ट कमीटी, सम्मिलित कमीडी 
बिल के लिये दर्ख़ाध्त सम्बन्धी कमीटी, सरकारी हिसाब-किताब सम्बन्धी कमीटी 
इत्या।दे कमीटियाँ हैं | प्रत्येक कमीटी में सदस्यों की संख्या कमवेश होती है। 
जब कभी धारा-सभा किसी विषय पर विचार करना चाहती है तो वह चन्द 


केन्द्रीय धारा-सभा ११३ 


सदस्यों की एक कमीठी उसके लिये बना देती है | जो सदस्य जिस विषय 
का जानकर होता है वह उससे सम्बन्ध रखने वाली कमीटी में रक्‍खा जाता 
है। छोटी या बड़ी धारा-सताा इस विषय का प्रस्ताव पास करती है कि 
अमृक बिल सम्मिलित कमीटी (व0590 (0४778०९ ) को सुपुद्द कर 
दिया जाय | यदि यह प्रस्ताव दूसरी समा को मंजूर है तो दोनों धारा-सभाये 
बराबर सदस्यों को चुन कर एक सम्मिलित कमीटी बना देती हैं। कमीटी स्वयं 
अपना सभापति चुनती है। काय करने का स्थान तथा समय, सब कुछ 
बड़ी घारा-सभा ( 00प्राथं] ०१ 88806 ) का सभापति निश्चित करता है । 

कानून किस प्रकार बनते हैं इस पर भी थोड़ा विचार करना चाहिये । 
इसके बनने का तरीका बहुत द्वी पेचीदा है। यह कई सीढ़ियों से होकर 
गुज़रता है। ये सीढ़ियाँ दोनों सभाओं में एक सी हैं। जब कोई क़ानून धारा- 
सभा में पेश किया जाता है तो इसे व्रिल कहते हैं| जब दोनों धारा सभाये' 
इसे पास कर देती हैं तो यह ऐक्ट कहलाने लगता है। जब गवर्नर-जनरल 
इस पर अपना हस्ताक्षर कर देता है तो यह क़ानून कहलाता है। अब 
प्रश्न यह है कि बिल केसे पेश होते हैं ओर किस प्रकार वें क़ानून बन 
जाया करते हैं। बिलों को दो केडि में बाँठ सकते हैं--सरकारी और गैर 
सरकारी, जब सरकार स्त्रयं कोई क़ानून पास कराना चाहती है तो अपने 
सदस्यों द्वारा उस आशय का केई बिल पेश करवाती है | इसे सरकारी बिल 
कहते हैं। जो बिल धारा सभा के अन्य सदस्य पेश करते हैं वे ग़ेर सरकारी 
बिल कहदे जाते हैं। 

बिल दोनों धारा-सभाश्रों में आरम्भ किया जा सकता है । धारा-सभा 
का कोई सदस्य इसे पेश कर सकता है। जो सदस्य बिल पेश करना 
चाहता है उसे इसकी सूचना एक महीना पहिले अपनी धारा-सभा के सभा- 
पति के देनी पड़ती है। साथ द्वी उसे बिल का उदहेश्य भी पेश करना 
पड़ता है। जब सभापति इसकी श्राज्ञा दे देता है तो सदस्य एक निश्चित 
तिथि पर धारा-सभा को बैठक में इसे पेश करता है। इसके बाद वह 
सरकारी गजट में प्रद्धाशित कर दिया जाता है। यदि गवनर-जनरल की राय 
में बिल भारतीय नियम और शान्ति को भंग करता है, तो वह अपने अधिकार 
से इसे उसी जगह रोक सकता है। यदि ऐशा न हुआ तो बिल की कायवाही 
आगे को चलती है | बिल पेश करते समय सदस्य धारा-सभा से अनुरोध 
करता है कि ब्रिकट भविष्य में इस पर विचार करने के लिये कोई दिन 
निश्चित कर दिया जाय | यदि धारा-सभा के पास समय हो तो वह उसी 
दिन से उस पर विचार करना आरम्म कर सकती है | जैसा निश्चित हो, 
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पहिली बार बिल पर मोटे तौर से विचार किया जाता है। इस श्रवस्था में 
उसमें कोई संशोधन नहीं किया जाता। उसकी अथवा अन्य सदस्यों की 
राय से उसे सेलेक्ट कमीटी को सुपुद कर दिया जाता है । 

सेलेक्ट कमीटी इस पर अच्छी तरह विचार कर इसकी रिपोट धारा-सभा 
को देती है। ३ महीने के अन्दर वह अपनी रिपोर्ट नहीं दे सकती। धारा- 
सभा चाहे तो तीन मद्दीने के अन्दर इसकी रिपोट ले सकती है। टेक्स 
सम्बन्धी त्रिलों पर यह ३ महीने वाला नियम लागू नहीं दोता। रिपोट 
मिल जाने पर बिल पेश करने वाला सदस्य इसे धारा-सभा की बैठक में पेश 
करता है| परन्तु उस पर किसी तरह के बहस मुबाहिसे नहीं किये जा सकते | 
सिलेक्ट कम टी के संशोधन और उसकी रिपोट सरकारी गजट में प्रकाशित 
कर दी जाती है| इसकी छुपी हुईं एक एक प्रति धारा-सभा के प्रत्येक सदस्य 
के पास भेज दी जाती है | इसके बाद बिल पेश करने वाला सदस्य धारा- 
सभा से अनुरोध करता है कि वह इस पर विचार करे। संशोधन पेश करने 
के लिये सदस्यों को दो दिन पहिले से सभापति को सूचित करना पड़ता है । 
सभी संशोधनों पर क्रम पृवक विचार किया जाता है। बिल की एक एक 
धारा पर अलग अलग विचार होता है। कोई संशोधन न हुआ तो बिल 
पेश करने वाला इप्ते पास करने का प्रस्ताव कर सकता है। बिल पास हो 
जाने पर सभापति उस पर अपनी दल्तख़त करता हे। जब यह क्रिया एक 
सभा में समास हो जाती है तो बिल दूसरी सभा में भेज दिया जाता है। वहाँ 
भी इसी क्रम से होकर उसे शुज़्रना पड़ता है | 

दूसरी सभा में बिना किसी संशोधन के बिल पास हो जाने पर गवनर- 
ननरल के हस्ताक्षर के लिये भेज दिया जाता है| परन्तु वूसरी धारा-समा 
में अक्धर कुछ संशोधन किये जाते हैँ। यदि ये पद्विली धारा-सभा को 
संजूर है तब भी बिल पास समक्ता जाता हैं ओर वह गवर्नर-जनरल 
के दस्ताक्षः के लिये भेज दिया जाता है। गवर्नर-जनरल को अधिकार 
है कि वह उसे नामंजूर कर दे। उसके मंजूर कर देने पर वह बिल कानून 
कहलाता है | 

बजट को पेश करने ओर उसे पास कराने का तरीक़ा निम्नलिखित है | 
हमारे देश में सरकारी आमदनी और खच का साल पहिली अप्रेल से 
११ माच तक माना जाता है। हर साल जाड़े के महीने में केन्द्रीय 
सरकार अपनी आमदनी ओर ख़्च का ब्यौरा तैयार करती है। 
धारा-सभा के सामने यह चिट्टा पेश किया जाता है। इसी को बजट 
कहते हैं । इस पर विचार करने के लिये धारा-सभा कोई दिन ते करती 
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है | जो बात बहुमत से ते होती है वह दोनों सभाओ्रों को माननी पड़ती है । 
बड़ी तभा का सभापति इसका सभापति होता है। 


२३-जब कोई बिल धारा-सभा में पेश द्ोता है तो कुछ सदस्य इस 

बात का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं कि दूसरी धारा-सभा 

सम्मिलित निर्वा- के सदस्य अपने कुछ प्रतिनिधि सिलेक्ट कमीटी में भेज 

खित कमीटी  दें। इससे दूधरी सभा को बिल की प्रगति मालूम होती 

बेंग 8९००८ रहेगी | उसके प्रतिनिधियों को इस पर राय देने का 

(0एणा:९७ मौक़ा मिलता रहेगा। इससे दोनों समाशओ्रों में मतभेद 

उत्पन्न होने की सम्भावना कम द्वोगी | बिल पर विचार 

करने के लिये पहिली सभा में जो ज्वायंट कमीटी बनाई जाती है उसमें दोनों 

सभाओं के बराबर सदस्य होते हैं। इसका सभापति इसी कमी्ी द्वारा चुना 

जाता है, और उसे केवल एक वोट देने का अ्रधिकार है। कर्मीटी का 
फ़ेसला दोनों सभाश्रों के मान्य होता है । 


इसके अलावा एक और तरीका मतभेद के दूर करने के लिये बनाया 

गया है| दोनों सभाओं में मतसेद होने पर गवनर-जनरल अपने विशेष 

अधिकारों का प्रयोग करता है। वह बिलज्ञ के तसदीक (0८४४(ए) कर 

सकता है | इससे वह बिल अपने आप पास समझा जाता हैं। १६२४ ई० 
में लाड रीडिंग ने नमक-कर पर अपने इसी अधिकार का प्रयेग किया था | 

धारा-सभा[ के सदस्यों को कोंसिल चेम्बर के भीतर बोलने की पूरी 

ह स्वतंत्रता दी गई है| कोई कचद्दरी इसके लिये उस पर 

केन्द्रीय धारा सभा म॒क़दमा नहीं चला सकती | परन्तु उन्हें समा की दाय- 

के श्रधिकार पद्धति का ध्यान रखना पढ़ता है। हरेक सदस्य को 

बैठक की पूरी अवधि तक लगभग १६) रोजाना भत्ता 

तथा अश्रपने स्थान से दिल्‍ली तक आने जाने का रेल का किराया दिया 

“ जाता है | बैठक के बीच में कोई सदस्य किसी अपराध के लिये गिरफ़्तार 

नहीं किया जा सकता | 


हिन्दोस्तान को राजतत्ता पालियामेंट के हाथ में होने से केन्द्रीय धारा- 
सभा की सारी कारवाई अंतिम नहीं समझी जाती | इसके द्वारा पास किये 
गये कानून गवनर-जनरल अथवा पालिमामेंठ द्वारा रह किए जा सऊते 
हैं| फिर भी किसी एक दायरे के श्रन्द्र केन्द्रीय धारा-सभा को कुछु अधिकार 
प्राप्त हैं। ईिन्दोस्तान की सीमा के अन्दर जितने व्यक्ति अथवा संस्थायें 
हूं, उनके लिये वह क़ानून “बनाने की अधिकारिणी है। आवश्यकता- 
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नुमार नये कानूनों को बनाने तथा पुराने कानूनों को हटाने का उसे अधिकार 
प्राप्त है । लेकिन इसके लिये उसे पालियामेंट की अनुमति लेनी द्वोती है| 
पालियामेंट के विरूद्ध उसे कोई कार्य करने का अधिकार नहीं है। भारतमंत्री 
की आज्ञा के बिना केन्द्रीय घारा-सभा किसी न्यायालय को यह अ्रधिकार नहीं 
दे सकती कि वह किसी योरप-निवासी को प्राणुदंड दे सके | गवर्नर- 
जनरल की इच्छा के विरुद्ध आर्थिक विषयों से सम्बन्ध रखता हुआ कोई बिल 
पेश नहीं किया जा सकता | धारा-सभा धामिक विषयों पर तब तक विचार 
नहीं कर सकती, जब तक गवनर-जनरल की आज्ञा प्राप्त न हो जाय | फौज 
सम्बन्धी नियम बनाने का अधिक्रार उसे उसी द्वालत में है जब गवनर- 
जनरल इसको आशा दे दे। देशी रियासतों के मामलों में वह गवनेर- 
जनरल की आजा के बिना हाथ नहीं डाल सकती। गवनेर-जनरल के 
आहडिनेन्स को समाप्त करने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं हैं। 

यदि कोई बिल केन्द्रीय धारा सभा में पेश है तो गवरनर-जनरल अपने 
अधिकार से उसे रोक सकता है। परन्तु उसे यह पि्ध करना होगा कि 
उपरोक्त बिल शान्ति में कधघक होगा | कोई क्रानून धारा-तमभा द्वारा 
तब तक पास नहीं समझा जाता जब तक गवर्नर जनरल उस पर 
अपनी अनुमति न दे दे। गवरनर-जनरल की अनुमति प्राप्त होने पर भी 
पालियामेंट उसे रद्द कर सकती है। इस अधिकार से भारतीय धारा-सभा 
का, स्थान एक कठपुतली की तरद्द है। जलसे पालियामेंट ओर गवनर- 
जनरल की इच्छा पर नाचना पढ़ता है | इंगलेंड के इतिद्दास में ऐसे 
श्रवसर बहुत कम मिलेंगे जब कि सम्राद ने पालियामेंट की कार्यवाहियों 
को रद्द कर दिया हो। इसके विपरीत हिन्दोस्तान का इतिद्दास इस प्रकार 
के उदाहरणों से भरा पड़ा है। गवर्नर-जनरल को अधिकार है कि वह 
“बने हुये क़ानूनों को रद्द तथा नये क्रानून पास कर सके। वह जब चाहे 
एलान कर सकता है कि अमुक क़ानून हिन्दोस्तान की बेहतरी के लिये 
ज़रूरी हैं। घारा-तभा इससे सहमत न हो, लेकिन वह क़ानून पास 
समझा जायेगा। १६२१ ई०» में लाड रींडिंग ने अपने विशेष अधिकारों 
द्वारा ऐसा क़ानून पास किया था। धारा-समा .की इच्छा के विरुद्ध बिल 
(?7९७8 7700९2८0०7 597) पास कर दिया गया। १५६२३ ई७ में 
उन्होंने दूसरा बिल भी अपने अधिकार से पास 'कराया। धघारा-सभा विरोध 
करती रही लेकिन नमक क़र १ रुपया ४ आने से बढ़ा कर २ रुपये 
८्ूआना फ़ी मन कर दियां गया | 

प्रजातंत्रवादी देशों में सरकार की आमदनी और ख़र्च का अधिकार 


श्श्द आधुनिक भारतीय शाँसन 


धारा-सभा को दिया गया है। यह अधिकार छोटी सभा के द्वाथों में इसलिये 
रक्‍्खा गया है कि वही प्रजा की सच्ची प्रतिनिधि है। परत हिन्दोस्तान में 
उसे इस अधिकार से वंचित रक्खा गया है| यहाँ तो किसी सदस्य को गवर्नर- 
जनरल की आज्ञा के बिना बत्रट में कोई रदहोबदल का प्रत्ताव पेश करने 
का अधिकार नहीं है । केन्द्रीय सरकार में ख़च के कुछ ऐसे मद्द बनाये गये 
हैं, ज्ञिन पर धारा-सभा अपना मत प्रकट नहीं कर सकती। भारतीय सरकार 
के क॒र्ज़ की सूद, बड़े बढ़े सरकारी अफ़सरों का वेतन, वे ख़र्च जो राजनीतिक 
प्रबन्ध, सेना तथा मज़इबी मई में ख़ब किये जाते हैं-इन पर केन्द्रीय धारा- 
सभा की राय की केई ज़रूरत नहीं हैं | इन्हीं मदों में लगभग एक चोथ।ई 
रकम ख़र्च की जाती है, परन्तु घारा-सभा इसमें हाथ नहीं डाल सकती। 
यदि वह अपने अधिकार से किसी मद्द का ख़्च घटा बढ़ा देती है तो उसे 
रह करने का अधिकार गवर्नर-जनरल को किया गया है-। वह किसी भी 
मह में जितना चाहे ख़व कर सकता है | बृटिश साम्राज्य के श्रन्तगंत कनाडा, 
आस्ट्रेलिया तथा दक्वनी अफ्रीका में गवर्नर-जनरल को इस प्रकार के 
अधिकार प्राप्त नहीं हैं। इतलिये कहा गया है, कि १६१६ के शासन- 
विधान में आरथिक तथा शासन सम्बन्धी श्रधिकार की दृष्टि से केन्द्रीय घारा- 
समा अत्यन्त कमज़ोर हैे। कहने के लिये शापन के सभी क्षेत्रों में उसे 

अधिकार प्राप्त हैं परन्तु वे दिखलाने के लिये हैं। 
नये शासन-विधान में केद्ध॑य घारा-सभा का नाम संघ घारा-सभा 
होगा। पहिले की तरह अब भी इसमें छोटी और 
१६३५ के संत्र बड़ी दो सशाय होंगी। बड़ी सभा का नाम कौंसिल- 
शासन-विधान में श्राफ़-स्टेट और छोटी का फ़ेडरल भअ्रसेम्बली होगा। 
केन्द्रीय धारा-सभा बड़ी सभा ( 00प्राथं| ० 8:88 ) में अधिक से 
की शक्रज्न * अधिक २६० सदस्य होंगे। इनमें १५६ बृटिश प्रान्तों 
से चुनकर ओर बःक़ी १०४ सदस्य देशी-रियासतों से 

राजाओं द्वारा नामजद होकर आगयेंगे। 
सदस्यों की ठीक ठीक संख्या इसलिए, नहीं बताई*जा सकती ऊक्रि यह 
मालूम नहीं है कि कितनी देशी रियासतें संघ शासन में 
कोसिल्ल-आफ़ शामिल होंगी। जो १५६ सदश्य बृटिश प्रान्तों 

स कर आयेंगे उनमें केवल १४० जाग प्रान्तों को दी गईं 
है| बाकी १६ सदस्यों के लिये प्रास्तीयता की कैद 
नहीं है। इन १६ सदस्यों ७ अंग्रंज, १ अंग्रजी इसाई, २ भारतीय 
_ ईसाई तथा $ गवरनर-जनरल द्वारा नामज़द किये जायेंगे। नामजद सदस्यों 


केन्द्रीय घारा-सभा श्श्ह्‌ 


में श्रद्धुत और स्त्रियाँ होंगी। १४० सीट निम्न-लिखित प्रकार से बाँटी 
गई हैं ;-- 


मद्रास «०-२० पश्चिमोत्तरप्रदेश »«. ४, 
बम्बई «००: उड़ीसा से 
बंगाल »«० २० सिन्ध कि 
यू० पी० .-२० .. बृट्थशि बिलोचिस्तान »«« है 
पंजाब १६  . . दिल्ली £्‌ 
बिहार १६ अजमेरमारवाड़ा १ 
सी० पी० ओर बरार ,..--८ कुग १ 
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जो १०४ सीय देशी रियासतों को दी गई हैं उनका ढीक ठीक ब्यौरा 
तब तक मालुम नहीं हो सकता जब तक संघ घारा समा बन कर तैयार न हो 
जाय | कुछ बड़ी बड़ी रियाततों के जो निश्चिद सीटें दी गईं हैं उनका व्योरा 
इस प्रकार है ;--हैदराबाद ५, मैतूर ३, काश्मीर ३, ग्वालियर ३, बड़ौदा 
३, ओर ट्रावनकोर २ | 

कोंपिल आफ़-स्टेट में जो १४० सदस्य सूत्रों से चुन कर श्रायेंगे, 
. उनका चुत्नाव प्रत्यक्ष ( [)7762८; ) रूप से होगा। नागरिक उन्हें स्वयं 
चुन कर भेतजेंगे | इस बढ़ी सभा को कोई निश्चित अवधि नहीं है। यदि 
गवर्नर-जनरल इसे बर्ख़ास्त न करे तो यह सभा स्थाई रूप से काम करेगी। 
हर तौसरे साल एक तिद्दाई सदस्य बदलते रहेंगे | इस प्रकार प्रत्येक ६ वर्ष 
पर सभा के सभी सदस्य बदल जाया करंगे | इस सभा के एक सभापति तथा 
एक उपसभापति चुनने का अधिकार हागा | १४ दिन की इत्तला देकर 
इसके सदस्य इन्हे बहुमत से हटा सकते हैं| संघ धारा-सभा उपरोक्त दोनों 
पदाधिकारियों का . वेतन निश्चित करेगी | सद॒स्थों का वेतन अथवा भत्ता 
बह्दी ते करेगी | 


फ़ेडरल असेम्बली संघ घारा-सभा की छोटी सभा होगी । इसमें श्रविक 

से अधिक ३७५ सदस्य होंगे। इसमें २५० सूबों 

फेडरल असेम्बत्ती से चुन कर ओर शेष १२५ देशी रियासयों से राजाओं 

' एश्तकत्व.. द्वारा नामज़द होकर आयंगे। यद्यपि देशी रियासतों की 

88९४४0]ए.... जनसंख्या हिन्दोस्तान की जनसंख्या की एक चौथाई 

है, लेकिन उन्हें फ़ेडरल असेम्बली में एक तिहाई सीटें 

दी गई हैं । जो २४५० सदस्य बृठिश ग्रान्तों से चुन कर आयेगे उनमें ४ का 

स्थान प्रान्तीयतां के आधार पर नहीं बनाया गया है। इन ४ सदस्यों में ३ 
आ० भा० शा[० १ ७ 
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व्यापार के प्रतिनिधि होंगे, और १ मज़दरों का प्रतिनिधि होगा | असेम्बली के 
सदस्य जनता द्वारा नहीं चुने जायेगे। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष ([0076८0) रूप 
से होगा | प्रान्तीय-धारा सभाओं के सदस्य इन्हें चुन कर भेजेंगे। इस सभा 
की बनावट में यह सबसे बड़ा दोष माना गया है । जो २८६ सी० विभिन्न 
प्रान्तों में विभाजित की गई हैं उनका ब्योरा निम्नलिखित है. ३-- 


मद्रास ,.. ३७ पश्चिमोत्तर प्रदेश ५०० है 
बम्बई ,००३० उड़ीसा पर 
बंगाल »०० २३७ सिन्ध ०००४ 
यू० पी० «०३७ बूटिश बिज्नोचिस्तान श् 
पंजाब «२० द्ल्ली «०» रे 
बिहार «है ० अजमेर मारवाड़ा १ 
 सी० पी० और बरार _,.. १५ कुग १ 


आसाम ,००रै० जोड़ २४६ 
जो १२५ सीट देशी रियासतों को दी गई है उनकी ठीक ठीक संख्या 
तभी मालूम होगी जब संघ शासन विधान कार्यान्वित होगा | कुछ बड़ी बड़ी 
रियासतों को निम्न लखित प्रकार से सीठ दी गई है :-- 
हेदराबाद १६, मैदूर ७, ट्रावनक्ोर ५, ग्वालियर ४, काश्मीर ४ और 
बड़ोदा ३ | जो रियासतें बहुत छोटी हैं उन्हें दो दो या तीन तीन को शामिल 
करके एक सदस्य भेजने का अधिकार दिया गया है। ह 
१६१६ के शासन-विधान में केन्द्रीय घारा-सभा की छोटी सभा की 
अवधि ३ वध रक्‍खी गई थी । नये शासन-विधान में छीटी घारा-सभा 
(#6०५७७४/ ै38९४0|४) की अवधि ५ वष रकक्‍्खी गई है। गवनर-जनरल 
को अ्रधिकार है कि वह जब चाहे इसे बर्ख़ात्त कर दे। परन्तु ५ वर्ष से 
अधिक, जो कि इसकी निश्चित अवधि ठद्दराई गईं हे, वह इसका समय नहीं 
बढ़ा सकता | इसका सभापति स्पीकर ओर उसका सहायक डिप्टी-स्पीकर 
होगा । यदि किसी कारणवश ५ वष से पहले यह बर्ख़ात्त कर दी गई तो 
स्पोकर अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक दसरी फेडरल असेम्बली 
की पहली बैठक न हो । 
कोई व्यक्ति कॉसिल-आफ़-स्टेट का तब तक सदस्य “न होगा जब तक 
उसकी उम्र कम से कम ३० वष की न हो। फेडरल 
दोनों समाओं असेम्बन्नी के सदस्य के लिये कम मे कम २५ वर्ष 
पर आल्नोचनात्मक का होना आवश्यक हे | कॉसिल आफ-स्टेट के सदस्य 
द्रष्टि का चुनाव प्रत्यज्ञ रूप से और फेंडरल-असेम्बली के 
सदस्यों का शअ्र-प्रत्यकज्ष रूप से दोगा। कोंसिल-आफ़- 


केद्रीय घारा-सभा १३१ 


स्टेट के चुनाव में मताधिकार का ज्ेत्र इतना संकुचित रकखा गया है कि 
सारे हिन्दोस्तान में इसके लिये केवल १,००,००० मताधिकारी होंगे। मत- 
दाताओं के लिये बहुत बड़ी जायदाद का रखना आवश्यक ठहराया गया 
है। कोई व्यक्ति दोनों धारा-सभा का सदत्य नहीं रह सकता | संयुक्तराष्ट्र 
अमेरिका, आस्ट्रेलिया तथा स्विटज़रलेंड की तरद बड़ी धारा-समा में प्रान्तों 
के समानाधिकार का ध्यान नहीं रक्खा गया है | कोंसिल-आफ़ स्टेट में देशी 
रियासतों को अनुपात से अधिक हिस्ता दिया गया है। फेडरल असेम्बली 
की अवधि ५ वध रखने से घारा-सभा के सदस्यों की ज़िम्मेबारी बहुत कुछ 
फेम हो जाती है। इससे राजनीतिक वातावरण में शिथिलता उत्पन्न हो 
सकती है। नये शासन-विधान में कोंसिल्-श्राफ़-स्टेट के६ सदस्य को छोड़ 
कर, नामज़दगी का तरीका हटा दिया गया है | राजनीतिक अधिकार की 
दृष्टि से यह तरीका अत्यन्त सराहनीय है, परन्तु देशी रियासतों के आये हुए 
सदध्य जनता के प्रतिनिधि न होकर राजाशों द्वारा मनोनीत होंगे, अर्थात्‌ 
अब तक केवल दस बीस सदस्य नामज़द होते थे परन्तु नये शातन विधान 
में १०० से अधिक सदस्य नामज़द किये जायेंगे | 

संत्र धारा-सथा की सबसे बड़ा कमज़ोरी साम्प्रदायिक आधार पर 
सदस्यों का निर्बावनल है। इससे विभिन्न सम्प्रदाय अपने अपने अधिकारों के 
लिये आपस में टक्क र खायेंगे। इससे यह देश एक उझुसंगठित राष्ट्र नहीं 
बन-सकता | राजनीतिक दलबन्दियों के स्थान पर साम्प्रदायिक गुट बनाये 
जायेंगे । जिससे सच्चे प्रजातन्त्र की स्थापना में वाधा पड़ेगी। स्त्रियों को 
अलग मताधिकार देकर भारतीय समाज को ओर कमज़ोर कर दिया 
गया है। आश्चय तो यह है कि स्त्रियों के विरोध करने पर भी 
शासन-विधान में यह बात घुसेड़ दी गई है । फेडरल असेम्बली के लिये 
अ-प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति बना कर भारतीय जनता का राजनीतिक 
प्रभाव कम कर दिया गया है । १६३४ ई० में स्वयं ज्वाइंट पालिंयामेंटरी 
कमीटी ने इसकी कमज़ोरियों को तसदीक़ किया था । कोंसिल-आफ़-स्टेट 
के चुनाव के लिये निर्वाचन ज्षेत्र इतने बड़े रक्खे गये हैं कि कुछ का तज्षेत्रफल 
वेल्स से भी बड़ा होगा | ऐसी दशा में किसी सदस्य के लिये यह सम्भव 
नहीं होगा कि वह अपने निर्वाचन त्षेत्र का पूरा पूरा अध्ययन करे | किसी 
भारतीय राजनीतिज्ञ ने यह सलाह दी है कि ये बुराश्याँ फेडरल असेम्बली में 
चुने हुए सदस्याँ की संख्या बढ़ा देने से बहुत कुछु कम द्वो सकती हैं। उनका 
कहना है कि इसके सदस्यों की संख्यों कम से कम ६०० कर दी जाय | बृटेन 
की जनसंख्या हिन्दोस्तान की है है, फिर भी कामन सभा में ६१५ सदस्य हैं । 
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मताधिकार भी शोर बढ़ना चाहिये। परन्तु केवल संघ धारा-सभा के चन्द 
सुधारों से तब तक काम नहीं चल सकता जब तक समूचे संघ शासन-विधान 
में परिवतन न किया जाय | 
संघ धारा-सभा की कार्यपद्धति उसी प्रकार की होगी जो बतंमान धारा- 
सभा की है। जब तक दोनों सभाओं में कम से कम 
कार्यपद्धति ६ सदस्य उपस्थित न हों, तब तक कोई कार्यवाही 
शोर झधिकार शुरू नहीं की जा सकती। संघ धारा-सभा को यह 
अधिकार प्राप्त द्ोगा कि वह बृटिश भारत तथा संघ में 
आने वाली देशी रियासतों के लिये क़ानून बना सके | परन्तु बृटिश पालिया 
मेंट की मातहती में वह काय करेगी। इसके अतिरिक्त गवर्नर-जनरल को 
अधिकार है कि वह इसके पास किये गये कानूनों को रद्द कर सके। गवनर- 
जनरल के विशेषाधिकारों तथा व्यक्तिगत ज़िम्मेवारियों के सामने इसके अधि- 
कार नाम मात्र को रह जायेंगे । सरकारी आय की ८० प्रतिशत ज़िम्मेवारी धारा- 
सभा के द्वाथों से बाइर रक्खी गई है | आवश्यकता पड़ने पर संघ घारा-सभा 
प्रान्तों के लिये क़ानून बना सकती है। क़ानून बनाने के सभी विषय ३ भागों 
में बाँटे गये हैं | कुछ विषय केन्द्रीय धारा-सभा को, कुछ प्रान्तीय धारा-समा 
को और कुछ दोनों को सम्मिलित रूप से दिये गये हैं। सारांश य॑ह है कि 
भारतीय संघ घारा-सभा को वे अधिकार प्राप्त नहीं हैं, जो दुनियाँ के ओर संघ 
शासन के श्रन्दर उसे दिये गये 'हैं | 
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स्थानों का ख़ाका 


कोंसिल आफ स्टेट 


बुटिश भारत के प्रतिनिधि 
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यह बात निविवाद है कि अश्रभी तक हिन्दोश्तान में एक ज़िम्मेवार 
शासन ( रिर४0०७09॥2 ७0ए९/४९४४-) की 
केन्द्रीय धारा सभा स्थापना नहीं हुईं है। इस देश का राजनीतिक इतिहास 
थ्रोर केन्द्रीय कार्य- इस बात का प्रमाण है कि यहाँ की सरकार जनता 
कारिणाो सभा की आवाज़ की परवाह कम करती है। सर सुरेन्द्रनाथ 
का सम्बन्ध बनजों के शब्दों में, “कार्य-करिणी सभा उस पत्थर की 
चट्टान की तरह है जिस पर कोई भी श्रपना सर तोड़ 
सकता है ।? १६१६ के शासन-विधान में कार्यकारिणी सभा और घारा सभा 
के सम्बन्ध में कोई ख़ास अन्तर नहीं पड़ा | कार्यकारिणी पहले की तरह गैर 
ज़िम्मेवार बनी रही | १६३५ के संघ शासन-विधान में भी इसकी शेर ज़िम्मेवारी 
वैसी ही बनी हुई. है ! 
गवनर-जनरल और उसकी कॉसिल अपने कार्मों के लिये पूरी तरह 
आज़ाद हैं। घारासभा उनमें अविश्वास का प्रस्ताव पास करे, तो भी वे 
ग्रपने पद से हटाये नहीं जा सकते। उसे यह अधिकार नहीं है कि वह 
उनके वेतन तथा भत्ते के विषय में कोई परिवतंन करे | कार्यकारिणी सभा . 
की सलाहों को मानने के लिये वह बाध्य है। अपनी ग्रल़्तियों के लिये इस 
देश की-कायकारिणी बृ टिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है। पार्लियामेंट 
की इच्छा से असीम काल तक वह अपने स्थान पर बनी रहेगी। धारा-सभा 
की इच्छा के विरुद्ध गवनर-जनरल क़ानून बना सकता है, आडिनेन्स जारी 
कर सकता है, बने हुए कानूनों को रद कर सकता है तथा उसे बर्ख़ास्त 
भी कर सकता है | इससे ज़ाहिर है कि, इस देश की केन्द्रीय सरकार धारा- 
सभा के अधिकार में नहीं है या दूसरे शब्दों में इस देश की सरकार जनता के 
प्रति उत्तरदायी नहीं है। इसे प्रजातन्त्र कहना ग़लत है | जब तक जनता के 
प्रतिनिधि शासन में पूरा अधिकार नहीं रखते तब तक एक ज़िम्मेबार शासन 
की स्थापना नहीं हो सकती | 
संसार में प्रजातंत्र की भावना बढ़ रही है। धारा-सभा में चुने हुए 
सदस्यों की संख्या अधिक कर दी गईं है। इसके श्राथिक अ्रधिकार भी पहले 
से बढ़ा दिये गये हैं | कार्य-रूप में यइ सम्भव नहीं है कि गवनर-जनरल और 
वाइसराय बार बार उसके बनाये हुए क़ानूनों को रद्द करते रहें | सरकार 
जनता की आवाज़ को श्रघधिक काल तक नहीं ठुकरा सकती । यह बात ठीक 
है कि हमारे देश-की घारा-सभा को यह अधिकार नहीं है कि वद्द कार्यकारिणी 
को भंग कर सके, परन्तु उसका प्रभाव राजनीतिक ज्षेत्र में कम नहीं है। 


साधारण परिस्थिति में वह सब कुछ कर सकती है, परन्तु असाधारण 
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परिस्थिति उत्पन्न होने पर उसके अधिकारों की अवहेलना की जाती है। 
कानूनी दृष्टि से भारत सरकार धारा-सभा से पूर्णतया स्वतंत्र है, परन्तु कार्य 
रूप में वह जनता के विचारों से बँधी हुई है। सर मलकम हेली ने अपना 
विचार प्रकट करते हुए कहा था कि, “यद्यपि भारत सरकार जनता के प्रति 
ज़िम्मेग़र नहीं हैं फिर भी वह उसकी झ्रावाज पर विचार करती है।” धारा- 
सभा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अथवा प्रस्ताव पेश होते हैं, उनका प्रभाव 
कार्यकारिणी विभाग पर कम नहीं पड़ता । 

धारा सभा का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से कायकारिणी सभा के ऊपर 
अधिक पड़ता है। १६१६ के मास्टेग्यू चेम्पफ्रोड रिपोट में इस बात का जिक्र 
किया गया हे कि अप्रत्यक्ष प्रभाव महत्वपूर्ण है। कार्यकारिणी सभा धारा- 
सभा के प्रति ज़िम्मेवार न होते हुए भी मनुष्यत्व से दूर नहीं जा सकती | 
जनता के प्रतिनिधियों के विचारों को ठुऊराने में उसे वहीं तक सफलता 
मिल्लेगी जहाँ तक जनता इसे बर्दाश्त कर सकती है। २० वीं सदी प्रजातंत्र- 
वाद का युग है | स्वतंत्रता ओर समानता के शब्द चारों ओर गूंज रहे हैं ।' 
ऐसी दशा में जनता की आवाज़ को ठुकराना ख़तरे से खाली नहीं है। भार- 
तीय जनता की आवाज अभी सुसंगठित नहीं है, यही कारण है कि अब भी 
यहाँ गेर ज़िम्मेबार शासन चलाया जा रहा है | जब तक कार्य-कारिणी अपने 
कार्मों के लिये धारा सभा के प्रति पूरी तरह ज़िम्मेवार न होगी, तब तक सच्चे 
प्रजातन्‍्त्रवाद की कल्पना नहीं की जा सकती | संसार के सभी प्रजात-त्रन्नादी 
देशों में यह धारा-सभा की मातहती में काम करती है । हमारे देश का दुर्भाग्य 
है कि शासन में अनेक परिवतन करने पर भी हम अभी उस श्रेणी तक नहीं 
पहुँच सके हैं | 


अध्याय १५० 
केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकार का सम्बन्ध 


आरम्भ से ही बृटिश सरकार की यह नीति रही है कि केन्द्रीय सरकार 

की शक्ति अधिक से अधिक बढ़ाई जाय। बृट्टेन को 

दोनों सरकारों राजनीतिक शक्ति केन्द्रित करने में सबसे बड़ी सुविधा 
का दरज्ञा यह थी कि जनता के अधिकार नाममात्र को शेष रह 
जावगे | प्रान्तीय सरकारों को छोटे मोटे श्रधिकार देकर 

केन्द्रीय सरकार उन्हें अपनी इच्छानुसार चलाती रहती है) बृटिश संरकार की 


अक 
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दूँवरी नीति हिन्दोध्तान को अधिक से अधिक ठुकड़ों में बाँठने की रही है । 
१६०४ ३० में जब बंगाल को २ टुकड़ों में बाँटने की व्यवस्था की गई ते) यह 
बात और भी स्पष्ट दो गई थी | लोगों ने इसका पूरी तरह विरोध किया और 
बंगाल विभाजित न हो सका। केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारों का 
सम्बन्ध एक सा नहीं रहता । इनके सम्बन्ध को अच्छी तरह सममभने के लिये 
हम इसे ३ भागों में बाँद सकते हैं। इनका व्शव आगे चल कर किया 
जायेगा | एक बात हमें स्मरण रखनी चाहिये कि केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय 
सरकारों को कम से कम शक्ति प्रदान करती है। जिस वैज्ञानिक ढंग पर ओर 
स्वतन्त्र देशों में शक्ति विभाजन किया गया है, उस ढंग पर हमारे देश में 
इसे नहीं बाँठा गया है | भारतीय जनता ओर बृटिश सरकार में इस विषय 
प्र बहुत बड़ा मतभेद दे । जनता बृटिश प्रान्तों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता 
प्रदान करना चाहती है, परन्तु ब्रटिश सरकार केन्द्रीय सरकार की शक्ति को 
किसी भी तरह कम करने पर तेयार नहीं है । 
ऊपर कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार ओर प्रान्तीय सरकार का 
सम्बन्ध एक सा नहीं रहता। वह समय समय पर 
ऐतिहासिक वदलता रहता है। यह सम्बन्ध ३ कालों में बाँटा जा 
सम्बन्ध सकता है न 
१--शेक्ति संचय काल ( १७७२--१८७० ) 
२-शक्ति वितरण काल ( १८७०--१६३७ ) 
३-- प्रान्तीय स्व॒राज ( १६३७ से आरम्भ ) 
१- बज टश सरकार की योजना राजनीतिक शक्तिय्रों को एक सूत्र में 
बाँधकर एकात्मक राज्य स्थापित करने की रही है | प्रजा 
शक्ति संचय काझ्न के विरोध के कारण यह नीति बहुत कुछ बदल गई है, 
१७५२ से १८७० परन्तु इसका सबंथा परित्याग नहीं किया गया है। इस 
तक देश का राजनीतिक विभाजन किसी वैज्ञानिक्न ढक्कल पर 
नहीं किया गया है | शासन की सुविधा का ध्यान रख 
कर इसे चन्द टुकड़े में बाँठ दिया गया है | यूत्रों की संड्या घटाने बढ़ाने 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार को दिया गया था। प्रान्तीय सरकारों को सब 
काम गवनर-जनरल और उसकी कॉंविल से पूछु कर करना पड़ता था | केन्द्रीय 
सरकार सारे हिन्दोस्तान के लिये क़ानून बनाती थी। इसके लिये वह बृटिश 
पालियामेंट के प्रति ज़िम्मेवार थी। १७७४ के पहले बंगाल, मद्रास और 
बम्बई तीनों अद्वातों को अपन। अपना शासन कार्य चलाने का अधिकार दिया 
आ० भा० श[०-- १८ 
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गया था। वारेन देस्टिंस्स के जमाने में १७७३ ई« में रेग्यूलेटिंग ऐक्ट के 
पास होने पर केन्द्रीय सरकार की ज्ञक्ति बढ़ी | कम्पनी ने धीरे धीरे राजनीतिक 
शक्ति गवनर-जनरल और उसकी कॉसिल को सांप दिया। कुछ दिनों तक 
प्रान्तों के गवर्नर मनमानी करते रहे, लेकिन उनकी ताक़त घटती गई | १७६८ 
ई० में जब लाड वेलेज़ली हिन्दोस्तान का गवर्नर-जनरल हुआ, तो केन्द्रीय 
सरकार का रुतबा और भी बढ़ा। उसने स्पष्ट कर दिया कि इिंन्दोस्तान की 
रक्षा, टेक्स, लड़ाई और सन्धि, शासन, फ़ोज--इन मामलों में एक मात्र 
अधिकार गवर्नर-जनरल और उसकी कॉपिल को है । 

वेलेज़ली की नीति बृटिश साम्राज्य को बढ़ाने की थी। उसके समय में 
संयुक्तप्रान्त, कर्नाटक, कनारा, बुन्देलखंड, दिल्‍ली, उड़ीसा श्रादि सूबे बृटिश 
राज्य में शामिल किये गये । नये सूबे सीधे केन्द्रीय सरकार की मातहती में 
आते थे | वह अपन मर्ज़ी से शासन की सुविधा के लिये लेफ़िटनेंट गबनरों 
तथा चीफ़ कमिश्नरों को नियुक्त करती थी। १८५४४ ई० में बंगाल के शासन 
के लिये एक अलग गवनर की नियुक्ति की गई | शासन की बड़ी बड़ी बातें 
मसलन, रक्षा, वाह्य सम्बन्ध, देशी रियासतों से सम्बन्ध इत्यादि विषय 
केन्द्रीय सरकार के हाथों में रक्खे गये। इनके अतिरिक्त <कसाल, विनिमय, 
पोस्ट श्राफ़िस, रेल, तार, डाक भी उप्ते सुपुद किये गये | बाक़ी विषय, प्रान्तीय 
सरकारों को इस शर्त पर दिये गये कि गवनर-जनरल जब चाहे उनमें हाथ 
डाल सकता है। क़ानून, न्याय, पुलीस, जेल, घरेलू.-राजनीति, स्वास्थ्य, 
सफ़ाई, नोकरी इत्यादि विषय प्रान्तीव सरकारों को दिये गये। शासन को 
सुव्यवस्थित रूप से चलाने का बहाना लेकर केन्द्रीय सरकार जब चाहती 
प्रान्तीय विषयों में हाथ डाल सकती थी । कहा जाता था कि छोटे छोटे कामों में 
लगे रहने के कारण प्रान्तीय सरकारों का ध्यान उन बातों की ओर नहीं जा 
सकता था जिल्हें केन्द्रीय सरकार श्रासानी से सोच सकती थी। बह प्रान्तीय 
सरकारों का निरीक्षण भली भाँति कर सकती थी | इन्हीं कारणों से प्रान्तीय 
मामलों में उसका हस्तक्षेप बुरा नहीं माना जाता था | ग्राज भी इन्हीं कारणों 
को लेकर वह प्रार्न्त)य मामलों में हाथ डालती है। परन्सखु इन एत्तक्षेपों को 
जनता शअ्रच्छा नहीं समझती । 

कानूनी मामलों में भी शक्ति संचय की नीति बर्ती गयी । १ है ् 
नियम के अनुसार बम्बई तथा मद्रास के गवनरों को क़ानून ब्रनाने का 
अधिकार दे दिया गया | बृटिश सरकार ने शक्ति संच्य क्री .म्न॑ति में इसे 
बाधक समझ कर उनसे श्य३३ ई० में इस अधिकार को वापिस ले लिया | 
गवन्‌र-जनरल और उसकी कौंसिल को अधिकार दिया गया कि वे खारे य॒त्रो 
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के लिये क़ानून बनावें । प्रान्तीय सरकार अपने लिये कोई क़ नून नहीं बना 
सकती थीं | यद्यपि १८६१ ई० में क़ानून बनाने का अधिकार प्रास्तों को 
पुनः प्रदान कर दिया गया, फिर भी केन्द्रीय सरकार की शक्ति कम न की 
गईं | स्थानीय मामलों में प्रान्तीय सरकारों का थाडी स्वतंत्रता मिली ) किन्तु 
यह सब शक्ति वितरण की दृष्टि से नहीं किया गया। केन्द्रीय सरकार के भार 
के। इलक्ा करने के लिये उसे ऐसा करना पड़ा। प्रान्तीय धारा-सभाओ्रों को 
इस प्रकार के कोई अधिकार नहीं दिये गये जिनसे वे केन्द्रीय सरकार की 
मज़ी के बगरेर कोई बडा काम कर सके। १६१६ के पहले ये धारा-तभायें 

गवर्नर की कार्यक्रारिणो सभा की एक बृद्वत्‌ रूप मात्र थीं | द 


केन्द्रीय सरकार के लिये यह सम्भव नहीं था कि वह हिन्देस्तान के 
शासन प्रबन्ध के एक स्थान से चला सक्के। उसे प्रान्तीय सरकारों की 
आवश्यकताय पूरी तरह मालूम नहीं होती थीं। स्थानीय विषयों में जितनी 
जानकारी प्रान्तीय सरकारों को थी उतनी उसे नहीं हो सकती थी । इसीलिये 
उसने क़ानून बनाने के छोटे मोटे अधिकार प्रान्तीय सरकारों को सौंत दिया । 
प्रान्तीय धारा-सभाओ्ं को* यह अधिकार न था कि वे पालियामेंट तथा केन्द्रीय 
धारा-सभा के बनाये हुए क़ोनूनों में कोई उलट फेर कर सके। णजत्र कभी 
प्रान्तीय धारा-सभायें घामिक तथा देशी रियासतों सम्बन्धी कानून बनाना 
चाहतीं तो उन्हें गवनर-जनरल से इसकी अ्ञाज्ञा लेनी पढ़ती थी। कार्यरूप में 
ये आज्ञायं हर समय प्राप्त हो जाती थीं, परन्तु केन्द्रीय सरकार ने इन बातों 
को अपने ही हाथ में रख रक्खा था | 


केन्द्रीय सरकार ने पहले से दी इतने क़ानून बना रक्‍खे थे कि प्रान्तीय 
सरकारों को इसका अवसर बहुत कम मिलता था| छोटी से छोटी बातों के 
लिये केन्द्रीय सरकार ने पहिले से ही क़ानून बना रक्खा था। अधिकार रखते 
हुए भी प्रान्तीय धारा-सभाये कुछ नहीं कर सकती थीं | जेल, विवाहशादी, 
ठीके, सुलहनामें, व्यववाय, नापतोल, बीमा, दिवाला, खदाने', मिलें, त्रिजली, 
मज़दुर, आवागमन, स्वास्थ्य, ज़हर, कोढ, पागलपन, सफ़ाई, धरम, दान देने 
वाली संस्थायें, खेल कूद, सिनेमा थियेटर, मोटर, प्राचीन स्मारक--इन सबके 
लिये वह क़ानून बना चुकी थी | प्रान्तीय सरकारों को इन्हें चुपचाप मानना 
पड़ता था । इनके श्रतिरिक्त सारे हिन्दोस्तान से सम्बन्ध रखने वाले विषयों 
पर उसका एक मात्र अधिकार था | जिन छोटी छोटी बातों का ऊपर ज़िक्र 





#यहुत ही साधारण झर्थ में इन्हें घारा-लभा कद्दा जा समता है.। 


१४० ग्राधुनिक भारतीय शासन 


किया गया है उनमें प्रान्तीय और केन्द्रीय दोनों सरकारें द्ाथ डालने की 
मस्तहक थीं | 


प्रान्तीय सरकारों के ऊपर केवल केन्द्रीय सरकार का हुक्म चलता तो 
भी ग़नीमत थी | लेकिन यहाँ तो भारत-मन्त्री की भी आज्ञा माननी पड़ती 
थी | क़ानून बनाने के पढ़िले दोनों से आशा लेनी पड़ती थी। कार्यकारिणी 
विभाग का अधिकार इतना अधिक था कि छोटा से छोटा बिल्ल प्रान्तीय घारा- 
सभाओं में पेश नहीं हो सकता था | यदि क्िसी प्रान्तीय धारा सभा में कोई 
बिल पेश रहता और केन्द्रीय सरकार उसे पसन्द न करती तो वह प्रान्तीय 
सरकार को इस बात के लिये मज़बूत करती थी कि वह धारा-समा को अ्रमुक- 
कारवाई को रोक दे | कर सम्बन्धी विज धारा समाश्रों में केन्द्रीय सरकार 
की ग्राज्ञा के बिना पेश नहीं दो सकते थे। प्रान्तीय धारा-समा द्वारा पास किये 
गये कानूनों की आखिरी मंजूरी गवर्नर-जनरल से लेनी पड़ती थी । इसका 
नतीजा यह हुआ क्रि प्रान्तीय सरकार स्थानीय बातों का शान रखते हुए भी 
जनता की भलाई के लिये कुछ नहीं कर सकती थी | 


शासन ओर क़ानून के मामले में प्रान्तीय सरकारों को स्वतंत्रता न थी। 
सरकारी आय-व्यय पर एकमात्र अधिकार केन्द्रीय सरकार का था | ईस्ट- 
इंडिया-कम्पनी के समय से ही रुपये-पैसे के मामले में वह सब कुछ समझी 
जाती थी | हिन्दोस्तान से जितने ठेक्त वधूल किये जाते वे सत्र केन्द्रोय 
सरकार के ख़ज़ाने में आकर जमा होते थे | इसके बाद उसकी श्राज्ञा से ख़्चे 
किये जाते थे | कुछु समय तक प्रान्तीय सरकारों को टेक्स वसूल करने का 
अधिकार न था | लेकिन बाद में उन्हें यह अधिक्रार दिया गया कि चन्द 
छोटे-मोठे टेक्स वे वसूल करके केन्द्रीय सरकार में भेज दे | इसके लिये एक 
कोड़ी भी वे ख़च नहीं कर सकती थीं। तात्पय यह है कि प्रान्तीय सरकारें 
नोकर के मानिन्द सब कुछ वसूल करके केन्‍्द्रय सरकार को दे देती थीं। वह 
जितना चाहती प्रान्तीय सरकारों से वघुल कराकर माँग लेती। प्रान्तीय 
सरकारों को न इसमें कोई घाटा था ओर न मुनाफ़ा । " शासन सम्बन्धी ख़र्चे 
के लिये केन्द्रीय सरकार अपनी ओरे से प्रान्तीय सरकारों को इमदाद देती 
थी | इस इमदाद में इस बात का जुयाल नहीं रक्‍खा जाता था कि किस 
प्रान्त से कितने रुपये की आमदनी हुई है। केन्द्रीय सरकार जितनी ज़रूरत 
समभती उतनी प्रान्तीय सरकारों को अलग अलग दे देती थी | सभी विषयों 
की तरह श्रा्थिक्न विषय में भी शक्ति संचय अपनी चरम सीमा को पहुँच 
चुका था | 


वेन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकार का सम्बन्ध १४९१ 


इतने बड़े देश में शक्ति का इतना भ्रधिक संचय जनता के लिये हानि- 
कारक छिद्ध हुआ। प्रजा से मनमाना घन वसूल तो किया जाता लेकिन 
इसके बदले में उसे बहुत कम लाभ होता था। कारण यह है कि प्रान्तीय 
सरकार के कर्म वारी केवल केन्द्रीय सरकार के हुकुम की तामील करते थे । 
आशिक शक्ति संचय की द्वानियाँ कुछ ही दिनों में प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ने 
लगीं | प्रजा की शारीरिक, मानसिक श्रौर विचार सम्बन्धी शक्तियाँ कमज़ोर 
होती गई | केन्द्रीय सरकार की आज्ञा मानने के कारण प्रान्तीय सरकारे 
जनता की भलाई की ओर से आँख चुराने लगीं। उसका बोलबाला इतना 
अधिक था कि प्रान्तीय सरकारी कमेचारी उसे चुपचाप मान लेते थे । बृढिश 
सरकार की यह शक्ति-वंचव वाली नीति अ्रपनी चरम सीमा को पहुँच गईं 
थी | १८७० ई० तक इस नीति के दुष्परिणाम ज़ाहिर होने लगे थे। शासन 
के सूत्र को एक के ह्वाथ में देकर बृटिश सरकार हिन्दोस्तान की तरफ़ से 
निद्वन्द् ज़रूर हो गई थी, लेकिन शक्ति-संचय की इतनी सख्त नीति बहुत दिनों 
तक काम में नहीं लाई जा सकती थी | १८५७ ई० का ग़दर बहुत कुछ इती९ 
का परिणाम था। 
२-- १८६६ ई० में लाड मेयो वाइसराय के पद पर नियुक्त किये गये। 
शक्ति संचय के दुष्परिणाम उन्हें खटकने लगे। उन्होंने 
शक्ति-धितरण देखा कि न तो इससे कोई आधिक लाभ है और न 
कात़ १८७० से शासन में ही कोई खास सुविधा होती है। इसके 
१६३७ तक विपतीत प्रान्तीय सरकार केन्द्रीय सरकार से असन्तुष्ट 
रहती हैं | उन्हें इतना भी अधिकार नहीं है कि केन्द्रीय 
सरकार की श्राज्ञा के बिना थोड़ा भी धन खर्च कर सके। लाड मेयो के 
प्रयत्न से प्रान्तीय सरकारों को कुछ आर्थिक अधिकार सोंप दिये गये | शिक्षा, 
पुलिस, जेल, स्वास्थ्य, सफ़ाई, कुछ नोकरियाँ, छापाख़ाना, रजिस्ट्री, सड़क, 
आव"'गमन, इमारतें, इत्यादि, इत्यादि, विषयों का प्रबन्ध कुछ शर्ता' के साथ 
उन्हें दे दिया गया । इनकी आय को वे अपने सूत्रों में ख़्व॑ कर सकती थीं | 
इनके अतिरिक्त कुछ सूब्रों को मिला कर ४६८८७११० रुपये की इसदाद 
केन्द्रीय सरकार से निश्चित की गई। इस रुपये को वे अपनी इच्छानुसार 
उपरोक्त मदों में ख़च कर सकते थे | इसके अलावा वे अपने ख़च के लिये 
नये नये टेक्स भी लगा सकते थे | शेष मदों की आ्रामदनी केन्द्रीय सरकार को 
भेजनी पड़ती थी | 
लाड मेयो की योजना का यह तात्पय नहीं था कि ब्ृट्श प्रान्तों को 
आधिक मामलों में स्वतन्त्र कर दिया जाय | शासन की सुविधा के लिये कुछ 


१४२ आधुनिक भारतीय शासन 


थोड़े से अधिकार इसलिये दे दिये गये कि केन्द्रीय सरकार की परेशानियाँ 
थोड़ी इलकी हो जाये । जिन विभागों का प्रबन्ध प्रान्तीय सरकारों को दिया 
गया वे केन्द्रीय सरकार की मातहती से एकदम अलग न थे। गवनर-जनरल 
को यह अधिकार था ऊि वह प्रान्तीय विषयों में हाथ डाल सके । यद्यपि थोड़ी 
सी शक्ति वितरण से प्रान्तीय सरकारों की आज्ञादी पूरी नहीं हुई, परन्तु किसी 
हृद तक उनके अधिकारों में दृद्धि अवश्य हो गई | केन्द्रीय सरकार से उनका 
नाता बराबरी के दर्जे की ओर बढ़ने लगा | प्रान्तीय सरकार स्थानीय विषयों 
में दिलचस्पी लेने लगीं | उन्हें यद्द धीरे-धीरे विश्वास होने लगा कि यदि वे 
शासन में योग्यता दिखलायंगी तो उन्हें और भी अधिकार मिलते जावंगे | 

लाड लिटन के समय में ( १८७७ ई० ) प्रान्तीय सरकारों को कुछ और 
अधिकार प्रदान किये गये | १८६७० ई०* में जो विष्रय उन्हें प्रबन्ध करने के 
लिये दिये गये थे, उनमें वृद्धि कर दी गई। आबकारी, टिकट, क़ानून और 
न्याय तथा कुछु और नये विषय उनकी मातहती में दे दिये गये | ये अधिकार 
सभी प्रान्तों में एक से नहीं थे | नये विभागों के प्रबन्ध के लिये केन्द्रीय सरकार 
ने प्रान्तीय सरकारों की इमदाद में कोई वृद्धि नहीं की। उसने उन्हें यह 
अधिकार दे दिया कि इन मदों से जो आय हो उसे वह ख़्च करे | कमी पड़ने 
पर केन्द्रीय सरकार कुछु रुपये उन्हें मंजूर कर देती। लेकिन एक निश्चित 
आय से ऊपर यदि प्रान्तीय सरकारों को आमदनी होती तो उसका श्रधा 
हिस्सा केन्द्रीय सरकार के पास मेत्र देना पड़ता था। वास्तव में प्रान्तीय 
सरकारों को यह कोई अधिकार न था। बजाय इसके कि केन्द्रीय सरकार सीधे 
अपने कर्मचारियों से इन महकमों का प्रबन्ध कराती, उसने इन्हें प्रान्तीय 
सरकारों की देख-रेख में छोड़ दिया | केन्द्रीय सरकार के अधिकार बहुत कुछ 
उसी के हाथों में थे | उपरोक्त नये विभागों की आमदनी के लिये प्रत्येक यूबे 
के साथ हर ४ वर्ष के लिये एक ठोक़ा द्वोता था। यदि ढीके की रकम से 
अधिक श्राय होती तो वह केन्द्रोय सरकार की भ्राय समझी जाती थी। श्रासाम 
ओर बर्मा के ऊरर ये नियम लागू न थे | ये दोनों सूबे पिछुड़े हुए समझे जाते 
थे। आसाम म॑ भूमि कर से जो आय होती उसका कुछ*हिस्सा उसके ख़च के 
लिये दे दिया जाता था। इसी तरदद बर्मा में भूमकर के हिस्से के अतिरिक्त 
जंगल-ग्राय, चावल का निर्यात कर तथा नमक-कर की आमदनी का एक 
हिस्सा उसे दे दिया जाता था। वेन्द्रीय सरकार ने यद्द निश्चय कियां कि 
प्रान्तीय सरकारों को इमदाद न देकर उन्हें यह अधिकार,दे दिया जाय कि 
चन्द विभागों की आमदनी वे ख़ब कर सके | लाड लिटन तथा जान स्ट्रेंची 
के ये विचार क्रमशः लागू किये गये। 


बैन्द्रीय तथा प्रान्तीय वरकार का सम्बन्ध १४ हे 


लाड रिपन जो सबसे नेक वाइसराय गिने जाते हैं, प्रान्तीय सरकारों की 
स्वतन्त्रता के पूर्ण पक्षपाती थे । अब तक प्रान्तीय सरकारों से केन्द्रीय सरकार 
का सम्बन्ध विभिन्न वसूलों पर कायम था। लाड रिपन की यह इच्छा हुई 
कि इस प्रकार का भेद-भाव इटा देना चाहिये। लाड मेयो के समय से जो 
इमदाद देने की रकम चली आ रही थी वह बन्द कर दी गई। प्रान्तीय 
सरकारों को अधिकार दिया गया कि वे कुछ विभागों को शामदनी वेन्द्रीय 
सरकार को न मेज कर खुद ख़र्च करें । यदि इस पर भी कुछ कमी पड़े तो 
वह प्रान्तीय सरकारी की आमदनी का कुछ और हिस्सा उनके ख़च के लिये 
छोड़ देती | लार्ड रिपन के समय में ( श्टूपर ई० ) एक नई योजना बनाई 
गई | सरकारी महकमे ३ श्रेणियों में बाँट दिये गये। रक्षा, वाह्य सम्बन्ध, 
चुज्जी, टक्साल इत्यादि केन्द्रीय सरकार के ह्वाथों में दे दिये गये। इनका पूरा 
प्रबन्ध, आमदनी और ख़र्च सब कुछ केन्द्रोय सरकार के जिम्मे किया गया । 
भूमि-कर, रजिष्ट्री तथा जंगल--इनकी श्रामदनी केन्द्रीय और प्रान्तीय दोनों 
सरकारों में बाँट दी जाती थी । इन विभागों का प्रबन्ध दोनों सरकारों को 
करना पड़ता था । कुछ छोटे-मोटे विभाग एकमात्र प्रान्तीय सरकारों 
के ज़िम्मे छोड़ दिये गये। प्रान्तीय सरकार उन ज़िम्मेवारियों से बरी कर 
दी गई जो उनकी सीमा से बाहर थीं। स्थ नीय विषयों में रुचि बढ़ाने 
का मोक़ा उन्हें अच्छी तरह दे दिया गया। फिर भी उनकी अवस्था स्थाई 
नहीं थी | 

१६०४ ई० में लाड कज़न ने इसकी श्रोर ध्यान दिया। उनके दिल में 
यह बात राई कि जब तक प्रान्तीय सरकारों को काफ़ी रकम ख़च्च करने का 
मोका न मित्ले तब्र तक वे बड़े पैमाने पर कोई काम नहीं कर सकतीं | 
विषयों की विभाजन प्रणालो में उलद-फेर किया गया । केन्द्रीय और प्रान्तीय 
दोनों सरकारों की आमदनी ओर खच के विषय फिर से निश्चित किये गये | 
उन्हें आश्वासन दिया गया कि इस प्रत्नन्ध में किसी विशेष परिस्थति के 
अतिरिक्त कोई उलट फेर नहीं किया जायेगा। आर्थिक मामलों में प्रान्तीय 
सरकार किसी हृद तक «स्वतंत्र कर दी गई, लेकिन और मामलों में केन्द्रोय 
सरकार की शक्ति बनी रही । ६६१० ई० में जब लाड हा,डग हिन्दोस्तान के 
वाइसराय हुए तो बूटिश प्रान्तों को कुछ और अधिकार प्रदान किये गये | 
१६०४ ई० के प्रबन्ध को १६१२ में स्थाई करार दिया गया । प्रान्तीय सरकारें 
अपनी आमदनी श्लौर ख़र्च का जो व्योरा तैयार करतीं उनमें केन्द्रीय सरकार 
को दख़ल देने का अधिकार न था । दोनों सरकारों में संधर्धष के अवसर कम 
कर दिये गये । १६१६ ई० के पहले केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों का 
सम्बन्ध निम्नलिखित प्रकार से था; -- 


१४४ ग्रधुनिक भारतीय शासन 


जिन विषयों का सम्बन्ध सारे हिन्दोस्तान से था वे केन्द्रीय सरकार के 
हाथों में रक्खे गये | रक्षा, वाह्य सम्बन्ध, चुड्डी, तार, डाक, टक्ताल, श्रकाल, 
रेलवे तथा आबपात्ी--ये विषय उसके ज़िम्मे रकखे गये। इनकी आमदनी 
और ख़च की ज़िम्मेदारी उसी पर थी। वह जैसी चाहती इन विभागों पर 
शासन करती | शिक्षा, पुलीस, जेल, छापाखाना, सड़कें, इमारत, स्वास्थ्य 
और सफ़ाई--ये विपय प्रान्तीय सरकारों को दिये गये। इनकी आमदनी ओर 
ख़च उसके ज़िम्मे की गई । जब कभी कोई नीति चलानी होती अथवा 
प्रान्तीय सरकारों की ग्रलतियों को सुधारना होता तो वह उनमें दख़ल दे 
सकती थी | इन दोनों प्रकार के विषयों से परे कुछ ऐसे भी विषय थे जिनमें 
दोनों सरकारों को सम्मिलित अधिकार दिये गये। भूमि-कर, टिकट, आब- 
कारी, अय-कर, जंगल, रजिस्ट्री, विचाई-ये विषय दोने। की मातद्ती में 
सम्मिलित रूप से रखे गये |इन मदों की आमदनी दोने सरकारों में 
ग्नुपात से बाँट दी जाती थी। इनके ख़र्चें दोने| सरकारों को देने पड़ते थे । 
स्थानीय प्रनन्ध में प्रान्तोधय सरकार हिस्सा लेती थीं। शेष बात केन्द्रीय 
सरकार के हाथों में थीं | इससे स्पष्ट है कि ३८७० से १६१६ तक अर्थात्‌ 
लगभग १५० वर्षों में प्रान्तीय सरकारों को बहुत थोड़ी शक्ति प्रदान की गई | 
नये-नये टैक्स लगाने का अ्रधिकार केन्द्रोय सरकार के हाथों में था। प्रान्तीय 
सरकार अपनी झ्रामदनी को नहीं बढ़ा सकती थीं | उन्हें टेक्स सम्बन्धी बिल 
पर विचार करने का अधिकार न था | इसके लिये गवनर-जनरल की आज्ञा 
लेनी पड़ती थी | सलाइ देने की गरज़ से केन्द्रीय सरकार जब चाहती दख़ल 
दे सकती थी | प्रान्तीय सरकारों के अपनी आमदनो ओर ख़च्च की सूची 
पहिल्ले केन्द्रीय सरकार को मेजनी पड़ती थी, इसके बाद प्रान्तीय धारा-समाश्रों 
में इस पर विचार किया जाता था | 
' प्रान्तीय सरकार केन्द्रीय सरकार की मंज़ीं से काम करती थीं। अपनी 
उन्नति के लिये वे उधार या कज़ नहीं ले सकती थीं | यदि प्रान्तीय सरकारों 
को इस प्रकार का अधिकार दे दिया जाता तो इससे हानि के बदले लाभ 
की सम्भावना अधिक थी | वेन्द्रीय उरकार को भय थु कि ऐपथा करने से 
प्रान्तीय सरकारों की शक्ति बढ़ जावेगी | प्रान्तीय नौकरियाँ केन्द्रोय सरकार के 
हाथों में रक्खी गई थीं । सूबो के बड़े बड़े कर्म चारी केन्द्रोय. सरकार की सलाह 
से काम करते थे | जनता प्रान्तीय सरकारों से सन्तुष्ट न थी। श्रार्थिक कमी के 
कारण उनको सन्त॒ष्ट रखना असम्भव था| आमदनो शऔर,ख़् के मामलों 
में उनके हाथ इतने बॉब दिये गये थे कि वे इच्छा रखते हुए भी केई योजना 
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केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकार का सम्बन्ध १४५, 


अमल में नहीं ला सकती थीं। शासन, श्राय-व्यय तथा क़ानून--इ्म तीनों 
मामलों में प्रान्तीय सरकारों को बहुत थोड़े अधिकार दिये गये थे | 

जिमनी की बड़ी लड़ाई में हिन्दोस्तानियों ने बृटेश सरकार की इतनी 
सद्दायता की कि उसके बदले में उन्हें कुछ राजनीतिक अधिकार मिलना 
लाज़मी था। मारत-मंत्री की घोषणा के अनुसार यह बात निश्चित ठहराईं 
गई कि “जहाँ तक दो सके स्थानिक संस्थाओं में जनता का पूर्ण श्रधिकार 
हो | उनका नियंत्रण उन्हीं के द्वारा भर वाह्य नियंत्रण से उनको श्रधिका- 
घिक्र स्वाधीनता प्राप्त हो | प्रान्त ही वहत्षेत्र है जहाँ से उत्तदावी शासन 
की ओर क्रमश; पद रखना आरंभ किया जा सकता है। कुछ उत्तरदायित्व 
के काम जनता को तुरन्त दे दिये जाने चाहिये और हमारा उद्दृश्य यह है 
कि राज्यक्राय में श॑प्र द्दी जनता को पूण उत्तरदायित्व दे दिया जाय | इसका 
अथ यह है कि भारत-सरकार प्रान्तों को अपने घम्र निर्माण, शासन, तथा 
अरय सम्बन्धी अधिकारों का उतना अंश दे दे जिससे इसको अपनी ज़िम्मे- 
वारियों के पालन में किसी प्रकार की बाघा न पड़े)” पार्लियामेंट के वर्तमान 
रूख़ से यह बात निर्विवाद है कि इस प्रकार की घोेषणुद्रों में कोई तथ्य ने 
था (राष्ट्रीय भावनाओ्रों के उद्‌गार इतने बढ़ रहे थे कि बृटिश सरकार को कोई 
ऐा बहाना नहाों था जो हिन्दोस्तानियों को बहुत दिनों तक चतमे में 
डालता । काँग्रेस इस बात पर तुल्ी हुईं थी कि स्थानीय क्षेत्रों में जनता को 
राजनीतिक अधिकार अधिक से अधिक मिलने चाहिये | स्त्रयं बृटेन में कितने 
हीथ्रग्रेज़ हिन्दोस्तान की राजनीतिक स्वतंत्रता के पक्ष में थे | इसी के कल- 
स्वरूप १६३६ ई० में भारतीय शासन में परिवतव किया गया। इससे केन्द्रोय 
और प्रान्तीय सरकारों के सम्बन्ध में भी श्रन्तर पड़ा | ह 

केन्द्रीय सरकार का दबाव प्रान्तीय सरकारों पर कम कर दिया गया। 
इनके बजट एक दूसरे से अलग कर दिये गये | मिस आधार पर दोनों 
सरकारों में विधय-विभाजन किया गया था वह बदल दिया गया। संयुक्त 
ज़िम्मेवारी के विषय तोड़ दिये गये | रक्षा, वाह्म सम्बन्ध, देशी रियासतों से 
सम्प्रन्ष, रेलवे, जहाज़, तार, डाक, चुंगी, आबकारी, नमक-कर, आय-कर, 
टक्ताल, ऋण, अ्रफ़ीम, लेखन अ्रधिकार, आवागमन, अन्वेषण, अनुसन्धान, 
धरम, सरकारी कमं चारियों की नियुक्ति, आबादी की गणना हृत्यादि विषय 
केन्द्रीय सरकार के ज़िम्में रखखे गये | शिक्षा, स्वायत्त शासन, स्वास्थ्य और_ 
सफाई, दवा, सिंचाई, भूमिकर, अ्रकाल, खेती, जंगल, व्यवसाय, पुलीस और 
न्याय, तोल बाँद आदि विषय प्रान्तीय सरकारों को दिये गये। प्रास्तों में _ 
दोहरे शासन दा) एातीए) का विधान जारी किया गया। अर्थात्‌ कुछ 
आ० भा० शॉ०--रह फ 
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विषय गवनर ओर उसके सलाहकारों के दवाथ में रक्खे गये और बाक़ी भारतीय 
मंत्रयों को दे दिये गये | जो दिषय भारतीय मंत्रियों को दिये गये उनमें 
केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। यद्यवि केन्द्रीय सरकार देश 
की शान्ति-रक्षा तथा सुब्यवस्थित शासन प्रबन्ध के लिये ज़िमोबार थी, फिर 
भी शासन की सुविधा का ध्यान रखते हुए वह भारतीय मंत्रियों के कामों में 
दख़ल देना पसन्‍्द न करती | जो विषय गवमंयें के हाथ में रक्‍खे गये थे 
उनमें वह हाथ डाल सकती थी | 
[4६१६ के शासन-सुधार में मारतवासियों को कुछ राजनीतिक अधिकार 
दिये गये | जनता को प्रान्तीय शासन में हिस्सा लेने का अवसर प्राप्त हुआ 
यह स्वाभाविक था कि वेन्द्रीप सरकार प्राग्तीय विषयों की ज़िम्मेवारी से 
बहुत कुछ द्वाथ खींच लेती (प्रन्तीय घारा-सभाओओों में चुने हुए सदस्यों का 
बहुमत हुआ। ये धारा-सभाय जो क़ानून बनाती उन्हें केन्द्रीय सरकार 
ठुकरा नहीं सकती थी। जनता में अधिकार और कत्तव्य की भावना बढ़| 
रही थी | काँग्रेत के प्रयज्ञ से लोग स्वतंत्रता के मूल्य को समझने लगे थे । 
ऐसी दशा में केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकार के कामों को ठुकरा नहीं सकती 
थी । उसे जनता की मनोदृत्ति का ध्यान रखते हुए प्रान्तीय सरकारों को 
कारवाहियों का आदर करना पड़ता था। लोकमत के विरुद्ध वह प्रान्तीय 
मामलों में दृस्तत्षेप करती रही, लेकिन इसके विरुद्ध देश भें जो आन्दोलन 
हुआ उसका महत्व राजनीतिक दृष्टि से कम नहीं रद्दा। यह कहना बुरा न 
होगा कि १६१६ के बाद भारतीय जे को जो राजनीतिक अधिकार मिला 
वह उसके गाढ़े पसीने की कमाई थी 
प्रान्तीय सरकारों को कर वयूज् करने के कितने ही श्रधिकाार दे दिये 
गये । कुछ विषयों पर टैक्स लगाने के लिये उन्हें गवनर-जनरल से आजा 
लेने की ज़रूरत न थी। कचदरियों में ठिकट की फ़ीस बढ़ा दी गई। कुछ 
नये टैकध जारी किये गये । इससे प्रान्तीय सरकारों को शासन में उन्त॒ति 
करने का अ्रवसर प्राप्त हुआ । लेकिन केन्द्रीय सरकार के दबाव अब भी 
कम न थे। ख़च के मामले में वह बहुत बड़ा हाथ रखती थी ॥ केन्द्रीय म॒दों 
से जो आमदनी द्वोती वह उसके ख़च के लिये काफ़ी न थी | इसे पूरा करने 
के लिये बह प्रान्तीय सरकारों से धन माँगती थी। प्रान्तीय सरकारों को 
अपनी श्रामदनी का कुछ हिस्सा उसे देना पड़ता था। आमतौर से लगभग 
१० करोड़ रुपया प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार प्रान्तों से लेती-थी-। यदि यह लम्बी 
रकम प्रान्तीय सरकार जनता की भलाई के लिये अपने अपने क्षेत्र में ख़च 
करतीं तो शासन की व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित दोती । परन्तु केन्द्रीय सरकार 











केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकार का सम्बन्ध १४७ 


इस रुपये को लिये बिना नहीं रह सकती | प्रत्येक प्रान्त की हैसियत के श्रनु- 
सार यह घन वसूल किया जाता था। लाड मेस्टन के समभापतित्व में एक 
कमीटी ने इस बात का फ़ैसला किया कि किस प्रान्त से कितना धन लिया 
जाय | संयुक्तप्रान्त को २४० लाख रूपया देने के लिये निश्चित किया गया। 
सभी प्रान्तों ने लाड मेस्टन की इस योजना का विरोध किया | श्रन्त में १६२६ 
ई० में यह योजना बदल दी गई | 


१६१६ के शासन विधान में जि हृद तक प्रान्तों को राजनीतिक स्वतंत्रता 
प्रदान को गई वहाँ तक केन्द्रीय सरकार का अधिकार उनके ऊपर कम हो 
गया | आथिक और शासन-प्रबन्ध में उन्हें कुछ निश्चित श्रधिकार मिल गये | 
यथपि प्रान्तों को पूर्ण स्वतंत्रता हासिल न हुईं लेकिन उनका कुक[ुबव उस ओर 
कर दिया गया [ केन्द्रीय सरकार किसी .न किसी रूप में प्रान्तीय सरकार की. 
कायवाइयों पर कड्डी नज़र रंखने लगी। दोनों सरकारों के इस सम्बन्ध से 
भारतीय जनता सन्तुष्ट न थी) 


रे -क्षाँग्रेत की राजनीतिक माँगों को पूरा किये बिना बृटिश सरकार 
शान्ति से काम नहीं कर सकती थी। सत्याग्रह आन्दोलन 

प्रान्तीय स्वराज के कारण देश के कोने कोने में एक ऐ,वी लहर फेली फ़्रि 
१६३७ से उसकी माँगे ठुकराई नहीं जा सकती थीं। इन्हें पूरा 
अब तक करने के लिये १६३५ ई० में संघ शासन-विधान का 
निर्माण किया गया | इस शासन-विधान के श्रन्दर कहाँ 

तक काँग्रेत की पूर्ण आज़ादी की माँग पूरी की गई यह एक दुसरा प्रश्न है। 
प्रान्तीय स्वतन्त्रता ( 7+6जएांएलं॥ -3प07000ए ) का जन्म हुआ। यह 
प्रान्तीय स्वतंत्रता क्या चीज़ है ओर कहाँ तक अपने नाम को साथक करती 
है, इन दोनों बातों का विचार अगले अध्याय में किया जायेगा । २७ महीने 
इसे अमल में लाने के बाद इसकी सारी भीतरी कमजोरियाँ ज़ाहिर होने 
लगीं | इसका विध्तृत वर्णन एक स्वतंत्र अध्याय में किया गया है। केन्द्रीय 
और प्रान्तीय सरकारों के सम्बन्ध में परिवर्तन किये गये। यद्यपि प्रान्तीय 
सरकारों को आज़ादी दे दी गई लेकिन शासन-विधान की बारीकियों 
को देखते हुए यह मानना पड़ता है कि केन्द्रीय सरकार के अधिकार कम 
नहीं हैं | दोनों सरकारों में मालिक ओर गुलाम का जो सम्बन्ध थावह अब 
भी है। यदि ऐता न होता और स्वतन्त्रता का तथ्य रहता तो काँग्रेत सरकारों 
को इस्तीफ़ा देने की नौबत न आती। गवर्नर-जनरल तथा केन्द्रीय कार्य- 
कारिणी सभा के अधिकारों को देखते हुए प्रान्तीय स्वराज की बातें व्यर्थ 
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हैं ) यदि राष्ट्रीय सरक/र की योजना सफल हुईं तो केन्द्रीय और प्रान्तीय 
सरकारों के सम्बन्ध भी बदल जायेंगे । दोनों अपने अपने क्षेत्र में लोकमत के 
अनुतार कार्य करेंगी । इसकी सफल्नता का बहुत कुछ दारोमदार विधान 
सम्मेलन पर निर्भर है | 


है ७००० ६०० ००० ०३००३. ५॥ 


तोसरा खंड 


आसन्तीय सरकार 
( 000 एएटा 8, 60ए050४शए 7 ) 
अध्याय ११ 
गवर्नर 


हिन्दोश्तान राजनीतिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया गया है। 
एक भाग में देशी रियासते' हैं, जिनकी संख्या ६०० के 
हिन्दोस्तान के लगभग है। दुसरे भाग में अंग्रेज़ी सूबे हैं जिन्हें बृट्श 
(अज्नीतिक भारत कहते हैं | सूत्रों की संख्या कुल १७ है, जिनमें ११ 
विभाग गवनेरों के सूबे ओर ६ चौफ़ कमिश्नर के सूबे हैं। 
बंगाल, मद्रास, बम्बई, संयुक्तप्रान्त, मध्यप्रन्त और 
बरार, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, आसाम, सिन्ध तथा पश्चिमोत्तर प्रदेश गवर्नर 
के सूबे कहलाते हैं | इनमें प्रधान शासक गवर्नर होता है। दिल्ली, अजमेर 
मेरवाड़ा, कुग, बृटिश बिलोचिस्तान, अंडमन और निकेाबार तथा पंथ 
पिपलोदा चीफ़ कमिश्नर के सूबे कहलाते हैं। इन दोनों प्रकार के यूबों में 
राजनीतिक भेद हैं। नये शासन-विधान में गवनेर के यूब्रों को प्रान्तीय स्वराज 
दिया गया हे, परन्तु चीफ़ कमिश्नर के यूत्रे स्वतन्त्र नहीं हैं। चीफ़ कमिश्नर 
द्वारा गवनर-जनरल उन पर शासन करता है। चूँ कि ,गवर्नर-जनरल चीफ 
कमेश्नरों की नियुक्ति करता है, इसलिये वे सभी प्रकार से उतकी मात- 
इती में रहते हैं | 


गवर्नर के सूत्रों में छोटी ओर बढ़ी दो घारा सभाएँ हैं। शेष सूत्रों में एक 
हो धारासभा है। प्रान्तों का विभाजन वैज्ञानिक नहीं है.। उनकी सीमा 
निर्धारित करते समय भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा भाषा सम्बन्धी परिस्थिति का 
ध्यान नहीं रक्खा गया है। बृटेश सरकार को हिन्दोस्तान जीतने में लगभग 


गवर्नर १४है 


एक शताब्दी व्यतीत करने पड़े | जो जो स्थान उसकी मातहती में आते गये 
वे प्रान्तों में परिवर्तित होते गये । लड़ाई के ज़माने में बृटेश सरकार को 
इतना अवसर न था कि वह शान्ति पूर्वक बैठ कर इनका वैज्ञानिक विभाजन 
करती | कई वर्षों में टुकड़े टुकड़े करके बनाया हुआ मकान उतना अच्छा 
नहीं होता ज्ञितना एक निश्चत अवधि के श्रन्दर, एक ख़ास नक्शे के आधार 
पर, बनाया हुआ होता है। अभ्रदि बृटिश सरकार हिन्दोस्तान को एक बार 
फ़तद कर लिये होती तो प्रान्तों का विभाजन आज किसी और तरह पर किया 
गया होता | परन्तु वह ऐसा न कर सक्री । जो ज़िले किसी एक यूबे में शरीक 
द्ोने चादिये वे आज दूसरे सूजे में इसलिये शामिल किये गये हैं कि वे ब द में 
फ़तह् किये गये | शासन की सुविधा का ध्यान रखते हुए सरकार को ऐसा 
करना पड़। | परन्तु विजय समाप्त होने के पश्चात बृटेश सरकार उनका 
विभाजन नये सिरे से कर सकती थी | सिद्धान्त के विरुद्ध केवल शासन की 
स॒विधा का ध्यान रखते हुए किसी देश का विभाजन करना उसकी राष्ट्रीयता 


को नष्ट करना है | ! 
कुछ सूबे भाषा ओर समाज की दृष्टि से इतने उलके हुए हैं कि वह 


लोकमत का अ्रभात्र है | सिन्ध प्रान्त जो १८३६ ई७ में फ़ तह किया ग्रया 
बम्बई में इसलिये शामिल कर लिया गया कि वह उसके क़रीब पड़ता था। 
विजय की घुन में वृटिश सरकार को उन्नति-अवनति का ध्यान न था | सरकार 
की न(ति बहुत दिनों तक “बाँटो श्रोर राज्य करो” ( !)ए06 ४णवे डिपो ) 
को रही है | राष्ट्रीयता को कमज़ोर बनाने के लिये ये अधूरे विभाजन बहुत 
कुछ ज़िम्मेवार हैं । कितने ही वूब्रों में एकता का अभाव_है। यह प्रश्न रई 
बार उठाया गया है कि प्रान्तों का विभाजन नये सिरे से किया जाय। आन्‍्ध्र 
की एक स्वतन्त्र प्रान्त बयाने की माँग बहुत ही प्राचीन है। कॉरग्रेत ने भाषा- 
प्रयुक्त विभाजन को सबसे उत्तम ठहराया है, परन्तु बृटिश सरकार इसे 
स्वीकार नहीं करती । इसका तात्पयं यह नहीं है कि १७ की जगह हिन्दोस्तान ' 
के ४० टुकड़े कर दिये जाँय | सूों की संख्यों बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। 
राजनीतिक भावना के-प्रचार के साथ प्रान्तीय॑ विभाजन का प्रश्न बढ़ रहा 
है। जो व्यक्ति भाषा, जाति, संस्कृति, तथा रहन सहन में किसी दूसरे प्रान्त 
के निवापियों से मिलते जुनते हैं वे उसी प्रान्त से राजनीतिक सम्बन्ध रखना 
चाहते हैं। उनका विश्वास है कि उनकी आथिक तथा सानसिक अवनति 
का कारण राजरन/तिक विमाजन है। 

केवल भाषा और जातीयता के आधार पर सूबों का विभाजन ठीक नहीं 


फ््प्क 


हे | यूत्रों की वृद्धि से राष्ट्रीय एकता में बाधा होगी और सरकारी ख़र्च 
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बढ़ेगा | राजनीतिक विभाजन वहीं तक बढ़ना चाहिये जहाँ तक शासन की 
उपयोगिता हो | यदि प्रान्त की सीमा छोटी है और वह स्वाव्रलम्बी नहीं है तो 
इससे देश को हानि होगी। इसके विपरीत यदि एक ही प्रान्त के अन्दर ऐसे 
विभाग मौजूद हैं, जो स्वावलम्बी द्वोने के अतिरिक्त अपनी अलग संस्क्ृ ते रखते 
हैं तो उसे ₹॑या ३ टुकड़ीं में बाॉँद देना चाहिये। १६१७ ई० में कलकत्ता 
काँग्रेत के अवसर पर लोकमान्य तिलक ने कहा था कि “भाषा के वसूल पर 
देश का राजनीतिक विभाजन प्रान्तीय स्वराज से कहीं आवश्यक है ।” वहीं 
काँग्रेस ने यह भी फ़ेवला किया कि सिन्‍्ध एक अलग सूत्रा बना दिया जाय | 
काँग्रेस की नीति के अनुसार हिन्दोस्तान के २१ राजनीतिक विभाग होने 
चाहिये | श्रर्थात्‌ हिन्दोत्तान में कुल २१ सूर्या की आवश्यकता है। अध्वाव- 
लम्बी जगहों को स्वृतन्त्र सूब्रा करार देने से उसका सारा ख़्च केन्द्रीय सरकार 
को बर्दाश्त करना पड़ता है । १६३५ के संघ शासन विधान के अनुसार सिन्ध 
झौर उड़ीसा दोनों ऐसे स्वतंत्र सूबे बनाये गये हैं जो स्वावलम्बी नहीं हैं। 
केन्द्रीय सरकार सिन्ध को प्रतिवर्ष लगभग $ करोड़ झपया श्रौर उड़ीसा को 
५४० लाख रुपया देती है | 


के 


कुछ लोगों की धारणा है कि देश का वतंमान राजनीतिक विभाजन 
उपयोगी है । किसी मी वसूल को लेकर हम देश के टुकड़े करे तो अनगिनत 
हिस्से करने पड़ेंगे । ऐसा करने से वे उन लाभों से वंचित हो जावेंगे जो 
उन्हें आज मिल रहे हैं। अ्रधक प्रान्तों से प्रान्तीय भावना बढ़ेगी। इसके 
प्रत्यक्ष उदाहरण मोजूद हैं | बंगाली ओर बिहारी प्रश्न अभी तक हल न हो 
सका। काँग्रेस के अथक परिश्रम करने पर भी इन दोनों प्रान्तों में प्रान्तीयता 
का भाव इतना अधिक है कि एक प्रान्त के निवासी दूसरे को विदेशी 
समभते हैं । राष्ट्रहित की दृष्ट से प्रान्तीयता का भाव हानिकर है। भ्रान्तों के 
विभाजन में इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनमें राजनीतिक एकता के 
साथ सहयोग की और बाते बनी रहें | दो प्र.न्तों के बीच दीवाल खड़ी करना 
निरी भृखंता है | मुस्लिम लीग ने इस देश की राजनीतिक और साम्प्रदायिक 
समस्यात्रों को सुलकाने के लिये पाकिस्तान योजना का निर्माण किया है। 
अर्थात्‌ वह हिन्दोस्तान को हिन्दू और मुसलमान दो ठुकड़ों में बाँठ देना 
चाहती है | काय रूप में यह बात जितनी असम्भव है, राष्ट्र हित की दृष्टि से 
उत्तनी ही घातक है। हिन्दू और मुसलमान नेताओं में कट्टर मतभेद भले ही 
हो जाय किन्तु दोनों सम्प्रदायों को आम जनता को एक दूसरे से अलग करना 
उतना दह्वी मुश्किल हे जितना चीनी और बालू को । 
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१६१५ के शांसन-विधान के पहिले हिन्दोस्तान में कुल १४ .यूबे थे। 
परन्तु नये शासन-विधान के अनुसार कुल १७ सूबे बनाये 

नये शासन- गये हैं। सिन्ध को बम्बई से अलग करके एक नया 
विधान में प्रास्तीय सूचा मान लिया गया है। इसी तरह मद्रास, मध्यप्रान्त 
विभाजन तथा बिद्दार उड़ीसा के कुछ दिस्छें को लेकर एक नया 
उड़ीसा प्रान्त बनाया गया है। १६३४ के ऐक्ट के 

अनुसार सम्राट नये सूबे बना सकता हैं। .उसे यह भी अधिकार है कि सूबे 
की सीमा घटा बढ़ा सके | इस परिवतन से संब घारश सभा के प्रतिनिधियों में 
उलग्फेर होगी | परन्तु उनकी संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती । चीफ़ कमिश्नरों 
के सूत्रों की सीमा भी इसी तरह बदली जा सकती है। वतमान पुबों में बंगाल 
प्रात्त की जनसंड़या सबसे अधिक है। इसमें ५ करोड़ से कुछ श्रधिक मनुष्य 
निवास करते हैं | आबादी में दूसरा नम्बर संयुक्तप्रान्व का है। लगभग 
५ करोड़ व्यक्ति इस प्रान्त में रहते हैं। गवर्नर के सूबों में सबसे कम 
जनसंख्या पश्चिमोत्तर प्रदेश की है। २४२४५००३ मनुष्य इस प्रान्त में निवास 
करते हैं। क्षेत्रफल में मद्रास प्रान्त सबसे बड़ा है। इसका क्षेत्रफल १२६६६३ 
वर्ग मील है। ज्षे३्फल में दूतरा दर्जा संयुक्तप्रान्त का है। गवनरों के सूत्रों 
में सत्र से - कम क्षेत्रफल पश्चिमोत्तर प्रदेश का है। केवल १६५१८ वर्ग 
मील के घिराव में यह घिरा हुआ है। चीफ़ कमिश्नरों के सूत्रों में दिल्ली 
का च्ञेतरफल सबसे कम है। परन्तु इसकी श्ाबादी सबते अधिक है। इसका 
ज्ञेत्रफल केवल ५७३ वर्ग मील और जनसंख्या सवा ३ लाख के क़रीब है। 
बूटिश विलोचिस्तान का क्षेत्रफल सबसे अधिक है | इसका क्षेत्रक्न ५४ दज़ार 
बर्ग मील ओर जनसंख्या साढ़े चार लाख की है। पंजाब की जनसंख्या 
संयुक्तगान्त की आधी है। पंजाब का क्षेत्रफल ग्रेट बृटेन के बराबर है | 
ध्यप्रान्त श्रोर बरार भी इतना ही लम्बा चोड़ा है | बिद्ार की भी जनसंख्या 


ग्रेट ब्टेन के बराबर है। 
गवनर का पद गवनर-जनरल से प्राचीन: है | यह पद ३०० वर्षा' से चला 


बन्या रहा है। आरम्भ में गवनरों के काय थोड़े थे । 

“गधनेर वे कम्पनी के व्यापार की देख-रेख के लिये सूत्रों में 
नियुक्त किये जाते थे। लेकिन इनकी कब्रिम्मेवारियाँ 

बृढ़ती गई'। श्राज इसकी ज़िम्मेवारी अपने प्रान्तों में उतनी ही है जितनी 
गवनर-जनरल तश्ना वाइसराय की सारे हिन्दोस्तान में | गवर्नर की नियुक्ति 
सम्राट द्वारा ५ वष के लिये की जाती है। सम्राट भारत मंत्री से इसकी सलाह 
लेता है। उपनिवेशों के गवनरों की नियुक्ति वहाँ की कैबिनेट की सलाह से 


१५२ झ्राधुनिक भारतीय शासने 


की जाती दै। विविल सर्वित्त के सदस्य आमतौर से इस पद के लिये चुने जाते 
हैं। दिन्दोस्तानियों को यह पद बहुत कम दिया जाता है | बंगाल, मद्रात और 
बम्बई अद्दातों के गवर्नरों का दर्जा ओर सूजओं के गबनेरों से ऊचा समझता जाता 
है। ये बृटेन की राजनीति में काफ़ी दिस्शा लिये हुए रहते हैं। इनके वेतन 
झन्य प्रान्तीय गबनरों से अधिक होते हैं। जब कभी गवर्नर-जनरल अवकाश 
ग्रहण करता है तो इन्हीं श्रद्यतें के गवनरों में से किसी को उसके स्थान पर 
कार्य करने का अवसर दिया जाता है। 
हिन्दोस्तानियों में केवल लाड सिनहा को यह पद दिया गया था | वे थोड़े 
समय के लिये बिहार प्रान्त के गवनर नियुक्त किये गये थे। किसी गवनंर के 
लुद्टो लेने पर अ्रस्थाई रूप से कार्य करने का अवसर कई भारतीयों को प्राप्त 
हुआ है। अद्गतों के गवनरों को छोड़ कर शेष ८ प्रान्तों के गवनेरों को सम्राट 
गवर्नर-जनरल की सलाह से नियुक्त करता है। उनकी नियुक्ति में इस बात का 
ध्यान रक्खा जाता है कि वे शातन सम्बन्धी कार्यों ' में अनुभव-शील हैं। | कुड्ठ 
व्यक्ति कलेक्टर के पद से उन्नति करके गवर्नर हो जाते हैं| नियुक्ति के समय 
इन्हें कुछ ख़ास सलाह दी जाती हैं जिनमें उन्हें ख़ास हिदायत की जाती है 
कि वे शान्ति तथा प्रजा की भन्नाई के साथ बृटेन के ह्वित का ध्यान रक्‍खें। 
उन्हें नेकर्न|यती तथा झआज्ञापालन की -शाथ लेनी पड़तों है|, यह शपथ 
गवनर-जनरल और गवर्नर दोनों के लिये एकसी होती है । 
ऊपर कहा गया है कि श्रह्मतों तथा अन्य सू्ों के गवनरों के वेतन में 
अन्तर द्वोता है | संयुक्तप्रान्त, मद्रास, बम्बई और बंगाल आन्त के गवर्नरों में 
१२०००० रु० दरेक़ को सालाना वेतन दिया जाता है। पंजाब तथा विहार 
' के गवनरों को १००००० रुपया तथा मध्यप्रान्त और उड़ीसा के गवर्नर को 
७२००० रुपया साज्ञाना वेतन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त बाकी सूत्रों के 
गबनरों का सालाना वेतन ६६००० रुपया है। वेतन के अतिरिक्त प्रत्येक 
गवनर को भत्ते दिये जाते हैं। भारतमंत्री इस भरते को निश्चित करता है। 
ये भत्ते कई शक्ल में दिये जाते हैं| रहने के लिये बंगला, यात्रा के लिये 
अव्वल दरें की गाड़ी अथवा हवाई जद्दाज़, मोटरकार-तथा अपने बंगले को 
सजाने के लिये उसे जित जिन सामानों की ज़रूरत होती है वे सब उन्हें 
दिये जाते हैँ। लेकिन इसकी एक सीमा है। मसलन पंजाब प्रान्त के गवर्नर 
को ३०००० रुपये से अधिक भत्ता नहीं दिया जां सकता। नियुक्ति के समय 
यदि वह इंगलैंड में हे तो वहाँ से हिन्दोस्तान आने का उसे पूरा ख़र्च दिया 
>ज्वाता है | जब एक यूबे से दूसरे सूबे को उसकी बदली होती है उस समय 
उतना ही ३५ श्वाने जाने का ख़र्च दिया जाता है | यह सारा ख़च्च प्रान्तीय ख़जाने 
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से दिया जाता है। वेतन और भक्तों के अलावा कुछ ओर भी सुविधायें उन्हें 
दी जाती हैं | भत्ते सहित संयुक्तप्रान्त के गबनर को कुल ३२८५०० रुपया 
प्रतिवर्ष दिया जाता है । 

गधनर के. गवर्नर के अधिकार ३ कोटि में बॉ टे गये हैं.-- 
अधिकार 


१- स्वतंत्र अधिकार 

२-- निजी अधिकार 

३ - मंत्रियों से सम्मिलित अधिकार 

अपने यूवे में शान्ति तथा रक्षा की पूरी ज़िम्मेबारी गबनर को दी गई है । 
प्रान्तीय शातन का कोई विषय ऐसा नहीं है जिधमें उसे हाथ डालने का 
आधिकार.न दो | जिन विषयों में वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से काय करने का 
अधकारी है उनमें म॑ त्रयों से सलाह लेने की उसे शअ्रावश्यकता नहीों है | 
ये छतंत्र अधिऊार प्रान्तीय स्वराज के भाव को बिगाड़ देते हैं। मंत्रिगण 
इसमें कुछ नहीं बोल सकते। इन स्वतंत्र श्रधिकारों के अतिरिक्त उसे कुछ 
विशेष अधिकार भी दिये गये हैं। कुछु विषय ऐसे हैं जिनमें वह मंत्रियों से 
सलाइ लेते हुए. भी उनमे वाध्य नहीं है। उनके विरोध करने पर भी वह 

नमानी कर सकता है। उसके विशेष अधिकारों की संख्या १६ के लगभग 

है| प्राग्त में शान्ति की रक्षा के बहाने वह जब चाहे मंत्रियों के कार्यों में 
हस्तक्षेप कर सकता है| अल्यसंज्यक 4र्ग को रक्षा के लिये उसे विशेष अ्र 
कार दिये गये हैं | 

प्रान्तीय सरकारी कमंचारियों की रक्षा का भार उसे दिया गंगा है। 
प्रात में हिथत देशी रिय,सतों के शासक और शासित दोनों के अधिकारों 
की रक्ता करना उतका कत्तव्य है। इन विशेष अधिकारों के अति रक्त मंध्य- 
प्रात्त और बरार के गवर्नर को एक और अधिकार दिया गया है| वह यह 
है कि प्रान्त का पूरा कर बरार की भलाई के लिये ठीक ठीक ख़ं्च हो रहां 
है ्रथता नहीं । इसी तरह शकर में कनाल स्कीम तथा लाडबैरेज के प्रबन्ध 
का अधिकार सिन्ध प्रान्त के गवनर को दिया गया है। प्रान्त के जो विभाग 
पिछड़े हुए करार दिये गये हैं उनकी देख-रेख उसे सुपु्द की गई है। इन 
विषयों में वह अपने मन्त्रियों से सलाह ले सकता है परन्तु उसे मानने के 
लिये वह वाध्य नहीं है । इन विशेष अधिकारों में जो बुराइयाँ मौजूद हैं 
उनका वन गवनर-जनरल के विशेष अ्रधिकारों में किया गया है | जित् 
समय १६३७ ई» में प्रान्तों में मंत्रपद अहर का प्रश्न उठा था उस समय 
झ[० भ[० श[ू०--२० 


१५४ श्ाधुनिक भारतीय शौसन 


काँग्रेस का भय ठीक था कि गवर्नर मंत्रियों की सल्लाह को ठुकरा सकता है। 
धंयुक्त प्रान्त तथा बिहार में राजनीतिक क्रैदियों के प्रश्न पर गवनेरों और 
मंत्रियों में मतभेद उत्पन्न हुआ। गवर्नर-जनरल की आ्ाज्ञानुसार गवनरों ने 
कुछ क्रेदियों को छोड़ने से इनकार कर दिया । दोनों प्रान्तों के मंत्रिमंडलों ने 
ध्याग-पत्र दे दिया | श्रन्त में सुलह की बात ते हो गई और मंत्रियों ने अ्रपना 
इस्तीफ़ा वापिस ले लिया । 

गवर्नर अपने सूबे का प्रधान शासक है। प्रान्तीय स्वराज उसके हाथ की 
कुठपुतली है| लोगों का यह अनुमान था कि गवनर जनता के बहुमत को 
ठुकराने का साहस न करेगे । लेकिन यह आशा बेकार सिद्ध हुई। मंतत्रयों 
को चुनने, उन्हें बुलाने तथा बर्खास्त करने का अधिकार गवनर को दिया गया 
है। यद्यपि इतके लिये वह बहुमत पार्टी के प्रधान से सलाह लेता है, परन्तु 
फिर भी मंत्रियों के चुनाव में उसकी राय सबसे ऊपर समझी जाती है। 
मंत्रियों की सभा में सभापति का आसन वह ग्रहण कर सकता है। मंत्रियों के 
क्षिम्मे विभिन्न विभागों को वही करता है। मंत्री तथा उसके सहायक मंत्री 
के लिये यह आवश्यक है कि वे अपने विभाग की पूरी सूचना समय समय 
पर गवनर को देते रहें | इसका तात्पय यद्द है कि शासन के प्रत्येक विभाग 
उसके प्रभाव से ख़ाली नहीं रह सकता | सभी प्रजातंत्रवादी देशों म्रें केबिनेट 
की बैठक का ग्रधान प्रधान मंत्री होता है। यदि इमारे देश में इस प्रथा को 
लाना है तो गवनरों को मंत्रिमंडल के वादविवाद में हिस्सा नहीं लेना चाहिये। 
१६३५ के शासन-विधान में यह बात गवनरों की इच्छा पर छोड़ दी गईं 
है किवे मंत्रिमंडलों में बैठे' अथवा न बैठ। यदि वे उपस्थित नहीं हैं तो 
प्रत्येक सूबे का प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का सभापति द्वोगा। प्रान्तीय स्वराज के 
श्रन्दर कानून ओर व्यवध्था विभाग एक मंत्री को सुपुद किये गये हैं। 
पालियामेंट भारतीयों को यह अधिकार देने के पक्ष मेंन थी। वह यह केसे 
बर्दाश्त कर सकती थी कि पुलीस विभाग की इतनी बड़ी ज़िम्मेवारी भारतीय 
मंत्रियों को दे दी जाय | इस कठिनाई को दूर करने के लिये गवर्नर को यह 
विशेष अधिकार दिया गया है कि वह पुलीस विभाग के नियमों में उलट फेर 
कर सकता है | विशेष अ्रवसरों पर अ्रपने श्रधिकार से इस विभाग में दख़ल दे 
सकता है। इस विभाग की कारवाइयों की जान+री के लिये वह जैसा चाहे 
नियम बना सकता है। क्‍ 

संघ शासन-विधान में बड़ी बड़ी नोकरियाँ हिन्दोस्तानियों के हाथों से बाइर 
रक्‍्खी गई हैं | यहाँ तक कि स्वयं प्रान्त के बड़े बड़े कर्मचारी मंत्रियों के 
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अधिकार से अलग रकखे गये हैं ; वे भारतमंत्री की मातहृती में कार्य करते 
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हैं| यद्यत्रि इन कम बारियों का वेतन प्रान्तीय ख़ज़ाने से दिया जाता है फिर 
भी इनकी जिग्मेवारी मंत्रियों से अलग रबखी गईं है। गवनर को विशेष 
अधिकार है कि वह इन कमचारियों की भर्ती, इनके तबादिले तथा इनके 
वेतन वृद्धि का फैसला करे | ज़िज्ञे के न्यायाधीश उसी के व्यक्तिगत अधिकार 
द्वारा नियुक्त किये जाते हूँ | प्रान्त में पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रधान को 
वह्दी नियुक करता है। कमीशन के सद््यों की संखपा, समय तथा उसकी 
शर्ते वही निश्चित करता है। इन उदाहरणों से यह भली भाँते स्पष्ट है कि 
गवर्नर के अधिकार स्वच्छुन्द और स्वप्रधान हैं । 
अपने प्रान्त की धारा-सभा को बुलाने का अ्रधिकार गवनर को दिया 
गया है | वह जब चाहे उसे स्थगित तथा भंग कर 
कानूनी प्रधिकार सकता हे | प्रान्तीय स्वतंत्रता के विधान में वह प्रधान- 
मंत्री से सलाह ले सकता है। उसे दोनों धारा-समभाओं में 
भाषण देने का अधिकार है। किसी बिल के सम्बन्ध में अथवा अपनी स्वतंत्र 
इच्छा से वह कोई खूचना धारा-सभा को दे सकता है। जिन प्रान्तों 
में दो घारा-सभाश्रों का विधान बनाया गया है उनमें यदि दोनों समाश्रों 
में कोई मतभेद हो जाय तो गवर्नर को अधिकार है कि वह उनकी 
सम्मिलित बैठक बुला सके। प्रान्तीय धारा-सभाश्रों में जितने भी बिल पास . 
होते हैं उनकी स्वीकृति गबनर से लेनी पड़ती है। वह उसे मंजूर या नामंजूर 
कर सकता है। यदि वह चाहे तो विसी बिज्ञ को पुनः विचार करने के 
लिये धारा-सभा को वापिस कर सकता है। स्पीकर अ्रथवा सभापति की सलाह 
से घारा-सभा की कारवाइयों का नियम बनाने का अधिकार उसी को है | जब 
दोनों धारा सभाओ्रों की सम्मिलित बैठक होती है तो उसकी कारवाई का नियम 
वद्दी निर्धारित करता है। 
गवनर को विशेष अवसरों पर क़ानून बनाने के अधिकार दिये गये हैं । 
जिन विषयों की जिम्मेंबारी उसे दी गई है उनके लिये वह अपनी इच्छानुसार 
क़।नून बना सकता है | इ प्रकार के क़ानून के दो तरीके हैं। या तो वह 
पिना किसी की सलाह के स्त्रयं क़ानून बनायेगा; अथवा कानून का श्राशय 
लिख कर धारा-सभा में भेज देगा। एक महीने के अन्दर धारा-सभा उसके 
पात इस-अ्रकार के बिल पर अपनी राय पेश करेगी । इसके पश्चात्‌ वह इसे 
क़ानून का रूप दे सकता है। उसके बनाये हुए. क़ानून उसी प्रकार लागू 
समझे जायेगे जेसे,घारा-सभा के | अ्रन्तर इतना ही है कि उसे अ्रपने बनाये 
हुए कानूनों की सूचना गवनर-जनरल द्वारा भारत-मंत्री को देनी होगी। 
भारत-मंत्री इन्हें पालियामेंट की दोनों सभाश्रों में पेश करेगा। यदि धारा- 
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सभा उसके बनाये हुए कानूनों में कुद्य परिवर्तन करना चाहे तो नहीं कर 
सकती | गवर्नर को आज्ञा के बिना वह इन पर विचार भी नहों कर सकती। 
१६३४ ई० तक गवर्नर को आा्डिनेंस जारी करने का अधिकार न था। केवल 
गवर्नर-जनरल्ञ इसे जारी कर सकता था | परन्तु नये शासन-विधान के अनु- 
सार उन्हें आडिनेन्स जारी करने का अ्रधिक्रार दे दिया गया है।ये आडि- 
नेन्त २ प्रकार के होते हैं। एक तो वह अपने मंत्रियों की सलाद से जारी 
करता है और दूसरे अपने अ्रधिकार से | जिम्त समय धारा समा की बैठक नहीं 
हो रही है और गरन ( कोई आाडिनेंत जारी कर देता है तो उसे धारा- 
सभा की बैठक आरम्भ होते ही उस आडिनिंस को उसके सामने रखना 
होगा | घारा-सभा की बैठक के ६ सप्ताद बाद आाडिनेंत को शक्ति समाप्त 
समझी जायेगी | गवन( को एक प्रकार का और भी आडिमेस जारी करने का 
अधिकार है | जिसे धारा-सभा के सामने रखने की आवश्यकता नहीं है। ६ 
महोने के लिए वह इन्हें जारी कर सकता है शोर फिर श्रगले ६ महीने के लिये 
बढ़ा सकता है | 

घारा-समा द्वारा पास किये गये क़ानूतों को गवर्नर रद्द कर सकता है। 
यह अधिकार उसे १६१६ ईं० से दिया गया है। नये शासन विधान में यह 
ओर भौी,सरल बना दिया गया है.। बिना किसी रोक-टोक के- वह ऐसे 
कानूनों को रह कर सऊता है। आशिकत्षेत्र में उसे बहुत से अ्रधिकार 
दिये गये हैं | ।ति वध आय-व्यय का चिट्ठा प्रान्तीय धारा-सभा के सामने 
पेश किया जाता है | घारप सभा को खर्चों के घटाने बढ़ाने का अधिकार 
तभी तक है जब तक गवनर शान्त रहता है। यदि वह चाहे तो घारा सभा 
द्वारा इनकार को गईं रक़्म को भी स्‍्त्रीकार कर सकता है। किसी मद के 
लिये तब तक इमदाद नहीं माँगी जा सकती जब तक गव्रनर की स्त्रीकृति प्राप्त 
न कर ली जाय। बजेट में कुछ ऐसे मद रकक्‍्खे गये हैँ जिन पर घारा-सभा 
को वोट देने का अधिकार नहीं है। वह अपने प्रान्त में गवर्नर की छऋआज्ञा 
के बिना कोई नया टैक्स नहीं लगा सकती | पहले के टैक्पों को बढ़ाने का भी 
उसे अधिकार नहीं है। कोई प्रान्त गवर्नर की आला के बिना कर्ज़ नहीं 
ले सकता | 

गवनरों को अपने प्रान्त में कुछ सरकारी कमंचारियों को नियुक्त करने 
का अधिकार दिया गया है। वह अपने प्रान्त में एक ऐडवोकेट जनरल नियुक्त 
करता है। इसको योग्यता इतनी ज़रूर होनी चाहिये कि वह द्वाईकोर्ट 
का न्यायाधीश बनाया जा सके। यह अपने पद पर तब तक काम कर 
सकता है ज़ब तक गवन्‌र की इच्छा होती है। इसका वेतन भी वही निश्चित 
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काता है। गठन? जब चाहें इसे निकाल सकता है। ऐडवोकै्ट जनरल का 
काम कानूनी मामलों में प्रान्तीय सरकार को सलाह देना है। प्रान्तीय घारा- 
सभा में बैठने तथा बहस में भाग लेने का इसे पूरा अंधकार है। परन्तु 
वह घारा-सभा में किसी विष्रय पर वोट नहीं दे सकता । केन्द्र तथा 
प्रान्त दोनों में किसी ऐसे पदाधिकारी की आवश्यक ता है जो शासन सम्बन्धी 
कानूनों में निपुण दो। इसके कामों को गवनर स्त्रयं निश्चित करता है। 
ब्रिटेन में जो स्थान अटानों जनरल का है वही प्रान्त में ऐड्ब्रोडेट जनरल 
का | मंत्रि मंडल से इसका कोई राजनोतिक सम्बन्ध नहीं है। ऐडवोकेट 
जनरल को अधिकार है कि वह प्रान्त की दोनों घारा-सभाश्रों में भाषण 


दे सके | 


अपने प्रान्त में शान्ति की व्यवस्था के लिये गतनर अरने विशेष अ्रधि- 
कार। का प्रयोग करता है | यदि वह आवश्यक समझे तो सरकारी पदाधिकारी 
को अधिकार दे सकता है कि वह प्रान्तीय चारा-सभाश्रों तथा इनकी किसी 
कमेटियों में भाग ले सके | लेकिन उसे वोट देने का अधिकार न होगा | यदि 
कोई व्यक्ति क्रान्त द्वारा अथवा किसी दूसरे तरीके से प्रान्तीय सरकार के 
अस्तित्व को मिटाना चाहे तो उतसे बचने की कारवबाई करने का श्रधिकार 
गवनर को है | वह पुलिस विभाग के अफ़मरों को यह सूचित कर सकता है 
कि यह समाचार किसी से न कहे। केवल इन्तपेक्टर जनरल या पुलिस 
कमिश्नर या कोई दूसरा पदाधिकारी जिसे गवरनर-जनरल आजा दे, ऐसा कर 
सकता है। ऐसे अधिकार यह सूचित करते हैं कि सरकार जनता में कितना 
कम विश्वास रखती है। श्रपने दफ़र के कम चारियों को नियुक्त करने का 
अधिकार गवनर को दिया गया है। उनका वेतन वह्दी निश्चित करता है। 
प्रान्तीय घारा-तभा इस ख़र्चे पर वोट नहीं दे सकती | 


इन अधिकारों से स्पष्ट है कि गवमर का स्थान नये शासन-विधान में 
बहुत ही महत्वपूर्ण हे | शासन बनाने वालों का उसूल यह भली भाँति 
व्यक्त है कि वे कार्यकारिणी विभाग को पूर्ण स्वतन्त्र रखना चाहते ये । 
इसीलिये गवनर को इतने अधिक अधिकार दिये गये हैं | शासन 
की पूरी वागडोर इसके हाथ में रक्खी गई हे। आर्थिक, कानूनी तथा शासन 
सम्बन्धी सभी विषयों में वह द्वााथ डाल सकता है। मंत्रियों के होते 
हुए भी वह अपने. विशेष अधिकारों द्वारा पूर्ण स्वतन्त्र है। उसके इन 
अधिकारों के सामने प्रान्तीय स्वराज कोई अथ नहीं रखता। कमग्रेत्त ने जन्न 
मन्त्रिउद ग्रहण किया तो उसे यह आशा थी कि गवर्नर इन अधिकारों 
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का प्रयोग जल्दी नहीं करंगे | योरप की लड़ाई छिड़्ते ही केन्द्रीय सरकार 
के हुक्म गवनरों को अपने अधिकार। का प्रयोग करने के लिये बाध्य करने 
लगे । ऐसी दशा में कांग्रेस ने उचित समझ कर त्यागपत्र दे दिया। गवनंर 
झ्रोर गवनर-जनरल के स्थान अपने अपने क्षेत्र में एक से हैँ | दोनों विशेषा- 
घिकार से घुसज्जित हैं। वेन्द्रीय सरकार में एक सुगक्तित विभाग बनाया गया 
है जित पर एकमात्र अधिकार गवनर-जनरल का है। प्रान्तीय सरकार में 
पिछड़े हुए विभागों ( 5८ परते&वं 7०७४४ ) को छोड़ कर ऐसा कोई भी 
विभाग नहीं है | प्रान्तों में गवनंर को घन सम्बन्धी मामले में वे विशेष 
अधिकार नहीं दिये गये हैं, जो केन्द्र में गवनर-जनरल को हैं। इन थोड़े 
से अन्तर को छोड़ कर शेष कार्यो में दोनों का पर एक सा है। दोनों ही 
प्रजा के अधिकारों से ऊपर रकखे गये हैं। आवश्यकता पड़ने पर दोनों अपने 
खतन्‍्त्र विचार से शासन का काय चलाते हैं। 





अध्याय १२५ 
प्रान्तीय मंत्रि मंद कछ 


यद्यपि गवनर अपने प्रान्त का सर्वप्रधान शासक है, फिर भी उसे सलाह 

देने के छिये मंत्रियों की एक सभा बनाई गई है। शासन 

मंत्रियों की को चलाने के लिये केबल एक व्यक्ति समथ नहीँ हो 
धाधश्यकता सकता वेन्द्रीय ओर प्रान्तीय शासन में केवल दर्जे का 
अन्तर है सिद्धान्त दोनों के एक हैं।जो आवश्यकता 

गवर्नर-जनरल को अपने सलाहकारों को है वही आवश्यकता गवनर को 
मंत्रियों की है | शासन में कोई सरकार जनता के विचारों को बहुत दिनों 
तक नहीं ठुकरा सकती | कुछ समय तक वह इसकी अवहेलना मले ही कर 
ले ; लेकिन यह शासन सवत्रिय तभी बन सकता है जब बनता के प्रतिनिधियों 
की राय मान ली जाय | यद्यप यह अवस्था बृटिश-प्रान्तीय जनता को श्री 
तक प्राप्त नहीं है परन्तु शासन के ऐतिहासिक विकास को देखते हुए इसकी 
उन्नति क्रमशः इसी मार्ग पर हुई है। नये शासन-विधान में प्रान्तीय स्वराज 
अभी अधूरा हे, फिर भी इसकी असलियत में किसी को नन्‍्देह नहीं होना 
चाहिये । जब हम वतंमान प्रान्तीय शासन की तुलना १६०६ अथवा १६१६ 
के शाउन-विधानों से करते हैं तो हमें यह बात स्पष्ट द्ों जाती हैकि जनता : 
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के अधिकार किस प्रकार क्रमशः बढ़ते गये हैं। इस बृद्धिं का मापदंड 
धारा-सभाश्रों में जनता के प्रतिनिधियों की संख्या है। दो प्रकार से हम यह 
कह सकते हैं कि प्रान्तीय शासन में कहाँ तक हमें अ्रधिकार दिये गये हैं। 
एक तो यह कि धारा-समाझ्रों में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या 
कितनी है | दूसरे यह कि इने प्रतिनिधियों को शासन में कहाँ तक द्वाथ डालने 
का अधिकार है । 
प्रान्तीय शासन की उपयोगिता वहीं तक है जहाँ तक वह स्थानीय 
समस्याओ्रों को दूर कर सके | इसके लिये यद आवश्यक है कि स्थानीय जनता 
की पूरी पूरी राय ली जाय। प्रान्तीय शासन को चलाने के लिये गबनरों को 
एक एक मंत्रि-मंडल दिये गये हैं। कुछ तो शासन-प्रबन्ध में उसे सहायता 
पहुँचाने के लिये ओर कुछ जनता के अ्रधिकारों की रक्षा के लिये ऐसा किया 
गया है | मंत्री घारा-सभाश्रों के सदस्य द्वोते हैं | प्रजा का उनमें पूर्ण विश्वास 
होता है।वे अपने कार्यों के लिये सरकार तथा जनता दोनों के प्रति 
उत्तरदायी होते हैं। जिस देश की प्रान्तीय कार्य-कारिणी सभा धारा-सभा 
के प्रति जिम्मेवार नहीं होती वह प्रजा-तन्त्रवादी द्ोने का दावा नद्दींकर 
सकता | यदि मन्त्री न हैं। तो एकतन्त्रवाद को स्थापना हुये बिना नहीं रह 
सकती । गवनर के स्वतन्त्र कार्यों में कोई रुकावट नहीं पड़ सकती। मन्त्री 
शासन का पूरा भार अपने ऊपर लेकर जनता की भलाई की चिन्ता करते हैं । 
एक शोर वे मबनर की निरंकुशता को रोकते हैं और दूधरी ओर उत्तरदायी 
शासन को दृढ़ करते हैं। यदि प्रान्तीय घारा-सभाश्रों के सदस्य जनता के 
प्रतनिधि हों किन्तु काय-कारिणी सभा से उनका कोई सम्बन्ध न हो तो जनता 
का निर्वाचन अधिकार निरथक सिद्ध होगा | इन्हीं कारणों से दरेक प्रान्त में 
एक ऐसे मं,त्र-मंडल की आवश्यकता पड़त! है जो सभी प्रकार से शासन-प्र ६+धं 
के लिये ज्ञिम्मेवार द्वो | 
(१६१६ के पहिले बृट्श भारत १५ प्रान्तों में विभक्त था। बंगांल 
मद्रास और बम्बई अह्ातों के गवनेरों को तोन तीन 
मंत्रयों की सदस्यों की एक कॉसिल उनकी सहायता के लिये दी 
समा गई थी | ये सदस्य सरकारी कमंचारियों में से चुन 
0०फाती! ०! लिये जाते थे | शासन के प्रत्येक काम में गवनर इनसे 
ताहाश'5. सलाह लेता था, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वह 
मनमानी भी कर सकता था। इन तीन प्रान्तों के 
अतिरिक्त ४ प्रान्तों के प्रधान लेटिनेंट गवनर कहलाते थे | ये अपने सूबे का 
प्रबन्ध बिना कोंसिल के भी कर सकते थे। तीन प्रान्त ऐसे थे जिनका प्रधान 
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कमिश्नर कहलाता था | ये पूर्णतया मारत सरकार के अ्रधीन काय करते थे 
शेप प्रान्तों का प्रबन्ध भारत सरकार की देख-रेख में होता था। इनमें जनत 
के अधिकार शूत्य के बराबर थे। १६१६ ई०. के शासन-विधान के अनुसाः 
गवर्नर के प्रान्तों की संख्या ६ कर दी गई। शेष प्रान्तों का दजाों वही बन 
रहा [इस शासन-विधान में प्रान्तों में दोदरे शासन ( एशणाड़ ) के 
नींव डाली गई । प्रान्तीय विषय दो श्रेणयों में विभाजित करक्रे 
कुछु विषय मारतीय मंत्रियों को दे दिये और शेष गबनर और उसकी कॉसिल 
के हाथों में छोड़ दिये गये | गवनर की कॉसिल में ४ सदस्य होते थे। इनकी 
नियुक्ति सम्राट द्वारा होती थी | इसके आधे सदस्म भारतीय होते थे | इनमें 
एक ऐसे सदस्य का होना आवश्यक थाजो कम से कम ११ वष तक सर- 
कारी नौफरी में रहा द्ो | कौंतैल की बैठक में गवर्नर सभावति का आसन 
ग्रब्ण करता था | आमतोर से उस्ते बहुमत का फ़ैतज्ञा मानन' पड़ता था। 
परन्तु वोट बराबर द्वोने पर अथवा क्रिसी विशेष परिस्थिति में वह इसके विरुद्ध 
भी कर सकता था । 

( कौंतिल के सदस्यों के अतिरिक्त गबनर के प्रान्तों में एक मन्व्रिमएडल 
होता था | जो विषय जनता की ज़िम्मेवारी पर दिये गये थे। उनका प्रबन्ध 
इन्हीं मन्त्रियों के जिग्मे था। मन्त्री गवर्नर द्वारा चुने जाते थे। ये प्रान्तीय 
घागा-सभा के चुने हुए सदस्यों में से होते थे | यद्यप्रि ये मन्‍्त्री कार्य कारिय 
सभा ( 7४८८परांएड 0०णाली। ) के सदस्य नहीं द्वोते थे परन्तु शासन की 
सुविधा के लिये कुछ विषयों में कॉशिल के सदस्यों के साथ बैठकर विचार 
करते थे | मन्त्रियों तथा कौंसिल के सदस्यों की सम्मिलित बैठक में गवर्नर 
सनापति द्ोता था। सम्मिलित बैठक का फ़ेतला कौंसिल तथा मन्त्रिमंडल 
दोनों को मानना पढ़ता था। दोनों विषयों के प्रबन्ध के लिये एक सम्मिलित 
रकम रक्वी गई थी परन्तु सुरक्षित विषयों पर अधिक ध्य'न दिया जाता था। 
गवर्नर को यह अधिकार था कि वह मंत्रियों की सलाद को माने या /छुुरा 
दे। मन्त्री उसकी इच्छानुप्रार कार्य करने के लिये बाध्य थे। बढ जब 
चाहता उन्हें हृटा सकता थू। 9 उनका वेतन धारा-समा द्वारा निश्चित 
क्रिया जाता था.) कॉसिल के सदस्य घारा-समभा के सदस्य नहीं होते थे, लेकिन 
उन्हें यह अधिकार था कि वे उसकी बैठक में शरीक हो रुके | ये ५ वर्ष के 
लिये नियुक्त किये जाते ये। उनका वेतना सभी प्रान्तों में एक सा नहीं होता 
था | बंगाल, मद्रास, बम्बई तथा संयुक्तप्रान्त में प्रत्येक रदस्य को ६४००० 
रुपया सालाना; पंजाब, बर्मा, बिद्वार उड़ीता, में ६०००० रुपये सालाना: तथा 
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भ्रत्य प्रान्तों में ४२००० रुपये सालाना दिया जाता था [६ मन्त्रियों का वेतन 
निश्चित नहीं था | 


प्रान्तीय सरकार॑ केन्द्रीय सरकार की मातहती में काम करती थी। कुछ 
विषयों में प्रत्यक्ष रूप से और कुछ में श्र-प्रत्यक्ष रूप से वह द्वाथ डाल सकती 
थी | प्रान्तीय कार्यकारिणी के दो हिस्से करने से शासन प्रबन्ध की ज़िम्मेवारी 
दो जगह बँट गई थी । श्रर्थात्‌ कों सल के सदस्य और मन्त्री किसी को भी पूरा 
उत्तरदायित्व प्राप्त न था | साथ ही एक की ज़िम्मेवारी घारा-समा के प्रति ओर 
वूसरे की गवर्नर के प्रति थो । यह दोहरा प्रबन्ध सबंथा दूषित था। १६ वर्ष 
तक किसी तरह यह शासन प्रबन्ध चलता रहद्दा। जिन मन्त्रियों को कछ विषयों 
की जिम्मेवारी दी गई थी उन्हें निकालने और भर्ती करने का अधिकार गवनर 
को था | ऐसी दशा में वे उसकी. इच्छा के विरुद्ध कोई काय नहीं कर सकते 
थे | यही वजह है कि १६१६ दे शासन-विधान से भारतोय समाज का कोई 
वर्ग सनन्‍्तुष्ट न था | शांसन-विधान में यह बात स्पष्ट कर दी गई थी ऊि १० 
वर्ष बाद अर्थात्‌ १६२६ ई० में शासन की सफलता और असफलता पर 
विचार किया जायेगा | क्रिसो तरह ८ वर्ष व्यतीत हुए थे कि १६२७ ई# में 
इसकी जाँच पड़ताल आरम्म हो गईं। इसके पश्चात्‌ १६३५ ई० में एक 
संघ-शासन की योजना बनाई गई | प्रान्तों की संख्या में उलट-फेर क्रिया गया 
और उन्हें प्रान्तीय स्वराज अप्ण कर दिया गया ॥ ॥ यह प्रान्तीय स्वराज कहाँ 
तक भांरतीय जनता को राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है, इसका वन 
अगले अ्रध्याय में किया गया है। प्रान्तों से दोहरा शासन तोड़ कर एक मत्रि- 
मंडल की स्थापना की गई है । 


(६६३४ का शासन-विधान हमारे देश के लिये छक नई देन है] जिस 
ह संघ-शासन की योजना पर इम वर्षों से विचार कर रहे थे 
१६३४ के. वह हमें दी गईं है। इसके गुण-दोधों पर हम पिछले 
शोसन-विधान अ्रध्याय में विचार कर चुके हैं प्रान्तीय शासन में इसका 
में प्रान्‍्तीय. क्‍या प्रभाव है इस पर विचार करना है लिये संघ शांसन- 
मंत्रिमंडल विधान में प्रजातंत्रवाद की नकृल की गई है। प्रान्तीय 
स्वराज इसका पहिला क़दम है] अब प्रश्न यह है कि 
क्या प्रान्तों में एक निर्वाचित घारा-सभा बनाई गई है तथा प्रान्तीय मंत्रिमंडल 
इस सभा के प्रति उत्तरदायी है ! यदि ये दोनों बातें ठीक हैं तो हमें प्रान्तीय 
स्वराज की अ्रसलियत में कोई सन्देह नहीं है। प्रान्तीय मन्त्रिमंडल का 
अध्ययन करने पर ये दोनों प्रश्न इल हो जायेंगे। 
आझा० भा० शा ०--२१ 
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[ नये शासन विधान में गवनर को सलाद देने के लिये मन्त्रियों की एक 
सभा बनाई गई है। दोहरा शासन दूर कर दिया गया है। कुछ विषयों में 
उसकी इच्छा सवप्रधान है, परन्तु बाक़ो के लिये वहू मन्त्रियों से सलाह 
ले सकता है। परन्तु उस सलाह से वद्द बाध्य नहीं है। प्रान्त को रक्षा ओर 
शासन को चलाने की ज़िम्मेवारी के नाते वह सब कुछ करने का अधिकारी 
है | दोनों विषय एक दूसरे से सवंथधा अलग कर दिये गये हैं कि किन विषयों 
में मन्‍त्री सलाह दे सकते हैं ओर किन में नहीं । दुसरे प्रकार के विषयों में वह 
जो वसूल चाहेगा बतेंगा | इसलिए मन्त्रियों की सलाह का कोई मूल्य नहीं 


रह जाता। 


[नये शासन-विधान में मन्त्रियों को चुनने का अधिकार गवनर को दिया 
गया है | कार्य रू१ में वह छोटी घारा-सभा ( ,6/990ए8 4४४९॥॥०।ए ) 
की बहुमत पार्ट के नेता को बुलाता है) एक जिम्मेवार शासन की दृष्टि से 
यह प्रथा सराहनीय है| लगमग सभी प्रजातन्त्रवादी देश इस सिद्धान्त को 
काम में लाते हैं | धारा-सभा में अनेक राजनीतिक दल हैं। सबके अलग 
अलग वसूल और कार्य क्रम रहते हैं। इस उलभन को दूर करने का सरल 
मार्ग यही है कि प्रधान राजनीतिक दल के हाथों में सरकार क्रा काय दिया 
जाय | यदि यह दल अन्य दलों के साथ सहयोग प्राप्त करके शासन को 
चलाये तो और भी अच्छा है (गवर्नर प्रधान दल के नेता को बुलाकर 
यह आज्ञा देता है कि वह कुछ सदस्यों का एक मनत्रिमंडल बना ले। नेता 
आमतोर से श्रधिक से अधिक मन्‍्त्री अपने दल से चुनता है। मन्न्रियों के 
लिये यह आ्रावश्यक है कि वे छोटी या बड़ी धारा-सभा के सदस्य हैं। | यदि 
नेता चाहे तो श्रन्य दलों को सन्तुष्ट रखने के लिये उनमें से भी एक या 
दो मन्त्री चुन सकता हे] मन्त्रियों की संख्या निश्चित नहीं है। केन्द्रीय 
संब्-कार्यकारिणी सभा में तो अधिक से अधिक १० मंत्री हो सकते हैं, परन्तु 
प्नान्तो में इनकी संख्या पर कोई रोक नहीं है| नेता द्वारा इस प्रकार जो 
सदस्य चुने जाते हैं उनसे जो सभा बनती है उसे -मन्त्रिमंडल कहते हूँ॥ 
'बूटिश प्रान्तों में आज इसी प्रकार के मंत्रिमंडल शासन का कार्य 
“चला रहे हैं। क्‍ 

मन्त्रियों के चुनाव में नेता को श्रधिकार है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति 
को मंत्रिमंडल में शामिल करे जो धारा-सभा का सदस्य नहीं है । 
परन्तु ६ महीने के अन्दर उसे प्रान्तीय धारा-सभा का सदस्य बन जाना 
आवश्यक है । ये मंत्री ऐसे होने चाहिये जिनमें घारा-सभा का पूर्ण विश्वास 
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हो | गवनर को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि अल्पसंख्यक दल को 

त्रि-मंडल में उचित स्थान प्राप्त हो | यह दो सकता है कि मंत्रि-संडल में 
उप्ते कोई स्थान न दिया जाय | ऐसी दशा में यह सम्मव नहीं है कि गवनर 
प्रधान दल की इच्छा के विरुद्ध अल्प-संख्यक् वर्ग के किसी सदस्य को 
मन्त्रिमंडल में शामिल कर सके ] ऐसा करने से वह श्रनेंक कठिनाइयों में 
पड़ सकता है । जो दल शासन को चला रहा है उसके विरुद्ध कोई काय 
करके वह शान्तिपू्वंक शासन नहीं कर सकता। इतनी, छोटी-सी बात के 
लिये वह अपने विशेष अ्रधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा [ यदि किसी दल का 
बहुमत इतना प्रभावशाली नहीं हे कि वह उसे प्रपन्न रखने की चिन्ता करे 
तो एक सम्मिलित मंत्रि-मंडल बनाया जा सकता है। २ या ३ दलों के सदस्य 
मन्त्रिमशडल में शरीक किये जा सकते हैं। यहाँ पर गवर्नर अ्रपेनात्राह लेनों 
का उपयोग कर सकता है) कोई भी एक दल उसका विरोध नहीं कर सकता |! 
अल्प संख्यक वर्गों' की सहायता से वह साधारण बहुमत दल के विरोध से 
बच सकता है । द 

(शासन विधान में मन्त्रियों की योग्यता का कोई विधान नहीं बनाया गया 
है। इतनी शर्त ज़रूर है कि उन्हें प्रान्तीय धारा-सभा का सदस्य होना चाहिये | 
ये मंत्री घारा.सभा के चुने हुए अथवा नामज़द सदस्यों में से हैं। यह भी स्पष्ट 
नहीं किया गया है । प्रान्तीय घारा-सभा की छोटी अथवा बड़ी सभा से ये चुने 
जाते हैं | इनका व्यक्तित्व साधारण सदस्यों से ऊँचा समझा जाता है। 
जनता पर प्रभाव डालने के लिये यह आवश्यक है कि वे प्रसिद्ध राजनीतिश 
ओर अपने दल के प्रमुख नेताओं में से हें।।॥ चरित्र श्रोर बुद्धि दोनों में उन्हें 
ऊँचा होना आवश्यक है | तभी वे अपनी ज़िम्मेबारी को निबादह्र सकते हैं । 
केवल पुस्तकीय ज्ञान रखने वाले व्यक्ति इस पद पर सफल नहीं हो सकते | 
पुस्तक से बढ़कर सामाजिक विषयों का ज्ञान आवश्यक है। इंगलेंड की कैबि- 
नेट में कितने दी मंत्रियों का वणन मिलता है जो कालेज तथा यूनिवर्सिटी 
का मुह भी नहीं देखे हुए थे। परन्तु उन्हें अपने समय की राजनीतिक 
परिस्थिति का इतना अधिक शान था कि वे बड़ी योग्यतापूवंक अपने काय 
को संभालते रहे | मन्त्री को किसी विषय का विशेष ज्ञान भल्ते ही न हो किन्तु 
उसकी बुद्धि स्वव्यापी और विस्तृत होनी चाहिये। उसका दृष्टिकोण इतना 
व्यापक दो कि वह विषयों को तुरन्त समझ जाय | उसमें विचार करने क 
प्रचुर शक्ति होनी आ्रावश्यक है | 
प्रान्तों में मन्त्रियों की संख्या निश्चित नहीं है। उन्हें अपनी सुविधानुसार . 
शी नियुक्त करने का अधिकार है | आमतौर से बड़े सूब्रों में इनकी संख्यां 
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७ और !० के बीच में तथा छोटे यूत्रों में १ ओर ६ के बीच में रक्खी गई 
है। जब तक प्रजा के प्रतिनिधियों का उनमें विश्वास है तब तक वे अपने 
पद पर कार्य करंगे हा समय निश्चित नहीं है। वे तब तक अपने पद 
पर काय कर सकते है जब तक प्रान्तीय धारा-सभा उनके दल में विश्वाप्त 
करती रहेगी | यदि छोटी सभा भंग न की गई तो मन्त्री ५ वर्ष तक अपने 
स्थान पर बने रहेंगे ) १६१९ के शासन-विधान में इनके वेतन का नियम 
बतमान तरीके से मिन्‍न था। जब सालाना आय-व्यय का चिट्ठा प्रान्तों में 
पास किया जाता तो प्रत्येक मन्‍्त्री का वेतन भी निश्चित कर दिया जाता था। 
प्रान्तीय धारा सभा को यह अधिकार था कि वह इसे घटा-बढ़ा सके । यहाँ 
“हक शड-जसे बिलकुल बन्द कर सकती थी | धारा-सभा ओर मंत्रमंडल्‌ 

उत्पन्त होने पर मंत्रियों के वेतन पर आघात किया जाता था | एक 
प्रकार से धारा सभा के सदस्य मंत्रियों को जब चाह हटा सकते थे; क्योंकि 
कोई मन्त्री अपना वेतन बन्द होने पर काय नहीं कर सकता था। नये शासन- 
विधान में वेतन का ढग बदल दिया गया है। श्रब वह प्रान्तीय घारा-सभा 
के ऐक्ट के अनुसार निश्चित किया जाता है। जनता के प्रतिनिधियों को 
अधिकार है कि वे जब चाहें इस ऐक्ट में संशोधन कर | इससे जनता को 
प्रान्त के सबसे बड़े पदाधिकारियों का वेतन निश्चित करने का अधिकार 


नं | 

नये शासन-विधान के अनुसार मन्त्रियों का वेतन प्रति वर्ष निश्चित नहीं 
किया जाता । धारा-सभा उनके पूरे समय के लिये एक बार इसे निश्चित 
कर देती है | जब तक मन्त्री अपने पद पर काय करते हैं तब तक उन्हें 
यह वेतन एकसा मिलता रहता है| यद्यपि प्रति व्ष धारा-सभा के सामने 
यह ख़् पेश किया जाता है लेकिन इस पर किसी प्रकार का वोट नहीं लिया 
जाता । धारा-सभा मन्त्रियों के वेतन को घटाने-बढ़ाने पर विचार नहीं कर 
वकती । उसे यह अधिकार नहीं है कि वह उसका वेतन कम करके 
उन्हें अपने पद से हटा दे | यदि वह मन्त्रिमएडल में विश्वास नहीं करती तो 
श्रविश्वास का प्रध्ताव करके उसे जब चाहे हटा दे | इस प्रस्ताव के पास होने 
पर मन्त्रियों को स्वयं अपने पद से हट जाना पड़ता है ]] यह नियम सभी 
प्रजातन्त्रवादी देशों में एक सा पाया जाता है | थदह्द इसीलिये बनाया गया 
है कि जनता अपनी इृच्छानुसार अपना राजनीतिक प्रबन्ध करे (नये शापन- _ 
विधान में प्रान्तीय जनता यह इतराज़ नद्दीं कर सकती कि सरकार उनकी 
इच्छा के विरुद्ध काय कर रही है | साधारण परिस्थिति में उसे यह कहने का 
अवसर नहीं दिया गया हे] 
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प्रान्तीय शासन के कार्य कई विभागों में बाँट दिये जाते हैं। प्रत्येक मंत्री 
एक या दो विभाग का प्रधान होता है। गवनर को यह 
मंत्रिमगड॒ल की अधिकार है कि वह मन्त्रियों का काय विभाजन कर 
कार्य-पद्धति सके मंत्रिमंडल की सभा का सभापति गवनर-जनरल 
होता हैं | उसे यह अधिकार है कि वह्द इसको कार्य 
प्रणाली को जैसा चाहे बनाये। आमतौर से वह मन्त्रियों की सल्लाह को मान 
लेता है, परन्तु उसे स्वतंत्रता है कि वह जब चाहे श्रपने व्यक्तिगत अधिकारों 
का प्रयोग करे | उसकी अनुपस्थिति में प्रधान मन्‍्त्री ( ?/776 'ी078(67 ) 
सभापति का आसन अहरण करता है। साधारणुतया कार्यपद्धति श्रादि यही 
निश्चित करता है [मन्त्री अपने विभाग का प्रबन्ध अपनी इच्छानुसार करते 
रहते हैं | कोई गम्मीर बात आरा जाने पर पूरे मन्त्रिमणडल से सलाह लेनी 
पड़ती है । जहाँ तक शासन की नीति का सम्बन्ध है, कोई भी मन्त्री पूरे 
मन्त्रिमएडल की सलाह के बिना मनमानी नहीं कर सकता। सभी विभागों की 
नीति मन्त्रिमंडल की बैठक में अच्छी तरद् विचार की जाती है। उसी के 
अनुसार विभागों का प्रबन्ध करना पड़ता है। इससे शासन की नीति एक 
समान बनी रहती है। किसी एक विभाग का मन्त्री इस बात के लिये दोषी 
नहीं ठहराया जा सकता कि उसकी नौति द्वानिकर सिद्ध हुईं | पूरा मन्त्रिमंडल 
इसके लिये उत्तरदायी होता है। प्रधान मन्त्री इस बात का ध्यान रखता है 
कि सभी विभागों में एक ऐसी नीति ब्ती जाय जिससे प्रान्तीय शासन की 
एकता इृढ़ बनी रहे पेश भागों का उत्तरदायित्व देते समय मन्त्रियों को योग्यता 
का ध्यान रक्‍्खा जाता है | जिस विभाग को चलाने की योग्यता जो सबसे 
अधिक रखता है उसे वही सुपुद किया. जाता है। यदि प्रधान मन्त्री इस 
बात का ध्यान न रक्खे तो शासन का कार्य ठीक तरह नहीं चल सकतो॥ 
तातय यह है कि प्रान्तीय मन्त्रमंडल की काय पद्धति वही है जो केन्द्रोय 
कार्यकारिणी की है | इसकी तुलना बृटिश कैबिनेट से भी की जा सकती है । 
अन्तर इतना ही है कि बृटिश केबिनेट की जो शक्ति प्राप्त है वह प्रान्तीय 
मन्त्रिमंडल को नहीं है । 

(मंत्रिमंडल की सबसे बड़ी विशेषता इसका सम्मिलित उत्तरदायित्व है । 
यदि प्रत्येक मन्त्री अपने विभाग का शासन प्रतन्ध किसी ऐसे ढंग से करे 
जो और मन्त्रियों को पतन्द न हो तो यह निश्चित हे कि भन्त्रिमंडल में 
एकता नहीं रह सकती | इसके खाथ ही शासन-प्रबन्ध ढीला पड़ जायेगा। 
इतीलिये प्रजातन्त्रवादी देशों में सम्मिलित उत्तरदायित्व की प्रथा प्रचलित 
है| सभी मन्त्री एक दुसरे के काय के लिये उत्तरदायी समझे जाते हूं 
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बृटेन की कैबिनेट में २१ के लगभग मन्त्री हैं | इनमें से यदि एक कोई भूल 
करता है तो इसकी ज़िम्मेवारी पूरे मन्त्रिमंडल पर रखी जाती है [ एक की 
ग़लती के कारण सारा मन्त्रिमएडल बर्ख़ास्त कर दिया जाता है। ऐसा 
इसलिये किया गया है कि सारा मन्त्रिमंडल सरकार को एक इकाई मानकर 
शासन का काय करे | मन्त्रियों की एकता से शासन के सभी विभाग एक 
दूसरे से मिले हुए कार्य करते हैं |] इससे जनता को अधिक लाभ पहुँचता है | 
किसी देश की सरकार कई नीति नहीं रख सकती | यही बात सूत्रों में भी पाई 
जाती है | यदि सभी मन्त्री मनमानी करने लगें ओर मन्त्रमंडल की नीति 
एक न हो तो प्रान्तीय व्यवस्था शान्तिपूवक नहीं चल सकती | मन्त्रि-मंडल 
के सदस्य घारा-सभा की बहुमत पार्टी से इसोलिये नियुक्त किये जाते हैं कि 
उनकी नीति को दूसरे दल वाले विफल न कर सके। लेकिन इसका यह 
ताथय॑ नहीं है कि मन्‍्त्री अपने कार्यों के लिये चारों ओर से बँधा रहता है। 
इतनी रुकावर्ट होने पर भी उसे काफ़ी स्वतन्त्रता प्राप्त है। कभी कभी मंत्रियों 
में मेदभाव उत्पन्न हो जाने पर वह आ्रासानी से दूर कर दिया जाता है | यदि 
कोई मन्त्री मन्त्रि मंडल की नीति से सहमत नहीं है तो वह व्याग-पत्र देकर 
उससे श्रलग हो जाता है) 
साधारणतया मन्त्री अपने स्थान से तभी पदच्युत किये जाते हैं जब 
घारा-सभा उनमें अविश्वास का प्रस्ताव पास कर देती है। परन्तु गवनर का 
ग्रधिकार है कि वह जब चाहे मन्त्रिमएडल को तोड़ दे | साधारण परिस्थिति 
में वह ऐसा नहीं करता। जब्र प्रान्तीय शासन प्रजातन्त्रवाद के तिद्धान्त पर 
बनाया गया है तो यह आवश्यक है कि मन्त्रिमए्डल अपने कार्यों के लिये 
धारा-समा के प्रति ज़िम्मेवार हो । जब धारा-सभा पूरे मन्त्रिमएण्डल अथवा 
किसी एक मन्त्री के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पास कर देती है और वे 
अपने स्थान पर बने रहना चाहते हैं तो गवनर विवश द्ोोकर उस मंत्रि-मंडल 
अथवा मन्‍्त्री को श्रलग कर देता है। मध्य प्रान्त और बरार में इसी प्रकार 
की एक घटना काँग्रेस मन्त्रिमणडल के समय घटी थी | डाक्टर खरे इस प्रान्त 
के प्रधान मन्त्री थे | उन्होंने श्रपने सहकारी मन्त्रियों को यह सलाह दी कि वे 
न्न्रि-मण्डल से त्यागपत्र दे दे | साथ द्वी वे स्वयं त्याग-पत्र दे देना चाहते 
थे | उनका विचार एक दूधरा मन्त्रि मंडल बनाने का था। दो मन्तन्रियों ने 
त्याग-पत्र देने से इनकार कर दिया। उनका कद्दना था कि काँग्रेत के जिन 
महाप्रभुग्नों ने उन्हें यह स्थान दिया है उनकी आजा के बिना वे त्याग-पत्र नहीं 
दे सकते। डाक्टर खरे ने त्याग-पन्र दे दिया। ऐसी परिस्थिति उपस्थित 
बोने पर गवनर ने इन दोनों मन्त्रियों को ब्ऱ्ास्त कर दिया और डाक्टर 
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खरे को यह अधिकार दिया कि वे दुसरा मन्त्रि-मंडल बना लें। इस पर 
काँग्रेस का रुख़ कुछ अच्छा न रहा | डाक्टर खरे के विरुद्ध काँग्रेस- ने 
अनुशासन भंग करने का दोष लगा कर उन्हें मन्त्रि मंडल से निकाल 
दिया। साथ ही उन्हें यह भी आज्ञा दी गई कि वे ई वर्ष तक काँग्रेस 
के सदस्य नहीं बन सकते | वहाँ के गवनर को भी इस मामत्ते में काँग्रेस ने 
दोषी ठद्दराया । 
यदि शासन की दृष्टि से “खरे की घटना” ( ॥878 35008 ) का 
अ्रवलोकन करें तो हम गवनंर को दोषी नहीं ठहरा सकते | जब कि मन्न्रि- 
मंडल के सभी सदस्य त्याग-पत्र दे देते हैं तो एक या दो सदस्य प्रधान मन्त्री 
की इच्छा के विरुद्ध अपने स्थान पर कैसे बने रह सकते हैं| गवनंर का यह 
कत्तब्य था कि वह उन्हें हटा दे | वह बहुमत पार्टी को, चाहे वह काँग्रेस 
हो या कोई और, अपने ध्यान में रखते हुए मन्त्रि-मंडल के कार्यो" को देखता 
है| डाक्टर खरे के काँग्रेस पार्टों का लीडर होने में कोई भी सन्देह नहीं कर 
सकता । यदि गवनर ने उन्हें ऐसा मान कर दोवारा मन्त्रि-मंडल बद्नाने का 
अधिकार दिया तो कोई बुरा नहीं किया। इसमें उसने शासन की अचहेलना 
न की । जहाँ तक ड/क्टर खरे के कामों का सम्बन्ध है उन्हें भी हम दोषी 
नहीं ठहख सकते | शासन का काय और अच्छी तरह चलाने के लिये यदि वे 
कोई नया मन्त्र-मंडल बनाना चाहते थे तो उनका ऐसा करना स्वथा उचित 
था |, अश्रपनी पार्ट के एक नेता की हैसियत से मन्त्रि मंडल बनाने का उन्हें 
पूरा अधिकार था | परन्तु उन्हें यह काय काँग्रेत की आज्ञा से करना चाहिये 
था। काँग्रेत के सभी मन्त्रि-मंडल उसकी एक कमीटी ( (0027688 ?॥8- 
॥र787ए 5 पर 00777॥0०९6 ) के अधिकार में रकखे गये थे | उन्हें यह 
मुनासिब था कि उस कमीटी को राय से सब कुछ करें। डाक्टर खरे ने इस 
आशा! का पालन नहीं किया इसलिये उनके ऊपर लगाया गया दोष सबंथा 
उचित था | 
इसी प्रकार को एक दूपरी घटना बंगाल में हुईं। वहाँ के प्रधान-मंत्री 

मिस्टर फज़लुल्लहक़ मे मिस्टर नवशेर अली को आज्ञा दी क्रि वे मंत्रि-मंडल 
से इस्तीफ़ा दे द | प्रधान-मंत्री की श्राशा मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। 
गवर्नर ने भी इस मामले में हाथ डालना मुनासिब्र न समझा। इस पर 
प्रधान मन्त्री ने पूरे मन्श्रिमं इल का त्यागपन्र पेश कर दिया। धारा-सभा को 
बहुमत पार्टों का ,फजलुज्ञइक़ में विश्वास था | उसने उन्हें दुसरा मन्त्रि.मंडल- 
बनाने की आशा दे दी। नये मन्त्रि-मंडल में मिस्टर नवशेर अली शामिल 
नहीं किये गये | 
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यह है। सकता है कि घारा-सभा सन्त्रि मंडल में विश्वास करे, लेकिन 
गवर्नर का उससे मतभेद हे।। ऐसी दशा में वह मन्त्रि-मंडल को भंग कर 
सकता है। संयुक्तप्रान्त और बिद्दार में राजनीतिक क्रेदियों के छोड़ने के 
विषय में उसमें तथा मंत्रियों में कुछ मतभेद हुआ। मन्त्री यह चाहते थे कि 
सभी राजनीतिक कदी एक साथ छोड़ दिये जायें परन्तु वे ऐसा नहीं करना 
चाहते थे | काँग्रेस के मन्त्रियों ने इस पर त्यागपत्र दे दिया। श्रन्त में सुलह 
का एक रास्ता निकाला गया। गवनरों ने यदह्द वादा किया कि धीरे धीरे 
राजनीतिक क़ेदी छोड़ दिये जायेंगे | 

मन्त्रियों के अधिकार ओर कत्तंव्य का बहुत कुछ आभास उपरोक्त 
उद्धरणों से स्पष्ट हो जाता है। फिर भी इसका विस्तृत -वर्शन 'प्रान्तीय 
स्वराज' नामक अध्याय में किया गया है। यदि काँग्रेही मंत्रियों को सूब्रों में 
कुछ दिन और शासन करने का श्रवसर मिलता तो यह बात ओर स्पष्ट 
दो जाती कि उनके अधिकारों की सीमा क्या है। यह बात निर्विवाद है कि 
गवनर मंत्रियों के कामों में जल्दी दख़न्न नहीं डाल सकते मंत्री श्रपने ज्षेत्र में 
काफ़ी अंश तक स्वतन्त्र रक्खे गये हैं। लेकिन इस कमी को पूर्ति उसके 
विशेषाधिकारों से कर दी गई है। बड़े होसले के साथ कांग्रेस ने मन्त्रियद 
' स्वीकार किया था, परन्तु अन्त में उसे निराश होकर इससे स्थ्यगपत्र देना 
पड़ा | उसे यद्ट भी श्रनुभव हुआ कि उनके पद और अधिकार तभी तक 
सुरक्षित हैं जब तक तेली के बैल की तरद्द वे शाप के छोटे छोटे कामों में 
जुते हुए हैं| अपनी चाल को कम करते ह्वी तथा कोई लम्बा क़दम बढ़ाते ही 
उन्हें रोकने की व्यवस्था बनी हुईं है। यही सोच-विचार कर गत महायुद्ध 
के आरम्भ होने पर काँग्रेठ ने शासन से अपने को अलग कर लिया था। 
युद्ध के बाद आज फिर काँग्रेस प्रात्तीय शासन चला रही है। 


अप्रमक्रराक्रामजयधत्कादाप्त्रतालाएति 
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ऊपर कहां गया है कि बृटिश सरकार की नीति आरम्भ से ही शासन 
को केन्द्रीमूत करने की रही है। प्रान्तीय गवनरों तथा 
पेतिहासिक धारा सभाओं को बहुत थोड़े से अधिकार दिये गये 
विकास थे | हर मामले में उन्हें केन्द्रीय सरकार से श्राज्ञा प्राप्त 
करनी पड़ती थी। प्रान्तीय धारा-समाश्रों के पिछुले 
इतिहास से यह ज़ाहिर होता हैं कि वे केवल बड़े बड़े लोगों की एक दल 
विशेष रही हैं | १८०७ ई० के पढ्विले प्रान्तीय. सरकार को क़ानून बनाने का 
अधिकार न था | किसी भी प्रान्त में धारा समा न थी | १८०७ ई७ में मद्रास 
तथा बम्बई अद्यर्तों के गवनंर श्र उसकी कोंसिल को यह अधिकार दिया 
गया कि वे अपने शासन की सुविधा के लिये छोटे-मोठे क़ानून बना सकते 
हैं। १८३३ ई० में यह अधिकार उनसे छीन लिया गया। जब 
गवनरों को किसी क़ानून की ज़रूरत महसूस होती तो वे गवर्नर-जनरल ओर 
उसकी कोंसिल को इसकी सूचना देते थे | केन्द्रीय. सरकार उसके लिये क़ानून 
बना कर भेज- देती थी | इसके उपरात्त ३० वष तक प्रान्तीय सरकारों को 
कानून बनाने का किसी तरह का श्रधिकार नहीं दिया गया | १८६१ ई० 
में इंडिया कोंतिल ऐक्ट के अनुसार मद्रास तथा बम्बई प्रान्तों को क़ानून 
बनाने का अधिकार फिर दे दिया गया | क्षेकिन यह शर्त लगाई गईं कि इसकी 
आशा वे गवर्नर-जनरल से ज़हूर ले हों। श्रव भी उपरोक्त प्रान्तों में 
घारा-समाश्रों की स्थापना नहीं की गई थी। प्रान्तीय कायक्रारिणी समभायें 
( #7०शांग्रठंब् 2 56८प४ए४ 0०प्राथं। ) क़ानून बनाने का कार्य करती 
थीं। इन्हीं में कुछ सदस्यों की संख्या बढ़ा कर उनसे यह काय ले लिया _ 
जाता था। 

१८६२ ई० में इंडिया कोंसिल्स ऐक्ट के अनुसार प्रान्तीय घारा सभाएँ 
कुछ भोर बढ़ा दी गई । परन्तु . सरकारी सद॒त््यों का बहुमत रकवा गया । 
मालें मिंटो-सुधार के अनुसार १६०६ ई& में प्रान्तीष धारा-समभाओं में सदध्षयों 
की संख्या और बढ़ाई गई। यह निश्चित किया गया कि बड़े प्रान्तों में 
झ[० भा० शा० -- २२ 
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पू० तथा छोटे प्रास्तों में ३० सदस्य और बढ़ा दिये जायें। गैर सरकारी 
सदस्यों का बहुमत रक्खा गया। अभी तक थधारा-सभाशञ्रों के सदस्यों का 
चुनाव नहीं होता था | प्र/न्तों के गवर्नर जिन्हें चाहते नामज़द कर देते। 
मालें-मिंटो-सुधार में अप्रत्यक्ष निर्वाचन स्वीकार कर लिया गया | साम्प्रदायिक 
प्रतिनिधित्व पढिले पहल जारी किया गया। प्रान्तों के गवर्नर इन धारा: 
सभाश्रों के सभापति द्ोते थे | क़ानून बनाने में इनका विशेष प्रभाव पड़ता 
था । गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी की सलाद से दी कोई क़ानून बन सकता 
था। एक प्रकार से कार्यक्रारिणी ही क़ानून बनाने का काय करती थी। 
इस प्रकार का शान विधान बहुत दिन तक नहीं चल सकता था। ए* दी 
सभा क़ानून बनाने और उसे कार्यान्वित करने का काम बहुत समय तक नहीं 
कर सकती थी। देश में राष्ट्रीय भावना का प्रचार इतने ज़ोरों से हो रह्य था 
कि जनता पर किये गये इस राजनीतिक कुठाराधात की योजना आगे को नहीं द 
चल सकती थी । 

१६१८ ई० में माम्टेग्यू चेम्तफ्रोड रिपोट में यह बात स्वीकार की गई कि 
प्रान्तीय कों सिल अपने दिमाग़ को खाली कर चुकी है। अब उनसे लाभ कौ 
श्र।शा रत्ती भर नहीं है | १६१६ ई० में हिन्दोस्तान के लिये एक नया शासन 
विधान बनाया गया | प्रान्तीय धारा-सभाश्रों की बनावट तथा उतन्नके कत्तवब्यों 
में महान्‌ परिवर्तन किये गये । सम्पूर्ण बृटिश भारत १७ प्रान्तों में बॉँठा गया । 
मद्रास, बम्बई, बंगाल, संयुक्त-प्रान्त, पंजाब, ब्रह्मा, बिहार और उड़ीसा, 
बरार तथा मध्य प्रान्त बड़े बड़े सूबे ठहराये गये। इन सूबों को गवनर का 
यूबा कद्दा गया। १६१६ के शासन-विधान के अनुसार बर्मा प्रान्त गवनरों 
के सूबों में शामल नहीं किया गया था | लेकिन २ जनवरी सन्‌ १६२३ ई० 
से वह एक गवनर का सूबा मान लिया गया | उपरोक्त £ गवर्नरों के सूबों के 
अतिरिक्त बृटिश बिलोचिस्तान, दिल्‍ली, अजमेर-मेरवाड़ा, कुगं, मानपुर का 
परगना, पन्‍त पिपलोदा, अरदन तथा अंडमन और नीकोबार ८ चौक 
कमिश्नरों के सूबे ठहराये गये | प्रत्येक गवनर के सूबे में एक धारा-सभा 
( 4९ट85/4078 (०प्रपतो ) बनाई गई। प्रान्तीय -कार्य-कारिणी सभा के 
सभी सदस्य कोंसिल के सदस्य होते थे | प्रान्त का गवर्नर वहाँ की घारा सभा 
का सदस्य नहीं बन सकता था | ज्ञेकिन उसे यह अधिकार था कि वह इसमें 
उपस्थित हो ओर व्याख्यान दे सके। घारा-सभा के सदध्यं स्वयं अपना 
सभापति चुनते थे परन्तु उसे स्वीकार करने का अधिकार गवर्नर को था। 
७० प्रतिशत सदस्य जनता द्वारा चुने हुए होते थे | सरकारी सदस्यों की संख्या 
२० प्रतिशत. से अधिक नहीं हो सकती थी। संयुक्त प्रान्त में धारा-सभा के 
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सदस्यों की संख्या ११३ ठहराई गई। इनमें १०० सदस्य जनता द्वारा चुने 
हुए होते थे ओर २३ गवनर द्वारा नामहद किये जाते थे। प्रान्तीय घारा-सभा 
की अ्रवधि ३ दष रक्‍्खी गई लेकिन गबनर को यह अधिकार था कि वह 
इसकी अवधि घटा-बढ़ा सके | मताधिकार बढ़ा दिया गया। साम्प्रदा-येकर 
निर्वाचन भी पहिले से अधिक कर दिया गया था। मांटेग्यू चेम)फ़ोड रिपोर्ट 
में साम्प्रदायिक निर्वाचन दूषित ठहराया गया था। उनका कहना था कि 
राष्ट्रीयता में बाधा पड़ेगी और विभिन्न सम्प्रदाय एक दूमरे को अप 4 शत्र 
समभने लगेंगे | किन्तु रिपोट में पंजाब प्रान्त में सिक्‍खों के लिये अलग निर्वा- 
चन दिया गया था । ' 

१६१६ के शासन-विधान के अनुसार सभी प्रान्तों में निर्वाचन ज्षेत्र हिन्दू 
5 र मुसलमान दो भागों में बाँट दिये गये | कुछ वर्गों के लिये घारा सभाश्रों 
में स्‍थान सुरक्षित कर दिये गये | अछूतों को यह अधिकार दिया गया कि वे 
मुसलमान नित्राचन क्षेत्र के अ्रतिरिक्त दुसरे त्षेत्र में वोट दे सकते हैं। उनके 
अधिकारों की रक्षा के लिये गवनर उन्हें नामज़द भी कर सकता था। मज़दूरों 
को नामज़द करने का विधान बनाया गया | इनके अतिरिक्त कुछु अन्य वर्गा' 
तथा संध्थाओं को पृथक निर्वाचन के अधिकार दिये गये। प्रान्तीय धारा- 
सभाओं के, अधिकार पहिले से अधिक कर दिये गये। श्रपने प्रान्त की रक्षा 
तथा उसमें शा,न्‍्त रखने के लिये उन्हें बहुत से अधिकार प्रदान किये गये | 
परन्तु चन्द विषयों की एक ऐसी सूची बनाई गई जिनमें गव्र नेर-जनरल की 
अाशा के बिना वे हाथ नहीं डाल सकते थे | इनके विषय में क़ानून बनाने 
का उन्हें कोई अधिकार न था। प्रान्तीय धारा-सभाएँ जो बिल पास करतीं 
उसकी स्त्रीकृति गवर्नर तथा गवर्नर-जनरल दोनों से लेनी पड़ती थी। जो 
बिल धर्म, भूमि कर आदि से सम्बन्ध रखते थे उन्हें गवरनंर-जनरल को विचार 
करने के लिये रोका जा सकता था| गवनर को किप्ती क़ानून के रद्द करने का 
पूरा अधिकार था | यदि धारा-समा क़ानून के बनाने से इनकार कर देती 
तो वह अपने अधिकार से उप्ते पास कर सकता था। इस प्रकार के कानूनों 
तथा धारा-सभा द्वक्ाा पास किये क़ानूनों का प्रभाव एक सा हाता था। 
सम्पूर्ण प्रान्तीय व्यय मतदायक और मतनिषेष ( ४०४०!४ 04 
०7 ए८24096 ) दो भागों में बॉँद दिया गया था। ७३ प्रतिशत व्यय 
पर प्रान्तीय धारा-सभा को मत देने का अधिकार न था। केवल २४ प्रति- 
शत व्यय उसके अधिकार में रक्खा गया था। इसमें भी गवनर जब चाहे 
हस्तक्षेप कर सकता था| प्रान्त की रक्षा ओर शान्ति आदि के लिये वह 
मनमाना घन व्यय कर सकता था | इससे यह स्पष्ट हे कि गवनर। के प्रान्तों मऊ 
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धारा सभाएँ तो ज़रूर थीं लेकिन उनके अधिकार नहीं के बराबर थे। उन्हें 
गवर्मर की इच्छानुसार चलना पड़ता था। 


चीफ़ कमिश्नरों के थ्राठों यूत्रों में केवल कु्ग में घारा-सभा बनाई गईं थी । 
इसमें कुल २० सदस्य रकखे गये | १५ सदस्य जनता द्वारा चुने गये थे और 
बाक़ी ५ के चीफ़ कमिश्नरों ने नामज़द किया था। चीफ़ कमिश्नर गवनर- 
जनरल की मातद्ती में इन प्रान्तों का शासन करते थे। १६१६ ई० के 
शासन-विधान से इन्हें कोई लाभ नरथों हुआ। 


१६३२४ के शासन विधान में प्रान्तीय धारा-सभाश्रों में कुछ परिबतन 

“ किया गया। कुछ प्रान्तों में छोटी बड़ी दो धारा- 

१६३५ के शासन- सभाए बनाईं गई हैं। मद्गरात, बम्बई, बंगाल, संयुक्त- . 

विधान में प्रान्तीय प्रान्त, बिहार तथा आसाम में दो धारा सभाए हैं। 

धारा-सभाये उपरोक प्रत्येक प्रान्त में- बड़ी धारा सभा का नाम 

लेजिस्लेटिव कोंसिल और छोटी का लेजिस्लेटिव-असेम्बली 

रक्खा गया है | पंजाब, मध्यप्रान्त और बरार, पश्चिमोत्तर प्रदेश, उड़ीसा 

तथा पिन्ध इनमें केवल एक एक धारा-सभा बनाई गई है। इसका नाम 
लेजिस्लेटिव असेग्बली रक्‍्खा गया है | 


१६२५ के पहिले प्रान्तों में दो सभाएँ नहीं थीं। केवल वेनन्‍्द्रीय सरकार 
में दो सभाओ्रों का विधान था | संघशासन-विधान में ६ प्रान्तों को छोटी श्रोर 
बड़ी दो धारा-सभाएँ दी गई हैं । १६१६ ई०» में मान्टेग्यू और चेम्सफोड ने 
प्रान्तों में दो घारा-सभाझ्रों की योजना पर विचार क्रिया था। उनकी समझ 
में इसकी कोई आवश्यकता न थी। लेकिन संघ-शासन में हसकी उपयोगिता 
मान ली गई है । यह कहा गया है कि नये शासन-विधान में प्रान्तीय घारा- 
सभाओ्रों के अधिकार बढ़ जाने से एक सभा काफ़ी न होगी | इसमें आम जनता 
. के अ्रधिकार बढ़ा दिये गये हैं | इसलिये यह आवश्यक है कि एक बड़ी घारा- 
सभा का निर्माण करके विशेष वर्गों के अधिकार सुरक्षित रक्खे जायेँ। यह 
भी सम्भव है कि बड़ो-घारा सभा के न द्वोने से छोयी सभा जल्दी में कानूनी 
महत्व को न समके । जो कुछ भी हो, शासन-विधान के बनाने वालों ने 
यह स्वीकार किया है कि बड़ी धारा-सभा के जो जो गुण हैं उन सब की 
आवश्यकता कुछ बड़े बृटिश प्रान्तों को है । भारतीय जनता की 
आवाज़ प्रान्तों की दो धारा-सभाश्रों के पक्ष में नहीं है। लोगों का कहना 
हे कि गवनर के विशेषाधिकारों के सामने इसका कोई महत्व नहीं है।. 
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सम्भवतः बड़ी घारा-सभा प्रान्तीय स्वराज में रोड़े अटकाने के लिये बनाई 
गई है | ला हेलिफेक्स ने इसे निरंथक छहात्रित किया है। बड़े बड़े 
ज़मींदारों तथा सेठ साहूकारों के हितों की रक्षा के लिये इसका निर्माण क्रिया 
गया है । 


कुछ भारतीय राजनीतिज्ञों का अनुमान है कि बृटिश सरकार को यद भय 
था कि एक धारा-सभा रहने से काँग्रेस को बहुमत प्राप्त करने का अवसर 
आसानी से मिज्ञ जायेगा । यह मय बहुत कुछ ठीक था। आढइ प्रान्तों को 
छोटी धारा-सभा में काँग्रेस ने जो बहुमेत प्राप्त किया है उसे देखते हुए यह 
बात स्पष्ट द्वो जाती है | सर तेजबहादुर सप्र ने बृटिश राजनीतिज्ञों का ध्यान 
इ ओर दिलाया था कि प्रान्तों में दो घारा समाओ्रों की कोई ज़रूरत नहीं है । 
पालियामेंट के कितने द्वी सदस्यों ने दो धारा सभाओं को योजना का विरोध 
किया था | लाड स्ट्रेबोगी ( [0०वें £ध80024 ) का कद्दना हे कि ईहिन्दो- 
सस्‍्तान की वतंमान परिस्थिति को देखते हुए इसे एक ऐसी नीति की ज़रूरत 
है जोशंकित और दब्बू न हो। भारतीय राज-नीतिज्ञ भी इस बात को 
स्वीकार करते हैं कि बृटिश प्रान्तों में बड़ी घारा-सभा से हानि के बदले कोई 
लाभ नहीं है। अभी तक दोनों घारा-सभाशओ्रों में कोई गददरा भेदभाव उत्पन्न 
नहीं हुआ । फिर भी दोनें को बनावट को देखते हुए यह बहुत सम्मव है कि 
दोनें सभाएँ एक दूसरे की विरोधी बन जाये | छोटी घारा-सभायें आम जनता 
के प्रतिमिधियें से बनी हुई हैं| इसके विपरीत बड़ी घारा-सभायें धनी मानी 
लोगों की रक्षा के लिये बनाई गईं हैं। पिछले चुनाव में ८ प्रान्तों में छोटी 
धारा-सभाओं में काँग्रेत का परन्तु बड़ी धारा-सभाश्नों में ग़ेर काँग्रेसी सदस्यों 
का बहुमत रहा | कचह रियो को फ़ीस में सुधार होने वाले ऐक्ट में संयुक्त प्रान्त 
को घारा सभाओं में भेदभाव उत्पन्न हुआ था | संयोगवश बात आगे को नहीं 
बढ़ सकी | प्रान्तों को बड़ी घारा-तभा की कोई ज़रूरत नहीं है। धनीमानी 
सदस्य सामाजिक सुधार के पद्चपाती नहीं हों सकते। ऐसा करने से उनके 
स्वाथ में बचद्दा पड़ेगा | ु 
ऊपर कहा गया है कि केवल ६ प्रान्तों में दो धारा-सभाश्रों का विधान 
बनाया गया है | बड़ी घारा-सभा का नाम लेजिस्लेटिव 
लेजिस्लेटिव. कॉतिल है | इसके सदस्यें की संख्या भिन्न-भिन्न प्रान्तों 
कोसित में अलग अलग है :-- 
संयुक्तप्रान्तः--कम से कम ५८ ओर अधिक से अधिक ६० | 
बम्वई ४7 39) 9 # ५ )+ 58 9 १) ३० 
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मदरास $;-कम से कम ८ और अधिक से अधिक ५६ | 

बंगाल ४-, 9 9 ए३ ). $ $ 9 र*४ | 

बिहार ४००5 $+ १) 3१३१ २६ .,, १9 3! ॥ै११ २० | 

भताम: कल बात शी ० 0 आा का शेर) 

ये सदस्य प्रज्ञा के प्रतिनिधि होते हैं | नये शासन विधान में मताधिकार 
का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। १६१६ के शाध्षन-विधान में प्रान्तीय घारा- 
सभाश्रों के प्रतिनिधियों के लिये वोट देने का अधिकार ८७४४००० व्यक्तियों 
' को था | ६८००० स्तरियाँ थीं| अर्थात्‌ केबल ३ अतिशत त्तियाँ मताधि- 
कारिणी थीं | सम्पत्ति श्रोर शिक्षा की रकावट लगाकर मताधिकार बहुत थोड़े 
से लोगें को दिया गया था। साइमन कमीशन ने यह पिफ़ारिश क.-थी कि 
मताधिकारियों की संख्या कम से कम १७ प्रतिशत रकखी जाय । पहली गोल- 
मेज़ प्मा का फ़ेलला था कि २५ प्रतिशत लोगों को बोट देने का अधिकार 
मिलना चाहिए । दूसरी गोलमेज़ सभा ने इस प्रश्न पर विचार करने के 
लिये एक कमीटी नियुक्त किया जिसने वतमान मताधिकार को निश्चित किया 
है १४ प्रतिशश जनता को--२६,०००,००० पुरुष और ६,०००,००० 
झ्लियाँ-वोट देने का अधिकार दिया गया है| 


लेजिल्लेटिव ३ सिल में और भी सदस्य भर्ती किये जा सकते हैं। गव्नर 
को यह अर धकार है कि वह किसी बग॑ विशेष की रक्षा के लिये, ख़ासकर 
ज्रियें के जिये, कुछु तदस्थें को नामज़द कर सके। निम्नलिखित संख्या में 
वह इन्हें नामज़द कर सकता है । ऐसा इसलिये किया गया हे क्रि प्रतिनिधित्व 
में विषमता उत्पन्न न हो और सब वर्गों के अधिकार बड़ी सभा में सुरक्षित 
रहें | बड़ी सभा में नामज़दगी इस प्रकार होती है ;--- 

स्युक्तप्रान्त :- कम से कम ६ और अधिक से अधिक ८। 

बम्पर राा।3 3 3) न 5४ 9॥.. 3१8 3१ ड़ 

सद्गरात ४0), १) 9 “3 3३) कु 3)... 939 0 

बंगल 3). # 9 है 9 3) १ $9 झछे। 

बिहार ४.) $$ )) ह $३9 9) १99 )१$ ४] 

असाम ४7० $) १9४ 9१ ३ १३ कप. 39. 8१ ४ 


बिक 


संघ घारा-सभा में बड़ी सभा को तरह प्रान्तीय बड़ी भारा-सभा 
( 7+ह्टांडब्रए8 0 ०ए्रातों ) कभी बरख़्स्त नहीं कौ जा सकती | एक 
तिहाई सदस्य हर तीसरे साल निकलते रहेंगे। जिन निर्वाचन-्षेत्रों के सदस्य 
निकलेंगे उन्हीं में से नये सदस्य चुन लिये जायेंगे। इस प्रकार कोंसिल 


प्रान्तीय धारा-सभां श्छपूं 


स्थायी रूप से काम करती रहेगी । लाड सभा की तरह इसके सदत्य स्थायी 
नहीं हैं | इस व्यवप्था को दोधपूर्ण माना गया है। वतमान युग में इतनी 
तेज़ी के साथ लोगों के विचार बदल्न रहे हैं कि क्रिसो संगठन वा समाज 
के स्थायी करार देना उचित नहीं है। जनता श्रपने प्रतिनिधियों में तब तक 
विश्वास करती है जब्र तक वे उसके विच,र को कार्या नवत करते हैं। प्रति- 
निधियों का चुनाव जल्दी होने से जनता अपनी आवश्यकता को बदल सकती 
है | आज वह किसी प्रह्नार के जिचार वालों में विश्वास करती है, कल 
किसी और में विश्वास करेगी । इस अवसर से लाभ उठाने का उसे पूरा 
मौका मिलना चाहिये। निर्वाचन को भार समझ कर धारा-सभाश्रों के 
प्रतिनिधि सदेव के लिये चुन लिये जायें तो राजर्नतिक अधिकारों का 
महत्व कम हो जाता है। प्रजातंत्रवाद का तात्पय है कि जनता अपनी 
इच्छानुसार सरकारो नति को बदलती रहे | जब धारा-सभा के प्रतिनिधियों 
को ६ वर्ष तक कोई निकाल नहीं सकता तो वे नवीन विचारों को ग्रहण 
न कर अपने पुराने विचारों से जनता के ऊपर शासन करने की कोशिश 
करंगे | लेजिस्लेटित कोंतिल में सदस्यों का कोरम १० रक्‍्खा गया है। 
बंगाल ओर बिद्दार में इसके कुछ सदस्य असेस्वली के प्र तेनिधियों द्वारा चुने 
जाते हैं । 
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प्रान्तीय लेजिसलेटिव 





स्थानों का 
मुसल- 
साधारण 
प्रान्त कुल स्थान मानी 
स्थान 
स्थान 
कम से कम ५९ 
१--मं दरा[स घक से अर | ३२४ ७ 
अधिक से अधिक ५६ 
कम से कम २६ 
२्‌--- बस्ब्रई | २७ 4 
अधिक से श्रधिक्र ३० 
ु कम से कम ६३ 
३-बंगाल | १७० १७ 
आअधिक से अ्रधिक ६५ 
कम से कम ५८ ) । 
४---संयु क प्रांत दा ३४ १७ 
अधिक से श्रधिक ६० 
कम से कम २६ ] 
५ --बिहार ६ | ४ 
अधिक से अधिक ३० ) 
कम से कम / ५१) 
६--आपताम "व ६ ६ 
अधिक से अधिक र्र्‌ | 
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रे ०८५ 
को सिले 
ख़ाडा 
असेम्बली 
योगेपियन | भारतीय ५ 
द्वारा भरे गवनर द्वारा नामज़दगी के 
ईसाइयों 
स्थान जाने वाले स्थान . 
के स्थान 
स्थान 
(किम से कम ह 
१ हे ३१३ हे 
[ अधिक से अधिक १० 
क्‍ (कम से कम ३ 
१ ३ 
के | [ अधिक से अधिक ४ 
। 
। [किम से कम ६ 
डर 23० २७ < | 
[ गधिक से अधिक ष्र 
किम से कम 
१ 85 कम < ' 
(अधिक से अधिक ८ 
(कम से कम ३े 
१ *** श्र हे न 
(अधिक से अधिक ४ 
(किम से कम ३ 
््‌  र 
[ अ्रधिक से अधिदइई ४ 


अआ।० भा० शे[००-२३ 





श्ष्दद ग्राधुनिक भारतीय शासने 


प्रान्तीय लेजिसलेटिव 





कक. 
स्थाना का 
मादा 0#पलना्मात्रााषयअभमाावापकराापध्ाजमम प्रा लर गम रा ावीदयलका क्रय या चाप दया नाता पपचच पदाया पाए घघ 3०52 सभा पा लाउन्‍ पाता ाकरीप_ मापा पाया कफ 
हे हि 
न्‍ “5 कं 
ठ कि कक पा 
प्रान्त ।$/ 4 हे पट #। न 
& | &£ हक जिन । ०४ 
6१ क्र ०2 ॥090 (ए। [- पे 
छष्टि ४ | #०० 5 | 4४ पट 
[69 क्षो ड्ट 
पर 
१- मंदरास कि १४६ ३० ' रश्घ 
२-- बग्बई न ११४ | १४ है |]  शह 
३--बंगाल रैक: जक् ॥ ०0 ला उप हा | रे 
। [ 
४- संयुक्त प्रान्त २२८ १४० | २० *«०« 5 ६४ 
| डर 
प--पंजाब १७५ ४२ घ्ः न ३१ व्ः्ड 
| 
६--बिद्ार १५४५२ ८६ १५ ७ | | रेह 
७०- मध्य प्रान्त 
व बरार ११२ ८४ २० १ *** १४ 
८--अआंसाम १०८ ४७ ७ & *»« | हे 
६--पश्चिमोत्तर 
प्रान्त ५७० & ००० *०० रे ३६ 
१०--उड़ीता ६०। ४४ ६ पं | ०० है 


११- सिन्ध ६० श्म | «| «४ | «| श१३ 
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११ प्रान्तों में लेजिसलेटिव असेम्बली बनाई गई हैं। इनके सदस्यों 
क्लेजिसलेटितव की संख्या निम्नलिखित हैं ;-- 


असेस्त्नो 
बड़ाल ००० ४० 
सं युक्तप्रान्त "रेप 
मद्रास “२१४ 
बम्बई "००१७५ 
पंजाब “"रै७पू, 
बिहार “१५२ 
मध्य प्रान्त ओर बरार श्र 
आसाम 5०७०६ ०८५ 
उड़ीसा ***५० 
सिन्ध ***६० 
पश्चिमोत्तर प्रदेश “०५०७ 


ये सदस्य जनता के प्रतिनिधि होते हँ। इनमें एक भी सदस्य नामज़द 
नहीं किया जाता | प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा ये चुने जाते हैं। निर्वाचन क्षेत्र 
साम्प्रदायिक आधार पर बनाये जाते हैँ | एक साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र 
में किसी दूसरी सम्प्रदाय वालों को वोट देने का अधिकार नहीं है। प्रत्येक 
सम्पदाय अपना अलग अलग प्रतिनिधि चुनती है। स्त्रियों को श्रलग 
सम्प्रदाय मान लिया गया है। ४ अ्रगरत सन्‌ १६३२ ई० को बृटिश 
सरकार ने साम्प्रदायिक निर्वाचन की जो घोषणा की थी उसमें पूना पैक्ट 
में कुछु परिवततन किशि गया | उसी आधार पर मौजूदा निर्वाचन 
विधान बनाया गया है। पूना पैक्ट में अछूतों को भी धारा-समभाश्रों में अपने 
प्रतनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। उनके लिये धारा-सभाश्रों में 
कुछ स्थान सुरक्षित कर दिये गये हैं। यह काम इतनी कुशलता-पूर्वक किया 
गया है कि हिन्दू समाज में कोई कमज़ोरी नहीं आने पाई है। कई 
प्रान्तों में स्त्रियों को घारा-सभाओं में स्थान दिया गया है। बद्धाल में ख़ास 
तोर से एक अंगरेज़ी ईसाई महिला के लिये. पंजाब में एक सिख स्त्री के 
लिये और मदरास में एक ईसाई जल्रीके लिए असेम्बली में स्थान सुर- 
क्षित रक्‍्खे गये हैं| अ्रसेम्बली का कोरम कुल सदस्यों की संख्या का ॥ 
रक्‍्खा गया है । 


लेजिसलेटिव असेम्बली की अवधि ४ वर्ष रकखी गई है| इस अवधि 


प्रास्तीय धारा-सभा श्षरै 


के समाप्त द्ोने पर यह सभा अपने आप बर्ख़ास्त हो जायगी । गवनेर 
चाहे तो इसकी कारवाइयों को अ्रनिश्चित काल तक स्थगत अथवा & वर्ष 
पहले इसे बर्खास्त कर सकता है। लेकिन किसी भी दशा में वह इसकी 
आयु बढ़ा नहीं सकता । ५ वर्ष की अवधि सभी प्रकार से ठीक है। असेम्बली 
का सभापति स्पीकर कद्दलाता है। यह असेम्बली के सदस्यों द्वारा चुना जाता 
है | इसकी अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर सभापति का काम करता है| स्पीकर 
का पद स्थायी है | यदि किसी कारणवश शअसेम्बल्ी ४ वष से पहले बर्खास्त 
कर दी जाती है तो वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक दूसरो नई 
असेम्बत्ती की बैठक में दूसरा स्पीकर चुन न लिया जाय। धारा-सभा इनका 
वेतन निश्चित करती है | प्रान्तीय मन्त्रियों को ५४००० रुपया महीना वेतन 
देने का आम रवाज़ है। लगभग यही वेतन स्पीकर को भी दिया जाता है । 
काँग्रेस मन्त्रियों ने केवल ४५०० रुपया महीना वेतन लेना स्वीकार क्रिया 
था और स्पीकर भी इतना दी वेतन लेते थे | इसके अतिरिक्त उन्हें मुफ़्त 
मकान और एक एक मोटर दिये गये थे | इस वार यह वेतन कुछ बढ़ा दिया 
गया है। 
प्रत्येक देश में धारा-सभाओ्ों का सदस्य बनने के लिये कुछ शर्ते लगाई 
गई हैं। जो व्यक्ति इन शर्ता को पूरा कर सकते है वे 
प्रान्वीय धारा ही इनके सदस्य बन सकते हैं। यदि कोई धोखा देकर 
सभाश्मों में. किसी घारा-सभा का सदस्य बन जाता है तो उसे एक 
प्रतिनिधियों. बहुत बड़ी रकम जुर्माने के रूप में देनी पढ़ती है। जो 
की ये:ग्यतार्यं. लोग शर्ता को पूरा करते हैं और धारा सभाओं 
के लिये उम्मीव्वार खड़े होते हूँ उन्हें कुछु रुपया बतोर 
ज़मानत के सरकारी ख़ज़ाने में जमा करना पड़ता है। यदि एक निश्चित 
फ़ीसदी से कम मतदाता उन्हें बोद देते हैं तो उनका रुपया सरकार जब्त 
कर लेती है । ऐसा इसलिये किया गया है #िवे ही व्यक्ति उम्मीदवार 
खड़े हों जिनका जनता में विश्वास और प्रभाव द्वदो। उम्मीदवारों को यह 
ख़ास हिदायत कर दी जाती है कि वे एक निश्चित रक़म से अधिक तजचार 
कार्य में ख़च नहीं कर सकते | चुनाव हो जाने के बाद सफल सदस्यों को 
अपने चुनाव का पूरा ख़च लिख कर सरकार को दे देना पड़ता है। यदि 
किसी सदस्य का ख़् अधिक है तो वह अपने पद से हटा दिया जाता है। 
सभी व्यक्ति धारा-सभाओं के सदस्य नद्दों बन सकते। उनके लिये निम्न: 
लिखित शर्तें लगाई गई है ।-- 
१--प्रत्वेक सदस्य या तो बूरिश प्रजा हो अथवा देशी नरेश हो। रिया- 


बटर आधुनिक भारतीय शासन 


सतों की प्रजा भी धारा-समागश्रों में शामिल की जा सकती है, परन्तु इसको 
व्यवस्था सरकार को विशेष रूप से करनी पड़ती है। 

२--३० वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति लेजिसलेटिव कोंसिल का 
सदस्य नहीं हो सकता | इसी तरह २४ वर्ष से कम आयु का लेजिस्लेटिव 
असेम्बली का सदस्य नहीं बन सकता । 

३--सदस्य को अपने निर्गचन क्षेत्र में मताधिकारी होना आव- 
श्यक है। 

४--कोरई व्यक्ति प्रान्तीय और संघ दोनों घारा-सभाश्रों का सदस्य 
नहीं रह सकृता। प्रान्तीय घारा-सभाश्रों में भी दोनों का सदस्य रहना 
अवेध है। 

१--यदि घारा-तभा का कोई सदस्य बिना किसी सूचना के ६० दिन तक 
लगातार इसकी बैठक से ग्रेरहाज़िर रहे तो वह अपने स्थान से हा दिया 
जाता है। 

६--धारा-तभा का सदस्य कोई सरकारी नौकरी नहीं कर सकता | 

७--यदि कोई ग्रेर व्यक्ति धारा-सभा की बैठक में हिस्सा लेता है तो पता 
चलने पर उसे ५०० रुपया रोज़ के हिसाब से जुर्माना किया जाता है। यह 
रकम प्रान्तीय सरकार की आमदनी समझी जाती है | 


८- वैतनिक सरकारी कर्मचारी सरकारी आज्ञा के बिना धारा-सभाओं 
के लिये उम्मीदवार नहीं खड़े हो सकते | 

६--पागल और दिवालिये घारा-सभाश्रों के सदस्य नहीं बन सकते | 

१०--जो फ़ोज़दारी के जुर्म में सज़ा काट चुका है अथवा जिसे 
आअ।जन्म काले पानी की सज़ा दी गई है, वह घारा-सभा का सदस्य नहीं बन 
सकता | ह 
११--प्रान्तीय स्वराज की स्थापना के पहले जिन्हें दो वष की जेल 
की सज़ा दी गई है अथवा जो काले पानी की सज़ा भोग चुके हैं वे 
अपनी रिहाई के + व बाद तक प्रान्तीय घारा-समाओं के सदस्य नहीं बन 
सकते । 

१२- प्रत्येक सदस्य के चुनाव के पश्चात्‌ अपने निर्वाचन का व्यय 


सम्बन्धी ब्योरा सरकार को देना पड़ता है (जो ऐसा नहीं करता वह धारा- 
सभा का सदस्य नहीं रह सकता । 


व्रान्तीय बार-सभों श्ध्३ 
जैसे धारा-सभाश्रों के लिये सभी व्यक्ति उम्मीदवार नहीं हो सकतें, 
वैसे दी सभी नागरिकों को बोट देने का अ्रधिकार नहीं 
केजिसक्षेटिव है। केन्द्रीय ओर प्रान्तीय धारा-समभाझ्रों में सदस्यों के 
कोसिल के. चुनाव में वोट देने की शर्तें मिन्न भिन्न हैं। प्रान्तीय 
सदस्ये के लिये धारा-समाश्रों में भी छोटी और बढ़ी सभा के लिये वॉट 
वेट देने का देने वालों में भेद किया गया है। जो व्यक्ति कौंतिल के 
धशिफारी सदस्यों को वोट देने के अधिकारी हैं उनकी योग्यता 
कोन है? सभी प्रान्तों में एक-सी नहीं है। संयुक्तप्रान्त में उनकी 
योग्यता निम्नलिखित है :-- 
१--मतदाता को अपने निवाचन ज्षेत्र में निवास करना श्रावश्यक है। 
या तो वह निश्चित रूप से वहाँ रद्दता हो अथवा कभी 
निवास सम्बन्धी कभी निवास करता द्वो | वहाँ उसका निजी मकान होना 
याग्यतायें. ज़रूरी है । 
२--साधारण योग्यतायें :--- 
अ--जिसने पिछुले वर्ष ४००० रुपये या इससे अधिक आय पर सरकार 
को टैक्स दिया हो | 
ब--जिसे राय बहादुर, खाँ बहादुर, दीवान बहादुर, सरदार बहादुर या 
इसी तरह का कोई ओर ख़िताब मिला हो | 
स- जो २५० रुपया मासिक सरकारी पेंशन पाता हो । 
द--जो ब्ृटिश भारत की किसी धारा-सभा के सदस्य हों अथवा रहे हों | 
जो बृटिश भारत की किसी इक्ज़ीक्यूटिव कोंसिल के सदस्य अथवा मन्त्री हों। 
जो किसी विश्वविद्यालय के वाइस चांवलर, चांवलर, फेलो, प्रो० वाइस 
चांसलर कोट या सीनेट के सदस्य हों श्रथवा रहे हों | जो संघ न्यायालय, 
हाईकोट, चीफ़ कोट श्रथवा जुडीशियल कमिश्नर की कोर्ट के न्यायाधीश हों 
या रहे हों । जो कलकत्ता, बम्बई ओर मदरास कारपोरेशन के मेयर और 
शरीफ़ हों या रहे हों। जो संयुक्तप्रान्त की किसी म्युनिसिपैलियी या डिस्ट्रिक्ट 
बोर्ड के ग्रेर सरकारी सभापति हों या रहे हों | जो किसी सेन्‍्ट्रल कोश्रापरेटिव 
सोसाइटी के गेर सरकारी सभापति हों या रहे हों । 
य-जो १०००७ रुपया या इससे अधिक सालाना मालगुज्नारी 
देते हों। 
र-जो १००० रुपया सालाना तक की ज़मीन माफ़ी में जोतते हों। 
ल-- जो कम से कम १४०० रुपया सालाना तक के काश्तकार हों । 


श्८ड आधुनिक भारतीय शासन 


३--बोट देने के लिये ज्रिय्ों को कुछ विशेष सुविधायें दी गई हैं। जिने 
त्रियों के पतियों में निम्मलिखित योग्यतायें पाई जाती 
स्त्रियां की हैं वे वोट दे सकती हैं :-- 
विशेष येग्य ता ये' 
अ--जो गत वर्ष १०००० रुयये या इससे अधिक आय पर इनकम 
टैक्स दिये हो | 
ब-जों ५००० रुपया सालाना व (कारी मालभुज़ारी देते हों । 
स--जो ४५००० रुपये सालाना मालगुज़ारी की ज़मीन माफ़ी में 
रखते हों | 
द--जिसे राय बहादुर, ख़ो बल्लदुर, सरदार बढ्ादुर, दीवान बहादुर या 
इसी तरह की कोई पदवी मिली हो । 
य--जो २६० रुपया या इससे अधिक सरकारी पंशन पाता दो | 
४--ह रिजनों के लिये भी कुछु विशेष योग्वतायें निश्चित की गई हैं। 
हरिज्ञनें की वे निम्नलिखित हैं :--. 
घिशेष येाग्यतायें 
झर--जिवने गत वष २००० रुपये या इससे अधिक आमदनी प्र इनकम 
टैक्‍स दिया हो । 
ब--जो २००० रुपये सालाना माजगुज्ञारी की ज़मीन माफ़ी में रखता 
हो । । 
स--जो ५०० रुपये या इससे अधिक का काश्तकार हो । 
द्‌-- जिसे गवर्नर की ओर से कोई उपाधि मिली हो | 
प्रान्‍्तीय. कॉसिल की तरह श्रसेम्बली के निर्वावक्नों की थोग्यतायें 
विभिन्‍न प्रान्तों में अलग अलग ढठहराई गए हैं। निर्वा- 
क्नेजिसल्लेटिधवि चन के पहले एक सूची बनाई जाती है। जिनक्रा नाम 
झलेन्तली के इस पूची में रहता है वे ही वोट दे सकते हैं। सूची में 
सदस्यों के ज्िपे उन्हीं का नाम शरीक किया जात है जो चन्द शर्तों 
चेट देने का को पूरा कर सकते हैं। वोटरों की सूची में शामिल होने 
झधिकारी के लिये ६ प्रकार की शर्ते बनाई गई हैं। इनमें से 
कोन है ! . किसी एक शर्त को अवश्य पूरी करनी पड़ती है। यदि 
ऐसा न हो तो अयोग्य व्यक्ति निर्वाचक बन जायेंगे। वे 
अपने सच्चे प्रतिनिधियों को नहीं पहचान सकते । शर्तों की मात्रा उतनी ही 
रक्‍्खी गई है जिससे निर्वाचक भले ओर बुरे को पहचान सकें। लगभग 


प्रान्तीय घारा-सभी श्ध्यपू, 


तभी प्रान्तों में ये शर्तें किसी न किसी रूप में लगाई गई हैं। ये शर्ते 
निम्नलिखित तु | न 

१--निवास सम्बन्धी योग्यता | 

२--टैक्स सम्बन्धी योग्यत। | 

३--सम्पत्ति सम्बन्धी योग्यता | 

४-“शिक्षा सम्बन्धी योग्यता | 

५१--सरकारी नोकर सम्बन्धी योग्यता | 

६--स्त्रियों की विशेष योग्यताय | 

संयुक्तप्रान्त में इन योग्यताओों का माप क्या है इसका बशान नीचे किया 
गया है :--- ; 

ञ्र-- प्रत्येक निर्वाचक के लिये यह आवश्यक है कि वह श्रपने निर्वाचन 
क्षेत्र में निवास करता हो | अर्थात्‌ वहाँ उसका निजी घर हो जिसमें वह 
स्थायी रूप से रहता हो | 

ब-अथवा जो म्युनिसिपिलिटी को कम्म से कम १४० रुपया सालाना 
श्रामदनी पर टेक्त देता हो । ह 

स--अथवा जो सरकार को इनकम टेक्स देता हों। यानी उनकी श्राम- 
दूनी २००० "रुपया सालाना से ऊपर हो | 

द--अथवा जो २४ रुपया सालाना किराये के मकान में रहता हो या 
ऐसा उसका निजी मकान हो | 

य--अ्रथवा जो कम से कम ४ रुपये का सरकारी मालगुज़ार या १० 
रुपये का काश्तकार हो। 


र--अथवा जो कम से कम दर्जा ४ या इसी के बराबर कोई दूसरी 
परीक्षा पास हो | 

ल--अथवा जो सम्राद को स्थायी (+ह०ट्ूणांआ/ ) सेना से' 
अवकाश ग्द्दीत हों, या पेंशन पाते हों, या बिना कमीशन के अफ़सर या 
तिपाही हों । क्‍ 

ऊपर कद्दी गई ७ योग्यताओं में कम से कम एक की पूर्ति किये 
बिना कोई असेम्बली के लिये निर्वाचक नहीं बन सक्रता | छ्त्रियों को 
कुछ ख़ास सुविधाये दी गई हैं। यदि ऊपर लिखी योग्यताओं को कोई 
स्त्री पूरा करती है तो वह निर्वाचक्ष बन सकती है। इनके श्रतिरिक्त कुछु 
आर भी योग्यताये' उनकी सुविधा के लिये निश्चित की गई हैं। वे निम्न- 
लिखित हैं :--- 
श्रा० भा० श[ा७०७-२४ 


५८६ शअआधुनिक भारतीय शासन 
अ--जो सम्राट की स्थायी ( ि6४पांआ' ) सेना के अफ्रसर या 
बिना कमीशन के अफ़सर या सैनिक की विधवाये' अथवा मातायें हों। 
ब--जो निर्भारित सीमा तक साक्षर हों । 
स--जो ऐसे व्यक्तियों की पत्नियाँ हों जिनमें निम्नलिखित योग्यताये' 
हों ।--- 
१-- जो अपने निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम ३६ रुपया सलाना मकान- 
किराया देता हो या ऐसा एक निजी मकान रखता हो | 
२--जो २०० रुपये सालाना आमदनी पर म्युनिस्पिलिटी को टैक्स या 
सरकारी इनकम टेक्स देता हो । 
३--जो कम से कम २५ रुपया सालाना सरकारी मालगुज़ारी 
देता हो | द 
४--जों कम से कम ५० रुपये का काश्तकार हो । 
५--जो सम्राद की स्थायी सेना से अवकाश प्राप्त किये द्टो या पेंशन 
पाता द्वो | या ब्रिना कमीशन का अफ़सर या सिपाही हो। 
ऊपर कहद्दा गया है कि लेजिस्लेटिव कोंसिल की कोई निश्चित अ्रवधि 
नहीं है। यह सभा स्थायी रूपसे काय करती है। 
प्रान्तीय घारा- असेम्बली की ग्रवधि ५ वर्ष रक्खी गई है| यदि गवनर 
समाझश्रों के चाहे तो इससे पहले ही बर्ख़ास्त कर सकता है। 
सभापति दोनों धारा सभाओं की सालाना बैठक आवश्यंक है। 
प्रत्येक धारा-सभा की बैठक ६ महीने से अ्रधिक के 
लिये स्थगित नद्दीं की जा सकती | गवर्नर जब चाद्दे दोनों धारा-समाओं में 
व्याख्या दे सकता है | कोंसिल का सभापति प्रेसीडेन्ट कहलाता है। इसकी 
अनुपस्थिति में सहायक-प्रेतीडेन्ट समापति का आसन ग्रहण करता है। असे- 
-म्बली का सभापति स्पीकर कहलाता है । इसकी अनुपस्थिति में सहायक -स्पीकर 
सभापति का आसन ग्रहण करता है | ये चारों पदाधिकारी क्रमश: अपनी- 
अपनी घारा-सभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हें। जब कभी प्रेसीडेन्ट का 
स्थान खाली होता है तो कोंसिल के सदस्य अपने में से किसी को प्रेसीडेन्ट 
चुन लेते हैं | स्पीकर तथा सहायक स्पीकर अपने पद पर तब तक काये कर 
सकते हैं जब तक वे असेम्बली के सदस्य हैं । वे किसी मी समय अपने पदों से 
इस्तीफ़ा दे सकते हैं। इसकी सूचना गवर्नर को देनी पड़ती है | यदि असेम्बली 
के सदस्य स्पीकर से सन्तुष्ठ नहीं हैं, तो वे बहुमत से इसे हटाकर इसकी जगह 
दूसरा स्पीकर चुन लेते हैं । असेम्बली बऱ्ास्त होने पर भी स्पीकर अपने पद 
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पर बना रहता है। वह अपने पद पर तब तक आरूढ़ रहता है जब तक नई 
असेम्बली की पहली बैठक न हो जाय | स्पीकर. ओर प्रेढीडेन्ट दोनों पदा- 
घिकारियों को वेतन दिया जाता है। इनका वेतन मन्त्रियों के बराबर होता 
है। प्रान्तीय धारा-सभा इसे निश्चित करती है। स्पीकर के लिये यह 
आवश्यक है कि वह अपने पद पर आते ही किसी पार्टी से सम्बन्ध न रक्‍्खे । 
उसे निष्पक्ष भाव से काय करना पड़ता है| 
संघ शासन-विधान में सभी विषय ३ कोटि में बाँद दिये गये हैं। कुछ 
विषयों में क़ानून बनाने का अधिकार केवल संघ 
प्रान्तीय धारा- धारा-समभा को है। प्रान्तीय घारा-समायें उनमें द्वाथ 
सभाओं के. नहीं डाल सकतीं | कुछ विषय प्रान्तीय सरकारों की 
शधिकार शोर मातहती में दिये गये हैं। उनसे सम्बन्ध रखने वाले 
कक्तंव्य कानून प्रान्तीय धारा-सभाश्रों में बनते हैं। तीसरी 
कोटि में वे विषय ई जिन पर दोनों सरकारें अपना 
विचार प्रकट करती हैं। दोनों धारा-सभायं इनके लिये क़ानून बना सकती 
है | संघ सरकार जब चाहे प्रान्तीय धारा-सभाश्रों की कारवाइयों में दख़ल 
दे सकती है | जब कभी संघ ओर प्रान्तीय कानूनों में कोई मतभेद उत्पन्न 
दो जाय तो संघ धारान्सभा के क़ानून को मानना होगा। प्रान्तों में क़ानून 
बनाने का अधिकार प्रान्तीय धारा-सभाश्रों को है। लेकिन आवश्यकता 
पड़ने पर संघ घारा-सभा भी इनके लिये क़ानून बना सकती है। साधारण 
परिस्थिति में वह प्रान्तीय धारा-सभाश्रों की कारबाइयों में हाथ नहीं डाल 
सकती परन्तु यदि गवनर-जनरल को किसी अ्शान्ति या कुब्यवस्था का मय 
हो तो वह संघ धारा-सभा को प्रान्तों के लिये क़ानून बनाने की श्राज्ञा दे 
सकता है। 
प्रान्तीय धारा-सभाये अनेक बन्धनों से बँधी हुई हैं | उन्हें वह स्वतन्त्रता 
प्राप्त नहीं है जो स्विट्ज़रलेंड के कैन्टन्स तथा संयुक्तराष्ट्र श्रमेरिका की रिया- 
सतों को प्राप्त है। गवनर के विशेष अधिकारों के सामने उनकी एक नहीं 
चलती । जो कुछ भी सीमित क्षित्र उन्हें क़ानून बनाने के लिये दिये गये हैं 
उनमें भी गवर्नर को दख़ल देने का. अधिकार है। कुछ मामलों में प्रान्तीय 
धारा-सभाश्रों को विचार करने ,की मुमानियत है। कोई भी प्रान्तीय धारा- 
सभा फेडरल कोट श्रथत्रा हाई जज के चरित्र पर वादविवाद नहीं कर 
सकती । यदि कोई बिल हक घाराध्सभा में पेश है ओर उस पर विचार 
हो रहा है तो गवनर अपने अधिकार से उस वादविवाद को रोक सकता 
है | धारा-सभा के सदस्यों को विवश होकर सारी कारवाई उसी जगह रोक 
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देनी पड़ती है | गवनर के विशेष अधिकारों पर विचार करने का अ्रधिक्रार 
प्रान्तीय धारा समाओ्रों को प्राप्त नहीं है। पालियामेंट द्वारा पास किये गये 
कानूनों पर तथा गवनर-जनरल के कानूनों पर कोई भी प्रान्तीय धारा-सभा 
गवर्नर-जनरल की श्राज्ञा के बिना विचार नहीं कर सकती। गवनेर-जनरल 
द्वारा जारी किये गये फ़रमानों (:०४०8708७) पर प्रान्तीय धारा-सभाओं 
को विचार करने का अधिकार नहीं है | इसी तरह गवनर के फ़रमान भी 
उनके हाथ से बाहर रक्‍्खे गये हैं। पुलीस सम्बन्धी किसी क़ानून को बदलने 
का अधिकार भी उन्हें प्राप्त नहीं है। गवर्नर की श्रनुमति के बिना प्रान्तीय 
घारा-समाश्रों में किसी नये कर लगाने की चर्चा नहीं उठ सकती। यदि कोई 
नवीन कर-सम्बन्धी बिल पेश करना है तो पहले गवनर की आज्ञा लेनी 
पड़ती है। प्रान्तीय सरकार को क़ज़ लेने का अधिकार तब तक नहीं है 
जब तक गवनर इसकी आज्ञा न दे दे। आमदनी और ख़च सम्बन्धी 
सभी ब्रिल गवनर की अनुमति से प्रान्तीय धारा-सभाशओं में पेश किये 
जाते हैं | 

जब कोई बिल दोनों प्रान्तीय धारा-सभाश्रों द्वारा पास हो जाता है तो 
इसका अन्तिम निर्णय गवनर के द्वाथ में रहता है। वह चाहे तो बिल पर 
दल्तख़त करने से इनकार कर सकता है | ऐसी हालत नमें वह बिल नामंजूर 
समझा जाता है ओर धारा-सभाश्रों का परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। किसी 
बिल को वह इस बात के लिये अपने पास रोक सकता है कि उस पर 
गवर्नर-जनरल की राय ज़रूरी है। पालियामेंट जब चाहे प्रान्तों के लिये 
कानून बना सकती है या किसी प्रान्तीय क़ानून को हटा सकती है । 
प्रान्तीय धारा-सभाश्रों को संघ घारा-सभा की तरह कोई ऐसा कानून बनाने 
का अधिकार नहीं है जिसका प्रभाव सम्राट, पालियामेंट अथवा गृह सरकार 
के किसी उच्च पदाधिकारी पर पड़ता है। फ़ोज़, सेना, जद्दाज़ी बेड़ा, वैदेशिक 
विभाग अ्रादि से सम्बन्ध रखने वाले क़ानून प्रान्तीय घारा-सभाओ्रों में नहीं 
बन सकते । प्रान्तीय धारा-सभा ऐसा क़ानून पास नहीं कर सकती जिससे 
श्रेंग्रेज्नी तिजारत को धक्का लगे | इससे स्पष्ट है कि प्रान्तीय धारा-समभाश्रों के 
अधिकार बहुत ही संकुचित हैं। प्रान्तीय स्वराज नामक अध्याय में इस विषय 
पर प्रकाश डाला गया है कि जनता को कहाँ तक अपने लिये क़ानून बनाने 
का अश्रधिकार है । 

प्रान्तीय घारा-सभायें अपनी काय-पद्धति स्वयं बनाती हैं। जब कभी गवर्नर 
के निजी अधिकारों से सम्बन्ध रखने वाले विषयों पर विचार करने की 
आवश्यकता होती है तो गवनर स्वयं स्पीकर की सलाह से इसकी कार्य-पद्ध ति 
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का निर्माण करता है | प्रान्तीय धारा सभाय किसी देशी रियासत के मसत्ते 
पर तब तक विचार नहीं कर सकतीं जब तक गवर्नर की राय में इसकी 
आवश्यकता न हो | भारत-सरकार तथा ग्ह-सरकार के सम्बन्ध श्रथवा किसी 
देशी राजा के चरित्र के विषय में ये विचार नहीं कर सकतीं | प्रान्तों के जो 
विभाग पिछड़े हुये ( #डठप्रतेश्वे 66 ?8#8ए ऊिडणपतेश्ते &7९88 ) 
करार दिये गये ईं उन पर एकमात्र अधिकार गवनर का है। प्रान्तीय घारा- 
सभाओं द्वारा पास किये गये क़ानून इन क्षेत्रों में तमी लागू होते हैं जब वह 
इसकी आवश्यकता समझता है। प्रान्तीय घारा-सभाओं की कार्य-पद्धति को 
कोई कचहरी दोषपूर्ण नहीं ठहरा सकती। इसके सदस्यों को १६३७ ई० 
तक वेतन न देकर रोज़ाना के द्विसाब से ममता दिया जाता था। धारा-सभा 
स्वयं इसे निश्चित करती थी। धारा-सभा के स्थान तक जाने का रेल का 
किराया भी सदस्यों को दिया ज्ञाता था। काँग्रेस मन्त्रि-मण्डलों ने भत्ते को 
रकम धटा कर प्रत्येक सदस्य को २०० रुपया मासिक वेतन देना निश्चित 
किया है। नियम की पाबन्दी करते हुये प्रान्तीय घारा-सभाश्रों में प्रत्येक 
सदस्य को बोलने की पूरी इजाज़त दी गईं है। इसके लिये उन पर कोई 
कानूनी कारवाई नहीं की जा सकती | इसके अतिरिक्त सदस्यों को और भी 
थोड़ी बहुत सुविधायें दी गई हैं । 
प्रान्तीय धारा-सभा की सभी कारवाई अंग्रेज़ी भाषा में की जाती है। 
परन्तु यदि कोई सदस्य चाहे तो अपनी मातृ-भाषा में 
प्रान्तीय धारा अपना विचार प्रकट कर सकता है। आशिक बिल को 
सभा की छोड़कर कोई बिल छोटो या बड़ी धारा-सभा में पेश 
करवाई किया जा सकता है। जब तक कोई बिल दोनों धारा- 
सभाओं द्वारा पास नहीं हो जाता तत्र तक बह पास नहीं 
समभा जाता | यदि कोई बिल किसी घधारा-सभा में पेश है और उस पर 
वादविवाद हो रहे हैं; परन्तु किसी कारणवश बीच में ही वह सभा बर्ख़ास्त 
कर दी जाती है तो वह बिल ख़तम नहीं समझा जाता । जब कभी इस धारा- 
सभा की बैठक होती दै तो हस पर विचार किया जाता है | मान लीजिये कोई 
बिल लेजितलेटिव कोसिल में पड़ा हुआ है और अभी तक वह ,लेजिसलेटिब 
असेम्बली में पेश नहीं हुआ है, लेकिन इसी बीच में असेम्बली बर्ख़ास्त दो 
जाती है, तो वह बिल वहीं ख़तम नहीं हो सकता। जब कभी अ्रसेम्बली की 
बैठक होगी तो उस बिल पर विचार किया जायगा | यदि कोई बिल प्रान्तीय 
अ्रसेम्बली में पेश है या यहाँ से पास होकर प्रान्तीय कौंसिल में भेज दिया 
गया है परन्तु इसी बीच में असेम्बली बर्ख़ास्त कर दी जाती है तो बह बिल 
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उसी जगह ख़तम हो जाता है | फिर उस पर विचार नहीं किया जाता। यदि 
कोई तिल गवनर के विशेष अधिकारों से सम्बन्ध रखता है तो गवनर दोनों 
प्रान्तीय घारा-सभाओ्रों की सम्मिलित बैठक बुला सकता है। बहुमत का निर्णय 
मान्य समझा जाता है। धारा-समा द्वारा पास किये गये क़ानून को गवनर 
फिर उसे विचार करने के लिये घारा-सभा में भेज सकता है। धारा-सभा को 
उत्त पर विचार करना पड़ता है| गवर्नर-जनरल को यह अधिकार है कि वह 
गवर्नर को इस बात की आज्ञा दे कि अमुक बिल प्रान्तीय धारा समा में पुनः 
विचार करने के लिये वापिस कर दिया जाय ।| यदि बिल धारा-सभा द्वारा 
फिर उसी रूप में पास कर दिया जाता है तो वह गवरनंर-जनरल के पास 
विचार करने के लिये भेज दिया जाता है। वह उसे सम्नराद की अनुमति के 
लिये भेज देता है | इन सीढ़ियों से गुज्ञरने में विल्न को वर्षों बीत जाते हैं | 
प्रान्तीय धारा-सभाओ्रों द्वारा पास द्ोने पर यदि बिल गवनर-जनरल के द्वाथों से 
बच गया तब भी सम्राठ_ उसे नामंजूर कर सकता है। परन्तु गवर्नर या गवनंर- 
जनरल की मंजूरी से १२ महीने के अन्दर सम्राट को अपना निर्णय देना 
पढ़ता है | है 

ग्राथिक बिल केवल लेजिसलेटिबव श्रसेम्बली में पेश किये जाते हैं। 
प्रतिवर्ष प्रान्तीय धारा-सभा श्रथवा सभाश्रों के सामने अगले वष के आय- 
व्यय का ब्योरा ( 30028६४ ) पेश किया जाता है। असेम्बली के सदस्यों 
को अधिकार है कि वे इसके हर एक मद पर विचार करं। परन्तु ब्योरे 
में कुछ ऐसी भी मर्द शामिल रहती हैं जिन पर उन्हें अपना मत देने का 
अधिकार नहीं है | वे इन्हें घटा बढ़ा नहीं सकते | वे मंद निम्न- 
लिखित हैं :-- 

१--गवनेर का वेतन तथा इसके आफ़िस का ख़्च | 

२--कज़ की सूद, जिसे प्रत्येक प्रान्तीय सरकार को देना लाज़मी. है | 

३--मन्त्रियों तथा ऐडबोकेट जनरल का वेतन-और इनका भत्ता । 

४--है। ईकोट के जजों का वेतन और इनका भत्ता | 

५- पिछड़े हुये विभागों का ख़चे । ५ 

६--किसी न्यायालय के निर्णय के अनुसार दी जाने वाली रकम । 

७--कोई ओर ख़च जो शासन-विधान और प्रान्तीय घारा-सभा द्वास 
धोषित किया गया हो | 

ऊपर की सात मदों पर प्रान्तीय धारा-सभायें (,6९४|४७४ए6 48807- 
०॥68 ) विचार कर सकती हैं ; लेकिन हन पर अपना मत प्रकट नहीं कर 
सकती | वे इनके लिये वोट नहीं दे सकतीं। बाकी आमदनी असेम्बली की 
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इच्छानुसार ख़च की जाती है | यदि ये सभाय किसी ख़च को घटा बढ़ा दें 
तो उसे नामंजूर करने का अ्रधिकार गवर्नर को है | घारा-सभा की इच्छा के 
विरुद्ध वद जो रक़म चाहे ख़चे कर 8कता है। यदि प्रान्तीय धारा-सभाश्रों में 
कोई मतभेद उत्पन्न हो जाय तो वह केन्द्रीय घारा-सभाओ्रों की तरह दूर किया 
जाता है | 
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प्रान्तीय स्व॒रान 

( ए7-70जग्रथंता #ैप्राणाणाए ) 
प्रान्तीय स्वराज का ठीक अर्थ बहुतों की समझ में नहीं आता | 
यदि सभी सूर्बों को पूरी आज़ादी दे दी जाय तो पूर्ण 
परिसाधा. स्वतन्त्रता का कुछ अथ द्वी नहीं रह जाता। यहाँ पर 
प्रान्तीय स्वराज और पूर्ण स्वराज का तात्पय एक है | 
साधारण तोर पर प्रान्तीय स्वराज के दो अर्थ लगाये जाते हैं| दोनों में इतना 
कम फ़रक हैं कि कोई बात साफ़ ज़ाहिर नहीं होती। एक श्रथ तो यह है 
कि प्रान्तों में केन्द्रीय सरकार का कुछ द्वाथ न हो, तभी उन्हें स्व॒तन्त्र कह जा 
सकता है। केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय विषयों में तब तक दखल न दे जब 
तक प्रान्तीय सरकार किसी ऐसी नीति का आश्रय न ले जो राष्ट्रीय दृष्टि से 
हानिकारक हो। जब इतनी स्वतन्त्रता प्रान्तों को मिलन जाय तब हम कह 
सकते हैं कि हमारे देश में प्रान्तीय स्वराज की स्थापना की गई है। प्रान्तीय 
स्वराज का यह अर्थ बहुत कुछ ढीक है, परन्तु इसमें एक कमी है | यदि 
भारतीय प्रतिनिधियों के कोई अ्रधिकार न दिया जाय ओर प्रान्तीय शासन गैर 
जिम्मेवारी के वपूल पर काम करता रहे तो केन्द्रोय सरकार के हाथ खींचने 
पर भी जमता को कोई लाभ नहीं हो सकता । प्रान्तीय स्व॒राज का दूसरा अर्थ 
है 'एक ज़िम्मेवार शासन । अर्थात्‌ प्रान्तीय मन्त्रिमंडल प्रान्तीय धारा-सभा के 
प्रति ज़िम्मेवार हो। धारा-समाओं में जनता के प्रतिनिधि होते हैं यदि 
शासन की बागडोर उनके द्वाथ' में रहे, तो एक ज़िम्मेवार शासन की 
स्थापना होगी | जनता को यह कहने का अधिकार नहीं रह जाता कि प्रान्तों 
में उसकी इच्छा के विरुद्ध काय हो रहा है। ज्वायंट पारलियामेंटरी कमीटी 
की रिपोट के अनुसार प्रान्तीय स्वराज का अर्थ यह है, “थआ्रान्तीय स्वराज 
का तात्पय शासन-विधान की उस शकल से है जिसके अन्दर गवरनरों के 
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यूबों में कायकारियी तथा धारा-सभा केन्द्रीय सरकार से स्वतन्त्र होकर श्रपनी 
सीमा के अन्दर शासन का काय चलायेंगी।”?* यह परिभाषा इतनी अस्पष्ट 
है कि कोई साफ़ बात दिमाग़ में नहीं बैठती । मालूम नहीं प्रांतीय सरकार की 
निहित सीमा क्या है ! इतके अन्दर कहीं भी एक ज़िम्मेवार शासन की चर्चा 
नहीं की गई है | 

प्रान्तीय स्वराज का ठीक अथ एक ज़िम्मेवार शासन से है। प्रांतीय 
जनता स्वयं अपना राजनीतिक प्रबन्ध करे ओर अपने प्रतिनिधियों द्वारा सर- 
कारी अ्फ़सरों पर अधिकार रक्‍्खे--इसका नाम प्रांतीय स्वराज है। कार्य- 
कारिणी सभा के सदस्य घारा-समा के प्रति ज़िम्मेवार द्ाँ। अतए प्रान्तीय 
स्वराज का दोहरा अर्थ ठीक नहीं है | एक का तात्पय केन्द्रीय ओर प्रान्तीय 
सरकार के सम्बन्ध से है ओर दूसरे का तात्यय एक स्वतन्त्र शासन ( 56॥ 
(+0एशाप्राता०76 ) है | इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रान्तों में एक क्षिम्मेवार 
शात्न तक स्थाएित नहीं हो सकता जब तक केन्द्रीय सरकार का दबाव कम 
ने हो जाय | यदि केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय मामलों में हाथ डालती रहे तो 
स्व॒तन्त्र शासन का कोई अथ ही नहीं है। यह हो सकता है कि शासन की 
कोई कड़ी मशीन बनाकर केन्द्रीय सरकार अपने दख़त को कम कर दे और 
इसी का नाम प्रान्तीय स्वराज रख दिया जाय | जनता के प्रति कोई ज़िम्मेवार 
शासन न बनाकर केवल केन्द्रीय सरकार के दख़ल को कम कर दिया जाय। 
शाब्दिक अर्थों में इसे कोई प्रान्तीय स्वराज कह ले, परन्तु स्वराज तो वही 
है जिसके अन्दर प्रजा स्वयं अपना शासन करे। यदि प्रान्तों में एक ज़िम्मेवार 
शासन स्थाप्रित कर दिया जाय और केन्द्रीय सरकार दख़ल देती रहे तो एक 
ऐसा समय आ सकता है जब सरकारी मशीन फ़ोेज्न कर जाय | या तो सरकार 
प्रान्तीय स्वराज को ख़तम कर दे या अपने दख़ल को कम करे। वतंमान 
८ प्रान्तों में शासन के फ़ेल होने का यही कारण है। ऊपर से दिखलाने 
के लिये प्रान्तीय स्वराज की स्थापना कर दी गई, परन्तु भीतर से केन्द्रीय 
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सरकार की शक्ति वेघी ही थी | २७ महीने के काँग्रठ मंत्रिमंडलों से यह बात 
साफ़ हो गई थी | 
अब काँग्रेत की स्थापना की गई थी तो लोगों का यह अनुमान था कि 
वृटिश सरकार धीरे घीरे इमारी राष्ट्रीय माँगों को पूरा 
प्रान्तीय स्वराज कर देगी। पूर्ण स्वराज की कल्पना किसी को भी न 
की माँग थी | कुछ समय व्यतीत होने पर बृटेन की साम्राज्य- 
वादी नीति का पता चलने लगा | वे हिन्दोस्तानियों को 
कोई अधिकार देने पर राज़ी न थे। उनके .श्राथिक लाभ की अमिलाषा 
इतनी अधिक थी कि किसी भी क्षेत्र में हिन्दोस्तानियों को आज़ाद करके वे 
अपने स्वार्थ पर धक्का नहीं पहुँचा सकते थे। इधर हिन्दोस्तान_में राष्ट्रीय ' 
भावनाश्रों की वृद्धि हो रही थी। १६०४ ई० में काँग्रेस ने इस आशब का 
एक प्रस्ताव पास किया कि शासन की मशीन में भारतीय कायकर्ताश्रं को 
अधिक से अधिक हिस्सा लेना चाहिये। १६०५ ६० में फिर यह प्रस्ताव 
दोहराया गया । इसका तात्यय यद्द था कि ब्रड़ी-बड़ी सरकारी नोकरियों तथा 
धारौ-समाओं में काम करने का मौका हिन्दोस्तानियों को भी मिले | १६०६ 
ई० में काँग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसका उद्देश्य बृटिश साम्राज्य के 
अन्तगंत हिन्दोस्तान को एक स्वतन्त्र राष्ट्र बनाना है। वंग-संग के प्रश्न ने 
आग में घी का काम किया | सारे हिन्दोस्तान में स्वतन्त्रता को लद्दर फैल 
गईं | काँग्रेंस अपनी नीति पर डटी रही। उसकी माँग उपयुक्त थी। देश 
की राजनीतिक पारियों ने यह स्वीकार किया कि सुल्क़ की बेहतरी के लिए 
आज़ादी से बढ़कर कोई दूसरी दवा नहीं है। इस समय काँग्रेस दल में दो 
बड़ी कमज़ोरियाँ उत्पन्न होगई थीं। सूरत की काँग्रेस के बाद वह दो दलों 
में विभाजित होगई | दूसरे मुसलमान अ्रभी तक उससे अलग थे | १६३० 
ई० में इलादाबाद काँग्रेत में तर विलियम वेडरवन ने इस बात का प्रयत्ञ 
किया कि काँग्रेस के आपसी भेदभाव मिटा दिये जायें और मुसलमान भी 
इसके उद्देश्य में शामिल हों हा 8३५ ई० तक इसमें सफल्षता प्राप्त न हो 
सकी | परन्तु इसके कुछ द्वी दिन बाद लीग और कॉम्रेस दोनों ने अपना 
उद्देश्य एक बना लिया कि उन्हें बृूटिश साम्राज्य के अन्दर हिन्दोस्तान में एक 
स्वतन्त्र सरकार स्थापित करना है | तब से बराबर दोनों कौ यह मॉँग जारी 
है कि हिन्दोध्तान को पूरी आजझ्वादी मिलनी चाहिये | किसी कारणवश दोनों 
दलों में कुछ मतभेद ज़ंखूर है, लेकिन जहाँ तक आज़ादी का प्रश्न है, 
दोनों एक हैँ ॥ श्रब यह माँग कुछु श्रौर स्पष्ट कर दी गईं है। आज़ादी 
के लिये कद्द ज़रूसी नहीं हे कि हम बृठिश साम्राज्य की छुत्रछाया में बने रहें | 
आ० भा० शा[+-- २४ ह 
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पूरी श्राज़ादी मिल जाने के बाद हम इस बात का फ़ीसला करंगे कि इमारा 
सम्बन्ध विदेशों से क्या हो । इसके लिये हम पहले से कोई वादा नहीं कर 
सकते (१६ १६ ई० से बृटिश सरकार इस बात का आश्वासन दे रही है कि : 
हिन्दोस्तान को क्रमशः आज़ाद किया जायगा | पहले नीचे से हमें अधिकार 
मिलेंगे, कर बढ़ते बढ़ते सरकार की पूरी मशीन इमारे हाथों में सोंप दी 
जायेगी यह दिन कब आयेगा इसका हमें कोई अनुमान नहीं है। इस 
अध्याय में यह विचार किया जायेगा कि कहाँ तक इमें राजनीतिक अश्रध्िकार 
प्रदान किये गये हैं ।' 
१६३० ई० तक हिन्दोस्तान की आज़ादी का सवाल एक था। इस पर 
दो विचार पैदा नहीं हुये थे । लेकिन गोलमेज़ सभा के 
प्रान्तीय स्वराज बाद प्रान्तीय स्वराज पर दो विभिन्न मत वाले दल उठ 
पर विभिन्न मत खड़े हुये | यह मेदमाव लन्दन में ही उत्तन्न हो गया 
था | एक दज्ञ का कहना था कि केन्द्रीय सरकार को 
शक्ति कमज़ोर नहीं होनी चाहिये || प्रान्तों पर इसका प्रभाव वैसे ही हृढ़ रहना 
चाहिये जैसे आ्राज हे (ईंस दल के नेताओं ने दक्षिणी अफ्रीका तथा श्रमेरिका 
का उदाहरण देकर यद्द सिद्ध किया कि केन्द्रीय सरकार की शक्ति दृढ रखते 
हुये भी प्रान्तीय स्व॒राज को स्थायना हो सकती है। इस दल वालों को यह 
सन्देदद था कि यदि प्रान्तों को स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई, ओर केन्द्रीय 
सरकार का हाथ उनके ऊपर से जाता रहा तो बहुत मुमकिन है कि हिन्दोस्तान 
की राष्ट्रीय एकता नष्ट हो जाय | इससे स्पष्ट होता है कि यह दल बृटिश सर» 
कार की “शक्ति एकोकरणु” ( (/९0॥78 [8९0 [०७० ) में विश्वास करता 
था | इसका कहना था कि बृटिश सरकार इस बात का ध्यान न रकखेगी तो 
हिन्दोस्तानियों की लगभग एक सदी की कमाई मिट्टी में मिल जायेगी ॥ 
हिन्दोध्तान में मौजूदा मतभेद का हवाला दे देकर यह साबित किया 
गया. कि केन्द्रीय सरकार की शक्ति कम करने से आपसी भगगड़ों 
में वृद्धि देगी ओर तरह तरह के निफ़ाक़ पैदा होंगे [_ उपरोक्त विचार 
से यह साफ़ ज़ाहिर है कि ही दल को इइन्दोत्ताजियों की राजनीतिक 
कुशलता में विश्वास नहीं हे।[इस डर से कि कहीं आपस में कुछ 
भेद उत्पन्न न द्वो जायें, हमेशा गुलामी की जंज़ीर में बँधे रहना उन्हें 
श्र्छा है। 
(दूसरे दल ने इस केन्द्रीय शक्ति के संचय पर प्रकाश डालते हुये यह 
साबित किया कि जब तक केन्द्रीय सरकार की शक्ति कम न होगी तब तक 
प्रान्तीय संवराज की स्थापना नहीं हो सकती ) यह सम्भव नहीं हे कि बृद्िश 
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सरकार की सारी शक्ति अपने हाथों में रक्खे ओर साथ ही यूत्रों को श्राज़ादी 
भी दे दे | ऐतिहासिक उद्धरणों से यह बात साबित की गई कि शासन को 
बागडोर को एक सूत्र में बाँधने से जो देश को द्वानि पहुँची है वह जल्दी पूरी 
नहीं हो सकती | इससे जनता के अधिकार का अस्तित्व मिटा दिया गया 
है| वह भीगी बिल्ली की तरह कूपमंडूक हुये बैठी हैं। उसे इतना भी 
ज्ञान नहीं है कि उसके नमक की अवली क़रीमत क्‍या है। प्रान्तीय सरकारों 
को कठपुतली की तरह नचाने से जनता का आत्म-विश्वास जाता रह्या और 
अब वह हरगिज़ पसन्द नहीं कर सकती कि उसे अन्धे की तरद्द कोई लाठी 
पकड़ा कर ले चले | प्रजा के व्यक्तित्व पर इस नीति से बड़ा आपषात पहुँचा 
है। जब तक मशीन के पुरे आज़ादी के साथ अ्रपनी ज़गह पर काम नहीं 
करते, तब तक वह ढीक तोर पर काम नहीं कर सकती ६ केन्द्रीय सरकार ने 
: सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति अपने हाथों में लेकर हि ' पिछले परिश्रम को 
व्यथं कर दिया । जो भारतीय जनता किसी समय अपना शासन स्वयं करती 
थी ओर बड़ा से बड़ा अफ़तर उसके कामों में दख़ल नहीं दे सकता था, 
वह आज कोंसिल में थोड़े से प्रतिनिधि भेजने के लिये तरस रही है। जो 
अपनी सारी कमाई अपनी इच्छानुसार ख़ब कर सकती थी वह्दी आज छोटे 
छोटे कामों के लिये केन्द्रीय सरकार की इमदाद पर मुँह ताकती है [यह दल 
चाहता था कि प्रान्तीयः सरकार एक ज़िम्मेवार सरकार करार दी जाय । 
गवनर केवल नाम-मात्र के लिये कायकारिणी का प्रधान रहे | प्रान्तीय विषय 
इन्दोस्तानी मंत्रियों को दे दिये जायँँ। आमदनी ओर ख़च्च की पूरी ज़िम्मे 
वारी उन्हें दे दी जाय । प्रान्तों में प्रत्येक सरकारी कमचारी ध्रान्तीय सरकार 
की मरज्ञी से भरती किये जाय। उन्हें हटाने का भी अधिकार इसी कोहो 
तात्पर्य यह है कि इस दल की माँग एक सच्चा प्रान्तीय स्वराज स्थापित करने 
की थ! | 

प्रन्तीय स्वराज के हिमायती उपरोक्त दोनों दल अपनी अपनी माँग 
की पूरी कोशिश करते रहे) केन्द्रीय शासन की शक्ति को दृढ़ रखने के 
पक्षप्रातियों को यदि बृटिश सरकार का सद्दायक कहें तो कोई अनुचित न 
होगा | अब इन दोनों दल वालों की बातों पर बृटिश सरकार को विचार 
करना था| पालियामेंट यह नहीं चाहती कि केन्द्रीय सरकार की शक्ति 
कम हो) उसे संघ-शासन-विधान बनाने की उतनी चिन्ता न थी जितनी 
केन्द्रीय श्रोर प्रान्तीय विषयों के विभाजन की | इसी पर उसकी राजसत्ता का 
सारा दारोमदार था । वह अपने ही द्ा्थों से अपना अद्वदित केसे कर सकती 
थी [ ाथ ही वह हिन्दोस्तानियों को सन्तुष्ट भी करना चाहती थी। इसी 
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उधेड़बुन में ३ वष बीत गये । अन्त में तमाम विषयों की एक सूची बनी 
ओर वह केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों में बाँठ दी गई। बहुत से श्रावश्यक 
अधिकार जो प्रान्तीय सरकारों को मिलने चाहिये थे, केन्द्रीय सरकार को दे 
दिये गये | फ़ोज और ख़ज़ाने पर हर देश का भाग्य निर्भर रहता है। वे केन्द्रीय 
विषयों की यूची में शामिल कर दिये गये) यदि पालियामेंट चाहती तो बृटिश 
राजनीतिज्ञों की इस भावना को बदल सकती थी, परन्तु उसने ऐसा करना 
मुनासिब न समझा | प्रत्येक अँग्रेज़ स्वभाव से ही हिन्दोस्तान में एक दृढ़ 
केन्द्रीय शासन को पसन्द करता है | पालियामेंट ने अपने जीवनकाल में कुछ 
देशों को स्वत्तन्त्रता प्रदान की है। इसी तरह वह हमारे देश को भी उसी 
दिशा में ले जा सकती थी | 

कनाडा कई सूब्ों से मिलकर बना है। स्वयं कनाडा एक प्रान्त भी है । 
श्य४० ई० में उसे अकेले स्पर॒तन्त्रता प्राप्त हुई थी। धीरे धीरे अन्य प्रान्तों 
को भी स्वतन्त्रता दे दी गई। श्रर्थात्‌ समूचे कनाडा में कई स्वतन्त्र सरकारें . 
कायम हो गई । सबको ज़िम्मेवार शासन दे दिया गया। परन्तु बहुत दिनों 
तक यह व्यवस्था क्रायम न रह सकी। अँग्रेज़ श्रोर फ्रांसीसी दोनों जातियों के 
लोग इसमें निवास करते थे | घरेलू भझूगड़ों के कारण वे आपस में मिलकर 
न रह सके | सभी प्रान्तों में ये दोनों जातियां आपस में लड़ने लगीं। दोनों 
अपने को विभिन्न राध्ट्रवादी समझने लगीं | इस बुराई को दूर करने के लिये 
श्ट्ष्७ ई० में समूचे कनाडा के लिये एक संघ शासन-विधान बनाया गया । 
इस उद्धरण से हमारे दो तात्प हैं; एक तो यह कि दोया दो से अधिक 
राष्ट्रवादी किसी संघ-शासन की स्थापना कर सकते हैं | शासन-विधान की 
बुराइयों के कारण वे थोड़े समय तक आपस में भले ही लड़ते रहें, परन्तु 
अन्त में दोनों एक द्वो सकते हैं | दूसरा यह है कि संघ-शासन के लिये यह 
आवश्यक है कि इसकी इकाइयाँ पूरी तरह स्वतन्त्र कर दी जाये । यदि हमारे 
देश में सच्चे संघ-शासन की स्थापना करनी है तो प्रान्तीय स्वराज निहायत 
ज़रूरीब् । हिन्दू, मुसलमान, पारठी, ईसाई आदि विभिन्‍न सम्प्रदाय इसमें 
बाधक नहीं हो सकते | 5 ह 

शआरस्ट्रेलिया में मी अलग अलग सूबे आबाद होते गये | ज्यों ज्यों उनकी 
श्राबादी बढ़ती गई और उनके निवात्तियों की योग्यता का परिचय मिलता 
गया, त्वों सथों उन्हें श्राज़ादी मिलती गई। १८२५ से श्य६&६ ई० तक यह 
'सिलसिला जारी रद्दा | इसके पश्चात्‌ स्वार्थ ओर सम्पक में मतभेद होने के 
कारण उनमें आपसी झगड़े आरम्प हुए। सबने फ़ैसला किया कि एक संघ 
सरकार बनाई जाय जो सबको एक सूत्र में बाँधकर चलावे| १८६६ ई« में. 
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समी प्रान्तों के नुमाइन्दों ने इकट्टें होकर एक हंघ-शासन-विधान का निर्माण 
किया | बृटिश पालियामेंट ने खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लिया । बृटिश 
साम्राज्य का एक अंग होते हुये भी यह देश आज पूरी तरह आ्राज़ाद है। इन 
दोनों देशों पर नज़र डालते हुये यह स्पष्ट हे कि संसार में कोई संघ-शासन- 
विधान ऐसा नहीं है जिसकी इकाइयाँ परतन्त्र हों और बेन्द्रीय सरकार की कड़ी 
देख-रेख में रक्खी गई हों । 

(भारतीय राजनीतिज्ञों में चादे जितना भी मतभेद हो, परन्तु हर एक 
इस बात से सहमत है कि हिन्दोस्तान को अधिक से अधिक स्वतन्त्रता मिलनी 
चाहिये ) जब बृटिश सरकार ने इस बात का वादा किया कि बह प्रान्तीय 
च्षेत्रों में उसे तजुरबा करेगी तो फिर इसमें गोलमाल की बातें ठीक नहीं हैं । 
प्रान्तीय स्वराज की शक्ल का उतना मद्दत्व नहीं है जितना शासकों को 
सच्चाई और नेक नीयती का [*( कांग्रेस का चुनाव में हिस्सा लेने का मुख्य 
उद्देश्य यही था कि प्रान्तीय सरकार को अ्रच्छी तरह चलाया जाय) वह 
शासन में कोई रुकावट पैदा करना नहीं चाहती थी। मन्त्रिपद ग्रहण करने 
के बाद भी जब जब अड़्चनें आई', उसने उन्हें बड़ी खूबी के साथ निबाह्य 
जिन प्रान्तों में कांग्रेस का बहुमत नहीं था वहाँ की भी सरकारों ने काँग्रेस 
की नीति का ,अनुसरण किया। तातय यह है कि सभी बृटिश प्रान्तों में 
नया प्रान्तीय स्वराज बड़ी तत्परता से चालू किया गया। हिन्दू, मुसलमान, 
ईसाई सभी मिलकर इसे चलाने की सच्ची नीयत रखते थे । लेकिन हर समय 
उन्हें यह भय रहता था कि गवर्नर तथा गवनर-जनरल से उनकी मंठभेड़ न 
हो जाय | 

[१६२७ ई० में संघ शासन-विधान प्रान्तों में कार्यान्व्रित किया गया | 

चुनाव में काँग्रेस ने दिल खोल कर हिस्सा लिया | 

प्रान्वीय स्वराज नतीजा यह हुआ कि ६ प्रान्तों में काँग्रेठ का बहुमत 
का क्रियात्मक रहा | संयुक्त प्रांत की छोटी घारा-सभा के लिये काँग्रेस 
रूप के १३८ सदस्य चुने गये । कुल जगह २१८ थीं | इसी 

| प्रकीर शेष पाँचों सूत्रों में काँर्रस के सदस्यों की संख्या 

बहुमत से कहीं ज्यादा थी। संयुक्त प्रान्त, मध्यप्रांत और बरार, बम्बई, 
मदरास, बिहार और उड़ीसा--इन सूबों में छोटी सभा में काँग्रेत का बहुमत 
रहा | पंजाब, बंगाल, सिंघ, आसाम, ओर पश्चिमोत्तर प्रदेश, इनमें इसका 
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बहुमत न हो सका | कुछु समय बाद आसाम और पश्चिमोत्तर प्रदेश में भी 
काँग्रेठ का मन्त्रिमं इल स्थापित हो गया | 
-जुन नाव फ़रवरी में समाप्त हो गया | अब प्रश्न यह उठा कि मन्त्रिमंडल 
बनाये जायें | काँग्रेस ने चुनाव में विजय तो प्राप्त की परन्तु अभी तक उसने 
यह ते नहीं किया था कि मन्त्रिपद ग्रहण करे या नहीं | काँग्रेत में इस विषय 
में दोरायें थीं | कुछु लोग मन्त्रिपद ग्रहण करने के पक्ष में थे श्रोर दुसरे 
इसका विरोध करते थे। उनका कहना था कि जो संस्था बृटिश सरकार से 
लड़ने के ज्िये बनाई गई है, ओर जो शुरू में उसका विरोध करती आ रही 
है, वह सरकार की मातहती में काम नहीं कर सकती) साथ ही उसे शासन- 
विधान की कमज़ोरियाँ दिखलाई पड़ रही थीं। उसका कहना था कि 
प्रान्तीय स्वराज एक निरा ढोंग है और काँग्रेस उसे चला कर कोई लाभ 
नहीं उठा सकती ) परन्तु पक्तुपाती दुल इन तमाम दलीलों के बावजूद 
मन्त्रिपद ग्रहण करने के पक्ष में था। उप्तकी यह दलील थी कि यदि 
सरकार को चलाने की नीयत न थी तो चुनाव में हिस्सा लेने की क्या ज़रूरत 
थी | शासन को चलाकर उसे यह तजुरबा करना था कि कहाँ तक इसके 
अन्दर आज़ादो की दम है >यदि दूसरी पार्टियाँ घारा-सभा में बहुमत प्राप्त 
कर लेतीं ओर श्रपनी इच्छानुतार शासन को चलातीं, तो मुमकिन है प्रजा 
की आँख बहुत दिनों तक बन्द रक्खी जाती (सरकार को चलाने में एक 
ओर भी लाभ था | प्रान्तीय जनता के दिलों में यह भाव उत्पन्न करना 
_ था कि यदि राष्ट्रीय सरकार हो जाय तो वह विदेशी सरकार से किन मामलों 
में भिन्न हो सकती है | २७ महीने तक, अर्थात्‌ जब तक काँग्रेस ने प्रान्तीय 
सरकार को चज्ञाया, जनता के दिमाग़ से विदेशी राज का पर्दा हट गया 
था। चारों शोर प्रेम ओर सद्दानुभूति के भाव दिखलाई पड़ने लगे थे। जिन 
कामों को बृूटिश सरकार अपने १४० वष के जीवन में नहीं कर पाई थी, उसे 
काँग्रेस ने २ वर्षों में कर दिखाया । परन्तु शासन की कमज़ोरियों को वह केसे 
दूर कर सकती थी |. 
मन्त्रिपद अहण करने में एक और कठिनाई थी | संघ-शासन को काँग्रेस 
पहले ही इनकार कर चुकी थी | कड़े से कड़े शब्दों में उसने इसे बेकार और 
दोषपुर्ण ठद्वराया था | इतनी बुराई करने के बाद यदि वह उसी शासन को 
कार्यान्वित करती तो इससे बढ़कर शर्म की बात कोई दूसरी न थी । राजनीति 
उलट फेर का घर है | इसलिये इसे कूटनीति का दूसरा भाई कहा गया है | 
[काँग्रेस को श्रक़ुल उस जगह पर आफर रुक जाती थी कि गवनर के विशेष 
अधिकारों के सामने वह कर-ही क्‍या सकती है) इधर काँग्रेस का एक 


प्रान्तीय स्वरांज १६६ 


वर्ग इस बात के लिये लालाबित था कि कुछ समय तक प्रान्तीय शासन को 
चलाना चाहिये | पद का लोम सबसे बड़ा होता है। अन्त में काँग्रेस ने एक 
. राजनीतिक बहाना ढूँढ़ निकाला | चन्द शर्तों के साथ उसने मन्त्रिपद ग्रहण 
करना स्वीकार किया, परन्तु साथ ही उसने यह भो एलान किया कि वह 
शासन को चलाने नहीं बल्कि उसे तोड़ने जा रही है | पक्षपात छोड़कर 
आज दम दावे के साथ यह कह सकते हैं कि काँग्रेस शासन को चलाने के 
लिये गई थी, तोड़ने के लिये नहीं। जो कुछ भी हो, वह इस बात' 
पर कमर बाँध चुकी थी कि पग्रान्तीय सरकार को चलाना चाहिये [ १४ 
मार्च सन्‌ १६३७ ई० को दिल्‍ली में काँग्रेस की वकिंय कर्मीठी को बैठक 
हुई | महात्मा गाँधी के विचारों के अनुसार यह तै क्रिया गया कि काँग्रेस 
प्रान्तीय सरकार को इस शत पर चलावे कि गवनंर उसके कार्यों में अपने 
विशेषाधिकारों का प्रयोग तब तक न करे जब तक मन्त्री अपनी सीमा के अन्दर 
कार्य करते रहें। अर्थात्‌ गवनर इस बात का आश्वासन दें कि वे मन्न्रियों के 
कार्मो में अनायास हस्तक्षेप न करंगे। वे अपने व्यक्तिगत श्रधिकारों को तभी 
काम में लायं जब कोई असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हो जाय | इस आश्वासन 
से प्रान्तीय स्वराज की सीमा नहीं बढ़ी, परन्तु रुकावट कौ बहुत बड़ी शंका 
जाती रही । । 
संघ-शासन का प्रधान, गवर्नर-जनःल, काँग्रेण को असंतुष्ट नहीं करना 

: चाहता था। उसने अपने एक व्याख्यान में यह ज़ाहिर किया कि नये शासन- 
विधान की रचना भारतीय प्रजा की भलाई के लिये की गई हे । किसी के दिल 
में इस बात की शंका उत्पन्न नहीं होनी चाहिये कि कोई कमचारी 
मंत्रियों के कामों में दखल देगा। कारण यह है कि बृटिश सरकार अपनी 
सहयोग वाली नीति से अल्लग नहीं रह सकती | 

[जिन प्रान्तों में काँग्रेत्त का बहुमत था वहाँ के गवनरों ने कॉमग्रेस 
के नेताओं को निमन्त्रित किया | शासन की नीति के अनुसार वे इन्हें बुलाने 
के लिये बाच्य थे। नेताओं ने आश्वासन की माँग पेश की। इस प्रकार को 
सुलदनामा संसार के किसी भी देश में अब तक नहीं हुआ था | गवनरों को 
ऐसा करने का कोई अधिकार न था। अ्रतएव अपना कत्तव्य समझकर 
उन्होंने साफ़ इनकार कर दिया कि इस प्रकार का आश्वासन देने में वे 
सवथा असमथ हैं | संयुक्तप्रान्त के गवनर की ओर से एक घोषणा प्रकाशित 
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इसमें कोई सन्देह नहीं कि गवनरों को आदिश पत्रों ([87प्रगाष्यां 0 
[ड्ापाटा०ाड़ ) के अनुसार ऐसा करने का अधिकार दिया गया था, परन्तु 
प्रान्तीय स्वराज और प्रजातंत्रवाद की दृष्टि से यह कार्य सवंथा निन्दनीय 
था यदि शुड़िया-मन्त्रिमंडलों की स्थापना के बाद भान्तीय श्रसेम्बली को 
ब्रैठक बुला ली जाती तो सरकार का सारा मज़ा किरकिरा हो जाता | काँग्रेस 
बहुमत से उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करती और मन्त्रियों को 
हटना पड़ता | परन्तु शासन-विधान के अनुसार गवनरों ने इसे रोकने का. 
प्रयत्न किया | ६ महीने तक प्रान्तीय घारा सभाओं की बैठक नहीं बुलाई 
गई | इससे काँग्रेस को अविश्वास का प्रस्ताव पास करने का अवसर न मिज्ञ 
सका | ६ माह व्यतीत होने पर घारा-सभा को बुल्लाना ज़रूरी था, श्रन्यथा 
शासन-विधान फ़ेल कर जाता | 

. २६ मार्च सन्‌ १६३७ ई०७ को लंदन में रेडियो पर भाषण देते हुये लाड 
लोथियन ने काँग्रेठ को यह सलाह दी कि वह बिना किसी आश्वासन के 
मन्त्रिद अहण कर ले,| इधर ८ अप्रेल सन्‌ १६३७ को भारत-मन्त्री ला्ड 
ज़ेटलेंड ने ला सभा में एक वक्तब्य देते हुये गुड़िया मन्त्रिमंडल की खूब 
तारीफ़ की | १० श्रप्रेल सन्‌ १६३७ को महात्मा गाँधी ने सुलह का एक 
रास्ता बृटिशं सरकार के सामने रक्‍खा। उनका कहना था कि इस बात के 
लिये ३ न्यायाधीश नियुक्त कर दिये जाये कि गवनर इस प्रकार का आश्वासन 
दे सकते हैं अथवा नहीं । पालियामेंट में' एक वक्तव्य देते हुये बटलर ने 
इस संलाह को ठुकरा दिया | ६ मई सन्‌ १६३७ ई७० को लाड ज़ेटलेंड ने 
इस बात की घोषणा की कि नये शासन-विधान की मनशा प्रान्तीय शासन 
का सूत्र भारतीय मन्न्रियों के हाथों में देना है । इससे काँग्रेस को कुछ तसल्ली 
हुई और उसने यह स्वीकार किया कि यदि मन्त्रियों और गवर्नर में हृद 
दर्जे का मतभेद उत्पन्न हो जाय तो गवनेर उन्हें निकाल दे । महात्मा 
गाँधी ने भी यही माँग पेश की | २१ जून सन्‌ १६३७ को वाइसराय का जो 
वक्तव्य प्रकाशित हुआ उससे सुलइ का रास्ता काफ़ी साफ़ हो गया | जुलाई 
के पहिले सप्ताह में काँग्रेत वर्किज्न कमीटी ने यह ते किया कि काँग्रेस अब 
मन्त्रिपद स्वीकार कर ले। इसके फल धघ्वरूप ६ प्रान्तों में कँग्रेष मन्त्रिमंडल 
की स्थापना हुई | 

गुड़िया मन्त्रिमंडल बर्खास्त कर दी गई। काँग्रेठ शासन का कार्य 

चलाने लगी । <कावट की पहली सीढ़ी किसी तरह समाप्त हुई। यद्यपि 
काँग्रेस की माँग पूरी नहीं हुईं थी, फिर भी गवनर मन्सत्रियों की कारवाइयों 
में जल्दी दख़ल नहीं दे सकते थे) इससे प्रान्तीय स्वराज की सोमा कुछ 
झ[० भा० श[००-२६ 
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और विस्तृत मालूम पड़ने लगी | कह्दा जाता है कि [गवर्नरों के आश्वासन 
से काँग्रेस ने प्रान्तीय स्व॒राज के अर्थ को एकदम बदल दिया।* कॉंग्रेस 
और गवनर दोनों को एक दूसरे के प्रति अधिक श्रद्धा उत्तन्‍्न हो गई। 
शासन की बागडोर काँग्रेत के हाथ में झाते ही हिन्दोस्तान का राज- 
नीतिक वातावरण बदल गया। जो कॉमेस आरम्भ से ही बृटिश सरकार 
का विरोध करती आा रही थी वही अब शासन को कार्यान्वित करने 
ह ॥ उसके लिये यह ज़रूरी था कि वह सभी सूबों में एक प्रकार की 
नीति को चलाती (विभिन्‍न प्रान्तों के मंत्रिमंडल मनमानी न करके उसके 
उद्देश्य को सामने रक्खे -- इसकी देख-रेख के लिये सरदार वलह्लभ भाई 
पटेल, मोलाना अ्रतुल॒क़लाम आज़ाद और डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, इन तीन 
अ[दमियों की एक कमीटी ( 776 +98779768007ए 09प0-(0007766९6) 
बना दी गई | शासन को चलाने में काँग्रेस ने अपने सामने ३ उद्देश्य 
रक्‍्खा -- 

१--शासन का ख़र्च घटाना और नोकरशाहवी की बेजा हरकतें दुर 
करना | 


२--दीन-दुखियों को श्राथिक सहायता देना; इरिजनों ओर गिरी हुई 
जातियों को उठाना। 


३-- जनता को अधिक से अधिक राजनीतिक अधिकार प्रदान करना 
ओर उसके दिमाग में स्वदेशी सरकार का नकशा खींचना |. 


उपरोक्त उद्द श्यों की पूर्ति के लिये नये नये कार्य-क्रम बनाये गये। इनमें 
अधिक से अधिक रकम लगाने के लिये काँग्रेसी मन्त्रियों ने अपना वेवन 
केवल ४०० रुपया मासिक निश्चित किया-। हमें याद रखना चाहिये कि इसके 
पहिले मन्त्रियों को लगभग ४००० रुपया वेतन दिया जाता था | यदि काँग्रेत 
के मन्त्री चाहते तो इतना ही वेतन ले सकते थे, परन्तु आम जनता की 
भलाई का ध्यान रखते हुये उन्होंने केवल ४०० रुपया मासिक लेना स्वीकार 
किया । हिन्दोस्तान के सभी सूंबों की समस्या एक है। खबके सामने एक ही 
प्रकार, के प्रश्न उपस्थित थे | अर्थात्‌ किसानों की उन्नति, बेकारी को दुर 
करना, घरेलू कारोबार की वृद्धि, साक्षरता का प्रचार, ज्ामसुधार, मद्य-निषेध, 
दलितोद्धार, स्वायत्त शासन का सुधार आदि विषयों की ओर सबका ध्यान 


बरस >पआ-जम-+क रफानका हक 
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अकषित था | परन्तु काँग्रेस सरकार जल्दी से जल्दो इन्हें आरम्भ करना 
चाहती थी | । 

काँग्रेस सरकारों ने राजनीतिक क़ेदियों को छोड़ने का प्रस्ताव पास किया | 
कितने द्वी कैदी जेलों से बाहर निकाले गये । जो शेष रहे उन्हें भी धीरे धीरे 
छोड़ने की व्यवस्था की गई | ग्राम-उद्योग-संघ की स्थापना की गई। इससे 
गाँवों की उन्नति पर विचार किया जाने लगा। घरेलू कारोबार की वृद्धि की 
गईं। तरह तरह के काम-घन्धों की खोज हुईं। कितने ही बेकार आदमियों 
को काम दिया गया। हरिजनों की भलाई के लिये अलग स्कूल ओर कारखाने 
खोले गये। उनके लड़कों को सरकारी वर्जीफे दिये गये । कालेजों भोर 
विश्वविद्यालयों में उनकी फ़ीस माफ़ कर दी गई। किसानों की उन्नति के 
लिये दर ज़िले में बीज गोदाम खोले गये | उनकी खेती के लिये सरकार की 
अर से अधिक से अधिक इमदाद दी जाने लगी | उनके लिये तरह तरह 
के क़ानून पास किये गये | लगान में कमी कर दी गई, कर्ज़ अदा करनें का 
तरीका बदल दिया गया और पिछुले क़र्ज़े माफ़ कर दिये गये [ ज़मींदारों 
को हिदायत की गई कि वे रिआया पर किसी प्रकार का बेजा दबाव न 
डालें | हरी, बेगार, इथियावन आदि सब बन्द कर दिये गये। सरकारी 
अफ़सरों को चेतावनी दी गई कि वे दावत और डालियाँ न लेँ। 
सरकारी महकमों में घूसखेरी के रोकने का प्रयज्ञष किया गया | पुलीस की 
: बेजा हरकृतों को हर तरह से कम किया गया। शिक्षा-प्रचार के लिये 
तरह तरह की योजना काम में लाई गई | सतानों को साक्षर करने का विधान 
बनाया गया । गाँवों में स्कूल, रात्रि पाठशालाये, तथा लाइब्ररियाँ खोली 
गई । बेसिक शिक्षा का प्रचार, पुरानी शिक्षा-प्रणाली में सुधार तथा नशीली 
चीज़ों को दूर करने का प्रयल किया गया । मज़दूरों को उचित मज़दूरी'का 
विधान बनाया गया । साम्प्रदायिकता का भाव कम किया गया | तात्पय यह 
है कि काँग्रेत सरकार ने जनता की भलाई के लिये कोई कसर बाकी न रक्‍्खी | 
जहाँ तक उसकी शक्ति थी ओर जितनी अधिक रकम वे इन कार्यों में खचचे 
कर सकते थे वहाँ ज्ञक करने का प्रयक्ष किया | इतनी माथापच्ची करने पर भी 
जनता में असन्तोष की मात्रा कम न हुई | इसका कारण काँग्रेस की कमी नहीं 
है, बढिक कुछ ऐसे कारण पहले से ही उपस्थित कर दिये गये थे जो जनता के 
दिमाग़ से नहीं निकल सकते थे | 

काँग्रेष जनता की भलाई के लिये जितना कर सकती थी उससे कह्टीं 
अधिक किया | शासन-विधान के अन्दर जितनी गुंजाइश थी और उसके 
पास जितना रुपया था, सब भली माँते प्रयोग में लाये गये। थोड़े समय 
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तक लोगों का विचार बदल गया था। जिन सरकारी कमचारियों को लोग 
काटू समझते थे, वे ह्वी उन्हें कुककर सलाम करने लगे | जिन व्यक्तियों को 
जेल की हवा खानी पड़ी थी और जिनके ऊपर डंडों की चोट पड़ी थी, उन्हीं 
की श्रावाज़ पर प्रान्तीय सरकार का काम होने लगा | जिन दफ़्तरों में लोगों 
को जाने की आशा मुश्किल से मिलती थी वे आम जनता के लिये खोल 
दिये गये | प्रान्तीय धारा-समा की कारबाइयें का व्योरा सुनने के लिये 
धारा-सभा के बाइर कितने ही सूत्रों में लाउड स्पीकर लगा दिये गये | 
इक्केवान ओर मजदूर भी थोड़ी देर विश्राम करके “शअ्रपनी सरकार” की 
कारवाइयों सुन॒ सकते थे । लोगों के मंद से विदेशी सरकार की आवाज 
बन्द हो गई थी ओर अपनी सरकार! तथा 'हमारी सरकार इस प्रकार के 
' शब्द सुनाई पड़ने लगे थे | काँग्रेस आन्दोलन सरकार को भत्ते ही खटके; परन्तु 
उसके नेताश्रों तथा कमंचारियों से सलाह मशविरा लेना पड़ता था| इसमें 
थोड़ा भी सन्देद नहीं कि सरकारी ऐक्ट के अनुसार प्रान्तीय सरकारों को 
गवर्नर तथा मन्त्री चलाते थे, लेकिन कार्यरूप में यह बात नहीं थी। ऊपर 
से काँग्रेस इन सरकारों को चलाती रही । वर्किज्भ कमीटी का फ़ेयला कोॉंग्रेत 
मन्त्रियों को मानना पढ़ता था | स'कारो ऐक्ट में काँग्रेस का नाम भले ही 
न हो परन्तु २७ महीने तक उसी. को तूती बोलती रही। लोगों को यह 
विश्वास हुआ कि कॉग्रेस कोई हुल्लड़बाज़ी की संस्था नहीं है, बल्कि इसके 
श्रन्दर शासन चलाने का पूरा माद्दा मौजूद है [: मन्त्रियों ने जिस योग्यता 
का परिचय दिया उसकी प्रशंसा पालियामेंट तक में की गई। १६ अप्रे् 
सन्‌ १६३८ ई० के पेशावर में भाषण देते हुये हिन्दोस्तान के वाइसराय 
ने यह कहा कि, “प्रान्तीय स्वराज का पहला वर्ष निह्ायत अच्छाई के साथ 
व्यतीत हुआ है| श्ून्तीय घारा-सभाओं ने अपनी योग्यता का आश्चयजनक 
परिचय दिया है (ऋ) । 

शत सारी नेकनीयती के बावजूद काँग्रेस सरकार की टीका-टिप्पणी 
, होती रही । इसकी वजह यह थी कि उसका एक दल सरकार चलाने के 
पक्ष में नहीं था। जगह जगद्ट पर सभाओ्रों तथा मीटिंगों में उसके मुंह से ये 
शब्द निकलते रहे कि काँग्रेस श्रपने आादश से नीचे गिर गई पार्लियामेंट 
की मातइती में काम करना उनके लिये एक बहुत बड़ा अपमान था। 
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लेकिन जो दल शासन को चला रहा था उसने भी कुछ ऐसी ग़लतियाँ की 
थीं जिनका परिणाम उसी के लिये घातक सिद्ध हुआ। जिस समय शअसे- 
म्बली के सदस्यों के चुनाव हो रहे थे उस समय काँग्रेस सदस्य अपनी पूरी 
ताक़त से विजय प्राप्त करना चाहते थे। कितने ही अनुचित तरीके काम 
में लाये गये | ग़ल्नत बातों का प्रचार किया गया। नागरिकों को व्यथ के 
आश्वासन दिये गये | कुछ काँग्रेत उम्मीदवारों ने तो यहाँ तक कद् डाला 
की चुनाव से एक वर्ष के अन्दर जनता के पूण स्वराज प्राप्त हो जायगा। 
साथ ही उनकी सारी आथिक कठिनाइयाँ दूर हो जायेंगी | किसानों की सभी 
तकलीफ़ों की दुर करने का मानों काँग्रेस ने ठीका सा ले लिया था | उसे यह 
ख्याल न था कि शासन की मशीन कहाँ तक उन्हें इन वादों को पूरा करने 
का मोक़ा देगी | बड़ी बड़ी आशायें लेकर लोगों ने काँग्रेंस को वोट दिया 
और चुपचाप उनकी पूर्ति की बाट जोहते रहे | 


जब चुनाव समाप्त हो गया और काँग्रेठ को शासन का भार चलाना 
पड़ा तो उन्हें मालुम हुआ कि उनकी प्रतिज्ञायें कूठी थीं। उनके द्वाथों में 
इतनी रक़्म न थी कि मालगुज़ारी श्रोर लगान को वह एक दम, माफ कर 
देती। कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती । थोड़े समय के ग्रन्द्र 
बेकारी ओर अ्रशिक्षा दूर नहीं की जा सकती थी । शान्ति को स्थापना के 
लिये सरकार को सभी तरह के उपायों का आश्रय लेना पड़ा | जगइ जगह 
पर गोलियाँ चलाई गई और लोगों को सज़ायें दी गई । लोग भौचक्के से 
रह गये | उन्हें यह उम्मीद थी कि उनका क़ज़ एक दम माफ़ करूदिया 
जायगा; साथ ही वे कुछ भी करें लेकिन काँग्रेठ सरकार चुपचाप देखती 
रहेगी | ये दोनों बातें अस्म्भव थीं।न तो जनता को ऐसी उम्मीद करनी 
चाहिये थी ओर न काँग्रेस को इस प्रकार की आशायें दिलानी चाहिये थी । 
तात्यय यह है कि लोग काँग्रेस सरकार को स्वर का फ़रिश्ता समझ 
बैठे थे। उनका अनुमान था कि सरकार की बागडोर हाथ में लेत ही 
वह सभी प्रकार की तकलीफ़ाी को छू मन्तर से इटा देगी। कितनी ग़लत 
धारणा थी | लेकिन इसकी ज़िम्मेवारी स्वयं काँग्रेत पर है |।.उसने विजय 
प्राप्त करने के लिये प्रान्तीय स्वराज को स्वर्ग की सीढ़ी करार दिया था। 
यही वजह है कि काँग्रेस के साधारण उम्मीदवारों के सामने बड़े बड़े ज््मीदारों 
और राजनीतिशों को मुँह की खानी पड़ी ६. 


.. काँग्रेस सरकार के समय में लड़ाई-फगड़ों की एक हवा बद्द चली थी। 
इसका कारण यह नहीं था कि सरकार की नीति भयंकर थी, बल्कि स्वतन्त्रता 
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की भावना का यह एक जीता जागता नमूना था| अब तक लोग आशाहीन 
होकर सरकारी कम चारियों की धोंस को बर्दाघ्त करते रहे | बेचारे किसान 


और मज़दूर निराश होकर ज़मीदारों और मिल मालिकों कै सामने चूं . 


तक नहीं कर सकते थे | उनकी आवाज़ सरकारी दफ़्तरों तक नहीं पहुँच सकती 
थी | लेकिन काँग्रेत सरकार के आते ही.उनके दिलों में आशा का संचार 
हुआ । वर्षों से सोई हुई भावना पुनः जाणत हो उठी | इसलिये यह स्वाभाविक 
था कि वे अपने अधिकारों को माँग पेश करते | बेजा इरकतों से लाभ 
उठाते रहने के कारण उनके विरोधी दल इस अपमान को नहीं सहन कर 
सकते थे । उन्हें यह ख़याल न था कि दलित जातियाँ भी किसी समय 
ग्रधिकार ओर समानता की माँग पेश करेंगी (ऐसी दशा में यदि कॉंग्रेस 
को एक बहुत बढ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा तो कोई आश्चय की 
बात नहीं है | विदेशी सरकार की धाक कुछ समय के लिये दूर द्वो गईं थी । 
इसलिये वह किसी के अत्याचार को अब सहन नहीं कर सकती थी। रही 
बात हिन्दू और मुसलमानों के साम्प्रदायिक झगड़े की | दोनों सम्प्रदायों में 
बैर विरोध की भावना बढ़ने लगी । जगह जगद् पर साम्प्रदायिक दंगे उढ 
खड़े हुये | इसके लिये भी काँग्रेस सरकारे ज़िम्मेवार नहीं ठहराई जा सकतीं | 
इसके मूल में अधिकारों ओर आशाओ ओं की बह्दी भावना छिपी हुई थी जो 
अन्य वर्गा' में थी | मुसलिम लीग गलत बातों से कांग्रेस को दोषी ढहराना 
चाहती थी, परन्तु उसे इस बात का मोक़ा नहीं मिला | काँग्रेस सरकारों कीं 
8033 शुरू से आख़ीर तक सच्चाई और ईमानदारी की रही। 

न्तीय स्वराज में अनेक अड़चने उपस्थित हुई | मध्यपान्त में डाक्टर 
खरे ([६|)॥/४ १0]75030) की चन्द ग्र्न तियों से काँग्रेत मन्त्रियों को इस्तीफ़ा 
दे देना पड़ा | यह प्रश्न इतना बढ़ा कि सारे हिन्दुस्तान में सनसनी सी 
फेल गई | खैर किसी तरह मामला बाल बाल बच गया और कांग्रेस सरकारों 
को इस्तौफ़ा देने की नोबत न आई । इसी प्रकार राजनीतिक कैदियों को 
छोड़ने के विषय में गवर्नरों और मन्त्रियों में मतभेद उपस्थित हुआ । मालूम 
पड़ा कि अब काँग्रेत सरकारी ज़िम्मेवारी से द्ाथ खींच लेगी, परन्तु यह प्रश्न 
भी किसो तरइ ठज्ञ गया । अन्त में योरप की लड़ाई आरम्भ होते ही कांग्रेस 
सरकारों के सामने कुछ ऐसे मसले पेश हुये कि उन्हें विवश होकर त्यागपत्र 
देना पड़ा | प्रान्तों के गवनर अपने निज्रो अधिकारों द्वारा शासन को चलाते 
रहे | कुछ थोड़े से सलाहकार उनकी सहायता के लिये नियुक्त कर दिये गये । 
लड़ाई के बाद आज फिर कांग्रेस प्रान्तीय शासन को चला रही है। उसकी 
पिछली सब योजनायें काम में लाई जा रही हैं 


धर 
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अश्र॥ के संघ शापन-विधान में ग्रान्तीय स्वराज की व्यवस्था तो की 
गई है परन्तु इसका मददत्व दुधरी ओर से कम कर दिया 
प्रान्तीय स्व॒राज़ गया है। गबनरों को इतने विशेषाधिकार प्रदान किये 
झोर गदर्न रों गये हैं कि उनके सामने मन्त्रियों के अधिकार सूर्य के 
के सामने दीपक की तरह हैं। गवनर जब चाहें उनके 
विशेषाधिकार कामों में हस्तत्षेत कर सकंगे | यहाँ पर उनके विशेषा- 
धिकारों की चर्चा विस्तृत रूप से नहीं की जा सकती | 
पिछुले अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। ये अधिकार इतने अश्रघिक् हैं 
कि आवश्यकता पड़ने पर वद्द अकेले ही शासन को अपनी इच्छानुवार चला 
सकता है | यदि मन्त्री निकाल दिये जायेँ ओर धारा सभायें बर्खाश्त कर दी 
जायें तो उसकी शकल किसी तानाशाह से कम न होगी |# उन्हें जो आदेश 
पत्र ( [#87प्र767 00 [7807'प्रण4008 ) दिये गये हैं उनकी सहायता से 
वे प्रान्तीय शासन को चलाने के लिये ए-मात्र जिम्मेवार हैं। मन्त्रियों को 
काय-कुशलता पर उतना विश्वास नहीं किया गया है जितना उसकी अकेली 
इच्छा पर | मन्त्रो अपने कार्मो के लिये धारा-सभा के प्रति जिम्मेवार ज़हूर 
होंगे, परन्तु गवनर की ज़िम्मेवारी केन्द्रीय सरकार तथा पालियामेंट के प्रति 
होगी | जिस प्रान्त का प्रधान शासक अपने कार्यों के लिये घारा-तभा के प्रति 
ज़िम्मेवार नहीं है वह स्वराज प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकता | जब तक 
जनता की आवाज का शासन में मूल्य नहीं है तब॒ तक एक जिम्मेबार सरकार 
की स्थापना नहीं द्दो सकती | मोजूदा प्रान्तीप स्वराज शर्तों और रुकावटों 
से घित हुआ है। शासन-विधानं को देखते हुए प्रजा के अधिकार नहीं 
के बराबर है। जब कभी प्रान्तीय सरकार किसी बड़ी योजना को कार्यान्वित 
करना चाहेंगी तो उनके हाथ पैर बाँध दिये जा सकते हैं| के० टी० शाह 
लिखते हैं “शासन की महत्वपूर्ण बातें भारतीय मन्त्रियों के हाथों से छीन ली 
गई हैं ।/ 
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प्रान्तीय सरकार की मातहती में काम करने वाले अफ़सर मन्नियों के 
अधिकार से बाहर रक्खे गये हैं। यदि मन्त्री किसी अफ़सर के विरुद्ध कोई 
कारवाई करें तो वह गवर्नर के पास इसक्री फ़रियाद कर सकता हैं। ऐसी. 
नाजुक परिस्थिति में मन्त्री अपने ही आधीन कर्मचारियों को इस बात के लिये 
प्रेरित नहीं कर सकते कि वे अध्क्त तरीके पर काम करे। प्रान्तीय विभाग 
की बड़ी-बड़ी नोकरियाँ केन्द्रीय सरकार की मुट्ठी में रक्खी गई हैं। ख़्च के 
सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकारों को पूरी श्राज़ादी हासिल नहीं है। यहाँ तक कि 
सामाजिक सुधारों तक में गवनर दखल दे सकता है | मन्त्रियों की सलाहें वह 
जब च हैं ठुकरा सकता है। किसी भी दृष्टि से प्रान्तीय स्वराज की थोजना पूर्ण 


नहीं है | 


ऊपर कहा गया है कि बृटिश भारत दो प्रकार के सूत्रों में विभाजित 
किया गया है | गवनेर के सूबों की संख्या ११ है और 

चीफ कमिश्नरों बाक़ी ६ चीफ़ कमिश्नर के सूबे कहलाते हैं। बृटिश 
के सूबे ग्रौर बिलोचिस्तान, दिल्ली, अ्रजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग, श्रंडमन, 
प्रान्तीय स्वराज नीकोबार ओर पंथ पिपलोदा चीफ़ कमिश्नर के सूबे 
कहलाते हैँ। ओर इनका प्रधान चीफ़ कमिश्नर कहलाता 

है। वह सीधे गवनर-जनरल्न के प्रति ज़िम्मेवार है। प्रत्येक प्रान्त में एक 
चीफ़ कमिश्नर रहता है जो अपनी इच्छानुसार शासन करता है। शासन 
सम्बन्धी सलाहें उसे गव्नर-जनरल से लेनी पड़ती हैं। कुर्ग को छोड़कर 
अन्य च फ़ कमिश्नरों के सूबे में कोई धारा-समा नहीं बनाई गई है। सारी 
ज़िम्मेवारी चीफ़ कमिश्नर को दी गईं है। इन सूत्रों में प्रान्तीय स्वराज की 
कोई चर्चा ही नहीं है। संघ-कार्यकारिणी तथा संघ-घारा-सभा द्वारा जितनी 
आशाय प्राप्त होंगी वे सब चीफ कमिश्नरों के यूत्रों में लागू की जायंगी। 
केवल ब्टिश बिलोचिस्तान में ग़वर्नर-जनरल की निजी शआ्राज्ञा के बिना 
वें लागू न हो सकेंगी। दिदली ओर अजमेर मेरवाड़ा को केन्द्रीय घारा- 
सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया | कुर्ग की लेजिस्लेटिव' कॉसिल, को 
अधिकार दिया गया है कि वह केन्द्रीय घारा-सभाओं में दो सदस्य चुन कर 
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भेज सके | अंडमन ओर नीकोबार को एक भी प्रतिनिधि भेजने का: अधिकार 
नहीं है । 
चीफ़ कमिश्नरों के यूत्रों को किसी प्रकार की राजनीतिक स्वतन्त्रता नहीं 
दी गई है | हिन्दोस्‍्तान पहले से ही दो भागों में विभाजित किया गया दे | 
बूटिश भारत और देशी रियासतों में जो राजनीतिक भेदमाव किया गया है. 
उसके दुष्परिणाम हमारी नजरों के सामने मोजूद हैं । रियासतों में ज़िम्मेवार 
शासन का नाम भी नहीं है। वहाँ की प्रजा राजनीतिक श्रधिकार को नहीं 
जानती | बृटेश सरकार उनके मामलों में दखल देने से इसलिये इनकार 
करती है कि उसके सुलहनामों में फरक पढ़ेगा। बृटेश सूत्ों को तो उसने 
थोड़ी बहुत आज़ादी दी है, लेकिन रियासतों के मामलों में हाथ डालकर वह 
अपनी शर्तों को भंग करना नहीं चाहती । देशी रियासतों की बात तो छोड़ 
दीजिये, स्वयं बृटिश प्रान्तों को सरकार ने दो श्रेणियों में बाँट रक्‍वा हे। 
गवरनरों के सूत्रों में जनता को कुछ अ्रधिकार प्राप्त हैं, लेकिन चीफ़ कमिश्नरों 
के सूबे अभी तक केन्द्रीय सरकार की मर्ज़ी पर चलाये जाते हैं। उनमें रहने 
वाले निवासी राजनीतिक स्वतंत्रता के उतने ही प्यासे हैं जितने गवनरों के 
सू्बों में । उनकी संख्या भले ही कम हो, परन्तु उनकी आज़ादी की भावना को 
कुचला नहीं जा सकता | 
इसी तरह द्वन्दोस्तान के कुछ हिस्से *' पिछुड़े हुए ” ( 8.0८ छक्ना्त॑ 
४॥९७४ ) करार दिये गये हैं | ये हिस्से मदरास, बंगाल, 
पिछड़े हुए. पंजाब, झासाम, पश्चिमोत्तर प्रदेश, संयुक्तप्रान्त, बिहार, 
भाग शोर मध्यप्रान्त व बरार, तथा उड़ीसा प्रान्तों में पाये जाते 
प्रान्तीय हैं| इनका शासन प्रबन्ध गवर्नर अपने अधिकारों द्वारा 
स्वराज करते हैं | इन विभागों में निवास करने वाली जनता को 
कोई राजनीतिक अधिकार नहीं है | यद्यपि ये भाग किसी 
न किसी प्रान्तीय सरकार की मातहती में रक्खे गये हैं, फिर भी प्रान्तीय-मंत्रि- 
मंडल इनके कामों में द्ाथ नहीं डाल सकते | इनमें रहने वाले व्यक्तियों की 
श्राज़ादी का लेश मात्र भी नहीं दिया गया है। यदि इन विभागों के निवासी 
अनपढ़ और असमभ्य हैं तो बृटिश सरकार अरने १४० वष के जीवन में इन्हें 
सभ्य बना सकती थो। इनकी राजनीतिक स्वतन्त्रता की ज़िम्मेवारी बूंटिशी: 
सरकार के ऊपर है। 
. यदि कोई विदेशी इस देश का भ्रमण करे श्रौर उसे यह मालूम न हो 
कि सभी सूबे बृटेश सरकार के अधिकार में हैं तो उसे 
परिशिष्ट यहद्द सन्देह होगा कि बृटिश भारत में दो विदेशी सरकारों 
अआ[०७ भा० शु[०१० २ ७ 
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का राज्य है। एक का अधिकार गवनर के सूत्रों पर हे और दूसरी कां 

गफ़ कमिश्नर के सूब्रों पर | यह दलील बहुत ही नाजुक है कि अन्य प्रान्तों 
की सहानुभूति उनके साथ है । इमारी सहानुभूति, इटली, इंगलेंड, 
श्रबीसीनियाँ , स्पेन आदि सभी देशों से है। जब तक वे हमारी बराबरी 
में खड़े नहीं होते तब तक उन्हें हम अपना भाई नहीं समझ सकते | 
प्रान्तीय स्वराज को चलाकर इस बात की काफ़ी परीक्षा कर ली गई कि इससे 
हिन्दोस्तान श्रपने मन्जिले मक़सूद पर नहीं पहुँच सक्ता। प्रान्तीय सरकारों 
तथा लोकमत की परवाह न कर इस देश को विश्वव्यापी युद्ध में शामिल कर 
देना प्रान्तीय स्वराज्य के सवधा प्रतिकूल था। इन बातों को भुलाकर भावी 
शासन-विधान की आशा से काँग्रेत फिर शासन को चलाने लगी है। विधान 
सम्मेंलन की सफलता पर सब की दृष्ट लगी हुई है । 





चोथा खंड 


स्वायत्त-शासन 
( [,008, ढग,7.60ए7४४घ४ पप्गएप' ) 


अध्याय २४५ 
प्रान्तीय विभाग 


( /70ए7॥टं।। ए907 ) 
प्रत्येक प्रान्त कमिश्नरियों में बाँदा गया है | शासन की सुविधा के लिये 
इसका विभाजन नितान्त आवश्यक है। भारतीय सूबे 
प्रान्तों का. इतने बड़े हैं कि इनका शासन-प्रबत्ध इन्हें एक इकाई 
विभाजन मान कर नहीं किया जा सकता। कुछ प्रान्त तो यूरोप 
के कितने द्वी देशों से कई गुने बड़े हैं। बंगाल का 
क्षेत्रफल फ्रान्स के बराबर है। प्रत्येक का क्षेत्रफल लगभग २००००० वर्ग 
मील है। मद्गास का क्षेत्रफल ्रेट बूटेन तथा आयर ड' से ह गुना बडा है। 
दोनों १४०००० वर्ग मील में फेले हुये हैं | पश्चिमोत्तर प्रदेश ओर अबध का 
क्षेत्रफल फ्रान्स से आधा है। पंजाब की जनसंख्या जमेनी तथा बम्बई और 
सिन्ध प्रान्त की स्पेन के बराबर है। प्रत्येक प्रान्त लगभग ८ या € कमिश्नरियों 
में और कमिश्नरियाँ ज़िलों में विभाजित की गई हैं | 
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हिन्दोस्तान में कुल २६६ ज़िले हैं। इनका क्षेत्रल तथा जनसंख्या 
अलग अलग है। कुछ ज़िले बहुत द्टी बड़े और कुछ बहुत छोटे हैं 4 बंगाल 
प्रान्त के मेमनसिंद ज़िले में स्विवज़रलेंड से अधिक आदमो रहते हैं। विज- 
गापद्टम ज़िले का क्षेत्रफल ओर आबादी डेन्माक से अधिक है। संयुक्त प्रान्त 
के कुछ ज़िले न्यूज़ीलेंड से बड़े हैं | तिरहुत कमिश्नरी की जनसंख्या कनाडा 
से अधिक है| द्विन्दोस्तान में सबसे बड़ा ज़िला विजगापद्वम है। इसका 
क्षेत्रफल १७१६८ वगमील है | दूसरा नम्बर थारपारकर ( बम्बई ) ज़िले का 
है। स्म्पूण ज़िलों का औसत ज्षेत्रबल ४०७५ वर्गमील और औसत जन-संख्या 
१०००००० हे | बहुत कम ज़िले ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल १४०० वगमील 
से कम है । शायद किसी ज़िले की श्रावादी ५००००० से कम है। इन ज़िलों 
की जलवायु तथा पैदावार एक सी नहीं है। एक किले में कुछ भाग 
उपजाऊ और कुछ ऊसर हैं। हर ज़िले में शहर ओर देहात की बोलचाल में 
फरक मिलेगा । आर्थिक दृष्टि से कुछ ज़िले सम्पन्न श्रोर कुछ ग्ररीब हैं। कुछ 
ज़िले इतने घने बसे हैं कि हर व्यक्ति को २ एकड़ तक भूमि खेती के लिये 
नहीं मिलती । ह 
ज़िले का प्रधान जिलाधघीश कहलाता है। कुछ प्रान्तों में यह कलक्ट 
और कुछ में डिप्टी कमिश्नर कहलाता है। शअ्रपने 
कलेक्टर या. ज़िले में वह बृटिश सरकार का. प्रतिनिधि है। श्राम 
ज़िल्लाधीस तौर से वह इन्डियन तिविल सरविस के सदस्य का 
एक सदस्य होता है। प्रान्तीय सिविल सरविस के 
सदस्य भी इस पद पर नियुक्त किये जाते हैं। वेतन की दृष्टि से कलेक्टर 
का स्थान अपने ज़िले में सबसे बड़ा नहीं है, परन्तु अधिकार की दृष्टि 
से इससे बढ़ कर कोई दूसरा पदाधिकारी नहीं होता। इसे दोहरे अधिकार 
प्राप्त हैं| कलक्टर की हेसियत से उस्ते अपने ज़िले में मालगुज़ारो वसूल 
करने का अधिकार दिया गया है, परन्तु वह भूमिकर को घटा-बढ़ा नहीं 
सकता | भूचाल, आकाल, महामारी आदि विपत्तियों के समय मालगुज़ारी 
घटाने को सिफ़ारिस.वह प्रान्तीय सरकार से कर सकता है | मजिस्ट्रेट के नाते 
वह ज़िले की छोटी कचहरियों का निरीक्षक होता है। पुलीस,के कामों की देख- 
रेख तथा उन्हें संलाह आदि देने का उसे पूरा अधिकार प्राप्त है। अपने 
ज़िले की सम्पूण भूमि से वह परिचित द्ोता है। मालगुज़ारी वसूल करते समय 
उसे छोटे-बड़े सभी लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। ज़िले में शान्ति 
रखने की एकमात्र ज़िम्मेवारी इसी पर है। इसीलिये साल के कई महीने वह 
अपने ज़िले का दोड़ा करता है। इस दौड़ान में वह ज़िले की हर तहसील में 


५१२ ग्रधुनिक भारतीय शासन 


लोगों से मिलता है, उनको हालतें पूछुता है ओर वहाँ से सब प्रकार को जान- 
कारी हासिल करता है। 

ज़िले में शासन के लिये कई विभाग बनाये गये हैं। उनका सम्बन्ध 
प्रान्तीय सरकार से है | पुलीस, आबपाशी, सड़के तथा इमारतें, खेती, व्यब- 
साय, अस्पताल, तथा फैक्टरी आदि विभिन्न पदाधिकारियों की मातहती में 
रक्‍्खी गई है, लेकिन इसके प्रधान कल्लेक्टर की राय से अपना कार्य करते 
हैं। अपने अपने कार्यों की सूचना ये उसे देते रहते हैं। यदि ऐसा न 
हो तो वह इतनी बड़ी ज़िम्मेवारी को नहीं नित्राह सकता | प्रत्येक विभाग का 
प्रधान अपने कार्यों के लिये सतंत्र होते हुये भी अपने आपको कलेक्टर 
से नीचे समझता है। कलेक्टर की मातहती में काम करने वाले पदाधिकारी 
सीधे जनता के सम्पक में रहते हैं। इनकी देख-रेख के लिये उसे बहुत ही 
'उचेत रहना पड़ता है। कुछ तो इनके कार्यों की देख-रेख के लिये और 
कुछ अपने ज़िले का अध्ययन करने के लिये वह् एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
घूमता रहता है। यद्यपि उसका निश्चित निवास-स्थान शहर में होता है, 
फिर भी वह ग्रामीण बातों से श्रनभिश नहीं रहता । साल के ६ महीने उसे 
इन्हीं देहांतों में बिताने पड़ते हैं । ज़िले के ररम-रवाज वहाँ की बोली, उसकी 
आशिक परिस्थिति तथा लोगों की स्भ्यता--इन सब से वह _भली' भाँति परि- 
चिंत होता है | पालांडे के कपनानुसार वह प्रान्तीय सरकार रूपी शरीर का 
विभिन्न अंग है |# 
... कलेक्टर का रुतबा अपने ज़िले में इतना बंड़ा होता है कि साधारण लोग 
इसे सरकार के नाम से सूचित करते हैं। उनका यद्द ख़याल है कि वही 
इनका एक मात्र शासन करता है। किसी -तरह की सहायता या छूट की 
आवश्यकता पड़ती है तो वे इसी का आश्रय लेते हैँ | किसी ज़िले में सरकार 
छूट अथवा सहायता वहाँ के कलेक्टर की बिना सिफ़ारिस के नहीं दे सकती । 
किसानों की मालगुज्ञारी में कढिन से कठिन परिस्थिति में तब तक कोई छूट 
नहीं दी जा सकती जब तक वह इसकी सिफ़ारिस न करे। विभागों की बृद्धि 
के कारण तथा आवागमन की सुविधा होने से उसके कत्तव्य श्राजकल और 
भी बढ़ गये हैं । काग्ंज़ी कारवाइयाँ इतनी अधिक बढ़ गई हैं कि उसे बाहर 
जाने का मोक़ा बड़ी कठिनाई से मिलता हे। इससे उसके अधिकारों पर कुछ 





* [तृ& 8 006 €ए९४, ह6 8४7७४, ह6 ए0पां0  ब्गते ४086 ॥70व 
रण 6 #70णंहलंश .60ए%ाला - ज़मिंत कांड तंंडजंल छापे... 
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आधात पहुँचा दे। कहा जाता है कि कलेक्टर के श्रच्छे दिन अब चले गये |# 
लेकिन अब भी वह अपने जिले का सम्राट है। अधिकारों से बढ़कर उसका 
प्रभाव अपने जिले पर कहीं अधिक पड़ता है | ज़िले का बड़ा से बड़ा ज्ञमींदार 
अथवा सेठ -साहुकार उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता। यदि कलेक्टर का व्यक्तित्व 
बड़ा है ओर वह अपने चरित्र तथा आत्तरिक गुणों से पूर्ण है तो अपने ज़िले 
में किसी देवता से कम नहीं माना जाता । कुछ कलेक्टर के नाम जनता में 
इतने अधिक प्रसिद्ध हैं कि लोग उनकी अनुपस्थिति को श्रभी तक महसूस 
करते हैं | गाँव में अभी तक यह कहावत प्रचलित है कि 'क्या तुम कलेक्टर 
हो ?! इसका तात्पय यह है कि ग्रामीण जनता के लिये कलेक्टर से बढ़कर 
कोई दसरा पदाधिकारी नहीं जान पड़ता | 
सरकारी विभाग में यही एक ऐशा पदाधिकारी है जिसे जनता और 
बड़े अफ़सर दोनों के सम्पक में आने का अबसर मिलता है। अपने जिले की 
असलियत से यह भली भाँति परिचित रहता है | जिले की उन्नति के लिये 
इसे सब कुछु करने का अधिकार है | यदि यह शासक अद्वितीय योग्यता का 
हुआ तो अपने जिले की अद्भुत उन्नति कर सकता है। श्राजमगढ़ जिले 
में एन० सी मेहता का नाम तब तक अमर रहेगा जब तक मेहता पुस्तकालय 
की एक एक इट बाकी रहेगी । इससे भी बढ़कर उनकी प्रखर बुद्धि से जो 
'लाभ वहाँ के किसानों को पहुँचा वह सवंदा स्मरणीय हे। कुछ अंगरेज़ 
कलेक्टरों ने भी इसी प्रकार की श्रमर कीर्ति से अपने जिलों को लाभ पहुँचाया 
'है | उसके क्षेत्र अहुमुखी हैं | अपने जिले में भूमि विभ,जन, कज़ किसानों 
की छूट, झगड़े का निपटारा, अकाल पीड़ितों की सेवा, इत्यादि इत्यादि 
काय उसे करने पड़ते हैं ।|ग्रामीण जीवन में उसका व्यक्तित्व सबसे 
महत्वपूर्ण माना जाता है | पुलीस, जेल, म्युनित्तिपलदीज़, सड़के, शिक्षा, 
स्वास्थ्य, सफ़ाई, दवा, टेक्‍त, इस्यादि इत्यादि कार्यों की देख-रेख उसे 
करनी पड़ती है। इन कार्या के देखते हुये उसे कई प्रकार की जानकारी 
रखनी होती ।[ केवल किताबी ज्ञान से काम नहीं चल सकता | एक ओर 
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११४ आधुनिक भारतीय शासन 


उसे लोगों की जानमाल की रक्षा के लिये शान्ति की व्यवस्था करनी पड़ती 
है, ओर दूसरी ओर व्यापार, शासन, न्याय तथा धनधान्य की वृद्धि का उपाय 
सोचना पड़ता है | 

१६१६ ई० तक कलेक्टर डिस्ट्रिस्ट बोर्ड का सभापति होता था | परन्तु 
अब ऐसा नहीं होता | स्वायत्त शासन  (,0०7 5७-60एश'गाशशा।) की 
स्थापना के बाद डिस्ट्रिक्ट बोड का अ्रधिकार जनता को दे दिया गया। 
इससे कलेक्टर को बहुत-सी छोटी-छोटी बातों से ग्रवकाश मिल गया | अब 
उसे इन कार्यों की श्रोर एक साधारण नजर रखनी पड़ती है। जब कभी 
प्रान्तीय सरकार डिस्ट्रिक्ट बोड अथवा म्युनिसिपल बोर्ड के कार्यों से असंतुष्ट 
होती है तो इनका भार कलेक्टर को सुपुद कर दिया जाता है। इन बोडों 
की मीटिंगों में वद जब चाहे बैठ सकता है। इसके लिये उसे किसी की आजा 
लेने की आवश्यकता नहीं है | यदि वह उनके कार्यों से असंतुष्ट हे ओर 
. उसकी समझ में इनकी कारवाहयों से जिले की शान्ति तथा उन्नति में बाधा 
पड़ती है, तो वह इसकी सूचना प्रान्तीय सरकार को दे सकता है। यदि 
कलेक्टर का कार्य अपने जिले में अत्यन्त सरादनीय है और उसे शासन के 
अनेक अ्रनुभव प्रास हैं, तो वह कमिश्नर अथवा गवर्नर का पद प्रास कर 
सकता है | 

ज़िले का कलेक्टर अपने दृद में किसी बादशाह से कम नहीं है। उसकी 
प्रतिड़ा ओर आत्म-सम्मान का जिसने अध्ययन किया है वह इसे अच्छी 
तरह समझ सकता है। येदि उसकी योग्यता' श्रद्धितीय हुईं तो वह अपने 
ज़िले की दालत में काफ़ी सुधार कर सकता है | उसके सरकारी अधिकार 
भले ही सीमित हों; परन्तु जिले की जनता उसके साथ रहती है। बड़े 
बड़े धनीमानी लोग उसकी मुट्ठी में होते हैं। किसानों की दालत वह 
भली-भाँति अध्ययन, कर उसमें काफ़ी उन्नति कर सकता है। छोटे छोटे 
ग्राम-व्यवसाय को वह उन्नति दिलां सकता है। अपने रचनात्मक विचारों 
को कार्याखित करने के लिये वह सामग्री एकऋ कर सकता है | लेकिन साथ 
हो यदि वह आराम-तलब हुआ, और रात दिन अपने बंगले में पड़ा 
रहा, तो उसके विचारों से ज़िले को- कोई लाभ नहीं द्वो सकता। उसे 
अत्यन्त परिश्रमी ओर हृढ़ विचार वाला होना पड़ता दहै। काग़ज़ी कारवाश्याँ 
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उतनी महत्व-पूण नहीं हैं जितनी बाइरी देख-रेख। उसे हर समय इस बात 
पर नज़र रखनी पड़ती है कि ज़िले में कोई खास दलबन्दी अथवा बैर-भाव 
तो नहीं पैदा द्वो रहे हैं । विशेष कर वतमान राष्ट्रीय-उत्थान के युग में उसे 
ओर भी सचेत्‌ रहना पड़ता है। एक झ्रोर तो उसे जनता की सेवा 
का ध्यान: दोता दे ओर दूसरी ओर अपने बड़े अ्रफ़सरों के हुकुम 
तामील करनी पड़ती है। उप्ते दर प्रकार के लोगों से मिलने का श्रवसर 
पड़ता है | सबके मानसिक अ्रध्ययन की छाप उसके मह्तिष्क पर गद्दरी 
पड़ती है । 
राजनीतिक संगठन की मशीन उसके हाथ से बाहर है| ज़िले की सीमा 
में वह कमी-बेशी नहीं कर सकता । शासन-प्रबन्ध के ढाँचे को बदलने का 
उसे अधिकार नहीं है । फिर भी अपने प्रभाव से वह जिले में बहुत कुछ झूर 
सकता है। डिस्ट्रिक्ट बोड तथा म्युनिसिपल बोर्ड के ऊपर उसके व्यक्ति का 
गहरा प्रभाव पड़ता है । इन दोनों के सहयोग से ज्ञिले की शिक्षा, सफ़ाई, 
सड़कें तथा शान्ति में विशेष रूप से वृद्ध की जा सकती है; ज़िले के सभी 
सरकारी कमचारियों पर अधिकार होने से वह जिस प्रकार की व्यवस्था 
चाहे कर सकता है | इंजीनियर, डाक्टर, पुलीस सुपरिन्टेन्डेन्ट खनानची 
इत्यादि सब उसकी सलाह से काम करते हैँ।यदि वह किसी वस्तु 
में खास रुचि रखता है तो उसके प्रचार के लिये वह बहुत कुछ कर सकता 
है । अगर उसके दिमाग में कोई लाभदायक योजना आवे तो बड़ी आसानी 
से वह काम में लाई जा सकती है। 
अपने जिले में प्रधान कार्यकारिणी के अ्रतिरिक्त उसे न्याय विभाग का 
भी कुछु काय करना. पड़ता है। वह पढहिले दजे का 
कल्लेक्टर के. मजिस्ट्रेट कदलाता है। जिले में जितने मजिस्ट्रेट हैं वे सब 
न्याय सम्बन्धी इसकी मांतइती में काय करते हैं | मजिस्ट्रेट की हैसियत 
शधिकार से उसे यह अधिकार है कि किसी अपराधी को दो वर्ष 
जेल और १००० रुपया जुर्माना कर सके | ऐसा इसलिये 
किया गया है कि झपनी सीमा के अन्दर वह पूर्ण शान्ति रख सके | 
यदि लोगों को इसका भय न दो, तो कोई इससे प्रभावित नहीं हो 
सकता | ज़िले की सारी पुलीस इसके अधिकार में है। वह जिसे चाहे 
गिरफ़्तार कर उस पर कोई अ्रभियोग लगाकर मुक़दमें चला सकता है। 
पुलीध सुपरिन्ट्रेग्डेन्ट उसे इस बात की यूचना देता रहता है कि ज़िले 
में शान्ति की क्‍या व्यवस्था है,या अपराधियों की मात्रा कितनी है । 
थानों की मदद से गाँव गाँव की रिपोट उसे हर समय मिलती रहती है | 


११६ श्राधुनिक भारतीय शासमं 


यदि पुलीस किसी व्यक्ति को गुनाहइगार ठददराये तो कलेक्टर तुरन्त उस पर 
मुक़दमा चलाकर बड़ी आसानी से उसे जेल में डाल सकता है। ऊपर कह्दा 
गया है कि कलेक्टर की हैसियत से उसका काम सारे ज़िले की मालगुज्ञारी 
वधूल करना है। लेकिन इसके अलावे उसे प्रान्तीय सरकार को भूमि तथा 
खेती सम्बन्धी और भी सलाह समय समय पर देनी पड़ती हैं। किसानों की 
समध्या बृटिश भारत की समध्याञत्रों की ॥ है | इसी से हम अनुमान कर 
सकते हैं कि हिन्दोध्तान की बेहतरी में कलेक्टर का कितना द्वाथ है। किसानों 
झौर ज़मीदारों के बीच में जितने झगड़े पैदा होते हैँ उनका निपटारा यही 
करता है । 

पुलीत श्रोर जेल दोनों उसके हाथ में रकखे गये हैं। उसके न्याय 
सम्बन्धी अधिकारों की रक्षा अन्य न्यायाधीशों से अधिक हो सकती है। 
गाँवों के लोग पुलीस को सरकार का दाहिना हाथ समभते हैं। लाल 
पगड़ी उनके लिये काल के समान है । राष्ट्रीय भावना के कारण यह भय 
बहुत कुछु कम हो चला है, लेकिन फिर भी इस विभाग की सखझितयों से 
दर श्रादमी डरता रहता है | जहाँ तक जेल कौ बात है, राजनीतिक कूँदियों 
को छोड़कर बाक़ी सभी लोग इसे नरक समभते हैं | कोई व्यक्ति ऐसा न 
होगा जो खुशी खुशी जेल का जीवन पहन्द करे। अपराध करने पर 
भी लोग जेलों में जाने से डरते हैं। कलेक्टर इन दोनों कुंजियों को अपने 
हाथ में रखता है | किसी की हिम्मत नहीं है जो उसकी आज्ञाओं का _ 
उलंघन करे | 

कलेक्टर को न्याय सम्बन्धी अधिकार पहले पहल लांड कानंवालिस के 
तमय में दिये गये | उसने पहले इसे बंगाल प्रान्त में आरम्भ किया ओर 
फिर बाद में इसकी नकल ओर सूबों में की गई | न्यायार्धश ओर कलेक्टर 
के पद एक में जोड़ दिये गये। कलेक्टर का पद वारेन देप्टिग्ज़ के समय से 
आरम्भ किया गया है। जब कम्पनी ने बंगाल को दीवानी अपने द्वाथ में ली 
तो उसे इस पद की आवश्यकता महसूत हुई। बहुत दिनों तक मजिस्ट्रेट 
शोर कलेक्टर के स्थान एक दूसरे से भिन्न थे । कलेक्टर को आरम्भ में 
कोई मुकदमा फ़्बल करने का अ्रधिकार न था। अपने जिले में उसका' 
पद. मजिस्ट्रेट से बड़ा द्ोता था। उसकी तनख्वाद्द भी अधिक थी | मजिस्टेट 
तरक़ी करके कलेक्टर हो जाया करते थे। मजिस्ट्रेट को उतना अनुभव 
नहीं होता था जितना कलेक्टर को। इससे काम में असुविध। होती थी। 
इस 'कमी को दूर करने के लिये दोनों का पद एक में शामिल कर दिया गया | 
तब से बराबर ये दोनों पद एक के द्वाथों में चले आ रहे हैं| कहा जाता है 


प्रान्तोीय विभाग २१७ 


कार्य रूप में वह मुक़दमें फैलल करने का काम कम करता है, उसका 
कार्य अन्य मजिस्ट्रेटों की कारवाइयों को देखभाल करना है। सारांश यह है 
कि कलेक्टर स्वयं किसी सरकार से कम नहीं है |& 

ज़िले में सरकारी ख़ज़ाने पर उसका अधिकार होता है। भूमिकर 
सम्बन्धी रुपये-पैसे की अपील उसके पास की जाती है । यद्यपि उसे श्रव्वल दें 
के मजिस्ट्रेट का श्रधिकार दिया गया है, परन्तु उसकी इजलास में बहुत कम नये 
मुक़दमें पेश किये जाते हैं| कारण यह है कि उसके पास इतने अधिक काम 
हैं कि वह दफ़्तर में बैठकर उन्हें पूरा नहीं कर सकता | अकसर अपने ज़िले में 
उसे इधर उघर जाने की आवश्यकताय पड़ती हैं | उसके इजलास में अ्रपील 
के मुकदमे अधिक आते हैं| तहसीलदारों तथा श्रन्य मज़िस्ट्रेटों के फ़ेशलों की 
ग्रपील इसके यहाँ की जाती है। 


कलेक्टर की ज़िम्मेवारियों की कोई सूची नहीं बनाई जा सकती | ज़िले 

की मालगुज्ञारी और न्याय के अतिरिक्त उसे और 
कक्तेक्टर की काम करने पड़ते हैं। चीज़ों का भाव उसे समझना पड़ता, 
, धन्य है ओर इसी हिसाब से वह खेती की आमदनी का अनुमान 
ज़िम्मेवारियाँ करता है | प्रान्तीय सरकार को श्रच्छे श्र बुरे मौसमों 
की उसे घूचना देनी पड़ती है। खेती के लिये किसानों 
को वह कज़ज देता है। अपने जिले की एक एक बात उसे प्रान्तीय सरकार 
को बतानी पड़ती है || किसी किसी ज़िले में उसे छोटी छोटी रियासतों का 
भी प्रवन्ध करना एड़ता है | वदि किसी ताल्लुकेदार की हैसियत नाबालिग 
के हाथ में है तो कल्लेक्टर को उसे सभालना पड़ता है। बड़े बड़े विशेषज्ञ 
अपनी जानकारी को पुष्ट करने के लिये उससे सलाहें लेते हैं । जिले में श्रनेक 
सभायें तथा संगठन बनते रहते हैं| वह इनकी कारवाइयों में शरीक हो 
सकता है | फिर भी किसी न किसी प्रकार से इनके कामों की ओर उसे नज़र 
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 इखनी पड़ती है | उसे यह अधिकार है कि वह किसी भी सभा-सोसाइयी में 
दिसस्‍ते ले सके | कोई संगठन उसे निमंत्रित भले ही न करे, परन्तु वह अपने 
अधिकार से उसकी पूरी जानकरी हासिल कर सकता है| जब कोई विशेष 
व्यक्ति किसी ज़िले में पदापंण करता है तो उसकी सुचना सबसे पहले 
कलेक्टर को दी जाती है| उसका स्वागत करने का अ्रधिकार उसे पूरा पूरा 
दिया गया है | यदि वह ख़ाली नहीं है तो अपनी इच्छा से इस कार्य को 
किसी श्रोर को सुपुदं कर सकता है। ज़िले में जो कुछ भी आपत्तियाँ आयें 
उन सबके उसे निवारण करना पड़ता है। रोम-निवासियों की एक कहावते 
के अनुसार. सरकार की सारी ज़िम्मेवारी उसके ऊपर रक्‍्खी गई है ।* वह 
कार्मों को भले ही कुछु सहायकों में विभाजित कर दे, परन्तु श्रपनी ज़िम्मेवारी 
को वह नहीं बाँट सकता । 
रजिस्ट्रार की हैसियत से कलेक्टर को शादी के लिये बुलाया जा सकता 
है।कोई स्नरी या पुरुष विवाह करने पर राज़ी हैं तो वे उसके बंगले पर 
जाकर अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं। एक ओर उसे फ़ोजो पोशाक में चोर 
और डाकुश्रों का पीछा करना पड़ता है, लड़ाई ओर दंगों को शान्त करना : 
पड़ता है, ओर दूघरी श्रोर किसानों की बेहतरी सोचनी पड़ती है, ज़िले के सभी 
समुदायों की मलाई का ध्यान रखना पड़ता है, अकाल और मद्यायारी में उन्हें 
सहायता पहुँचानी पड़ती हे तथा शान्त और गम्भीर भाव से बड़े से बड़े लोगों 
की खुशी में शरीक होना पड़ता है। इर अदना आला से उसे तरह तरद की 
बाते दरियाफ्त करनी पड़ती है । 
प्रातःकाल वह लोगों से मिलने जुलने में अपना समय व्यतीय करता है। 
यदि अवसर मिला तो कुछ बाहरी जाँच पड़ताल भी करता है | रोज़ वह 
: कचहरी जाता है, लेकिन न्याय विभाग के अन्य कम वारियों की तरह वह 
३० से ४ तक वहाँ नहीं बैठ सकता । अधिक से अधिक ३ या ४ घंटे वह . 
'कचहरी में मुक़ृदमों की कारवाई सुनता है। कचहरी के बाद वह डाक पर 
नज़र डालता है | जितनी चिट्ठियाँ आई रहती हैं उन सबके जवाब की 
व्यवस्था करता है। वह स्वयं उनका जवाब भले ह्वोंन लिखे, परन्तु उन्हें 
' समभने कौ क्षिम्मेवारी उसे दी गईं है। इनके अलावा उसे स्वयं कुछ 
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अपनी निजी चिट्टियाँ भेजनी पड़ती हैं। जब इससे फुरसत मिली तो निमंत्रण॒- 
पन्नों की श्ञोर उसको नज़र जाती है | कई जगहों से सभा-सुसाइटियों में शरीक 
होने के लिए निमंत्रण पत्र आये रहते हैं | यदि उसे आवश्यकता महसूस होती 
है तो सत्र काम बन्द करके एक दो जलतसों में शरीक होता है। कलेक्टर के 
लिये यह अ्रसम्भव है कि वह सब में शरीक हो सके | सरकारी फ़रमानों के 
अतिरिक्त, जनता की इत्तल्ला पर भी उसे नज़र रखनी पड़ती है। उसका 
ठेलीफ़ोन सबेरे से ११ बजे रात तक फंसा रहता है। उसकी चिद्ठियों की 
दोकरियाँ भरी रहती हैं | कानूनों में रद्दोबदल की सूचनायें इतनी अधिक, 
आती हैं कि उस पर उसे घंटों विचार करना पड़ता है । जिले में दर समय 
सरकार की ओर से कोई न कोई नई योजनायें कार्यान्वित द्ोती रहती हैं। 
इन सब में उतते श्रपनी सलाह देनी पड़ती है। धारा-सभाश्रों में जितने प्रश्न 
पूछे जाते हैं अथवा प्रस्ताव पास किये जाते हैं उनमें बहुतों का जवाब उसे 


देना पड़ता है। 


इन तमाम बातों से स्पष्ट है कि कल्लेक्टर को कागज़ी कारवाहयाँ 
अधिक करनी पड़ती हैं। ज़िले की दोड़ान में भी चिट्ठियों का पुलिन्दा 
उसका पीछा नहीं छोड़ता | इतसे शातन में मदद भले ही मिले, लेकिन 
जनता की 'वास्तविक भलाई में बाधा पड़ती हैं | अ्रपनी दौड़ान में दी 
उसे जनता से सम्पक प्राप्त करने का अवसर मिलता है। वहीं उसे 
अपने मातहत कमंचारियों की देख-रेख करनी पड़ती है। श्रच्छा होता कि 
उसका अधिकतर-समय जनता की भलाई और सरकारी कमंचारियों की काय 
कुशलता में व्यतीत होता | परन्तु सरकारी कागज़ात वहाँ भी उसका पीछा 
नहीं छोड़ते | उसका ध्यान गाँवों की ओर कम जाने पाता है । यदि उसकी 
दोड़ान में काग्रजी कारवाइयाँ किसी और को सुपुर्द .कर दी जाये तो 
वह ज़िले को अधिक लाभ पहुँचा सकता है। दोड़ान में ही उसे हर प्रकार 
की स्वतन्त्रता रहती है |# एक बार किसी कलेक्टर ने एक फ़ोज़ी पेन्शनर 
से पूछा, 0ुम्दारे पड़ोस में शान्ति तो है ।! पेन्शनर ने जवाब दिया, 
“चारों ओर अशान्ति है। आ्रापसमभते हैं कि ज़िला आपकी बपोती है, 
लेकिन आपको मालूम होना चाहिये कि आ्राजकल दरिद्र नारायण का राज्य 
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है।” इस जवाब से कलेक्टर भौचक्का सा रह गया ओर पेन्शनर को साथ 
लेकर दौड़ा आरम्भ कर दिया। 
इस प्रकरण को समाप्त करने के पहले यह आवश्यक है कि कलेक्टर 
के दोहरे अधिकार पर एक दृष्टि डाली जाय।| आज 
ककेक्टर के. लगभग ८० वर्षों, से इस विषय पर वादविवाद हो रहे 
दोहरे ध्रधि- हैं, परन्तु अभी तक इसका अन्तिम निशत्र नहीं हुआ । 
कारों की. यह कहा जाता है कि कलेक्टर ओर मजिस्ट्रेट के पद 
मीमासा. एक व्यक्ति को नहीं मिलने चाहिये। इससे प्रजा की 
क्‍ स्वतंत्रता में बाधा पड़ती है, साथ द्वी उसके श्रधिकारों 
पर आ्राघात होता है। जो व्यक्ति कार्यकारिणी व्रिभाग का प्रधान हो 
वही अ्रन्तिम फ़ेसला भी दे यह बात कुछ समझ में नहीं आती। भारतीय 
और अ्रंगरेज़ दोनों इस बात से सहमत हैं कि ये दोनों पद एक दूधरे से 
ग्लग होने चाहिये। १८६६ ई*० में बृटेन के कुछ प्रतिद्ध राजनीतिज्ञों 
ने, जिनमें ला हावहाउस, सर रीचड गाय, सर चाल्स सारजेन्ट के नाम 
उल्लेखनीय हैं, भारतमन्त्री से यह प्राथना की थी कि कलेक्टर और 
मजिस्ट्रेट पद एक दूसरे से अलग कर दिये जायें। इन दोनों प्रकार 
के कत्तंव्यों को एक के हाथ में रहने से जो द्वानियाँ हो सकती हैं उनका 
वर्णन किया गया था | कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था। तबसे 
बराबर इस पर वादविवाद होते रहते हैं ओर जितनी बातें पक्ष ओर विपक्ष में 
कही जा सकती हैं, लगभग सभी कही जा चुकी हैं। उन सबके उल्लेख की 
यहाँ झ्रावश्यकता नहीं है | जो लोग इसके पक्तुपाती हैं वे केहते हैं कि इन 
दोनों पदों को एक के हाथ में रहने देना चाहिये | इससे न्याय में सुविधा होती 
है ओर ज़िले का शासन अधिक मज़बूती और कुशलता-पूर्वक किया जाता है। 
कलेक्टर की शक्ति इससे दूनी बढ़ जाती है। यदि ये दोनों प्रकार के काय 
अ्रलग कर दिये जायें तो बेकार का ख़च बढ़ेगा। लेकिन ये दलीलें ग्रलत 
ठद्दराई गई हैं ओर बहुमत से यह बात निश्चित की गई है कि ये दोनों पद 
दो व्यक्तियों को मिलने चाहिये । " 
किसी राजनीतिश का कहना है कि थोड़े समय तक एक सीमित त्षेत्र में 
इन दोनों पदों को अलग करके यह अनुभव कर लिया जाय कि कहाँ तक 
इस प्रश्न में जान है | १६०८ ई० में सर हारवे एडमसन ने वाश्सराय की 
कोंसिल में यद्द घोषित किया था कि सरकार इन पदों को अ्रलग करने पर 
बिचार करेगी । कुछ ग़ेरसरकारी सदस्यों ने एक प्रस्ताव मी पास किया था कि 
सरकार इन्हें अलग कर दे। परन्तु सरकार की नीति में कोई फ़रक न पड़ा -। 
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२४ फ़रवरी सन्‌ १६३६ ई० को संयुक्तप्रान्त के न्याय विभाग के मंत्री डाक्टर 
कैलाशनाथ काटजू ने प्रान्तीय असेम्बली में यह प्रस्ताव पेश किया कि ये 
, दोनों पद एक दूसरे से अलग द्वोने चाहिये। असेम्बली के कुछ सदस्यों ने 
इसका काफी विरोध किया | एक सदस्य ने तो यहाँ तक कह डाला कि “यह 
योजना एक खिचड़ी है ?# परन्तु काँग्रेत के सदस्यों ने इसका पूरा पूरा 
समथन किया । वे इस बात पर ज़ोर देते रहे कि न्याय और हुकूमत का 
प्रबन्ध अलग कर दिया जाय |” सदत्यों का यह भी कहना था कि “जिस 
तरीकर पर अदालत में फ़ेसले किये जाते हैं उनमें हर हालत में ग़रेर इन्साफी 
होती हे। पुलीस के चालानी मुक़दमों में मजिस्ट्रेट को आजादी के साथ 
फ़ेतला करना कठिन द्वो जाता है | एक कान्घ्टेबुल की बात रखने के लिये 
मजिस्ट्रेट और सुपरिन्टेग्डेन्ट पुलीस तक इन्साफ को गला घोंटने के लिए 
तैयार हो जाते हैं। न्याय सम्बन्धी मामलों का फ़ेसला मुन्सफी की श्रदालतों 
द्वारा कराया जाय | क्योंकि वे कलेक्टर के असर से बाहर रहते हैं। जो 
अदालत वारंट जारी करती है, ओर जिसके जरिये से गिरफ़्तारियाँ होती हैं, 
उसे फ़ेसले का अधिकार नहीं मिलना चाहिये |”! 


सच्ची बात यह है कि एक्जौक्यूटिव ओर न्याय को एक में शामिल करने 
से एक बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी की गई है | बृटिश सरकार की नीति अधिकार को 
एक चूत्र में बाँधने की रही हैे। कलेक्टर को यह अधिकार देकर यह बात 
झासोन कर दी गई है कि जब जिसे ज़रूरत समझी जाय क़ानून के शिकंजे 
में फंसा लिया जाय.3 एक ओर दो कलेक्टर पुलिस से गिरफ़्तारी करवाता है 
ओर दूसरी ओर खुद उसका फ़ेसला करता है। अर्थात्‌ जो व्यक्ति मुक़दमा 
चलाता है वद्दी स्वयं जज बन कर उसे फ़ेसला भी करता है। श्ससे पुलीस 
के अधिकारों की वृद्धि होती है ओर इंसाफ़ में फ़रक पड़ता है। कलेक्टर के 
सभी मुक़दमें ईश्वर के वाक्य समझे जाते हैं। काँग्रेस आरम्भ से ही इस बात 
की माँग पेश करती रही है कि ये दोनों पद एक दुसरे से अलग कर दिये 
जायें । १६२२ ई७ में स्टुश्न८ कमीटी इसी काय के लिये नियुक्त की गई थी 
कि वेह इस पर गहराई" के साथ बिचार करे। कमीटी ने यह फ़ेसला किया 
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कि इन दोनों प्रकार के अधिकारों को अलग करना निहायत ज़रूरी है। 
कमीटी के कथनानुसार सरकार का ख़्च इससे ३ या ३३ लाख रुपया सालाना 
बढ़ जाता है, परन्तु प्रान्तीय सरकार इतने ख़च को बर्दाश्त कर सकती है । 
जब यह बात सवंसम्मति से मान ली गई है कि सरकार के तीनों विभाग--- 
कायकारिणी, व्यवस्थापिका और न्याय--अज्ञग अलग रहने चाहिये तो फिर 
उन्हें एक में मिलाने की क्या आवश्यकता है ? संयुक्तप्रान्त की छोटी घारा-सभा 
में किसी सदस्य ने इसका उत्तर देते हुए कहां था कि “बृटिश गवनमेंट और 
काँग्रेत गवनमेंट के तज़ में ज़मीनव आसमान का फ़रक है। अब तक 
जो क़ानून बने हैं वे सब के सब बृटिश गवनंमेंट के बनाये हुये 
हैं श्रोर उनमें खास तौर से इस बात का खयाल रक्‍खा गया है 
कि वे कोन कोन से जरिये अ्रथवा कानून हो सकते हैं, जिनसे इम अ्रपनी 
रिश्राया को कानूनी शिकंञों में जकड़ कर उनको किसी क्रिस्म की आज़ादी 


नद्‌।!! 
स्वयं बृटिश सरकार इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि अब हिन्दो 

स्तानियों को सभी प्रकार की आज़ादी मिलनी चाहिये। वतमान प्रान्तीय 
स्वराज उसका पहला क़दम है| इसलिये उन तमाम कानूनों में संशोधन 
होने चाहिये जिनसे हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता में वाधाय पड़ती हैं। देश 
ओर विदेश के प्रमुख राजनीतिशों का यह मत है कि 'ज़िले का शासन-प्रबन्ध 
- सम्पूर्ण मारतवष के शासन प्रबन्ध की बुनियाद हे !!'% इतना स्वीकार करते 
हुये भी यदि ज़िले के प्रधान शासक के अधिकारों में सुधार नहीं किया जाता 
तो. यह हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती हे। इधर कुछ वर्षों से काग़ज़ी 
कारवाइयों की वृद्धि के कारण ज़िले का शासन और भी ' लापरवाद्ी से किया 
जाता है | कलेक्टर को दौड़ा लगाने की कुरतत कम मिज्ञती है। इससे 
वह जनता की श्रसली दशा से अनभिजश्ञ रहता है। अ्रतएव उसके पद में 
दो प्रकार के सुधारों की आवश्यकता है। एक तो उसे मजिस्ट्रे. का काम न 
दिया जाय । मुक़॒दम फैसल करने के लिये दूसरे पदाधिकारी नियुक्त किये 
जायें। दूसरे प्रकार का सुधार यह होना चाहिये कि उम्नसे कागज़ी काम कम 
कराया जाय | उसे ज़िले का दोड़ा करने का अधिक से श्रधिक मोक़ा मिलना 
चाहिये, ताकि वह जनता के सुख-दुख की हालत से परिचित हो सके । इन 
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हुधारों के अतिरिक्त ज़िज्े का प्रधान शासक केवल हिन्दोस्‍्तानियों को बनाना 
चाहिये। विदेशी हमारे रस्‍्म*रवाज़ों को उतना नहीं समझ सकते जितना एक 
'हिन्दोस्तानी | कल्लेक्टर को अ्रकसर अंग्रेज़ी भाषा से अनमिज्ञ किसानों और 
ज्ञमींदारों से मिलने का मोक़ा मिलता है। वह किसी तरह अपना काम भले 
ही चला ले, परन्तु रस्म-रवाज़ , रहन-सहन, संस्कृति, धर्म, जाती भाषा संगठन 
ग्रादि से अनभिज्ञ रह कर कोई पदाधिकारी जनता की सच्ची भलाई नहीं 
कर सकता | 
प्रत्येक जिले में ३ से ८ तक तहसौलें होती हैं। इनकी ज़िम्मेबारी 
तहसीलदार को रहती है। उसे सहायक मजिस्ट्रेट भी 
जिले का विभा- कहते हैं | इनका काम मालगुजारी वसूल करके कलेक्टर 
जन तथा अन्य के पास भेजना द्वोता है। इतके अलावे ये मुक़ृदमें भी 
कमंचारी. फैसल करते हैं। हर तरह से ये कलेक्टर की मातदृती 
में काम करते हैं। कुछ मुकदमों को फैसल करने का 
अ्रधिकार अ्वैतनिक मजिस्ट्रेट को है जो दर तहसील में चार होते हैं। 
तहसील को परगना भी कहते हैं | तहसीलदार परगना द्वाकिम भी कहलाता 
है। तहसील का विभाजन थानों में किया गया है। थाने का मालिक थानेदार 
कहलाता है |€र गाँव की ख़बर थानेदार को रखनी पड़ती है। गाँवों के 
प्रबन्ध के लिये हर गाँव में एक ग्राम पंचायत होती है | इसमें ५ या ७ सदस्य 
दोते हैं | गाँव का मुखिया इसका प्रधान होता है । रात में गाँव की रखवाली 
करने के लिये चोकीदार रक्खे गये हैं। एक चोकीदार ५ या ६ गाँवों की 
रखवाली करता है| इसका पद पैत्रिक होता है। सरकारी विभाग में काम 
करने वाले कमचारियों में यही एक ऐसा कर्मचारी है जिसका पद पैश्रिक 
( म०४०१४६४7४ ) है । गाँवों की खेती का ब्योरा रखने तथा खेतों की 
पड़ताल आदि करने के लिये पटवारी होता है। इसका पद कभी कभी पेत्रिक 
होता है। एक पटवारी के मर जाने पर उसके लड़के को श्रामतोर से यह पद 
दे दिया जाता है। पटवारी को गाँव का ख़जानची (४३828 ॥000प्रताक्ा३) 
भी कहते हैं। किसी »समय में यह हर गाँव को आमदनी ओर ख़च का 
हिसाब रखता था, परन्तु अब ऐसा नहीं हे । आरम्भ में इसे वेतन नहीं दिया 
जाता था | गाँव के प्रत्येक धर से इसे अन्न श्रौर कुछ पेसे दिये जाते थे । 
लेकिन अब. इसे १२ या १३ र० मासिक वेतन दिया जाता है। इस प्रकार 
गाँव से लेकर ज़िले का शासन-प्रबन्ध किया जाता है | इन विभिन्न पदाधिका- 
रियों का सूद्रम वर्णन इसलिये किया गया है.कि यथास्थान फिर इनका विस्तृत 
बन किया जायगा | री 
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स्थानीय स्व॒राज 
( [.00] 50७६-७0ए९४'शधाई ) 


स्थानीय स्व॒राज अथवा स्वायत्त-शासन का स्वरूप सभी देशों में एक 
सा नहीं मिलता । कहीं कहीं तो एक ही देश में स्थानीय 
स्थ;नोय स्वराज संस्थाश्रों को सभी जगद्ट एक से श्रधिकार नहीं दिये गये 
की हैं। प्रत्येक व्यक्ति वा संगठन की आज़ादी उसकी 
धावश्यकता  योग्यतानुगार दी जाती है। साथ ही यदह्द भी निश्चित है 
कि जब तक स्वतन्त्रता प्रदान नहीं की जाती तब तक कोई 
संस्था अपने आपको उन्नतिशील नहीं बना सकती। इन्हीं दोनों कारणों से 
स्थानीय स्वराज की व्यवस्था की गई है | यदि सभी काय सरकारी कम्मचारी 
करते रहें, ओर जनता को किसी प्रकार की जिम्मेवारी न दी जाय, तो शासन 
में अनेक बुराइयाँ पेदा हो जायेंगी । नोकरशाही से हमें काफ़ी हानियाँ उठानी 
पड़ती हैं । जनता जितनी ही कूप-मंड्रक होती है उतनी ही नोकरशाही उसके 
लिये घातक सिद्ध होती है। कोई सरकार, चाहे वह जनता की ही क्‍यों 
न हो, श्रपने आपको इससे वंचित नहीं रख सकती। राज्य का विस्तार 
काफ़ी बड़ा होता है | ख़ास कर बतंमान युग में राज्यों.क़ी सीमा इतनी बड़ी 
है कि नोकरशाही की धोंठ से बचना मुश्किल है। कुछ तो इसकी बुराइयों 
से बचने के लिये ओर कुछ राज्य की उन्नति के लिये स्थानीय स्वराज 
की व्यवस्था की गई है। यदि ज़िले का शासन प्रबन्ध कलेक्टर और तहसील- 
दारों को सोंप दिया जाय तो सरकार की शक्ति.कमज़ोर नहीं हो सकती लेकिन 
जनता को इस बात का अवसर नहीं मिल सकता कि वह अ्रपनी घरेलू बातों 
को अपने आप देखे। | 
राज्य की सीसा बड़ी होने से सरकार एक स्थान-से उसका प्रबन्ध भ्रच्छी 
तरह नहीं कर सकती | हर समय सतक रहने के श्रतिरिक्त उसे व्यय भी 
अधिक करना पड़ेगा | इतने पर भी जनता तब तक सब्तुईं नहीं रह सकती 
जब तक उसे शासन सम्बन्धी कुछ अ्रधिकार न दिये जाये। अधिकारों 
के प्रयोग के लिये उसे एक ऐसा त्षेत्र मिलना चाहिये जिसमें वह उन्हें 
कार्यान्वित कर सके। उदाइहरणतः डिस्ट्रिक्ट तथा म्युनिसिपल बो्ड का 
प्रबन्ध जनता को इसीलिये दिया ग्रया हे कि वह इन्हें अपने अधिकारों का 
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क्षेत्र बनायें | साथ ही सरकार को भी कुछ आसानी हो। जिन कामों के लिये 
सरकार को पैसे ख़्च करने पड़ते, और सेकड़ों नौकर रखने पड़ते, उन्हीं कामों 
को इन बो्डों' के अन्दर लोग अपने शोक से करने के लिये तैयार रहते हैं। 
मुहृबलों तथा गाँवों की सफ़ाई रखना सरकार के लिये उतना जरूरी नहीं है 
जितना वहाँ के निवासियों के लिये | यदि लोग सफ़ाई के महत्व को समझ 
जायें तो वे अपने आप गन्दगी से परहेज करने लगेंगे | सफ़ाई-इन्तपेक्टर 
की कोई खास जरूरत न दहोगी। यदि लोग गन्दगी के दास हों तो सेकड़ों 
इन्स्पेक्टर उन्हें साफ़ नहीं रख सकते | स्थानीय स्वराज इसी आत्म-निर्भरता 
की शिक्षा देता है। देनिक जीवन की आवश्यकतायें सबको मालूम हैं। 
गरवश्यकता इस बात की है कि लोगों में इतनी जिम्मेवारी श्रा जाये कि वे 
बिना किसी डर भय से उन्हें पूरा करने लगें। इस प्रकार के भाव तभी 
पैदा होंगे जब जनता को धीरे घीरे समी राजनीतिक जिम्मेवारियाँ सौंप दी 
जायें | जहाँ तक स्थानीय विषयों का सम्बन्ध है, यद्द बात निर्विवाद है कि 
जनता इनका प्रश॒न्ध श्रच्छी तरह कर सकती है। अपनी शिक्षा, सफ़ाई, दवा, 
तथा इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों के लिये उसे पूरी आजादी मिलनी 
चाहिये | सरकार स्थानीय संस्थाश्रों को इतनी रक़म दे कि वे अपने क्षेत्र को 
एक सुसंगठित राष्ट्र के मानिन्‍्द बना सके | यदि राज्य का कोना कोना इसी 
प्रकार के शासन के अन्तगंत आ जाय तो सरकार की चिन्तायें बहुत कुछ दुर 
हो जाये । 

सरकार को सब्रसें बड़ी चिन्ता आन्तरिक व्यवस्था ओर वाह्य - आक्रमण 
की होती है | पहली चिन्ता को दुर करने के लिये उसे तरद्द तरह के क़ानून 
बनाने पड़ते हैं, कचहरियों की स्थापना करनी पड़ती है और अनेक कमंचारी 
नियुक्त करने पड़ते हैं| वाह्मय आक्रमण तो कभी कभी होते हैं, ओर इसके 
लिये उसका फ़ोजी विभाग काफ़ी होता है। किसी अ्रसाधारण परिस्थिति में 
जनता को मदद लेनी पड़ती है, परन्तु ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं। राज्य 
की नींव श्रान्तरिक व्यवस्था पर कायम है। यह व्यवस्था तब तक नहीं की जा 
प्रकती जब तक जनता और सरकार दोनों का सहयोग प्राप्त न हो। कुछ 
कामों को सरकार अपने कमचारियों से कराये ओर इसके लिये वह प्रजा से 
रैक्स बपूल करे | लेकिन स्थानीय कामों को वह वहीं के निवातियों को सुपुद 
फ़र दे | इसके लिये जितने पेसे की जरूरत हो सरकार उतने की व्यवस्था 
करे | इसमें कोई सन्देह नहीं कि बहुत कुछ काम बिना पैसे के द्वी हो सकता 
हर । सरकार को इसके लिये बेगार कराने की आवश्यकता न होगी। लोग 
प्रपनी खुशी से इन कामों को करंगे। मान लीजिये गाँवों के मामूली 
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भंगड़ों को फैसल करने के लिये पञ्चायतें बना दी जाती हैं। इसके अलावे 
पंचायत को गाँव की सफ़ाई तथा पूरे प्रबन्ध की जिम्मेवारी सौंप दी जाती 
है। उसे उचित साधन भी प्रदान कर दिये जाते हैं। ऐसा करने से 
कचहरियों की आवश्यकता कम होगी । ५७ प्रतिशत मुक्कदमें गाँवों में ही ते 
हो जाया करेंगे । वकील, मुझख़्तार, मुहर्रिर तथा न्यायालयों के अन्य कर्म चारी 
को जो पैसे मिलते हैं वे जनता की द्वी जेब में रहेंगे | इससे बढ़ कर शासन 
की उपयोगिता हो ही क्‍या सकतीं है | इसी तरह की ओर भी जिम्मेवारियाँ 
स्थानीय संस्थाओं को सॉंप कर सरकार आन्तरिक प्रबन्ध से बहुत कुछ 
निश्चिन्त रह सकती है । 

स्थानीय स्वराज सुसंगठित राष्ट्र की पहचान है। जिस मात्रा में सरकार 
जनता का विश्वास करेगी उसी हृद तक वह उसे शासन प्रबन्ध में आजादी 
प्रदान करेगी । जो सरकार जनता की भलाई से उदासीन है वह शासन की 
उपयोगिता पर ध्यान नहीं दे सकती। स्थानीय स्वराज को स्थापना से सरकार 
का ख़च घटाया जा सकता है। कम से कम खर्च करके वह अधिक से 
अधिक लोकप्रिय बन सकती है | बहुत से टैक्स जो प्रजा से वसूल किये जाते 
माफ़ कर देने होंगे | एक पन्‍्थ दो काज होगा। प्रजा का धन बचेगा ओर 
उसकी जिम्मेबारी बढ़ेगी | तीसरे, देश को आन्तरिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी । 
जनता को इस बात का अवसर मिल्लेगा कि वह अपने विचारों का प्रदर्शन 
करे | शासन का भार संभालने से उसे अ्रनेक प्रकार की ट्रेनिंग हासिल ' 
होगी । छोटी छोटी बातों से हटकर उसका ध्यान बड़ी बातों की ओर आकर्षित 
होगा | जनता के अन्दर आत्मनिर्भरता और स्वावलम्बन के भाव पैदा होंगे | 
तात्पय यह है कि जनता ओर सरकार के बीच में सहयोग की एक ऐसी 
दोवार खड़ी होगी जिससे अ्रशान्ति ओर कृव्यवस्था का प्रश्न जाता रहेगा | 
स्थानीय स्वराज का क्षेत्र कम है ; लेकिन इसका प्रभाव बहुत दही व्यापक है। 
बड़ी से बड़ी बातों को जनता अपने सहयोग से सुलझा सकती है। स्थानीय 
संस्थाओं का जाल देश के कोने कोने में फैला हुआ है। रुच्चे प्रजातन्त्रवाद 
की उन्नति तभी दो सकती है। जब सरकार के आरन्‍्तरिक प्रबन्ध इन्हीं 
संस्थाश्रों द्वारा कराये जायें | वह केवल इस बात की देख-रेख रकखे कि ये 
आपस में मिल कर काम करती रहें | जब कभी इनमें मतभेद उत्पन्न हो जाय 
तो वह इसे दुर कर दे | इससे यह स्पष्ट है कि सरकार का काय जनता की 
ज़िम्मेवारी के रूप में परिणत हो नायगा। सरकार स्वयं गोण हो जायगी। 
चारों ओर स्थानीय संस्थायें दिखाई पड़ेंगी | 

स्थानीय स्वराज सरकार को परीक्षानियाँ कम करने के अतिरिक्त जनता 
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के अन्दर स्वाभिमान ओर लोक लबज्जा का भाव पेदा करता है। दर काम 
में लोगों की यह आम शिकायत रहती है कि यह ओर अच्छी तरह किया जा 
सकता है। जब वही काम उन्हें सुपुद कर दिया जाता है तो फिर उन्हें टीका- 
टिप्पणी का अवसर नहीं रह जाता | जनता को सामाजिक तथा राजनीतिक 
कार्यों में रुचि दिलाने के लिये स्थानीय स्वराज निहायत ज़रूरी है। उदा- 
सीनता पतन की जड़ है। जहाँ की सरकार जनता की इस मनोवैज्ञानिक 
चित्तवृत्ति का ध्यान नहीं रखती, वह सदेव अ्रसफल्न रद्दती है | किसी क्षेत्र के 
निवासी केन्द्रीय तथा प्रान्तीय घारा-सभाओं से उतना सम्पक नहीं रखते 
जितना अपनी स्थानीय संस्थाओं ले। स्थानीय बातों का प्रभाव उनके जीवन 
पर तत्काल पडता है। इर बात उनकी नज़रों के सामने रहती है | कोई किसी 
को घोका नहीं दे सकता | प्रत्येक ज़िले के निवासी आशथिक, घामिक, सामा- 
जिक तथा व्यावहारिक सम्बन्ध के कारण आपस में मिलते जुले रहते हैं। 
सबकी रहन सदन का पता चलता रहता है । सरकार उन बातों 
को सेकड़ों रुपये खर्च करके नहीं जान सकती, जिन्हें वहाँ के निवासी रोज 
देखते रहते हैं| अतएब न्याय की दृष्टि से भी स्थानीय स्वराज नितान्त 
आवश्यक है । किसी स्थानीय घटना का अध्ययन सरकार उतनी अच्छाई के 
साथ नहीं कर सकती, जैसे ग्राम पंचायतें अथवा ज़िला व म्युनिसिपिल बोड 
कर सकते हैं। सरकारी महकृमें में कभी कभी घूसर्ोरी का ज़िक्र आता है। 
छोटी छोटी बातों में सरकारी कमचारी घूस लेकर बातों को इधर से उधर 
कर देते हैं। लेकिन आम संस्थाओं के अधिकारों की इद्धि करने से इस तरह 
की बुराइयाँ पेदा नहीं हो सकतीं | यदि क्रिसी म्युनिसिपलियी के अन्दर कोई 
सदस्य घूस लेकर काम करता है तो वह शीघ्र निन्‍्दा का पात्र समझा जाता 
है, ओर उसे सावजनिक कामों में स्थान नहीं दिया जाता। दुश्चरित्र ओर 
अन्यायी व्यक्ति स्थानीय कार्यों के लिये आयोग्य समझे जाते हैं | सरकार उन्हें 
इतनी बारीकी से नहीं पहचान सकती जितनीं जनता उन्हें पहचानती है। 
इसीलिये कह्दा जाता है कि सरकारी कामों को शुद्ध रखने का एकमात्र इलाज 
स्थानीय स्वराज है । 
स्थानीय स्वराज एक ऐसा विषय है जिस पर कोई निश्चित राय नहीं दी 
जा सकती | कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इस 
स्थानीय स्वराज शब्द का कुछ अथ नहीं है। जिस भाग को पूर्ण 
का तात्पर्य स्वतन्त्र कर दिया जाय उसे स्थानीय और प्रान्तीय कहने 
की क्याआ्रवश्यकता है ओर यदि उसका सम्बन्ध ऊपर 
की शक्ति से है तो फिर उसे स्वराज केसे कहा जाय। इसीलिये कद्दा जाता 
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है कि किसी स्थानीय संस्था को पूर्ण स्वराज नहीं दिया जा सकता । लेकिन 
ऐसा हो सकता है कि ऊपरी शक्ति उन स्थानीय बातों में द्ाथ न डाले जिन्हें 
स्थानीय संस्थायें करने की योग्यता रखती हैं। जो संस्था व संगठन जिस 
कार्य को अधिक कुशलता-पूर्वंक कर सकता है उसे उसका शासन-प्रबन्ध 
मिलना चाहिये | इससे कार्य सुगम दो जाता है और जनता को अपनी बुद्धि 
लगाने का अ्रवसर मिलता है । किसी देश में स्थानीय संस्थाओं का क्षेत्रफल 
निश्चित नहीं किया जा सकता | भोगोलिक परिस्थिति इसका फेसला करती 
है। फ्रांस में इ८घ००० के लगभग स्थानीय संध्यायें ( 00फाप्रा7९४ ) हैं | 
. जो स्थान म्युनितिपल बोड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को प्राप्त हैं वही इन्हें भी 
मिला हुआ है। सब का क्षेत्रल अलग अलग है। कुछ संस्थाओं 
( (०षाणप्रा768 ) का क्षेत्रफल केवल १० एकड़ है और कुछ ४०० वर्ग 
मील के घेरे में फैली हुईं हैं | हमारे देश में भी इसी तरह का फ़रक दिखाई 
पड़ेगा | सभी शहरों में म्युनिसिपल बोर्ड हैं। कुछ की आबादी लाखों में है 
और कुछ हज़ार तक हीं सीमित हैं । 

. स्थानीय स्वराज की परिभाषा करते हुये एक राजनीतिश लिखता है, 
“स्थानीय स्वराज का तात्पय उस सरकार से है जिसके अन्दर सारी जनता 
को प्रतिनिधित्व द्वारा शासन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो।” यह 
परिभाषा बहुत ही व्यापक है | जब सभी स्थानीय विषयों में जनता को पूरी 
श्राज्ञादी मिल जायगी तो पूण स्वतन्त्रता इससे कोई अलग चीज नहीं रद्द 
जाती स्थानीय स्वराज की दूसरी परिभाषा इस प्रकार की गई है, “कुछ 
विषयों में स्थानीय संस्थाओं को अपनी इच्छानुसार शासन करेंने का अधिकार 
प्रदान कर दिया जाता है। इस सीमित क्षेत्र के अन्दर जनता स्वयं अपना 
प्रबन्ध करती है | इसी का नाम स्थानीय स्वराज है |” वास्तव में स्थानीय 
स्वराज का तात्पय घरेलू स्वतन्त्रता से है। जेसे दर आदमी अपने घर में 
खाने, पीने, पहनने के लिये स्वतंत्र हे, उसी तरह स्थानीय विषयों में भी उसे 
कुछ सुविधाय दे दी जाती हैं। जिस क्षेत्र में कुछ व्यक्ति निवास करते हैं वह 
उनका एक वृह्त्‌ कुटुम्ब बन जब । वहाँ की छोटी छेटो बातों से वे 
अच्छी तरह परिचित रहते हैं। इसीलिये प्रजा की हितेषी सरकार उन्हें यदद 
अधिकार दे देती है कि वे चन्द विषयों का प्रबन्ध अपने श्राप कर 
लें। केन्द्रीय सरकार भी उन्हें कर सकती है, परन्तु वह्द एक विदेशी 
मशीन की तरद्द करेगी | बहुत सम्भव है उस क्षेत्र के लोग उससे सबंथा 
अतन्तुष्ट रहें । 

इससे भी बढ़कर स्थानीय स्वराज एक बहुत बड़े मख़सद को पूरा करता 
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है | जनता की यह प्रवल इच्छा रहती है कि अधिक से अधिक राजनीतिक 
अधिकार उसे प्राप्त हों। वतमान प्रजातन्त्रवबाद के अन्दर चाहे जितनी भी 
'कमज़ोरियाँ मौजूद द्ों, परन्तु इसका अन्तिम उद्देश्य यही है | लेकिन कोई भी 
सरकार प्रजा को वहीं तक ज़िम्मेवारी दे सकती है जहाँ तक वह इसे निबाइने 
की क्षमता रखती -है । स्थानीय स्वराज इसकी पहली सीढ़ी है। इसी से प्रजा 
की ज़िम्मेवारी तथा कार्य-कुशलता की परीक्षा होती है ! जो व्यक्ति १० रुपये 
को अ्रच्छी तरह ख़चे कर सकता है उसे ५० रये ख़्च करने का अवसर 
मिल सकता 'है, परन्तु जिसके अन्दर ४ पैसे संभालने की ताक़त नहीं है वह 
किसी बड़ी रकम की ज्षिम्मेवारी केसे ले सकता है | यदि वह चाहे तब भी उसे 
कोई नहीं दे सकता । इसी तरह जब स्थानीय विषयों कः अ्रधिकार जनता को 
दिया जाता है तो यह आशा की जाती है कि वह इन्हें अच्छी तरह चलायेगी। 
कुछ दिन व्यतीत होने पर इसके काय अपने आप ज़ाहिर होने लगते हैं। 
जनता को स्वयं इस बात का पता चल जाता है कि शासन के काय॑ में कितनी 
कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं ओर उन्हें दूर करने की कहाँ तक योग्यता 
उसके अन्दर मोजूद है | 

स्थानीय स्वराज का तात्पय जनता को अधिक से अधिक संतुष्ट करना 
है | दूसरे लोग हमारी आवश्यकताओं को उतना नहीं समझ सकते जितना 
हम स्वयं समभते हैँ | इसलिये यह अच्छा होगा कि इम अपने पड़ोसियों की 
सलाह से अपना प्रबन्ध स्वयं कर | घरेलू बातें छोटी होती हैँ, लेकिन वे बढ़ी 
बड़ी बातों से कम महत्व नहीं रखतीं| यदि किसी कुट्ठम्ब का संगठन बिगड़ 
जाय ओर सब लोग अलग झलग होकर मनमानी करने लगें तो सम्भव है 
अन्य कुटुम्बों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़े | गाँव के गाँव इत उदाहरण से 
बुरे बन सकते हैं | यह बात सरकार के वश से बाहर है कि जनता की इच्छा 
के विरुद्ध वह उसे बाँध कर रकखे | इसीलिये स्थानीय' संगठनों का महत्व 
किसी बड़े राजनीतिक संगठन से कम नहीं है। धारा-5भा के बर्ख़ास्त हो 
जाने से, तथा किसी फ़रमान के जारी कर देने से हमारे जीवन पर उतना 
प्रभाव नहीं पड़ता जितना घरेलू झगड़ों तथा. स्थानीय घटनाओं से | हिन्दों- 
स्तान के प्राचीन सामाजिक अथवा राजनीतिक संगठन की ओर आँख उठाकर 
देख तो पता चलेगा कि सभी बातें स्थानीय समझी जाती थीं । जब कभी कोई 
फैसला होता तो स्थानीय रसम-रवाज़ का ध्यान रक्खा जाता था। लेकिन 
आज ऐसा नहीं होता | इसकी व्यवस्था आज दूसरे ढंग पर की गई है । यहददी 
वजह है कि न्याय और सच्चाई की अनेक व्यवस्था करने पर भी जनता 
असन्तुष्ट रहती है। स्थानीय जनता को यह अधिकार प्राप्त होना चाहिये कि 
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वह अपनी शिक्षा का उचित प्रबन्ध कर सके, अपनी सुविधा के अनुसार सड़क 
बना सके, तथा अपनी उन्नति के लिये तरह तरह के काय कर सके। इन 
कामों में लगे रहने के कारण शासन में अधिक से अधिक व्यक्तियों का सहयोग 
प्राप्त होगा | राजा ओर प्रजा का भेंद भाव नाम मात्र को बाक़ी रहेगा। 
स्थानीय स्वराज ही पंचायती राज कहलाता है। इस प्रकार की सरकार अधिक 
हढ़ और स्थायी समझती जाती है । 
डिस्ट्रिक बोर्ड तथा म्युनिसिपल बोड के अन्दर बहुत सी बुराइयाँ मौजूद 
हैं | पिछले वर्षों में इनका इतिहास बड़ा दी हृदय 
स्थानीय स्वराज विदारक रहा है | १६३७ ई० में जब काँग्रेस ने प्रान्तीय 
में सुधार शासन को अपने द्वार्थों में लिया तो उसका ध्यान इनः 
बुराइयों की श्र आकर्षित हुआ। सुधार की अनेक 
योजनायें पेश की गई | सबने इस बात पर ज़ोर दिया कि स्थानीय संस्थाओं 
का संगठन बदलना चादहिये। मध्यप्रान्त के स्वायत्त शासन-विभाग के मन्त्री 
श्रीयुत्‌ डी० पी० मिश्र ने जो योजना पेश की वजह विचार करने योग्य है | 
खेद है हि काँग्रेस अभी उसे कार्यानिव्रत न कर सकी थी कि उसे इस्तीफ़ा दे 
देना पड़ा | संयुक्तप्रान्त, बम्बई तथा अन्य प्रान्तों में भी सुधार की नई नई 
योजनायें पेश की गई थीं | सब में इस बात पर ज़ोर दिया गया था कि जब 
तक स्थानीय संस्थाओ्रों का रूप न बदल दिया जायगा तब तक जनता अपने 
अधिकार से लाम नहीं उठा सखकती। श्रीयुत डी० पी० मिश्र लिखते हैं, 
“सारे हिन्दोस्तान में स्थानीय संस्थाओ्रों की दशा अत्यन्त शोचनीय है। कुछ 
इने गिने दो चार बो्डों को छोड़कर बाक़ी सब की आथिक दशा बड़ी ही 
डावाडोल है । स्थानीय संस्थायें ताने की निशान बन गई हैं। व्यक्तिगत 
लड़ाई-भगड़े इनमें आमतोर से पाये जाते हैं। सदस्यगण जनता के पैसे का 
दुरुपयोग करने के साथ ही साथ अपना अमूल्य समय व्यथ्थ की बातों में खोते 
हैं| दलबन्दियों में पड़कर योग्य से योग्य कमचारी निकाल बाहर कर दिये 
जाते हैं| परिणाम यह है कि स्थानीय संस्थायें बड़ी ही शेर जिम्मेवारी के 
साथ काम कर रही हैं |” काँग्रेस सरकार का विचार है कि स्थानीय बोर्डों' 
में सम्मिलित निर्वाचन पद्धति जारी कर दी जाय, जिससे साम्प्रदायिक कटुता 
दूर दो । ' 
संयुक्तप्रान्त में स्वायत्त शासन के सुधार के लिये जो कमीटी बनाई गई 
थी उसने वतमान संगठन पर शोक प्रकट किया | कमीटी की राय में 'स्थानीय 
संस्थाओं को दशा, विशेषकर गाँवों और छोटे करों में, बहुत ही निराशा- 
जनक है| जे मशीन इन्हें चला रही है उससे जनता की साव॑जनिक उन्नति 
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नहीं हो सकती | इसके विपरीत लोगों की रहन-सइन में उन्नति करने के 
लिये यह सभी प्रकार से असफल रही है |” स्थानीय संस्थाओं ने जितनी 
लापरवाही और गौर ज़िम्मेवारी से काम किया है उसका बुरा प्रभाव आम 
जनता पर साफ़ दिखाई पड़ता है। लोग कमंचारियों के व्यब॒हार से अत्यन्त 
असन्तुष्ट हैं | किती भी ज़िले में चेयरमैन तथा बोड के मेम्बरों की हालत 
दरियाफ्रत की जाय तो पता चलेगा कि सभी लोग उनसे अ्रसन्त॒ष्ट हैं। जो 
संध्यायें जनता की. अधिक भलाई के लिये बनाई गई थीं, और जिनके 
प्रबन्ध की पूरी शक्ति उन्हीं के हृ/थों में सॉप दी गई थी, उन्हीं के कारण 
आपस में बैर विरोध की वृद्धि द्वा. यह बात कुछु उलयगी सी जान पड़ती है। 
कमीटी ने यहाँ तक कहा था कि “ जिला और म्युनिश्पल बोड की 
कारवाइयों में रत्ती भर भी दम नहीं है। दोनों ही अकमंणय तथा मभगड़े के 
घर हैं |” क्‍ 

बम्बई में जो कमीटी इस काय के लिये बनाई गई थी, उसकी आवाज़ 
कुछ नम्न रही | उसने यह जाहिर किया कि संसार के सभी देशों में स्वायत्त 
शासन की दशा शोचनीय है | हिन्दोस्तान भी उसी लद्दर में बह रहा है । 
ऐसा एक भी देश दिखाई नहीं पड़ता जिसकी स्थानीय संस्थायें पाक साफ़ हों, 
और जिनकी कारवाइयों से जनता सन्तुष्ट हो। कमीटी का यह विचार है कि 
स्थानीय संस्थाओं में पैसे की कमी के कारण अनेक जु राइयाँ श्रपना घर कर 
गई हैं | यदि आज इनकी आर्थिक दशा ठीक कर दी जाय तो इनका कारये 
सुचारु रूप से चलचे.लगेगा | 


इन तमाम योजनाओं और कमीटियों के विचारों से यह साफ़ ज़ाहिर है 
कि कुछ न कुछ सुधार करने की आवश्यकता नितान्त ज़रूरी है। इन सबका 
लुब्बे लवाब यह है कि :-- 

१--मौजूदा स्थानीय संस्थाओं की मशीन दोषयूण है । इसका पुनसंगठन 
होना चाहिये | द 

२--इन संस्थाश्रों,के कमंचारी अयोग्य ओर अनमभिन्ञ हैँ | इनकी उचित 
ट्रेनिंग होनी चाहिये । 

३ -इनकी आर्थिक सुधार द्ोना चाहिये। 

यदि ये तीनों बुह्माइ्याँ दूर कर दी जायें तो स्वायत्त शासन अपने उद्देश्य 
को पूरा कर सकता है। अब प्रश्न यह है कि क्या स्थानीय संस्थाये' इस 
कमी को दूर करने की शक्ति रखती हैं ? क्‍या उन्हें यह श्रध्रिकार प्राप्त है कि 
वे अपने संगठन को जेसा चाहें बना लें ? क्‍या अपने कमंचारियों को नियुक्त 
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करने तथा निकालने के अधिकार उन्हें प्राप्त हे? क्‍या वे श्रपनी आशिक 
परिध्यिति को ठीक करने के लिये मनमाना टैक्स लगा सक्कती हैं, अथवा कृज़े 
ले सकती हैं ? ये प्रश्न जब तक इल न होंगे तब तक यह कहना अत्यन्त - 
कठिन दै कि स्थानीय स्वराज की मोजुदा बुराइयों के लिये दोषी कोन है। 
इन्हें जानने के लिये यह आवश्यक है कि स्थानीय संस्थाओ्रों कौ ताक़त और 
उनके अधिकार पर दृष्टि डाली जाय | 
स्थानीय संस्थाश्रों के अधिकार सीमित हैं। वे अपनी. परिस्थिति ठीक 
करने तथा अपने को अधिक कार्यकुशल बनाने के लिये 
स्वॉयस शासन शभराज़ाद नहीं हैं। उन्हें क़ज़ लेने का अधिकार नहीं 
की सीमा दे | जहाँ तक संगठन की बात है, वे रक्ती भर भी 
इसमें परिबतन नहीं कर सकतीं। जनता की यह आम 
शिकायत ररती है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अथवा म्युनिसिपल बोड उनके लिये 
स्कूल नहीं खोलते | दर गाँव को यह आशा रद्दती है कि वहाँ कोई न कोई 
स्कूल खोल दिया जाय । छोटे छोटे कस्बों के लिये बिजली ओर सीमेंट की 
सड़क चाहिये। सड़कों के दोनों किनारों पर पेड़ होना जरूरी है। ये आशायें 
बुरी नहीं हैं, ओर जनता की माँग के लिये बहुत कुछ यथाथ हैं | इससे पता 
चलता है कि वह अपने जीवन को उढाना चाहती हे। अब वह दब्बू ओर 
अपने अधिकारों से अनभिज्ञ नहीं हे | लेकिन प्रश्न तो यह है कि स्थानीय 
संस्थाय कहाँ तक इन माँगों को पूरा कर सकती हैं | जब तक हम उनकी शक्ति 
का अन्दाज़ न करल तब तक हम उन्हें दोषी नहीं ठहुरा सकते। काँग्रेत 
सरकारों ने इसे स्वीकार किया था कि इन संस्थाओं के अधिकार इतने कम हैं 
कि ये जनता की माँग को पूरा नहीं कर सकतीं। वर्तमान समय में जनता में 
जे। असन्तोष इनकी ओर से फेल्ते हुये हैं उन्हें दुर करने की शक्ति इनमें नहीं 
है। यही सोचकर काँग्रेस ने यह विचार प्रकट किया था कि स्थानीय प्रबन्ध 
की सारी बाते इन उंस्थाओं को दे दी जाय | जब तक ऐसा न होगा तब 
तक इनकी जिम्मेवारी बंटी रहेगी | ग़ेर ज़िम्मेवार रह कर कोई संगठन अपने 
उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता। 
स्थानीय स्वराज का ज्षेत्र अत्यन्त संकीण है। शिक्षा, सफ़ाई ओर 
आवागमन इन तीनों बातों को छोड़कर उनके हाथ-पैर बँघे हुये हैं । परिडत 
मिश्र का कहना है कि जिस प्रकार प्रान्तों के विषय २१ विभागों में बाँटे 
गये हैं, उसी प्रकार प्रत्येक ज़िले का काय २१ विभागों में बाद दिया जाय । 
जिले की एक कॉसिल इन विभागों का प्रबन्ध प्रान्तीय सरकार की देख-रेख में 
करे । इससे काय में सुविधा होगी और संस्थायें अपनी ज़िम्मेवारी को. भ्रधिक 
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महसूस करेगी । प्रान्तीय घारा-सभा स्थानीय खंध्थाश्ों के लिये कोई क़ानून 
पास करने का कष्ट न करे | इन मामलों में वे अपना व्यर्थ का समय और 
रुपया बर्बाद न करें। स्थानीय कॉसिल ( जिंकछानंठ 00ए7थी ) अपनी 
सुविधानुतार इन नियमों को बना लें। मंत्रिमंडल तथा धारा-सभा का जे 
स्थान प्रान्त में है वही जिले की कौंसिल, कायकारिणी कर्मी तथा इसके 
सभापति को हो । संयुक्तप्रान्त की कमीटी ने भी इस योजना की सराहना की 
थी | उसने इव बात की ठिफ़ारिश की थी कि यदि स्थानीय संद्थाश्रों को 
सफल बनाना है तो उनका संगठन प्रान्तीय सरकार के ढंग पर होना चाहिये । 
ज़िले की कोंसिल छोटे पैमाने पर उन तमाम कामों को करने के लिये श्राज़ाद 
हो जे। प्रान्तीय सरकार आज कर रही है | 

१६१६ से लेकर १६३७ ई० तक स्थानीय संस्थाशत्रों की अतफलता पर 
दृष्टिपात करते हुये पंडित मिश्र लिखते हूँ कि संस्थाओं की श्राजादी के 
बावजूद इन्हें चन्द बातों से इस कदर दूर रकखा गया कि हर कदम पर इन्हें 
मुह की खानी पड़ी | ये संस्थाये किसी योग्य व्यक्ति की मातहती में नथोीं। 
प्रान्तीय सरकार का दोहरा शासन उन्हें इस बात का अवसर नहीं देता था 
कि वे अपने अ्न्द्र से योग्य व्यक्तियों को खोज निकालें । जिले में इस प्रकार 
के विभाजन की कोई ज़रूरत नहीं है | यह ठिद्धान्त ग्रलत है कि कुछ मामलों 
में सरकारी कमचारी अ्रपना द्ाथ रक्खें और बाक़ी जनता के द्वाथों में रहें । 
इस दो अमली हुकूसत से प्रजा की जे! द्वानि हुई है उसका जीता जागता 
उदाहरण प्रजा के असन्तोष रूप में हमारे सामने मोजूद हे। सारे अश्रधिकार 
जिले की कॉसिल का हों | वह्दी योग्य से योग्य कर्मचारियों को खोज कर 
अपना काय कराये। 


स्थानीय स्वराज अभी तक पूर्ण नहीं है । नागरिक शिक्षा के अभाव के 
कारण स्थानीय जनता में उन बातों की कमी हैं जे। शातन को चलाने के 
लिये आवश्यक हैं| यही वजह है कि डिस्ट्रिक्ट तथा म्युनिसिपल बोड्ड 
की कारंबाइयों से लोग असन्तुष्ट रइते हैं | इनकी भीतरी कमजेरियों की बहुत 
कुछ जिम्मेवारी सरकार के ऊपर है। उसका यह फ़ज है कि वह जनता को 
अधिक योग्य ओर काय-कुशल बनाये । स्थानीय संस्थाओं के सुधार के 
लिये चन्द बातें निह्ययत जरूरी हैँ | पहली चीज तो यह हैं कि सरकार सबके 
लिये नागरिक शिक्षा का उचित प्रबन्ध करे | छोटी कन्षा से द्वी नागरिकता 
की शिक्षा दी जाय | कोरे किताबी ज्ञान से भोले भाले बच्चे श्रच्छे नागरिक 
तथा योग्य शासक नहीं बन सकते | हर गाँव में अ्रनेक प्रकार की पशद्मचायतें 
स्थापित की जायेँ। थाम के सभी तजुरबेकार ओर योग्य व्यक्तियों की एक्‌ 
अ[० भ[० श[०-०-३ ० 
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कौंपिल बनाई जाय | वही इन कमीडियों के कामों की देख-भाल करे श्रोर 
मुक़दमों का फेसला करे। सरकारी कमंचारी स्थानीय संस्यात्नों को आज्ञा 
के बिना किसी काय में दख़ल न दे'। यदि संस्थाय किसी काम में . 
लापरवाही करे तो सरकार उन्हें चेतावनी दे सकती है। सरकार पैसे से 
इनकी पूरी मदद करे। हर ज़िले का शासन वहीं के निवासियों को सुपुद 
कर दिया जाय । थोड़े से सरकारी कमंचारी उनकी देख-रेख के लिये 
रख दिये जायें। जिन विषयों में सरकार कुछु सुधार करना चाहे उन्हें 
धह सलाइ के रूप में स्थानीय संस्थाओं को दे सकती है। योग्य और विशेष 
जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को वह इस काय के लिये नियुक्त कर 
सकती दे कि बे स्थानीय बातों की खोज करके शासन के अधिक सुविधा- 
जनक तथा सरल बनावें। स्थानीय संस्थायें सरकार के इस काय में 
काफ़ो मदद दे सकती हैं। इससे ग्राम-व्यवसायों तथा श्रनेक ऐशी बातों में 
उन्नति हो सकती है जिनकी ओर सरकार के ध्यान देने का अ्रवसर 
नहीं मिलता । साथ ही इन संस्थात्रों में सम्मिलित निर्वाचन पद्धति भी 
आवश्यक है | 
स्थानीय घ्वराज के लिये हिन्दोस्तान प्रसिद्ध है। बृुटिश राज्य से पहिले 
हिन्दू और मुसलमान दोनों कालों में यहाँ पद्मायती राज 
प्रायीन भारत की व्यवस्था थी। इसका विध्तुत वर्णन उन्नीसवें अध्याय 
कोर में किया गया है।आम ओर शहर दोनों के लिये दो 
स्थानीय. प्रकार की संस्थायें थीं। शहरों के प्रबन्ध के लिये कई 
स्वराज कमीटियाँ हाती थीं। सबके ऊपर एक प्रधान कमीगी होती 
थी । महेन्जेदारों और दरप्पा नामक शहरों को खुदाई से 
पता चलता है कि शहरों का प्रबन्ध कितनी उत्तमता-पूर्वक किया जाता 
था। उनमें सफ़ाईं, रोशनी, सड़कों आदि की व्यवस्था आजकल से 
अच्छी थी। शहर एक ख़ास नक्शे के अनुसार बसाये जाते थे। घरों की 
बनावट में इस बात का ध्यान रकक्‍्खा जाता था कि हर प्रकार की सुविधायें 
इनमें मोजूद हों । दूकानों की व्यवस्था एक निम्म के अनुसार की 
जाती थी । एक प्रकार की चीज एक ही जगह बिक्र सकती थी। चारों 
ओर ऊँची ओ्रोर मज़बूत दीवारे थीं | पाटलिपुत्र के वर्णन में इस प्रकार 
की दीवारों का ज़िक्र किया गया है | शहर में प्रवेश करने . के लिये एक या 
दो फाटक होते थे | इन पर पहरे की व्यवस्था रद्दती थी | रात में पहरेदार 
इनकी रखवाली करते थे। आधुनिक वैज्ञानिक साधनों के न होते हुये भी 
यह व्यवस्था झ्ाजकल से कहीं श्रच्छी थी। शहर विभिन्न प्रकार के बगींचों 


स्थानीय स्व॒राज १२५ 


ओर वाठिकाओं से भरे होते थे | केई आदमी बिना प्रयोजन शहरों में 
नहीं रह सकता था | हर नये यात्री का नाम और पूरा पता लिख लिया 
जाता था | शहरी लोगों का जीवन नियमित था। रात ओर दिन दोनों 
समय घंटे बजाये जाते थे | विशेष ख़तरे के समय एक खास घंटे से लोगों 
को इसकी सूचना दी जाती थी। चीजों का भाव ढीक करने के लिये 
अलग अलग कमीटियाँ होती थीं। सड़ी गली चीज़ें बेचने को सख्त 
मुमानियत थीं। दुकानदार अपनी चीज़ें उचित भाव से महँगा नहीं बेच 
सकता था | हर शहर में एक कातवाल और कुछ सिपाही रहते थे। 
प्रबन्ध का सारा काम शहर के निवासियों के सुपु् किया गया था। आराम 
तौर से शद्दर नदियों के किनारे छुआ करते थे। इससे व्यापार में सुविधा 
होती थी । 

गाँवों के प्रबन्ध के लिये स्थानीय पथ्चायतें बनी हुई थीं। इर गाँव में 
एक बड़ी पश्चमायत होती थी | इसके नीचे कमीटियाँ होती थीं। इन्हीं के 
सब काम सुपुद किया गया था। प्रत्येक गाँव में एक क्‍लक, एक मुखिया, 
दो पहरेदार, तथा तरह तरह के पेशे बाल्ले रहते थे। सबको अपने अपने 
काम की जिम्मेवारी दी गई थी। गाँवों का जीवन सामूहिक था । नाई, धोबी, 
दर्जी, बढ़ई, सुनार आदि पेशे वाले सबकी भल्नाई के लिये काम करते थे। 
ग्राम पञ्मायते इनकी देख-रेख करती थी। प्रत्येक गाँव स्वावलम्बी और सुखी 
था | बादशाह तक को गाँव के मामलों में हाथ डालने की इजाजत न थी | 
सरकारी' कम वारी ग्राम-पश्चायतों की इज्जत करते थे। सरकारी महकमें 
में इन पञ्मायतों की बात बड़े ग़रोर से सुनी जाती थी। पुलीस के यह 
अधिकार न था कि वह गाँव के किसी निवासी पर मुक़ृदमें अथवा जुर्माना 
कर सके | जब तक ग्राम पत्चायत आज्ञा न देती, तव तक गाँव के मामलों 
में किसी के दखल देने का अधिकार न था। उनके प्रबन्ध के लिये पंचायतों 
का घेरा नीचे से ऊपर तक फैला हुआ था। दर गाँव के अतिरिक्त १०, २० 
९०, १००, २००, ४००, तथा १००० गाँवों की अलग अलग पश्चायतें थीं। 
जब केई बड़ा मामला पेश होता तो केकड़ों गाँवों की पग्मायतों से राय ली 
जाती थी | राज्य परिवतन के समय भी इन पश्चायतों का ढाँचा एक-सा बना 
रहता है। 

बूटिश राज्य के पहले हमारे देश में शासन की नीति भिन्न थी। 
शासक प्रजा के सन्तुष्ट ओर सुखी रखना चाहते थे। प्रजा के अधिकारों ' 
की रक्षा के लिये तरद तरह की व्यवस्थायें बनाई गई थीं। यह कद्दना 
गलत है कि आवागमन की सुविधा की कमी के कारण शासन की बागडोर 
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एकत्र नहीं को जा सकती थी। अशोक, शेरशाइ ओर अकबर के 
शासन प्रतन्ध को देखते हुये यह नहीं कहा जा सकता कि उस समय 
आवागमन की सुविधायें कम थीं ! हर गाँव की रिपोट बादशाह के कान तक 
पहुँचाई जाती थी | यहाँ तक कि वे गाँव के सुखियों के पहचान सकते थे 
ओर किसी किसी का नाम तक याद रखते थे । शासन की देख- 
रेख के लिये सरकारी कर्मचारी घोड़े पर चढ़कर गाँवों का दोड़ा करते 
थे | उनका उद्देश्य आज कल की पुलीस की तरह गाँव वालों को 
डरवाना न था। वे चुपचाप मुखिया के दरवाजे पर जाते और गाँव की 
सारी बातें दरियाफ्त कर बादशाह के इसकी ख़बर देते थे | ग्राम निवावियों 
को यह पता भी नहीं चलता था कि पञ्ञायतों से ऊपर उनका कोई दूसरा 
भी शासक है। बादशाहों के इस बात का अभिमान था कि उनको « 
प्रजा अपने आप अपना शासन-प्रबन्ध कर सकती है। परन्तु बृटिश राज्य 
की नीति कुछ ओर है। इसके अन्दर प्रजा के अधिकार कमर होते गये 
और स्थानीय संस्यायें नष्ट हो गई | सारा दारोमदार इनेगिने सरकारी 
कम चारियों पर छोड़ दिया गया है| यदि एक मामूली सिपाही ज़िले के 
अफसर से कुछ फ़रियाद करे तो उसका मूल्य सारे गाँव वालों की फ़रियाद से 
अधिक समझता जाता है । 
मुग़ल साम्राज्य के अन्दर स्थानीय स्वराज की महिमा कम न थी। 
यह कहना ग़लत है कि अंग्रेज़ी राज के पहले 
घरतंमान स्थानीय स्थानीय संस्यायें दोषपूर्ण थीं। साइमन कमीशन ने 
संस्थाओं का अपनी रिपोर्थ में यद्द ज़ाहिर कियाँ है कि “ध्राचीन 
विकास आमीण संस्थाशत्रों की रचना संकुचित दृष्टिकोण से की 
गई थी | इनका कतंव्य बहुत ही साधारण था और 
इनके अन्दर जातीयता की प्रधानता थी | इनका काम प्रजा से टेक्स वसूल 
करना, और जानमाल की रक्षा करना था। इससे नागरिक शिक्षा में 
कुछु भी सहायता नहीं मिलती थी और न शासन का ही भार हलका 
होता था |” 
इस प्रकार के कथन में कोई दम नहीं है। प्राचीन स्थानीय संस्थाओं की 
प्रशंसा विदेशियों तक ने की है। जे संगठन इलज़ारों वर्षों से चला आ रहा 
था, ओर जिसे तोड़ने की हिम्मत शेरशाह और अ्रकबर ऐसे येग्य शासकों ने 
नहीं की, उसे संकुचित ओर बेकार कहना एक घोर अन्याय है। मैं यह 
मानता हूँ कि बृठिश राज्य के अन्दर स्थानीय संस्थाओं का संगठन किसी और 
तरह का है, लेकिन इसका तात्पयं यह. नहीं है कि मौजूदा सभी चीजें पहले से 
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अच्छी हैं | राजनीतिक स्वतन्त्रता की आवाज़ भ्राज काफ़ी बुल्न्द है, लेकिन 
इसका यह अ्थ नहीं हे कि बृटिश राज्य के पहिले हिन्दोस्तान में गुलाम बसते 
थे और उन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त न थे | इस तरह की धारणायें ग्रलत 
हैं ओर जो लोग प्राचीन भारतीय इतिद्वास से परिचत नहीं है उन्हें सभी चीज़ें 
बूटिस राज्य की देन मालुम पड़ती हैं| 

ऊपर कहा गया है कि वृटिश राज्य की नीति कुछ ओर रही है| हर 
मामले में विदेशीपन की बू हमारे देश में मोजूद है । यद्ध स्वाभाविक है कि 
“यथा राजा तथा प्रजा”। अँग्रज़ों का आगमन समुद्री मार्गों से हुआ । 
व्यापार की खुविधा के लिये उनका ध्यान शहरों की ओर आकर्षित हुआ। 
१६८७ ई० में कोट आफ़ डाइरेक्टर्स ने ईस्ट इंडिया कम्पनी को यह आज्ञा 
दी कि वह मदरास शहर में एक कारपोरेशन की स्थापना करे। इस कार- 
पोरेशन के सभी सदस्य नामज़द किये गये थे | | इसमें हिन्दोध्तानी और अ्ग्रेज़ 
दोनों थे | इसके बाद १७२६ ई० में कलकत्ता, मदरास ओर बम्बई में मेंयर्स 
को की स्थापना की गई । इनका काम शासन प्रबन्ध करना न था, बिक 
न्याय करने के लिये इनकी रचना की गईं थी । १७७२ ३७ में रेग्यूलेटिंग ऐक्ट 
के अनुसार स्थानीय अफ़मरों तथा संध्थाओं को यह अधिकार दिया गया कि 
वे अपने आधीन हिस्सों से टेक्स बसून कर सकते हैं| १७६२ ई० में गवर्नर- 
जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह कलकत्ता बम्बई तथा मदरास 
में शान्ति जज (.ंप्रआ/0९४ 0 806 6७०७) की स्थापना करे | इनका काम 
शहर की सफ़ाई, सड़कों की रद्धा तथा इसी तरह की स्थानीय बातों की देख- 
रेख करना था | न्‍ 

१८१६ ई० में बम्पई की म्युनिसिपलिटी में कुछ तबदीलियाँ की गई | 
१८६२ ई० में फिर इसमें कुछ परिवतन किये गये | पहिले के अनुसार शहर 
के प्रबन्ध का भार शान्ति जज और एक वैतनक कमिश्नर के दिया गया 
था। परल्तु दूसरे ऐक्ट में दो निर्वाचित सभाओं को शासन का भार साँप 
दिया गया | पहिली सभा में ६४ सदस्य थे। आधे जनता द्ारा निर्वाचित 
किये गये और बाकी शान्ति जज तथा सरकार ने नामज़द किया था। 
एक सभा का नाम कारपोरेशन और दूसरी का शहर कॉंसिल (]0७छए 
(०7्रप्थं! ) था | इसमें कुल १२ सदस्य थे। इसमें ८ कारपोरेशन द्वारा 
चुने गये थे ओर बाकी को सरकार ने नामज़द किया था। म्युनिसिपल 
कमिश्नर के अधिकार पहले की तरह बने रहे | आ्िक विषयों में शहर 
कॉसिल प्रधान ठहराई गई थी। १८४० तथा १८५४६ ई७ में गवर्नर-जनरल 
की कॉसिल ने दो ऐसे कानून पास किये जिनका सम्बन्ध अन्य शहरों की 
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म्युनिसिपलिटियों से था | लार्ड मेयो के समय में स्थानीय संस्थाओं पर अधिक 
ध्यान दिया गया | उसका विचार था कि इन्हें अपना प्रबन्ध करने की पूरी 
आजादी मिलनी चाहिये। _ 

स्थानीय स्वराज की स्थापना लाड रिपन के समय से मानी जाती है। 
श्घ्दर ई० में उसके एक प्रस्ताव के फलस्वरूप म्युनिसिपलिटियों का ढाँचा 
ओर उनका कतंव्य बदल दिया गया । उसने अपना उद्देश्य ज़ाहिर 
करते हुये यह कहा कि, “स्थानीय ठंस्थाओं का डद्ं श्य जनता को 
राजनीतिक शिक्षा देना है। इससे योग्य व्यक्ति अपने आप आगे बढ़कर 
शासन में हाथ बँटठायेंगे ।” यहाँ तक तो म्युनिप्तिपल्लिटी की बात रही। 
रिपन का ध्यान ग्राम पद्चायतों तथा जिला बोर्डों की तरक भी गया। 
१८७० ई० तक डिस्ट्रिस्ट बोड की स्थापना नहीं हुई थी । शहरों में म्युनि- 
सिपलिटियाँ काम करती थीं, परन्तु गाँवों के प्रबन्ध की कोई स्थानीय व्यवस्था 
न की | पञ्मायते तो थीं, लेकिन बृटिश सरकार उन्हें पुनः जीवित करने 
के पक्ष में न थी। उसका दर काम शहर से ही आरम्म होता है। 
कमीडियाँ, दफ्तर, कचदरियाँ, स्कूल, लाइब्रेरी आदि सब कुछ शहर में ही 
होने चाहिये । यही वजह है कि गाँव की पंचायते' बूटिश राज्य में टूटती गईं | 
१८७० ई० में लाड मेयो के समग्र में यह प्रस्ताव पास किया गया कि 
विभिन्‍न प्रान्तों में स्थानीय संस्थाओं को कुछ शासन प्रबन्ध के अ्रधिकार दे 
दिये जाये । आ्राथिक ज्षेत्र में उन्हें छोटे मोटे अधिकार दिये गये थे | परन्तु 
अभी तक इनका केाई ठीक रूप नहीं बना था| लाड रिपन के समय में 
सबका पुनसंगठन किया गया | सारे हिन्दोस्थान में ज़िला बोड्डों' की स्थापना 
की गई | समय समय पर नये नये क़ानून पास किये गये और इन बोडों की 
बनावट में सुधार होते गये | 

ज़िला बोर्डो' में ग़ेर सरकारी सदस्यों की संख्या क्रमशः बढ़ती गई और 
इनके अधिकार ओर कतंठय भी घीरे धीरे बदलते गये | निर्वाचन की प्रथा 
चलाई गई | उन्हें आर्थिक मामलों की कछु स्वतन्त्रता देकर स्वावलम्बी बनने 
का अवसर दिया गया | कुछ विभागों के टैक्स उन्हीं की म्ज़ी पर छोड़ दिये 
गये | उन्हें ख़च करने का श्रधिकार इन्द्तीं बोडों को दिया गया। प्रान्तीय 
सरकारों ने अपने अपने प्रान्तों में इनकी स्थापना ओर चृद्धि की। भारत 
सरकार इसमें हाथ नहीं डालती थी । इसीलिये विभिन्न प्रान्तों की स्थानीय 
संस्थाओं का स्वरूप श्रलग अलग दिखाई पड़ता है। उनके अधिकार और 
कतव्यों में मो फरक दिखाई पड़ते हैँ। १६१६ ई० तक इतने कानून पास 
करने पर भी इन संस्थाओ्रों का संगठन सन्तोष-जनक न था। १६०६ ई« में 
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इनकी जाँच के लिये एक कमीशन ([06007[7कद्िवा०॥ (/णव7ं9्श 07) 
नियुक्त किया गया | उसकी रिपोट में यह बात ज़ाहिर की गई कि स्थानीय 
. संस्थाश्रों की शक्ति कम है ओर इन्हें अ्रधिक स्वतन्त्र रखने की आवश्यकता 
है। भारतीय शासन का विकास इतना धीरे घीरे हुआ है कि छेटे छेटे अधि- 
कारों को प्राप्त करने में जनता को वर्षों इन्तजार करना पड़ा है । जिला बोडों 
की हालत १६१६ ई० तक पहले की तरह बनी रही | 


१४१८ ई० में भारत सरकार की श्रोर से एक विज्ञप्त प्रकाशित की गई 
जिसका उद्देश्य यद्द था कि ज़िला बोर्डों से सरकारी श्रफ़सरों का द्वाथ 
हटा दिया जाय | अब तक ज़िले का कलेक्टर बोड का सभापति होता था और 
हर मामले में जनता को दबना पड़ता था। टेक्स लगाने तथा सफ़ाई रखने 
में भी सरकारी कमचारियों की मर्ज़ी पर निर्भर रहना पड़ता था। कहने के 
लिये जिला बेड की स्थापना की गई थी, लेकिन हर मामले में सरकारी 
कर्मचारियों की बाते” माननी पड़ती थीं | उनकी मर्जी के खिलाफ चलने का 
साहस जनता को नहीं होता था। १६१८ ई० के सुधार में इस बात की 
सिफ़ारिस की गई कि बोर्डों के कुछ और अधिकार प्रदान किये जायें। 
निर्वाचकों की संख्या बढ़ा दी जाय और सरकारी अफ़सरों की धोंत दुर कर 
दी जाय | अब तक बोडों के चेयरमैन सरकार द्वारा नामजद, किये जाते थे, 
(जो श्रामतोर से कलेक्टर होता था ) लेकिन श्रब यह सिफारिश की गई कि 
बोड के, सदस्य स्वयं इन्हें निर्वाचित करें| इसी के फलस्वरूप १६१६ ई० 
के शासन सुधार में, स्वायत शप्सन का विभाग प्रान्तीय सरकार की मातददती 
में एक मन्त्री को सांप दिया गया | कलेक्टर का हाथ बोड के कामों से हृटा 
दिया गया । 


प्रान्तीय सरकारे स्वायत्त शासन में अधिक रुचि लेने लगीं। 
जब से यह विभाग भारतीय मन्नियों को सोंप दिया गया तब से इसकी उन्नति 
बराबर होती गई है । श्श२२ ई०» में संयुक्त प्रान्त में डिस्ट्रिक्ट बोड बिल 
पास किया गया | इसके अनुसार बो्डों के टैक्स लगाने की अधिक शक्ति 
प्रदान को गईं। पैंजाब प्रान्त में ग्राम पंचायत या इम्पुवमेंट ट्रस्ट कायम 
किये गये | बिहार तथा उड़ीसा में भी इसी तरह के सुधार किये गये | 
मध्यप्रान्त, आसाम, बंगाल, बम्बई आदि प्रान्तों में स्थानीय छंस्थाश्रों में 
अनेक सुधार हुये | 


अध्याय १९७ 
स्थानीय संस्वाएँ 


स्थानीय संस्थाये” दो प्रकार की हैं। कुछ तो शहरों के लिये ओर कछ 
ग्रामों के लिये। चूंकि दोनों की समस्‍्याये' और मोगोलिक 
स्थानीय. परिस्थिति भिन्न भिन्‍न है इसलिये इनके संगठन, कार्य तथा 
संस्थाये... दृष्टिकोण में भी भेद है।ग्रामों में काय करने वालो 
संघ्थाओं का नाम सभी सूबों में एकसा नहीं है । बृटिश 

प्रान्तों में दर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट बोड़ स्थापित किये गये हैं, परन्तु आसाम में 
इसका नाम तालुका बोड है। सयुक्तप्रान्त में आमों के लिये दो प्रकार की 
स्थानीय संस्थाये' बनाई गई हैं :-.- 

१--डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ओर 

२--आम पं चायतें 

इसी प्रकार शहरों के प्रबन्ध के लिये ४ प्रकार की स्थानीय संघ्थाये' 
हैं ;-- 

१--का रपोरेशन 

२--शयु निसिपैलिटी 

३--हम्प्र भमेंट ट्रस्ट और 

४--पोर्ट ट्रघ्ट 

जहाँ तक इन उंस्थाश्रों की धंख्या का प्रश्न है इनमें किसी प्रकार के उलट 
फेर की ज़रूरत नहीं है ओर न गाँवों तथा शहरों में दस बीस अन्य संस्थाओं 
की आवश्यकता है। यदि इन्हीं ६ संकधाश्रों का संगठन ओर इनके कारये 
ठीक हो जायें वो स्थानीय जनता को इनसे काफ़ी भलाई हो सकती है। 
अमी तक इन संस्थाओं में अनेक कमज़ोरियाँ हैं | जब तक हम इन्हें दूर न 
करंगे तब तक इनके महत्व के समझना कठिन है। इमारे ही भाई और 
पड़ोसी इनमें काम करते हैं। वे हमारी समध्यात्रों से रली भाँति परिचित 
हैं। उनकी और हमारी दोनों की समस्याये' एक हैं। फिर भी उंनसे हमें 
लाभ नहीं पहुँचता । इसका कोई न कोई कारण ज़रूर है| व्यक्तियों को हम 
दोषी इसलिये नहीं ठहरा सकते कि बारी बारी से सबको इनमें काम करने 
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के अवसर मिलते हैं। यदि दो चार व्यक्ति बुरे हुये तो यह सम्भव हो सकता 
है, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इन संघ्थात्रों में आते ही लोगों की 
दृष्टि बदंल जाती है , सबसे बड़ी कमज़ोरी मशीन की होती है। जैशा संगठन 
होगा वेसो ही कार्य-पद्धति होगी | इन संस्थाओं के संगठन में कुछ ऐसे 
सुधार होने चाहिये जिससे इनमें आने वाले व्यक्तियों को सच्चाई ओर 
ईमानदारी से काम करने का अवसर मिल्ते। आरम्म में इनमें काम करने 
वाले कमंचारी सरकार द्वारा नामज़द किये जाते थे। उनका काम प्रान्तीय 
सरकार के हुक्मों को तामील करना था | परन्तु अब यह बुराई दूर कर दी 
गई है। लगभग सभी सदस्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं। प्रत्येक संत्था का 
अलग-अलग वर्णन करने से इनके संगठन और कार्य-पद्धति की ठोक ठीक 
जानकारी हो सकती है | पहले ग्राम संस्थाओं पर विचार किया जायगा | 
डिस्ट्रिक्ट बो्ों की स्थापना ६१८७० ई० के बाद हुई है। पहले गाँवों 
का शासन पञ्चायतों द्वारा होता था | शासन की बागडोर 
डिस्ट्रिक्ठ बे।र्ड को एकत्र करने के लिये, हर ज़िले में गाँवों के प्रबन्ध के 
की स्थापना लिये एक संध्या बनाई गई | इसी का नाम डिस्ट्रिस्ट बे।ड 
है | वाड शब्द से तीन वे!डॉ का आभाव होता है। किसी 
भी संगठन क़ा नाम बाड़ रक्खा जा सकता है, परन्तु यहाँ पर ज़िले में जो 
बेड स्थापित किये गये हैं वे तीन प्रकार के हैं :-- 
१.- प्रत्येक जिले में गाँवों का प्रबन्ध करने वाली सबसे बड़ी संस्था जिला 
ज़ाड कहलादी है। जिला बेड को मध्यप्रान्त में जिला- 
जिला बोार्ड या कॉसिल कहते हैं । 
डिस्ट्रिक्ट बेड 
२--इसे सब-डिवीजनल बे।ड भी कहते हैं। इसका दर्जा जिला बोड़ से 
छोटा होता है| ताह्लुका बेड सभी प्रान्तों में नहीं पाये 
ताहलुका बा्ड जाते हैं। ५० या १०० गाँवों के संगठन से इनकी उत्पत्ति 
होती है। 
३--प्रत्येक गाँव अथवा दो चार गाँवों के देख-रेख के लिये लोकल 
बाड बनाये जाते हैं | वास्तव में इन्हें आम पञ्चायत कहां 
लेकल बेड जाय तो कोई ग़लती न होगी । 
संयुक्तप्रान्त में जिला बेड और ग्राम पदञ्चायतें पाई जाती हैं। इनके 
अतिरिक्त कोई दूसरा संगठन गाँवों के शासन-प्रबन्ध के लिये नहीं बनाया 
गया है। हिन्दोस्तान गाँत्रों का देश कहा जाता हे | लगभग ७ लाख गाँव 
आ[० भा० शा० +- ३ १ 
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बृटिश भारत में पाये जाते ईं | ६० प्रतिशत व्यक्ति गाँवों में निवास करते हैं। 
केवल नौकरी पेशे वाले तथा व्यापारी शहरों में रहते हैं। यदि पता लगाया 
जाय तो उनका भी स्थान थोड़े दिन पहत्ते किसी न किसी गाँव में मिल्तेगा। 
हमारे देशवापियों का मुख्य पेशा खेती हे। ७३ प्रतिशत जनता खेती करके 
अपना गुज़र करती है | खेती की सुविधा गाँवों में ही है, क्योंकि खेत शहरों 
में, नहीं लाये जा सकते । शहरों में तो रहने तक को ज़मीन नहीं मिलती 
खेती करना तो दूर रहा | इसीलिये लोगों को गाँवों में रहना पड़ता है। 
कोई भी भारतीय सरकार गाँवों की अवददेलना नहीं कर सकती। उसकी 
आमदनी का मुख्य ज़रिया मालगुज़ारी है| किसानों की ही आय पर 'सरकार 
का ख़च निर्भर है | इन्हीं की देख-रेख तथा भलाई के लिये ज़िला बार्डे।' 
की स्थापना की गई है । 
बृटिश भारत में कुल २०७ डिस्ट्रिक्‍्ट बोर्ड है। इनमें ४८५ केवल 
संयुक्तप्रान्त में हैं । संयुक्तप्रान्त को छोड़ कर कुछ प्रान्तों 
डिप्ट्रिकट बेड में डिस्ट्रिक्ट बेड के नीचे ताल्छुका बे।ड स्थारित किये गये 
का संगठन हें। इनकी संख्या ४८४ है | मदरास प्रान्त में इन दोनों 
बेडे। के अलावे यूनियन बेड बनाये गये हैं, जिनकी संख्या 
४५५४ है | जिला बा स्थापित करने का अधिकार प्रान्तीय सरकार को है। 
बिना उसको आज्ञा के कोई डिस्ट्रिक्ट बेड' अपना काम बन्द नहीं कर सकता | 
१६१६ ई० के शासन सुधार में स्वायत्त शासन ([,02८॥] 5७-60फ४7- 
70676) का महकमा प्रान्तीय सरकार के एक भारतीय मन्त्री को दे दिया 
गया | तब से इपके संगठव में और भी सुधार द्वोंते गये । वर्तमान समय में 
इसका संगठभ निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। प्रान्तीय स्वराज के 
स्थापित होने से जिला बेड में नामजदगी का तरीका दुर कर दिया गया 
है। केवल ११ प्रतिशत सरकारी कमंचारी इसमें शामिल किये जाते हैं। 
शहरों को छोड़कर प्रत्येक जिला कुछ निर्वाचन ज्षेत्रों में बाँट दिया जाता है। 
दर क्षेत्र से दो या तीन सदस्य चुन लिये जाते हैं। इस प्रकार ४० या ४५ 
के लगभग जो चुने हुए सदस्य आते हैं उन्हीं को डिस्ट्रिकट बेड का सदस्य 
कहते हैं । इन्हीं की कमीयी डिस्ट्रिक्ट बेड कहलाती है। सदस्य अपने में से 
किसी को बेड का सभापति चुन लेते हैं जिसे चेयरमैन कहते हैं। यदि 
वे चाहें तो जिले के किसी अन्य प्रतिष्ठित तथा योग्य व्यक्ति को चेयरमैन 
चुन सकते हैं। चेयरमैन के श्रतिरिक्त एक सद्दायक चेयरमैन भी चुना 
जाता है। वे अविश्वास का प्रस्ताव पास करके इन्हें अपने पद से हटा 
सकते हैं। ज़िला बेड का चुनाव ३ वर्ष के लिये द्वोता है, परन्तु प्रान्तीय 
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सरकार इसकी अवधि को बढ़ा सकती है| वर्तमान समय में प्रान्तीय स्वराज 
को विफलता तथा युद्ध के कारण बाडे' की अवधि बढा दी गई है 

डिस्ट्रिक्ट बेड के सदस्यों का चुनाव साम्प्रदायिकता के ह्लाघार पर 
किया जाता है। हिन्दू ओर मुसलमानों के लिये निर्वाचक्रों की संख्या भिन्न 
भिन्न होती है। संयुक्तप्रान्त, आसाम तथा बम्बई में मुसलमान सदस्य! के 
लिये कुछ स्थान निश्चित कर दिये गये हैं | इन्हें चुनने का अधिकार >वल 
मुसलमान निर्बाचकों को है । किसी हिन्दू के लिये इन्हें वोट देने का अधिकार 
नहीं है| अन्य प्रान्तों में उनके निर्वाचर्कों की संख्या अलग नहीं है। केवल 
सदस्यों के लिये कुछु स्थान निश्चित कर दिये गये हैं कि इतने हिन्दू और 
इतने मुसलमान दोंगे। बम्बई प्रान्त में मुसलमान निर्वाचकों का यह अधिकार 
दिया गया है कि याद वे चाहे तो सम्मिलित रूप से सदस्यों का निर्वाचन कर 
सकते हैं | स्तरियों, अछूतों तथा मुसलमानों के लिये स्थान सुरक्षित रक्खे जाते 
हैं | साम्प्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन प्रथा सवंथा दूषित है। डिस्ट्रिक्ट 
बाड़ गाँवों के प्रबन्ध के लिये बनाये गये हैं | अमी तक गाँवों में साम्प्रदायिक 
भावनायें नहीं हैं | हिन्दू और मुसलमान दोनों आपस में मिलकर रहते 
हैं। उन्हें यह ख़याल नहीं होता कि ये क्योंकदर आपस में लड़ सकते हैं। 
यह समस्या केवल शहरी है | गाँवों में तो हिन्दू ओर मुसलमान दोनों एक 
दूसरे के त्यौहारों में शरीक होते हैं और सभी एक दूसरे के सुख दुख के साथी 
होते हैं। ऐसी दशा में साम्प्रदायिक निर्वाचन की कोई आवश्यकता नहीं है। 
सच्चा ओर ईमानदार मनुष्य चाहें वह हिन्द हो अथवा मुसलमान, सबके 
बहुमत से चुना जो सकता है | कितने ही हिन्दुश्रों के गाँवों के मुखिये मुतलमान 
हैं और मुसलमानों के गाँवों के हिन्दू हैं | किसी को इसमें इतराज नहीं होता । 

डिस्ट्रिक्ट बोड अपना सब काम कमीटियों द्वारा करता है। जब बाड़ 
की पहली बैठक होती है तो विभिन्न कार्यों के लिये अलग अलग कमीटियाँ 
बना दी जाती हैं | हर कमीटी में ३ या ४ सदस्य रख दिये जाते हैं। बाड़ 
के सभी सदस्य बैठकर कमीटियों का निर्माण करते हैं | इर कमीटी अपना 
एक सभापति रखती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सफ़ाई, सड़क, पानी इत्यादि इत्यादि 
कमीटियाँ होती हैं। इन सबमें शिक्षा कमीयी बड़ी समक्री जाती है । इसका 
सभापति शिक्षा विभाग का चेयरमैन कहलाता है। जिले भर के अपर तथा 
मिडिल स्कूल इसी की देखरेख में काय करते हैं। प्रतिवष कितने ही नये नये 
स्कूल ओर सेकड़ों अध्यापक इसकी मज़ीं से खोले तथा भर्तों किये जाते हैं। 
इसीलिये शिक्षा विभाग का चेयरमैन जिले के कामों में बहुत बड़ा द्वाथ रखता 
है | यदि यह योग्य और अनुभवी दो तो अपने जिले की काफ़ी उन्नति कर 
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सकता है। इसी तरह हर विभाग की देखरेख के लिये एक कमीटी होती 
है| चेवरमैन इन सबका प्रधान होता है। बेार्ड के सदस्यों की बैठक 
महीने में एक बार होती है | आवश्यकता पड़ने पर यह किसी भी समय 
बुलाई जा सकती है । द 

प्रत्येक बोड का एक मन्त्री होता है। वास्तव में सब कामों की देख: 
रेख यही करता है। बोढ के कमंचारी इसकी अध्यक्षता में काय करते 
हैं| इसका स्थान वैतनिक होता है | इसके अतिरिक्त एक इंजीनियर, एक 
डाक्टर और एक स्वास्थ्य निरीक्षक इत्यादि कमचारी बेड द्वारा नियुक्त किये 
जाते हैं। बोड के दफ़्तर में अनेक क्लाक ओर चपरासी भी भर्ती किये जाते 
हैं। चेयरमैन और सदस्यों को छोड़कर बाक़ी सभी वैतनिक होते हैं। जिले में 
दोड़ा करने के लिये इन्हें वेतन के अतिरिक्त भत्ते भी दिये जाते हैं। यद्यपि 
चेयरमेन को वेतन नहीं दिया जाता फिर भी दोड़े के समय इसे प्रति मल के 
हिताब से भत्ता दिया जाता है | जो भी व्यक्ति इस पद पर आते, हैं उनकी 
इच्छा घन की नहीं होती है । केवल पद के लोभ से अथवा काम करने की 
इच्छा से लोग चेयरमैन बनने की ख्वाहिश रखते हैं | इसके चुनाव के समय 
बोड में काफ़ी चहल पहल रहती है | कभी कभी तो इसके लिये झगड़े फ़ताद 
तक हो जाया करते हैं| दल्लबन्दियों का होना तो एक साधारण सी बात 
है। वास्तव में इन पदों पर पहुँच कर योग्य व्यक्ति ज़िले की कार्ज़ी सेवा कर 
सकते हैं, परन्तु कुछ लोग इससे अनुचित लाभ उठाने की इच्छा से वहाँ 
जाते हैं। उनका उद्देश्य अपने मित्रों अथवा सम्बन्धियों को नोकरी' तथा 
ठेकेदारी दिलाना होता है | इर साल बोर्ड में 'लाखों रुपये के ठीके दिये 
जाते हैं। इनमें काफ़ी घुनाफ़े और बचत की गजाइश रहती है। यद्यपि 
बोड का यह नियम है कि कोई सदस्य स्वयं ठीका नहीं ले सकता, फिर 
भी दूसरों के नाम पर लोग इतसे अनुचित लाभ उठाते हैं। चेयरमैन 
को अपने पद की रक्षा के लिये सदस्यों को खुश रखना पड़ता है। इन्हीं 
कारणों से बो्डों' के काम बड़ी ग़र ज़िम्मेवारी से किये जाते हैं। कभी कभी 
तो प्रान्तीय सरकार को इन्हें सचेत करना पड़ता है। फिर भी यदि कोई 
सुधार न हुआ तो वह इसे जिले के कलेक्टर की मातहती में दे देती है। 

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सदस्य बनने के लिये दर उम्मीदवार को कुछ शर्तें 
पूरी करनी पड़ती हैं| उसके लिये अपने निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचक होना 
आवश्यक है। कुछ ऐसी भी शर्तें रक्खी गई हूँ जिनसे कुछ व्यक्ति अयोग्य 
ठहराये गये हैं | बोर्ड के सदस्यों के लिए निम्नलिखित शर्तें ठह राई गईं हैंः-- 

१--प्रत्येक निर्वाचक के लिये बूटिश प्रजा का होना आवश्यक है।' 
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२--उसकी आयु कम से कम ११ वर्ष होनी चाहिये । 
३--उसे अपने जिले का स्थायी निवासी होना चाहिये । 
४--वह कम से कम २४ रुपये का मालगुमार हो | या 
छू --५० रुपये का काश्तकार हो। या 
६--जो सरकार को इनकम टेक्स देता हो । या 
७-जो डिस्ट्रिक्ट बोड को टैक्त देता हो | या 
८--जो हिन्दी या उदू की मिडिल परीक्षा श्रथवा श्रेंग्रेजी की इन्ट्रेन्स 
परीक्षा पास हो | ह 
आमतोर से सदस्यों के लिये जो निषेष बनाये गये हैं वे निर्बाचकों 
पर भी लागू होते हैं। पागल और दिवालिये इतके चुनाव में वोट 
नहीं दे सकते | जो पिछले सान्न का जिले का टेक्स न दिया हो वह बोट नहीं 
दे सकता | जिन्हें ६ महीने से अधिक की सजा मिली हो अ्रथवा देश निकाल 
दिया गया हो वे वोट नहीं दे सकते । जिन्हें नम्बर १० के जुम में अ्रपराधी 
टहराया गया है वे बोट नहीं दे सकते । प्रान्तीय सरकार को यह अधिकार 
है कि बह इन प्रतिबन्धों को हटा कर किसी व्यक्ति को बोट देने का अधिकार 
प्रदान कर सके । निर्वाचित सद्यों के अतिरिक्त बोड में कुछ विशेष वर्गों 
के लोग नामजद भी किये जाते हूँ। कंग्रेस सरकार चुनाव के मामले में 
अनेक परिवर्तन करना चाहती थी | उसका यह विचार था कि जिल्ले की 
जनता जेसे बोड के सदस्यों को चुनती है वैसे ही वह चेयरमैन को भी चुने । 
इसी प्रकार के अन्य सुधारों पर विचार हो रह् था | इसीलिये बोर्डा का चुनाव 
कुछु समय के लिये रोक दिया गया था | परन्तु मन्त्रियों के इरस्तफ़ा दे देने 
के कारण वे सारे सुधार जद्दोँ के तदाँ पढ़े रह गये । 
कोई संस्था अपने काय में तभी सफल हो सकती है जब उसके पास 
काफ़ी पैसे हों | ख़ास कर वह संस्था जिसे समी काम पैसे 
डिश्ट्रिक्ट बोर्ड से करने हैं, ग़रीब रह कर जनता की सेवा नहीं कर सकती। 
की आय. हडिस्ट्रिक्ट बोड की ज़िम्मेवारी का ज्षेत्र बहुत बढ़ा है। 
ओर व्यय बज़िल्ले में रहने वाले सभी प्रकार के लोगों की उन्नति की 
उसे ध्यान रखना पड़ता है। सबके स्वास्थ्य ओर शिक्षा 
का प्रबन्ध करना पड़ता है | ऐसी दशा में बोड के पाल एक लम्बी आय 
होनी चाहिये | वतमान समय में इसकी आय के निम्नलिखित ज़रिये हैं ;-- 
१-- सरकारी इमदाद--प्रान्तीय सरकार जितना रुपया भूमिकर के रूप 
में ज़िले से वसूल करती है उस पर फी रुपया एक आना के हिसाब से यह 
डिस्ट्रिक्ट बोड को दे देती है | मालगुज्ञारी के साथ ही यह रक़म वसूल कर 
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ली जाती है और बाद में सरकार इसे बोड के पास भेज देती है | संयुक्तप्रान्त 
के ज़िला बोड अपनी आमदनी का ४६-४८ मांग सरकारी सहायता से 
पते हैं । 

२--कभी कभी प्रान्तीय सरकार किसी विशेष योजना को कार्यान्वित 
करने के लिये ज़िला बोर्डों को कुछ रकम दे दिया करती है। इस तरह की 
सहायता स्थायी नहीं हे।ती | 

--डिस्ट्रिक्ट बोड कज़िले के ज़मींदारों अथवा काश्तकारों पर कर लगा 

सकते हैं। कुछ निश्चित रक्षम से ऊपर जिनकी आय होती है उनसे बोड' 
सालाना कुछ टेक्स वसूल करती है । 

४--देहात के बाजारों तथा नुमायशों पर कुछु टेक्स लाया जाता है। 

४ --देहातों में चलने वाली सवारियों पर टेक्स लगाये जाते हैं। मोटर 
गाड़ी, इक्का तथा अन्य सवारियों पर कुछु निश्चित दर से टेक्घ ज्वगा दिया 
जाता है। 

६--नदी, तालाब, घाट आदि की आमदनी बोड की श्राय समभी 
जाती है । 

७--ज़िले भर के स्कूलों से जो फ्रीस श्राती है वह बोड की आमदनी 
समझी जाती है। द 

८--सड़कों के किनारे जो पेड़ होते हैं उनसे जो आमदनी होती है वह 
बोड की आय समभ्री जाती है। 

६--इन आमदनियों के अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट बोड की' जिल्ले से कुछ और 
भी थोड़ी बहुत आमदनी हो जाया करती है। दर सूबे में तथा दर ज़िले में 
इस प्रकार के ज़रिये भिन्न भिन्न होते हैं । 

इस प्रकार डिस्ट्रिक्ट बो्डों को अपने आधे खर्चे के लिये प्रान्तीय 
सरकार पर निभर करना पड़ता है और बाक़ी के लिये ज़िले की ग्रार्म ण॑ जनता 
पर । प्रकृति भी इन बाडों की आमदनी में काफ़ी सद्दायक हो सकती है । 
यदि जिले में बहुत सी नदियाँ, तालाब अथवा जंगल हूँ तो इनसे उसकी 
आमदनी बढ़ सकती है| बृटिश भारत में डिस्ट्रिस्ट बोडों' के अन्दर रहने 
वाले व्यक्तियों की संख्या २२ करोड़ से कुछ अधिक है। परन्तु इन बोर्डो' की 
कुल वार्षिक आमदनी केवल १७ करोड़ रुपये हैं। श्रर्थात्‌ ज़िला बोड को . 
प्रत्येक व्यक्ति लगभग १३ आना पैसे प्रति बष देता है। ख़र्चे को देखते हुये ' 
यद्द श्रामदनी बहुत थोड़ी है। वैसे तो लोगों ने बोड की आमदनी बढ़ाने के 
लिये 'तरद्द तरह के ज़रिये सोचा हे, लेकिन इर मामले में जनता की ज़ेब ख़ाली 
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करना ठीक नहीं है। कछ लोग अपग्रत्यक्ष रूप से आमीणों पर टेक्स लगाकर 
बोड' की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यह सिद्धान्त ग़लत है। गाँवों में 
रहने वाले किसान और मज़दरों की हालत आ्राज ऐसी नहीं हे कि अप्रत्यक्ष 
टैक्स लगाकर उनसे कछ और लिया जाव | श्रच्छा होगा कि प्रास्तीय 
सरकार ज़िला बो्ों' का एक आना फ्री रुपया भूमिकर न देकर दो आना 
फ़ो रझपया देवे । इससे बोडे! की आय लगभग ड्योढ़ी दो जायेगी। इसके 
अलावे जब ज़िला बोड सभी प्रकार की सवारियों पर टेक लगाती है तो 
रेलवे पर भी एक लम्बी रकम टेक्स के रूप में लगाई जा सकती है। जिस 
ज़िले में जितनी कम या बेश रेले है | उसी हिसाब से बोड रेलवे कम्पनियों से 
टैक्स वसूल करे | प्रान्तीय सरकार को रेलवे बेड से इस रकम को दिलाने 
का प्रयज्ञ करना चाहिये। बोडों की ग्रामदनी का तीसरा ज़रिया यह 
हो सकता है कि ज़िले में कछु श्रोद्योगिक कार्यो' की वृद्धि की जाव | गाँवों में 
व्यवसाय की कमी है | डिस्ट्रिक्ट बोड तरह तरद्द के व्यवसाय खोले ओर 
उनसे यथा उचित टेकछ वसूल कर | इन ज़रियों के श्रलावे बार बार 
किसानों और मज़दूरों की जेब टटोलना इस विकट ग्ररोबी में एक बहुत बड़ा 
अन्याय दे | 
डिस्ट्रिक्ट बोडों को निम्नलिखित ख़च बर्दाश्त करने पड़ते हैं :-- 
१--ज़िले में लोअर कक्षा से लेकर मिडित्॒ स्कूल तक का ख़च | 


र- कृषि की उन्नति के लिये पानी का प्रबन्ध करना पड़ता है। इसके 
लिये कयें ओर तालाब बनवाने «पड़ते हैं । 


३--बोड के कमचारियों के बेतन देना पड़ता हैं | 

४--स्वास्थ्य तथा बीमारियों के लिये अस्पतालों ओर डाक्टरों का प्रबन्ध 
करना पड़ता है। 

५--सफ़ाई की देखरेख के लिये अफ़सर नियुक्त करने पड़ते हैं, तथा 
नुमाव्शों ओर मेलों का विशेष प्रबन्ध करना पड़ता है। 

६--ज़िले में सड़क बनवानी पड़ती हैं ओर उनके किनारे पेड़ तथा फल- 
फूल लगवाने पड़ते हैं। 

७--अकाल तथा महामारी के अवपरों पर विशेष रूप से ख़् का प्रबन्ध 
करना पड़ता है | 

८--इनके अतिरिक्त व्यवसाय श्रादि की उन्नति के लिये कछ रुपये ख़च 
करने पड़ते हैं । पु 
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स्थानीय संस्थाओं के कतव्यों का वर्णन करते हुये प्रो० कन्हैया लालजी 
वर्मा लिखते हैं ४ स्थानीय स्व॒राज की संस्थायें तरह 
डिस्ट्रिकट बोर्ड तरह के काम करती हैं। उन सबका अलग अलग 
के कर्ततप् हाल लिखने के लिये बहुत ज्यादा जगह की ज़रूरत 
है | अ्रतएव सुविधा के लिये हम उनका व्ुन 

निम्नलिखित ४ ॥मूहों में करेंगे ;-- 


( १ ) सावंजनिक स्वास्थ्य के काम ; 
(२) तावंजनिक सुभीते के काम ; 
(३ ) सावंजनिक रक्षा के काम ; श्रोर 
(४ ) सावजनिक शिक्षा के काम | 


प्रोफ़ेसर वर्मा के इस कार्य विभाजन से में सर्वथा सहमत हूँ । डिस्ट्रिक्ट 
बीड के कतंव्यों की कोई निश्चि सूची नहों बनाई जा सकती | कारण 
यह हे कि जो झंस्था जनता की सेवा के लिये बनाई गई है उसके कतव्य 
गिने नहीं जा सकते | यह बात बेड की शक्ति और कार्य-कुशलता पर 
निर्भर है कि वह कहाँ तक अपने ज्लि को उन्नति कर सकता है। यदि कोई 
डिस्ट्रिक्ट बोड चाहे तो अपने उद्योग से ज़िले की अनेहू प्रकार से उन्नति 
कर सकता है |) भौगोलिक परिस्थिति तथा आर्थिक प्रबन्ध के अनुसार 
इसके कतंव्य भिन्‍न मिन्‍न हैं| अ्रध्ययन की सुविधा के लिये इसक्रे कतंव्यों को 
इम दो भागों में बाँट सकते हैं | एक तो आवश्यक श्र दूसरे अनावश्यक | 
पहिली कोटि में वे कतवब्य हैं जिन्हें करनें के लिये प्रैत्येक ज़िला बोढ 
बाध्य है | यदि इनके करने की क्षमता उसमें नहीं है तो उसकी ध्थिति 
कायम नहीं रह सकती | प्रान्तीय सरकार को विव्रश होकर उसका प्रभन्ध 
अपने हाथों में लेना होगा | दूसरे प्रकार के कतंव्य वे हैं जिनका करना 
ओर न करना बोड की इच्छा पर है | यदि वह इन्हें करता है तो उससे" 
ज़िले की श्रच्छी उन्‍नति हो सकती है। लगभग समभ्ी डिस्ट्रिक्ट बोड' 
अनावश्यक कर्तव्यों में से अधिक से अधिक करने की कोशिश करते 
हैं। कारण यह है कि * अनावश्यक कतंब्य ? का तात्पयय यह नहीं है कि 
वे ग्रेर-ज़रूरी हैं ओर उन्हें करने की कोई अ्ःवश्यकता नहीं हे, बल्कि इसका 
अर्थ यह हे कि पहले आवश्यक कर्तव्यों की ओर ध्यान दिया जाय और फिर 
अनावश्यक कतब्यों की तरफ़ | पहिले प्रकार के कर्तध्यों को ठुकरा कर कोई 
बोड दूसरे प्रकार के कतव्यों को पूरा करने में समर्थ नहीं हो सकता | 

आवश्यक कतव्यों को निम्नलिखित ६ मागों में बाँठ सकते हैं : -- 
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( १) आवागमन के साधनों को बनाना । अर्थात्‌ ज़िले में सड़कों की 
व्यवस्था करना | 
(२ ) अस्पताल, ओषधालप, बाज़ार, धर्मशाला, तथा श्रन्य सामाजिक 
जगद्ों को बनाना ओर इन्हें चलाने की व्यवस्था करना | 
(३ ) साव॑जनिक कृये, तालाब तथा अन्य स्थानों की मरम्मत करना | 
(४ ) श्रपर तथा मिडिल कच्चा तक शिक्षा दिलाना | 
(४ ) स्वास्थ्य, सफ़ाई तथा बीमारियों के ठीके दिलवाना | 
(६ ) सड़कों के किनारे पेड़ लगवाना श्रौर इनकी देख-रेख करना | 
इन आवश्यक कतवब्यों के अतिरिक्त बोड की कछु और भी कार्य लोक 
प्रियता के निमित्त करने पढ़ते हैं। उसके पास यदि पेप्ते हैं श्रोर उसके 
कमवारी इन्हें करने की क्षमता रखते हैं तो वह इन्हें किये बग्रेर नहीं रह 
सकता | बोड के सभी सदस्य अवैतनिक होते हैं| चेयरमैन को छोड़कर उन्हें 
किसी प्रकार का भत्ता भी नहीं मिलता | इसलिये बोड में आने का उनका 
यही मन्तव्य होता है कि जनता की अधिक से अधिक भलाई करें। यह 
स्वाभाविक है कि सावजनिक काय सबके आकर्षित करते हैं। थाड़ी भी 
गुजाइश हुई तो तदस्य अनावश्यक कार्यो' में से किसी के भी अ्रपनाने में 
अपना गोरव समझते हैं | अनावश्यक कार्यों कौ सीमा श्रनन्‍न्त है। केवल 
समभने की सुविधा के लिये दम उन्हें ४ कोटि में रख सकते हैं। परन्तु 
इनके श्रतिगिक्त भी बहुत से कार्य जिले की भलाई के लिये किये जा सकते 
हैं। अनोवश्यक कतंव्यों की ४ कोटियाँ :-- 
१--अक।ल तथा मद्ामारी के समय जनता की सेवा करना। प्रत्येक 
बोड अपनी शक्ति के अनुसार इध कार्य को कर सकता है। स्थानीय संघ्था के 
नाते वह अपने पड़ेसी को भूखे, नंगे तेथा बीमार नहीं देख सकता | 
२- यदि किसी ज़िले में बजली और सड़कें का श्रच्छा प्रबन्ध है तो 
वहाँ का डिस्ट्रिस्ट बोड ट्रंमगाड़ी, टेलीफोन, छोटी मोटी रेलवे तथा रेडिये। 
आदि का प्रबन्ध कर सकता है | क्‍ 
-बोड चाहे,तो अपने ज़िल्ते में अच्छे प्रकार के अन्न के बीज,जानवर 
घोड़े तथा तरद्द तरह की उन्नति के काय कर सकता है। कृषि की उन्नति के 
लिये वह देह्वातों में खेती की नुमायश लृूगवा सकता है। किसानों की 
भलाई के लिये वह नमूने की खेती का प्रबन्ध कर सकता है । 
, ४“-जनता के सुबव और उसकी उन्नति के लिये वह शभ्रन्य कार्यों के 
अपने हाथें में ले सकता है | 
कतव्यों के इस विभाजन में डिस्ट्रिक्‍्ट बोड के समी काय श्रा जाते हैं। 
० भा० शा9--॥ २ 
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श्पने के लेकप्रिय बनाने के लिये यह जितने कतंव्यें के चाहे कर सकता 
है | इसी अध्याय के अन्त में इस बात पर थोड़ा विचार किया गया है 
कि कहाँ तक मौजूदा बोढ इन्हें कर रहे हैं ओर क्‍या कारण है कि ये . 
श्रभी तक ले|कप्रिय नहीं हैं | इन कतंव्येों को पूरा करने के लिये अच्छे 
कमचारियां तथा एक लम्बी आय की आवश्यकता है। मौजूदा बो्ों में इन 
दोनें की कमी है। प्रान्तीय अथवा केन्द्रीय सरकार के काने में जो बातें देर 
से पहुँच सकती ह उन्हें तुरन्त करने का अवसर इन्हीं बोर्ड के कर्मचारियों 
-वे। मिलता है | हर समय जनता के घनिष्ठ सम्पक में रद्दने के कारण 
केई भी अपनी तकलीफ़ों के इसके सामने पेश कर सकता है। थोड़ी भी 
असावधानी हुई कि बोड के इसकी इत्तला पहुँचा दी जाती है। इसलिये 
बोढों' को जनता के सन्‍्तोष के लिये बहुत द्वी सतक और तत्पर रहना पड़ता 
है। सरकार का जो विभाग जनता के जितने ही निकट होता है वह उतना 
ही बदनाम होता है, परन्तु साथ ही उसे यह भी अवसर रहता है कि वह 
जनता का सबसे अधिक प्रीति-माजन बन सके। इसके लिये उसे साफ़ दिल 
शोर नेकनीयत रहना पड़ता है। 
ग्राम की स्थानीय संस्थाश्रों में दूसरा दजो ग्राम पंचायतों का है। इनका 
महत्व ज़िला बोड से कम नहीं है। भारतीय इतिहास 
ग्राम पंचायतें में इन पंचायतों का वर्शन काफ़ी किया गया है। यदि 
इस देश की प्राचीन राजनीति को ग्रामीण कटद्दा जाय 
तो कोई अ्रनुचित न होगा | कारण यह है कि आम पंचायतों पर ही हिन्दू 
और मुसलमान बादशाह अपने शासन के लिये निर्भर थे। जो स्थान आज 
ज़िला बोड को प्राप्त हे उससे कहीं बड़ा स्थान पंचायतों को किसी समय 
प्राप्त था। बृटिश राज्य में इनका महत्व कम हो जाने से हम अपनी पुरानी 
राजनीति को नहीं भूल सकते | वतमान धारा-सभाओ्रों की' चहल-पहल 
तथा दफ़्तरों की बढ़ती की चकाचौंध में प्राचीन ग्राम पंचायतें हमारी नज़रों 
से श्ोकल नहीं हो सकती | केवल चुनाव ओर मताधिकार के देखकर हम 
एकता और समानता के सच्चे अर्थ को नहीं भूल सकठे| जिस समय इन 
ग्राम पंचायतों का बेलबाला था, और शासन की बागडेार सीधे जनता के 
दवाथ में दी गई थी, उस समय मौजूदा राजनीतिक विकारों का कहीं पता 
भी न था। प्रजातन्त्रसाद के नाम पर आज साम्राज्यशाही की स्थापना की 
जाती हे ओर अधिकार का बहाना लेकर जनता की बची खुची हस्ती पर 
भी आ्राघात किया जाता है, परन्तु पंचायती राज्य में इस तरह के ढोंग 
की गु जाइश न थी। प्रजा अपनी इच्छानुसार अपना शासन करती थी। 
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प्रत्येक गाँव एक छोटे से राष्ट्र के मानिन्द था। वहीं के निवासी अपनी 
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा घार्मिक कठिनाइयें के सुलकाते थे। 
देश की सरकार इनसे अलग न थी । राना हर तरह से इनकी सहायता 
करते थे | जिस प्रजातन्त्रवाद की खोज में पाश्चात्य प्रदेश निवासी श्रात्र 
सदियों से दीवाने हो रहे हैं उसकी स्थापना हमारे देश में आज हल़ारों वर्ष 
पहले दो चुकी है | हमारी कमज़ोरी से यदि वे संस्थायें आज नष्ट हो गई हैं 
तो इम फिर उन्हें स्थापित कर सकते हैं| ये ग्राम पंचायत क्‍या हैं ओर इनके 
क्या क्‍या करतंव्य हैं, इसका पूरा वर्णन अगले अध्याय में किया गया है | 
शहरी शहरों के प्रबन्ध के लिये चार स्थानीय संस्थाये बनाई 
स्थानीय संस्थारयें गई हैं :--- 
कारपोर शन, म्युनिसिपल बोड, इम्प्रभमेंट ट्रस्ट और पोर्ट ट्रस्‍्ट। कुछ 
शहरों में कारपोरंशन स्थापित किये गये हैं ; कद्दीं पर म्युनिसिपल बोड हैं; 
कुछ शहरों में ग्युनिसपल बोड ओर इस्प्रभमेंट ट्रस्ट दोनों हैं। लेकिन. कोई 
ऐसा शद्दर नहीं हे जद्दाँ इम्प्रभमेंट हो किन्तु म्युनिसिपल बोड न दो। 
म्युनिसिपल बोड ओर कारपोरंशन के शअ्न्नावे कुछ बड़े बड़े व्यापारी शहरों 
में पोट ट्रस्ट बनाये गये हैं | पोट ट्रस्ट श्रामतोर से उन्हीं शहरों में बनाये 
जाते हैं जो समुद्र के किनारे हैं श्रोर जहाँ विदेशों से माल आते जाते हैं। 
इन चारों प्रकौर की संस्थाओ्रों की स्थापना शद्दर की समस्याओ्रों को इल 
करने के लिये की गई है | इसलिये इनके संगठन ओर कतंव्यों की चर्चा 
करने के पहिले इम शहरी जीवन की ओर थोड़ा दृष्टिपात करे'। तभी हमें 
यह बात समझ में आ सकती है कि कहाँ तक ये संस्थायें अपने कतंव्य का 
पालन कर रही हैं | 
ट्िन्दोस्तान की अधिकतर जनता गाँवों में रहती है। कुछ थोड़े से लोग 
नोकरी तथा व्यापार के लिये शहरों में निवास करते 
शहरों की वृद्धि हें। संसार के अन्य देशों में ऐसी बात नहीं है। केवल 
शोर उनकी चीन एक ऐसा देश है जहाँ की ८० प्रतिशत जनता 
समस्याएँ. खेती का काम करती है। बाक़ी मुल्क व्यापारी हैं। 
उनका काम विदेशों के लिये चीज़ें बनाना है। यदि वे 
ऐसा न करे तो भूखों मर जायें। उनके यहाँ खेती के लिये ज़मीन नहीं 
है| सर्दी और पहाड़ी प्रान्त होने के कारण वहाँ खेती नहीं हो सकती। 
इसीलिये वे मुल्क नवीन वैज्ञानिक साधनों का सद्दारा लेकर तरह तरद को 
चौज़ें बनाते हैं श्रोर उन्हीं के। बेच कर अपना गुज़र करते हैं | यद्दी वजह हैः 
कि उन्हें विवश होकर बिजली तथा अन्य साधनों के लिये शहरों में ही 
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रहना पड़ता है | फ्रास में लगभग ५० प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं 
इंगलेह की ८० प्रतिशत जनता शहरों में निवास करती है | इसी तरह 
अन्य योरपीय देशों तथा शअ्रमेरिका में अधिक से अधिक आदमी शहरों, में . 
निवास करते हैं। परन्तु हिन्दोस्तान में ऐसी बात नहीं है। यहाँ केवल 
११ प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं। बाक़ी ८६ प्रतिशत जनता गाँवों में 
निवास करती है | बम्बई प्रान्त में शहरी श्राबादी हिन्दोस्तान में सबसे श्रधिक 
है। २२६ प्रतिशत जनता शहरों में रहती है। बिहार व उड़ीसा प्रान्त में 
शहरी जन-संख्या सबसे कम है | वहाँ केवल १७ प्रतिशत लोग शहरों में रहते 
हैं। निम्नलिखित ख़ाके से यह बात ओर भी स्पष्ट हो जायेगी कि बृटिश भारत 
में शद्दरी आबादी कितनी कम है ;-- 


प्रान्त प्रतिशत प्रतेशत 
शहरों की जन संख्या गाँवों की जन-संख्या 
बम्बई “२१२०६ "७७०४ 
मदरास “११०८६ *** यष्य०२ 
पंजाब ११०८८ >> 5585 
संयुक्त प्रान्त “१००२ *प्यू8 «०२ 
मध्य प्रदेश ** दत्पू ६१०१ 
बंगाल ** छिप “६ ३-५ 
शआासाम *** है ४ “**६४*६ 
बिद्दार व उड़ीसा **- १७ “8४६३ 


दिन्दोस्तान में केवल ७ ऐसे बड़े शहर हैं जिनकी आबादी ४ लाख से 
ऊपर है | ६६ शहरों की आबादी १ लाख से अ्रधिक है| कलकत्ते की आबादी 
हिन्दोस्तान के सभी शहरों से बड़ी है| इसकी ग्राबादी २१ लाख के लगभग 
है। यह संसार के ७ बड़े शहरों में माना जाता है। लंदन में लगभग ८५ लाख 
आदमी रहते हैं। न्‍्यूयाक शहर की आबादी ८२ लाख से कुछ ऊपर है। 
संसार के तीसरे बड़े शहर टोकियो की आबादी ६६ लाख ३० हतल़ार है। 
बलिन की जनसंख्या १३ लाख १२ दइज़ार है। पेरिस, की जनसंख्या श 
लाख ७७ हज़ार है | मास्के में श्८ण लाख आदमी रहते हैं। इन शहरों की 
जनसंख्या को देखते हुये यह साफ़ ज़ाहिर है कि हिन्दोस्तान के शहर इनके 
सामने मामुली गाँव से हैं| फिर भी शहरों की समस्या हर जगह एक है। 
कह्टीं बड़े पैमाने पर और कहीं छोटे पैमाने पर निवासियों: की रक्षा और 
उनकी सफ़ाई आदि का प्रबन्ध सबके करना पड़ता हे | जहाँ थोड़ी सी जगह 
में बहुत से लोग निवास करते हैं, ओर सभी व्यक्ति व्यापार से ही अपना 
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गुज़र करना चाहते हैं, उनकी सफ़ाई और स्वास्थ्य का ध्यान विशेष रूप 
से रखना होगा । पिछुले बीस वर्षा से प्रत्येक देश की आबादी बढ़ती गई 
है। सबके सामने यह बहुत बड़ी समस्या है कि इतनी बढ़ती हुईं जनसंख्या के 
लिये मोजन तथा रहने की उचित व्यवध्था क्‍या हो। कुछु समय परिले जापान 
ने एक १० वध की योजना बनाई थी। इसका उद्देश्य यह थाकि १० 
वर्ष के अन्दर प्रत्येक कुटुम्ब में कम से कम ५ बच्चे ज़रूर हो जाने चाहिये | 
जहाँ संसार के मुल्क अपनी आबादी को घटाने की चिन्ता में हैं, वहाँ जापान 
की यह नीति कुछ समझ में नहीं आती ! इमारे देश की भी जन संख्या काफ़ी 
बढ़ रद्दी है। १६२१ ई० में हम ३३१ करोड़ के लगभग थे; परन्तु १६३१ में 
३६ करोड़ के लगभग तथा गत १६४१ की गणना में दम ४० करोड़ के 
लगभग पहुँच गये | 

जब किसी देश की आबादी बढ़ती है तो गाँव ओर शहर दोनों पर 
एकसा प्रभाव पढ़ता है | गाँव में खेतों की सीमा निश्चित है। जब आबादी 
बढ़ेगी तो यह स्वाभाविक है कि हर क्रिसान को जोतने की ज़मीन कमर 
मिलेगी। इससे ग्ररीबी और बेकारी फैलेगी। आ्राज भी किसानों के सामने 
यह समस्या मोजूद है| दर किसान के पास हिन्दोस्तान में अनुपात के 
हिसाब से एक एकड़ सी ज़मीन नहीं है । फिर भी हमें इससे घबड़ाने की 
ज़रूरत नहीं है | जब कि जापान की १ करोड़ ७० लाख एकड़ ज़मीन ५ 
करोड़ ६० लाख आदमियों को भोजन ओर वस्र दे रदह्दी है तो इमारे देश 
को क्यो'चिन्ता है। शहर की आबादी पर इसका गहरा असर पढ़ा है। 
मोजूदा समय में शइंरों की संख्या हमारे देश में बढ़ रही है। इसके कई 
कारण हैं। व्यापार और व्यवसाय की वृद्धि से अधिकतर लोग शहरों 
में रहते हैं । गाँवों में बेकारी ओर ग़रीबी के कारण लोग शहरों में चले 
आते हैं | वहीं नोकरी अथवा तिजारत करके अपना गुज़र करते हैं। शिक्षा 
तथा शासन-प्रबन्ध की सभी उंस्थाये' शहरों में स्थापित की गई हैं। उदाइरण 
के लिये इलाहाबाद ज़िले के ले लीजिये। समूचे ज़िले में ५ द्वाई स्कूल 
ओर एक या दो ,छोड़े मेटे कारख़ाने होंगे | परन्तु अ्रकेले इलाहाबाद शहर 
में २२ हाई स्कूल, ६ कालेज और एक यूनीवसियी है। इनके अतिरिक्त 
कचह्टरियों श्रोर कारख़ानों की तो कोई बात ही नहीं है | सभी तरह को 
सुविधाये शहरों में बनाई गई हैं। बृटिश सरकार गाँवों से उदासीन रही 
है | उसकी नीति शहरी है | इसीलिये गाँवों की ओर कम ध्यान दिया गया 
है। ऐसी दशा में यह स्वाभाविक है कि लोग शहरों का ही आश्रय ले' | इस 
समय शहरों की आ्राबादी बढ़ती जा रही है | रेल आदि के चलने से नये नये 
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व्यापारी शहर बढ़ते जा रहे हैं । इनके प्रबन्ध के लिये सरकार को चिन्ता 
करनी पढ़ती है । ह 
शहरों में भ्रनेक समस्याये हैं| लाखों की तादाद में जहाँ एक ही जगह 
लोग रहते हैं वहाँ तरद्द तरह की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। सबसे 
पहले तो उनके रहने के लिये उचित घर चाहिये | श्रगर वे गन्दे मकानों 
तथा गन्दी गलियों में रहते हैं तो नाना प्रकार की बीमारियाँ फेलेंगी। इसके 
बाद इक्के, गाड़ी, मोटर आदि के लिये अच्छी अच्छी सड़के' चाहिये । यदि 
सड़के' धूल से भरी हुई द्वों तो यात्रियों को अनेक श्रसुविधाये' द्वोंगी। गाँवों 
में तो टेढ़े मेढ़े रास्तों से भी काम चल जाता है, क्योंकि न तो वहाँ मोटरे' 
चलती हैं ओर न तिजारती सामानों का आयात और निर्यात होता है, 
लेकिन शहरों में तो २४ घंटे इक्के, ताँगे, मोटर, ठेले आदि इधर से उधर 
दोड़ते रहते हैं| रोशनी ओर हवा के लिये ख़ास तोर से प्रबन्ध करना 
पड़ता है | यदि रोशनी न हो तो रात में डॉँके पड़ सबते हैं। शहर की 
दुकानों में इज़ारों लाखों रुपये के सामान बन्द रहते हैं। इसकी रक्षा के 
लिये प्रकाश का पूरा प्रबन्ध करना पड़ता है| हवा न मिलने से तरह तरह 
के रोग फेलेंगे | लोगों का स्वास्थ्य ख़राब होगा | इसलिये चौड़ी सड़कों 
श्र पाक श्रादि की व्यवस्था करनी पड़ती है। लोगों की रक्षा के लिये 
पुलीस आदि का प्रबन्ध करना पड़ता हे। इतनी बड़ी आबादी के लिये 
कुये' से पानी देना मुश्किल है | यदि किसी कुये” का पानी ख़राब हुआ और 
पं.ने बालों में बीमारी फेली तो सारा शहर उसका शिकार बनेगा । इसलिये 
साफ़ और स्वास्थ्य-वधक जल की व्यवस्था निहायत ज़रूरी है । दूकानों के 
प्रबन्ध के लिये कुछु नियम उपनियम जब तक न बनाये जायें तब तक॑ सफ़ाई 
और स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक नहीं की जा सकती है। इस बात का ध्यान 
रखना होगा कि सड़ीगली चीज़ें न बिकने पाये और एक प्रकार की दूकाने' 
एक ही कतार में हों । 
कुछ दिनों से हिन्दोस्तान में साम्प्रदायिक झगड़े ज़ोर पकड़ते जा रहे 
हैं। यह समस्या देहातों में उतनी नहीं हे जितनी शहरों में | शद्दरों में कभी 
कभी त्योद्दार अथवा उत्सव पर दंगे फ़साद द्वा जाने का डर रहता है। शहर 
को दूकाने' दफ्तों बन्द द्वो जाती हैं, जगह जगह पर आ्राग लगा दी जाती है, 
एक सम्प्रदाय के लोग दूसरे सम्प्रदाय वालों पर नाना प्रकार से प्रहार करते 
हैं, लोगों को अपने घरों से निकलने की मनाह्दी कर दो जाती है, इत्यादि 
इत्यादि कठिनाइयाँ शहर निवासियों को बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। शहरों में 
अपराध को संख्या अधिक होती हे। धनी और ग्ररीब में ज़मीन आसमान 
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का श्रन्तर द्वोता है। एक श्र टूटी फूटी भॉपड़ियाँ होती हैं, लोग जानवर 
की तरह ठेले खींच कर और सड़के' कूठ कर अपना गुज़र करते हैं, लेकिन 
दूसरी ओर आलीशान इमारते' द्वोती हैं, और लोग आराम से क्िन्दगी 
बसर करते हैं | धनी वर्ग की मनोवृत्त अधिक रुपये कमाने की होती है। 
अपने स्वार्थ के लिये ग्न्नत बातों का प्रचार किया जाता है। इसलिये मज़दूरों 
आर घनियों की समस्याये' भी शहरों में कम नहीं हैं | सरकारी कमचारियों को 
इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि ग़रीबों श्र अ्रनाथों का उचित प्रबन्ध 
हो और व्यापारी बेजा तरीके पर रुपये न क्माये' । इन्हीं समस्याश्रों के श्रन्तर्गत 
शहरों की कुछ और भी छोटी मोटी समस्याये' हैं। इन्हें घुलकाये बिना 
नागरिक सुख और शान्ति से नहीं रह सकते । 
इन्हीं समस्याओं को इल करने के लिये कलकत्ता, कराँवी, बम्बई श्रोर 
मदरास शहरों में कारपोरेशन की स्थापना की गई है | हिन्दोस्तान में कुल ४ 
कारपोरेशन और ७६१ म्युनिसिपल बोड हैं | संयुक्त प्रान्त में म्युनिसिपलिटियों 
की संख्या ८५ है। हिन्दोस्वान की म्युनिसिपरलिटियों के अन्दर कुल २ करोड़ 
१० लाख आदमी रहते हैं | छोटे छोटे क़ृत्बों में टाउन एरिया की स्थापना 
की गई है| छोटे पैमाने पर ये भी वही काम करती हैं जो म्युनिसिपल बोड 
करते हैं। कुछ बड़े शहरों में म्युनिसिपल बोर्ड के अलावे इम्यरभमेंट ट्रध्ट भी 
स्थापित किये गये हे | कलकत्ता, बम्बई, मदरास, रंगून, कराची, चटगाँव तथा 
अदन में इस प्रकार के पोट ट्रस्ट हैं। ये संस्थाये' श्रपनी श्रपनी सीमा के अन्दर 
शहरों का प्रबन्ध करती हैं | यद्यपे इनके प्रयत्न से शहर की सारी समस्याये' 
हल नहीं हो जातीं फिर भी यदि ये अपना काम बन्द कर दे' तो शहर की 
जनता एक दिन भी नहीं रह सकती | ६ मार्च सन्‌ १६९४१ ई० को इलाहाबाद 
में बिजली घर में आग लग गई । पानी और रोशनी दोनों लगभग २४ घंटे 
के लिये बन्द हो गये थे | मालूम पड़ता था मानों लोग पागल से हो रहे हैं । 
कलकत्ता, बम्बई, मदरास श्रौर कराँची में कारपोरेशन स्थापित किये गये 
हैं| इन शहरों में म्युनिसिपलिटियों नहीं हैं। कारपोरेशन 
कारपे रेशन एक प्रकार की म्युनिसिपल बोड है। इसके काम वे 
ही हैं जो म्युनिसिपलिटी के। चूँकि बड़े शहरों के 
प्रबन्ध के लिये एक प्रभावशाली श्रथवा मज़बूत संगठन की ज़रूरत है, 
इसलिये वहाँ कारपोरेशन बनाये गये हैं। किसी एक कारपोरेशन के संगठन 
से यह बात साफ़ हो जायेगी कि इनका संगठन कैसे किया गया है। ब की 
कारपोरेशनों का. सूद््म वन कर दिया जायगा | जहाँ तक इनके कत्तंब्यों 
का सवाल है, यह बात म्युनिसिपल बोर्ड के कर्तव्य से स्पष्ट हो जायेगी | शह्दर 
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चादे छोटे हों अथवा बड़े, सबकी समस्या एक सी है। कारपोरेशन और 
म्युनिसिपलिटी के कतंव्य में कोई भेद नहीं है। इनके अधिकारों में थोड़ा बहुत 
फरक ज़रूर है | 
कलकत्ते की आबादी २१ लाख के लगभग है। इसके प्रबन्ध के लिये 
यहीं के निवासियों की एक बोर्ड बनाई गई है। जिसका 
कल्लकसा . नाम कारपोरेशन है। कलकत्ता कारपोरेशन में कुल ६२ 
कारपोरेशन सदस्य हैं, जिनमें ७७ जनता द्वारा चुने गये हैं और 
१० को बंगाल की सरकार ने नामज़द किया है। इन 
८७ सदस्यों को कॉविलर कद्दते हैँ | ये ८७ सदस्य एक साथ बैठकर ५ श्रन्य 
अनुभवी श्रादमियों को चुनते हैं | इस प्रकार ६२ सदस्य शहर का सारा प्रबन्ध 
करते हैं | सभी सदस्य ३ साल के लिये चुने श्रथत्रा नामज़द किये जाते हैं | 
कारपोरेशन के सदध्य अपना सभापति और उपसभापति खस्त्रयं चुनते हैं | ये 
दोनें पदाधिकारी इसके सदस्यों में से चुने जाते हैं। इनका चुनाव प्रतिवर्ष 
होता है । समापति तथा उपसभापति का नाम मेयर ओर डिप्टी मेयर है। 
इन पदाधिकारियों को वेतन नहीं दिया जाता | कारपोरेशन सारे कारमे की 
देख-रेख रखने तथा चलाने के लिये एक वेतनिक पदाधिकारी नियुक्त करता 
है। जिसे एक्ज़ीक्यूटिव अफ़सर कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक इंजीनियर 
एक स्वास्थ्य अफ़सर, एक मन्‍्त्री ओर एक सहायक एक्ज़ीक्यूटिव अफ़सर दोते 
हैं | इन सबको कारपोरेशन स्वयं नियुक्त करता है, परन्तु प्रान्तीय सरकार से 
इनकी मंजूरी लेनी पड़ती है | प्रतिवष वह अपने सदस्यों की १० क$मेटियों 
द्वारा अपना काय करता है | 


कारपोरेशन के सदस्यों का चुनाव उसी प्रकार दह्वोता है जैसे म्यु नस्पिलिटी. 
के मेम्बरों का । वोट देने का अधिकार अधिक से अधिक लोगों को दिया 
गया है। कहा जाता है कि ' बृटिश साम्राज्य के अन्दर दूसरे दज के शहर 
कलकत्ते में ध्वराज की स्थापना की गई है।” जो कुछ भी हो श्रमी तक 
शहर के सभी बालिग व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। 
मतदाताओं के लिये टेक्स, आय, तथा शिक्षा को शल लगाई गई है। मद्रास 
में केवल ५ प्रतिशत निवाप्तियों को वोट देने का अश्रधिकार है | बम्ब्ई शहर में 
१० प्रतिशत नगर निवासी वोट दे सकते हैं। . 

कलकत्ता कारपोरेशन की आय २ करोड़ रुपये सालाना से कुछ अधिक 
है।यह आय विभिन्‍न मदों से होती है। इसके पहिले मेयर देश बन्धु 
च्रितरंजन दास थे। तब से बराबर यह्द संस्था राष्ट्रीय दल वालों के हाथ में 
रही है। अन्य कार्यों के अतिरिक्त शिक्षा में इसने अश्रद्धितीय उन्‍नति दिखलाई 
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है। आज वहाँ २५० प्राइमरी स्कूल हैं, जिनमें ३०,००० विद्यार्थियों को 
निःशुढ्क शिक्षा दी जाती है। 
इस कारपोरेशन की स्थापना सन्‌ श्द८८ ई० में की गई थी। इसमें 
कुल ११७ सदस्य हैं | इनमें ११४ प्रजा द्वारा चुने जाते 
बृम्वई हैं ओर बाकी ३ सदस्यों को सरकार नामजद करती है | 
कारपेरेशन बम्बई पोट ट्रस्ट का चेयरमेन, बम्वई का पुलीस कमिश्नर 
ओर प्रेसीडेन्सी डिवीहुन का एक्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर इसके 
नामज़द सदस्यों में होते हैं | सम्मिलित निर्वाचन पद्धति के अनुसार सदस्यों 
का चुनाव होता है| किसी सम्प्रदाय के लिये कोई स्थान सुरक्षित नहीं रकक्‍खा 
गया हैँ | जो आदमी ५ रुपये महीने मकान का क्रिया देता है वह मता- 
धिकारी समका जाता है। १६४२ ई० से सभी बालिग़ आदमियों को 
मताधिकार दे दिया | कारपोरेशन की अवधि ४ वध रक्‍खी गई है। सदस्य 
स्वयं अपना समापति (085००) चुनते हैँ | इसका छुनाव प्रति बष द्वोता 
है। एक प्रचलित प्रथा के श्रनुतार इसका चुनाव प्रति वष क्रमशः हिन्दू, 
मुसलमान, पारसी तथा अंग्रेज जाति के अनुसार किया जाता है | इसके सदस्य 
कॉसिलर कहलाते हैं | 
कारपोरेशन का एक्ज़ीक्यूटिव अफ़सतर म्युनितिपल कमिश्नर कहलाता 
है | बम्पई की सरकार स्वयं इसे ३ वष के लिये नियुक्त कर्ती है।यह 
आमतौर से इन्डियचन सिविल सबविस का सदस्य होता है। कारपोरेशन के 
कार्मा की देख रेख के लिये यह आवश्यक है कि एक निष्पक्ष और प्रभावशाली 
व्यक्ति इसके ऊपर द्वो | परन्तु यह भी ठीक नहीं है कि सरकार किसी एक 
व्यक्ति के हाथ में कारपोरेशन की पूरी ज़िम्मेवारी दे दे। इससे नगर 
निवासियों का अधिकार जाता रहेगा । इसीलिये म्युनिसिपिल कमिश्नर को 
कारपोरेशन के मातहत रकखा गया है। यद्यपि इस अफ़सर की नियुक्ति 
प्रान्तीय सरकार द्वारा की जाती है, परन्तु कारपोरेशन के ७६ सदस्य एक राय 
होकर उसे अपने पद से हटा सकते हैं । म्युनितिपल कमिश्नर की सद्दायता 
के लिये दो सहायक कमिश्नर नियुक्त किये जात हैं| कारपारेशन स्वयं इन्हें 
नियुक्त करता है | परन्तु प्रान्तीय सरकार से इनकी मजूरी लेनी पड़ती है । 
इसके अतिरिक्त कारपोरेशन के अन्य कमचारी स्वयं कारपरेशन द्वारा नियुक्ति 
किये जाते हैं | कमिश्नर को यह अधिकार है कि वह ४०० रुपये माधिक तक 
के कमचारियों को स्वयं नियुक्ति करें। कारपोरेशन का सालाना आय-ब्य4 
वही तैयार करता हैं। बम्बई कारपोरेशन को सालाना आमदर्ना ३ करोड़ 
रुपये से कुछ अधिक है। म्थुनितिपल कामश्नर और कारपोरशन के बीच में 
आ० भमा० शा०--हे ३ 


१५८८ आधुनिर्क भांरतीय शासन 


१६ सदस्यों की एक कमीयी बना दी जाती है| कारपोरेशन के सदस्य अपने 
ही में से इन्हें चुनते हैं। इस कमीटी के आधे सदस्य इर साल बख्ास्त कर 
दिये जाते हैं ओर उनकी जगह नये सदस्य चुन लिये जाते हैं। वास्तव में 
कारपोरेशन के कामों को जाँच पड़ताल तथा कमिश्नर के कार्मा की निगरानी 
बडी कमीर्टी करती है । सोलह सोलह सदस्यों की दो ओर कमीटियाँ हेती हैं । 
इनका नाम इम्पूबरेंट कमोटी और स्कूल कमीटी है। इन कमीटियों को 
नियुक्ति कारपोरेशन स्वयं करता है | इसके अतिरिक्त अन्य कमीटियाँ भी इसी 
के द्वारा बनाई जाती हैं | 
मद्रास कारपोरेशन में कुल ६५ सदस्य हैं जिन्हें कोंतिलर कहते हैं । 
इनमें ६ सदस्य जनवा द्वारा चुने जाते हैं, एक प्रान्तीय 
मदराससा सरकार द्वारा नामज़्द किया जाता है, और बाक़ी ५ 
कारपोरेशन सदस्यों को कारपोरेशन के उपयक्त सदस्य कोश्राष्ट करते 
हैं| अर्थात्‌ शहर के अनुभवशील व्यक्तियों में से किन 
५ के। कारपोरेशन का सद॒त्य चुन लेते हैँ। कोआप्ट किये गये सदस्यों में 
एक स्त्रो भी रहती हे | कारपोरेशन के सदस्य स्वयं अपना सभ्मार्पात चुनते 
हैं| चीफ़ एक्ज़ीक्यूटिव अफ़तर म्युनिसिपल कमिश्नर कहलाता है । बम्पई 
कासपोरेशन के कमिश्नर की तरह इसकी नियुक्ति प्रान्तीय सरकार करती 
है| यह इन्डियन तिविल सविस का सदस्य होता है। अन्य पदाधिकारी 
कारपोरेशन द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। इसकी सालाना आमदनी ६७ 
लाख रुपये हैं | ह । 
कारपोरेशन ओर म्युनित्तिपन्न बोड के काम में कोई अन्तर नहीं है | 
केवल दर्जे का फ़रक दे | शहरों के प्रबन्ध की समस्याये' दोनों के सामने हैं 
इसलिये म्युनिसिपल बोड के कतंव्यों के वर्णन में ही कारपोरेशन के मी कर्तव्य 
शामिल हैं। इन्हें अलग स्थान देने की कोई आवश्यकता नहीं है । 
बड़े शहरों में जो संस्थाये सके प्रबन्ध के लिये स्थापित की गई हैं उन्हें 
म्युनिटिपल बोड कहते हैं | छोटे शहरों में, जिन्हें कस्बा 
ग्युनिसिपत्त कहते हैं। म्युनिसिपल बोडः नहीं होते। हिन्दोस्तान 
बोर्ड झरौर - में कुल ७८१ म्युनिसिपल बोड हैं और इनके अन्दर २ 
उनका संगटन करोड़ १० लाख आदमी रहते हैं | इनकी वाषिक आमदनी 
३८ करोड़ रुपये है। यदि सबके श्रन्दर सदस्यों का जोड़ 
लगाया जाय तो ७ फीसदी सदस्य अपने पद के कारण (#5-0#00), २४ 
फ़ोसदो नामज़द ओर बाकी इ८ फ़ीसदी जनता द्वारा चुने हुये होते है। ७ह. 
म्नुनित्िपैलिध्यों को प्रत्येक की आबादो ५० हजार से ऊपर है। प्रान्तीय 
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सरकार शहरों में म्युनिसिपल बोर्ड की स्थायना कर सकती है | यदि किसी 
म्युनिसिपल बोड का प्रबन्ध ख़राब है, और जदता उतसे सन्तुष्ट नहीं है, तो 
सरकार उसे अपने ह्वाथों में ले सकती दे । 


म्युनिसिपल बोड के सदस्यों के चुनाव के लिये शद्र को कई निर्वाचन 
चेत्रों में बाँट दिया जाता है | प्रत्येक क्षेत्र को वाड कहे हैं। दर वाड से 
२ या ३ सदत्य चुने जाते हैं। इन्हीं को बोड का सद॒ध्य कद्दा जाता है| कुछ 
व्यक्त अपने पद के कारण इसका सदस्य होते ई और कुछु को प्रान्तीय 
सरकार नामज़द करती है। सदस्यों का चुनाव ३ वर्ष के लि है, परन्तु 
प्रान्तीय सरकार इसकी आयु बढ़ा सकती है। इस वष स्यु बोड का 
चुनाव लगभग ७ वर्ष बाद हो रह्दा है। जब सदस्यों का चुनाव हो जाता है तो 
ये अपना सभापति और उपसभाषति चुनते हैं। इन्हें चेयरमैन और वाइस 
चेयरमैन कहते हैं | चेयरमेंन शहर का कोई प्रतिष्ठित शोर योग्य व्यक्ति होता 
है| उसके लिये बोढ का सदस्य होना जरूरी नहीं है | इनके अतिरिक्त म्युनि- 
सिपल बोड एग्जीक्यूटिव आफ़ितर, हेल्थ श्राफ़ितर, म्युनिसिपल इंजीनियर,वाटर 
वक्‍्स सुपरिन्टेन्डेन्ट तथा सेक्रेटरी आद क्मचारियों को नियुक्त करता है। 
इनकी योग्यताये प्रान्तीय सरकार की ओर से पहले से निर्धारित हैं। अन्य 
कमचारियों को ब्रोड स्वयं नियुक्त करता है | 


.. स्थुनि्तिपैलिटी अपने कार्य की सुविधा के लिये सारा प्रतन्ध कमी्ियों 
द्वारा करती है | कमीटियों में आम तौर से ६ से १० तह सदस्य द्वोते हैं । 
सब काम कई विभागों में बाँठ. दिया जाता है। प्रत्येक विभाग की ज़िम्मेवारी 
किसी न किसी कमीटी को सांप दी जाती हैं। कमीटियों को नियुक्ति बोड 
ध्यं करता है | आमतोर से निम्नलिखित कमीटियाँ सभी म्युनित्तिपल बोर्डों 
में होती हैं :-- 

१--फ़रिनान्स कमीटी 

२- शिक्षा कमीटी 

३- स्वास्थ्य कमीटी 

४--सड़क, मकान आदि देख रेख करने वाली कर्म टी 

५ - पानी कमीटो 

६- च गी कमीटी 

७--सवारी कमीटी 

८--खाचद्य पदाथ देख-रेख कमीटी 

जो म्युनिसिपल बोड उन्नतिशील हैं, और नागरिकों की भल्ताई का 
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अधिक ध्यान रखते हैं, वे ओर भी तरह तरह की कमीटियाँ बनाते हैं। इन 
सब में शिक्षा कमीटी का दर्जा बड़ा समझा जाता है| परन्तु कार्य की दृष्टि 
से सबका महत्व एक सा है| कुछ लोगें का विचार है कि कमीटियों को अपने 
कार्माो में मदद लेने के लिये अन्य जानकार व्यक्तियों को भी शामिल करने का 
अधिकार मिलना चाहिये । 
म्युनिष्ठिपल बो्ड' की ज़िम्मेवारी शहर की आशिक, राजनीतिक और 
शारीरिक उन्‍नति करना है। वह शहर में अ्रच्छी से 
स्युनिसिपतल अच्छी सके बनवाये ओर उनकी देख-रेख का पूरा 
बैड के कर्तव्य प्रबन्ध करे | शहर में गन्दी ओर सड़ीगली चीज़ों को 
आने से रोके | जो दकानदार गन्दी चीज़ें बेचे उसे 
बोड उचित दंड दे | इन कतव्यों का सभी म्युनिसिपल बोड पालन करते 
हैं | इनके अतिरिक्त शहर में पानी ओर रोशनी का इन्तज़ाम करते हैं। 
शिक्षा के लिये अपर और मिडिल स्कूल खोलते हैं। सफ़ाई के लिये कूड़े 
फेंकने के लिये कमंचारी नियुक्त करते हैं | बीमारी की देख-रेख के लिये 
अत्पताल और औषधालय खेले जाते हैं | स्वास्थ्य की जाँच के लिये अफ़सर 
मुक़रर किये जाते हैं | कुछ म्युनिसिपल बोड अजायबघर ओर नमूने के फ़ाम 
भा रखते हैं | हवा की शहरों में सबसे अ्रधिक्र.कठिनाई होती है। म्मुनिषिपल् 
बेड इसके लिये पाक और बगीचों का प्रबन्ध करते हैं । लोगों की शिक्षा के 
लिये पुस्तकालय ओर वाचनालय भी खोले जाते हैं | एक बार कानपुर की म्टू 
निसिपलिटी ने २००० रुपया इसलिये मंजूर किया था कि शहर के सारें बन्दर 
पकड़ कर बाहर भेज दिये जायेँ | आर्थिक उन्नति के लिये तरह तरह के 
रोज्ञगार खोले जाते हैं | शहरों में बेकारों और अ्नाथों की संख्या अधिक 
होती है | इनके रहने के लिये सावजनिक जगहें| तथा काम के लिये कोई प्रबन्ध 
करना पड़ता है | 
शहर में सबसे अधिक ध्यान सफ़ाई का दइरना पड़ता है। हज़ारों की 
तादाद में एक जगह रहने से बीमारी फैलने का डर अधिक रहता है। 
म्युनिसिपल बोडः शोचालय आदि बनवाने की पूरी व्यवस्था करते हैं। 
उचित स्थान से बाहर जो किसी जगह को गन्दा करते हैं उन्हें कड़ा दंड दिया 
जाता है। तातलये यह है कि शहर के लिये जिन जिन प्रबन्धों की आवश्यकता 
होती है वे उसे करते हैं | मुहल्लों तथा सड़कें का नाम रखना, घरों का नम्बर 
लगाना, जगह जगह पर धमंशालाय ओर प्याऊ बनवाना, आग से रक्षा का 
प्रबन्ध करना, जन्म ओर मृत्यु का हिसाब रखना, कब्र तथा स्मशानघाट की 
व्यवस्था करना, इत्यादि कार्य बोढः को करने पड़ते हैं। इनमें कुछ 
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कर्तव्य ऐसे हैं जिन्हें करना उसे लाज़मी है, परन्तु बाकी को उसके सामथ 
पर छोड़ दिया गया है| कुछ म्युनिसिपल बोड , जिन्हें श्रपने नगर निव्रासियों 
का अधिक ध्यान है, व्यापार भी करते हैं। इसे म्युनित्तिपल तिजारत 
(3फ्ंलएकं ॥78व78) कहते हैं| इससे दो लाभ होते हैं एक तो 
लोगों को श्रच्छी से श्रच्छी चीज़ें उच्चित दाम पर मिल्न सकती हैं। ओर दूसरे 
बोड' की आय भी बढ़ती है | एक बड़ी संस्था के नाते बह चीज़ों को 
अधिक सुविधा पर ख़रीद सकती है। जो कुछ श्रामदर्नी होती है वह शिक्षा 
तथा अन्य सावजनिक् कार्मा में व्यय की जाती है। परन्तु इससे थोड़ी 
हानि भी है। व्यक्तिगत व्यापार को इससे धक्का लगता है। जब बोड 
स्वयं व्यापार करती है तो छोटे मोटे तिजारती उसके मुक्ाबिले में श्रेपनी चीज़ें 
नहीं बेच सकते | जो कुछु भी हों इसके लिये बोड को काफ़ी घन को 
आवश्यकता होती है । 
शहर के प्रबन्ध के लिये बोड' को काफ़ी रक़प्र ख़्च करनी पड़ती है। 
सड़कों के बनवाने तथा पार्क की र्चा के लिये उसे अपनी 
म्यु नसिपत्त आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा लगाना पड़ता है। शिक्षा 
बोड़ का शझाय पर इतका ख़र्च सबसे अधिक द्वोता है। इसके अतेरिक्त 
छोर व्यय सफ़ाई, स्वास्थ्य और अस्पतालों पर काफ़ी ध्याव देना 
पड़ता है । इर काम में उसे पैसे ख़च करने पड़ते हैं । 
असाधारण परिस्थिति में उसके ख़र्वचं और भी बढ़ जाते हैं। इन ख़र्चो को 
चलाने 'फे लिये इसके पास आय के अनेक ज़रिये हैं। सबसे अधिक आय 
शहर की चंगी और टैक्स से होती है। आमदनी के निम्नलिखित ४ 
ज़रिये हैं :-- 
१--चुंगी-- शद्दर में थाने बाली तमाम चीज़ों पर यह टेक्स लगाया 
जाता है । 
२--टैक्स--्रत्येक म्युनिसिपल बोड की दो तिहाई आमदनी इसी ज़रिये 
से होती है | ये टैक्स पेशे, व्यापार, जानवर, सवारियाँ, पानी, रोशनी तथा 
रुफ़ाई पर लगाये जाते हैं । 
३ - म्युनिसिपल बोड की निजी सम्पत्ति | 
४-प्रान्तीय सरकार की इमदाद | 
५ -म्युनिसिपल व्यापार (४प्ांटंएशआं 78472) 
इनके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर वे अपनी हैसियत के अनुसार 
कुज़ भी ले सकती है | टैक्स"के नये नये ज़रिये भी वह निकाल सकती है। कुछ 
म्युनिसिपलिटियों ने यात्रियें पर भी टैक्स लगाने की व्यवस्था की है | कंभी 
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कभी चुत्रों से भी कुछ आमदनी होती है | यदि शहर किसी नदी के किनारे 
है तो घाट के ठेड्लीं से उसे कुछ सालाना आय होती रहती हैं। शद्वर के 
गनदे पानी से कभी कभी श्रच्छी आमदनी होती है पास म॑ कोई बढ़ा 
खेती का फाम हुआ तो उसके गन्‍्दे यानों का मूल्य काफ़ी चढ़ जाता है । 
हिन्दोत्तान की सभी म्युनिसिपलिण्यां का सालाना ख़च लगभग (८ करोड़ 

पये है । इतमें १३ प्रतिशत साधारण के कामे में, ओर इतना ही पानी 
के प्रबन्ध में, १८ प्रतिशत स्वास्थ्य, और ११ प्रतिशत शिक्षा पर ख़च होता 
है | संयुक्तप्रान्त की म्युनिसिपलिय्याँ अयने ख़च का ५२ प्रतिशत स्वास्थ्य 
पर ख़च करती हैं | लेकिन इस प्रान्त में इसका शिक्षा ख़ब बहुत ही कम 
हैं। केवल १६४८ प्रतिशत आमदनी शिक्षा के ऊपर लगाई जाती है। 
कमचारियों के वेतन पर इस प्रान्त की म्युनित्तिपलटियाँ ११-११ प्रतिशत 
ख़च करती हैं । संयुक्ततान्त की म्युनिसिपलियियों की कुल आमदनी 
१७५१६२३५४ रुपये सालाना है | अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति से ३ रुपया ८ आना 
१ पाई वसूल किया जाता है। सरकार से जो सहायता म्युनिसिपल बोर्डों 
को मिलती है वह बहुत ही कम है। १६३५-२६ ई० में संयुक्तप्रान्त की 
म्युनिसिपलिथ्यों को कुल ६६३३३२६ रुपये प्र'न्तीय सरकार से मिले थे। 
ग्र्थात्‌ ४ प्रातशत से भी कम इन्हें दिया गया था। जमनी में केन्द्रीय सरकार 


म्युनिसिपलिटियों को इनकी आमदनी का लगभग ३० प्रतिशत इमदाद के रूप 
मे देता है । 
चन्द बड़े शहरों से म्युनि सपल्नि टर्यों को प्रबन्ध का काय चलाने में काफ़ी 


नहों समझा गया । इसीलिये सफ़ाई, हवा, रोशनी 

हय्प्रमर्मेंद ट्रस्ट आदि के प्रबन्ध के लिये एक और स्थानीय संस्था बना 
दी गई है | इसवा नाम इम्प्रभमेंट ट्रस्ट है । कलकत्ता, 

बम्बई, कानपूर, लखनऊ, दिल्‍ली, इलाहाबाद आदि शहरों में इनकी स्थापना 
की गई है | यह संस्था अभी तक शहरी जनता के हाथ में नहीं है। इसके 
सदस्य कुछ तो पद के कारण और कुछ सरकार द्वारा नामज़द किये जाते 
हैं| इलादाबाद इम्प्रभमेंट ट्रस्ट में कुल ६ सदस्य हैं। इनमें ३ प्रान्तीय 
सरकार द्वारा नामज़द किये जाते हैं। नामज़द टदस्यों मे ज़िल्ले का कलेक्टर 
ज़रूर होता है | यह कोई लिखित नियम नहीं है, बलिक् एक प्रथा सी चल्ली 
आती है | दो सदस्य म्युनिसिपल बोड के प्रतिनिधि होते हैं | बोड के सदस्य 
अपने में से किन्हों दो सदस्यों को ट्रस्ट में सेन सकते हैं | बाक़ी एक सदस्य 
बोड का चेयरमैन द्योता है | इससे स्पष्ट है कि ये सदध्य जनता के प्रतिनिधि 
नहीं होते । इम्प्र भेंट ट्रस्ट के सदस्यों की नियुक्ति ३ वष के लिये की जाती 
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है | तीन साल के बाद दुयरे नये ट्रस्टी भर्ती किये जाते हैं| ट्रस्ट की बेठक 
आमतोर से महीने में एक बार होती है| सभी सदस्य अपने में से किसी को 
चेयरमेन चुन लेते हैं| ट्रस्ट एक वेतनिक मनन्‍्जी तथा अन्य कमंचारियों को 
भी नियुक्त करता है | कलकत्ता इम्प्रभर्मेठ ट्रस्ट में कुल १२ सदस्य हैं 

विज्ञान तथा कला-कोशल की वृद्धि के कारण आजकल लोगों को रहन- 
सहन में काफ़ी परिवतन हो रहे हैं | घिरे मकानों तथा गन्दी गलियों में रहना 
लोग पसन्द नहीं करते । उनके मकान साफ़ सुथरे, हवादार, तथा किसी 
अच्छे बायुमंडल में होने चाहिये। सइक भी चोड़ी ओर सुन्दर होनी चाहिये । 
हर चीज़ में मनुष्य सोन्दर्य शोर सफ़ाई पसन्द करता है | लेकिन हमारे देश 
के शहर पुरानी चाल के बने हैं| उनके रास्ते पतले हैं और घरों को बनावट 
बडुत दी सकड़ी है | जो नये सक्रान भी इघर बनाये गये उनमें स्वास्थ्य और 
रोशनी का ध्यान कम दिया गया ह। हिन्दस्तान के कुछ शहरों की श्रातादी 
लन्दन स भी घनी है | लन्दन में १२२ प्रतिशत आदमी एक कमरे मंदी 
अरना गुज़र करते हैं| लेकिन लखनऊ में ५०४ प्रतिशत व्यक्ति एक कमरे 
में अपना ज॑बन व्यतीत करते हैं | बम्बई के ७४ प्रशित परिवार एक कमरे 
के मकानों में रहत हैं | इतनी तंग जगह में रहने से लोगों का स्वास्थ्य र्राब 
ऐता है और इसका प्रभाव उनकी सनन्‍्तान पर भी पड़ता है | इसी का परिणाम 
है कि हिन्दोस्तानियों की श्रोस्त आयु अन्य देश वासियों की अपेक्षा आधी 
होती है। हमारे देश के २० प्रतशत बच्चे एक वष की आयु में मृत्यु के 
ग्रास होते हैं | जितने भी आदमी इस देश ने मसते हैं उनमें पाँचवाँ हिस्सा 
दुधमु हे बच्चों का है ' " 

इम्प्रममेंट ट्रस्ट की स्थापना इसीलये की गई है कि वह शहर को नये 
ढंग से बसाने का प्रयत्ञ करे | जो हिस्से नये बसाये जाये वे किसी ख़ास 
नकशे के अनुसार बनाये जाये। घरों की बनावट, दृवा तथा रोशनी पर 
काफ़ी ध्यान दिया जाय | शद्दर के जो हिस्से सिकुड़े हुये हैं ओर जहाँ सूर्य 
की धूप मुश्किल से पहुँचती है, उन्हें चोड़ा करने का प्रयक्ञष किया जाय | 
इम्प्रममेंठ ट्रस्ट प्रान्तीय सरकार के सामने अनेक योजनाये' शहर को सुन्दर 
झोर झाकघक बनाने के लिये पेश करें और मंजूरी मिलने पर वह उ 
कार्यान्वत करे | शहर हे भंगियों तथा ग़रीत्रीं के रहने के लिये वह अच्छा 
से अच्छा प्रबन्ध करे | पैसे की कमी ओर शिक्षा के अभाव के कारण इनकी 
हन-तहन बहुत ही गन्दी होती है। किसी उचित स्थान पर ट्रस्ट इनके 
लिये सा # खुला हुआ मकान बनाने को योजना बनावे | इलाहाबाद इम्प्रभमंट 
ट्रस्ट कई इज्ञार रुपये ख़च करके गरीबों के लिये कितने ही अच्छे मकान 
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तैयार कराये हैं | यदि ये ट्रस्ट अच्छी तरह काम करते रहें तो कुछ दिनों 
में हिन्दोस्तान के सभी बड़े बड़े शहर बहुत ही आकषक ओर खुले हुये 
दिखाई पड़ने लगेंगे | शहरों को नये ढंग से बसाने में कुछ लोगों को काफ़ी 
हानि उठानी पड़ती है | उनके मकान गिरा दिये जाते हैं और बहुत थोड़ी 
रकम उन्हें एवज़ में दी जाती , परन्तु ये दोनों बातें नहीं हो सकतों कि एक 
ओर कुछ हानि भी न हो और दुसरी ओर हमारा घर साफ़ और खुला हुआ 
दिखाई पढ़े | इन योजनायों को कार्यान्त्रित करने के लिये इम्प्र भेंट ट्रस्टों के 
पास पैसे की कमी है। या तो सरकार इन्हें अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा दे 
अथवा म्युनिसिकल बोड की कुछु आमदनी इनके ज़िम्मे कर दे। अब तक इन्हें 
तिकी हुई ज़मीनों, सरकारी रद्यायता और कज़े पर निर्भर करना पढ़ता है । 
उन बढ़े बड़े शहरों में जो समुद्र के किनारे हैं कारपोरेशन, म्युसिपलिटो, 
तथा इम्प्रभमेंट ट्रस्ट के अतिरिक्त पाट ट्रस्ट भी स्थापित 
पोर्ट ट्रस्ट किये गये हैं। कंल+त्ता, बम्बई, मदरास, कराँची और 
चट्गाँव में हिन्दोस्तान के प्रत्षिद्ध पोट द्रस्ट हैं। कलकत्ते 
के अतिरिक्त समी पाट ट्रस्ट में न मज़द सदस्यों की संख्या निर्वाचित सदस्यों 
से अधिक होती है | अधिकतर सदस्य योरोपियन होते हैं! इन्हें भत्ता भी दिया 
जाता है। इनके काम में सरकारी हस्तक्षेतर अश्रधिक होता है। मद्रास पार्ट 
ट्रस्ट के लगभग सभी सदस्य योरोपियन द्वोते हूँ | ट्रस्ट का मुख्य न्‍काम समुद्र के 
किनारे घाट बनवाना, मालगोदाम बनाना तथा व्यापार के सुविधे के लिये 
नाव और जद्दाज़ों का प्रबन्ध करना है। बन्द्रगाहें। में विदेशों से तरह तरद्द 
: के माल अधिक आते हं। पोट ट्रस्ट इन्हें उतारने तथा-इनकी निगरानी का 
पूरा प्रबन्ध करता है। इसीलिये ट्रस्ट को अपनी अलग पुलीत रखने का 
अधिकार दिया है| इसके सदस्य कमिश्नर वा ट्रस्टी कहलाते हैं। ट्रस्ट की 
आमदनी के मुख्य ज़रिये निम्नलिखित हैं :-- 
१--माल की लदाई और उतराई 
२--गोदाम के किराये तथा 
३--जद्दाज़्ञो के कर । 
ऊपर स्थानीय सध्थात्रों के संगठन और उनके कार्यों पर विचार 
किया गया है। अब यह देखना है कि कहाँ तक इन्हें 
स्थानीय... अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त हुई है। प्रोफेसर राम) 
संस्थाओं पर ओर शर्मा के कथनातुसार स्थानीय सरकार के मुख्य ४ 
 आक्षचनात्महर उद्देश्य हैं :-- 
द्र्ष्लि 


स्थानीय संस्थाययें श्६५छ 


१- स्थानीय विपरया की जानकारी 

२-शासन-प्रबन्ध की कुशलता 

३--योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति 

४--समाज की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति । 

स्थानीय उंस्थाओं के अपने उद्देश्य में काफ़ी सरलता प्राप्त हुई है । 
स्थानीय जनता के दिलों से विदेशी सरक्षार की भावना बहुत कुछु दूर हो 
चली है | कितनी द्वी स्थानीय उंस्थाश्रों ने अपनी कार्यकुशलता का इतना 
अच्छा परिचय दिया है कि साइमन कमीशन ने बुक्त-कंठ से इनकी प्रशंसा 
की है। परन्तु साथ ही कुछ ऐसी मी संत्थाये हैं जिन्‍्दोंने अपने अधिकारों 
का बेजा फ़ायदा उठाया है। इंगलेंढ तथा अमेरिका आदि प्रजातंत्रवादी 
देशों में भी स्थानीय संस्थाओं में तरह तरह की गन्दी बातें पाई जाती हैं। 
इसका तात्पयय यह नहीं है हि गुलाम होने के नाते हम उन सबकी नक़ल 
करे | स्थानीय संस्थाओं ने अपने ज्षेत्र में शिक्षा का जो प्रचार किया है 
उसे दम नहीं भुल्ला सकते | यह सच हे कि हमारे देश में शिक्षित आदमियों 
की संख्या केवल २० फ्री सदी है परन्तु इस कृपरमंड्रकता की ज़िम्मेवारी 
प्रान्तीय सरकार पर है | स्थानीय संस्थाश्रों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे 
दर गाँव में एक स्कूल खेल सके | आमतोर से हमारे देश में संध्थायं बहुत 
ही बदनाम दहें। कुछ व्यक्तियों को यहाँ त्तक कहते सुना गया है कि, 
स्थानीय रंस्थाये बेकार हैं | जनता के अत्यन्त सम्पक में रहने के कारण 
इनकी दीका-टिप्पणी अनिवाय हे। इससे घबड़ा कर इनके फायदों को हमें 
नहीं भुलाना चाहिये यदि इसमें इसमें कुछु कमी दिखलाई पड़े तो इम उसे 
बार बार सुधारने की कोशिश करे | जिस स्वराज के लिये ञ्राज हम कितने 
वर्षों से चिल्ला रहे हैं, उसके मूल को ही सम्हालने की क्षमता हम नहीं रखते 
तो इससे बढ़ कर हमारा अमभाग्य और क्या होगा | स्थानीय स्वराज पूर्ण 
स्वराज की जड़ है | 

स्थानीय संस्थाओं के पिछले कारनामा से स्पष्ट है कि उनकी असफलता 
के मुख्य दो कारण हँ--वाह्य ओर आन्तरिक।| इन संध्थात्रों पर कुछ 
ऐसे सरकारी दबाव पड़ते हैं जिनके कारण इनकी स्वतंत्रता में बाघा पड़ती. 
है| प्रान्तीय' सरकार, कमिश्नर ओर ज़िले के कल्लेक्टर इनके काम में जब 
चाहें दख़ल दे सकते हैं | कलक्टर को यह अधिकार है कि वह इनके हुक्म 
को इस बूते पर रोक दे कि इससे सावजनिक शान्ति में बाघा पड़ती है | इनका 
सारा हिसाब-किताब कमिश्नर की सुट्ठो में रहता है | वह इन्हें अपना ख़्च 
घटाने का हुक्म दे सकता है। इन दोनों सरकारी पदाधिकारियों के अलावे 
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प्रान्वीय सरकार स्वयं स्थानीय संस्थाओं को अपने द्वाथ में रखती है। वह्द इन्हें 
जब चाहे तोड़ तकती है| स्थानीय शासन-प्रबन्ध में उसके कानूनों का प्रभाव 
गहरा पड़ता है। किसी स्थानीय संस्था का सभापति अथवा उपसभापति अपने 
ग्राचरण तथा लापरवाह्दी के कारण प्रान्तीय सरकार छारा हटाया जा सकता 
हे | इन संस्थाओं के कुछ कमंचारी प्रान्तीय सरकार की मंजूरी के बिना भरती 
नहीं किए जा सकते | इनके द्वारा बनाये गये कानूनों को प्रान्तीय सरकार. से 
तसदीक कराना पड़ता है। यदि किसी नई योजना को कार्यान्वित करने के 
लिये स्थानीय संध्थायें कुछ करज़ लेना चाहें तो इसकी मंजूरी प्रान्तीय सरकार 
से लेनी पड़ती है । तात्पयं यह है कि इनकी असफलता का बहुत कुछ कारण 
इस प्रकार के बाइरी दबाव हैं | जब॒ तक ये कम नहीं किये जाते तब तक 
स्थानीय स्वराज सकलता के प्राप्त नहीं हे। सकता । 
स्थानीय संस्थाओं की असफलता के कुछ आपन्तरिक कारण भी हैं। 

अर्थात्‌ संस्थायें स्वयं इनके लिये ज़िम्मेवार हैं | इनके कुछ सदस्य अपने 
स्वार्थ-साधघन के लिये तरह-तरह की आन्तरिक बुराश्याँ फेलाते हैं। इसके 
कितने दी उदाहरण मोजूद हैं। थोड़ा-बहुत पैसा सावंजनिक कामे में लगता 
है, ओर बाक़ी सदस्यों तथा कमचारियों की जेब में जाता है। स्थानीय 
संस्थाओं से यह आशा की जाती है कि वे योग्य से योग्य कमेचारी नियुक्त 
करे, लेकिन काय रूप में दलबन्दियों के चक्कर में पड़कर कितने ही ऐरे गेरे 
कैवल बातों की तनख्वाह लेते हैं। एक म्युनिसिपक्ष बोड के शिक्षा विभाग 
के चेयरमैन से मेंने अपने पद से इस्तीफा दे देने के लिये कहा, उन्होंने 
तुरन्त जवाब दिया कि, “हमें श्रपने पद की उतनी चिन्ता नहीं है, जितनी 
उन एक अन्धे ओर एक लँगड़े की हे जो बोड के दक़्तर में लगे हुये हैं |? 
सदस्यों को इस बात की चिन्ता नहीं होती कि योग्य से थोग्य व्यक्ति अपने 
पदों पर नियुक्त किये जाय | उन्हें अ्रधिकतर चिन्ता अपने सम्बन्धियों और 
मित्रों की दोती हे। ठंस्थाओं के चुनाव में कितने ही अयोग्य व्यक्ति चुन 
लिये जाते हैं। नागरिक शिक्षा की कमी के कारण लोग राजनीतिक अधिकारों 
के महत्व को नहीं समझते । क्षणिक प्रयोजनों ओर ऊूठी प्रतिज्ञाओ्रों के चक्कर 
में आकर वे स्वार्यों तथा अयोग्य व्यक्तियों को अपना मत देने पर तैयार 
द्वो जाते हैं। संस्थाओं के कार्यो में व्यक्तितत मनोभावों का प्रभाव पड़ता 
हे इससे सावजनिकर हित में ओर भी बाघा पड़ती है। संध्थाओ्ों के अन्दर 
घूसख़ोरी ओर बेईमानी की जो बीमारी फेली हुई है उसका कारण हमारी 
नागरिकता की कमी है | 


यदि स्थानीय स्वराज को सफल बनाना है तो जनता को उचित नागरिक 


गम पंचायत २६७ 


शिक्षा दी जाय | इसके अभाव में वह गन्दी बातों के प्रभाव से अपने आप 

को नहीं बचा सकती | सावजनिक कार्मा का महत्व हमारे दिलों में तब 
तक नहीं बैठ सकता जब तक हमें समाज-शासत्र का थोश ज्ञान न कराया 
जाय । मध्यम श्रेणी तक नागरिक शास्त्र को अनिवाय विषय बना कर शिक्षा 
विभाग ने इस ओर ध्यान दिया है। इससे स्थानीय संस्थाश्रों की भीतरी 
कमज़ोरियाँ बहुत कुछ दुर हो सकती हैं | जहाँ तक ऊपरी दबाव का प्रश्न 
है, प्रान्तीय सरकार इसे कमर कर सकती है। लेकिन इसी से थे संस्थाएं 
अपने मंज़िलें मकृसूद पर नहीं पहुँच सकतीं | हिन्दोस्तान की वतमान 
परिस्थिति इस बात की उम्मीद करती है कि देश में तरह-तरह के कारोबार 
खेले जायें । स्थानीय संस्थाएँ निह्ायत खूबसूरती से इन्हें कर सकती हैं। 
लेकिन इनके आगे कृद्स न बढ़ाने का कारण पैसे की कमी है।यातो 
प्रान्तीय सरकार इनकी इसदाद और बढ़ाये या इन्हें कोई ऐसा रास्ता दे 
जिससे इनकी आमदनी कम से कम ब्योढ़ी हो जाय । इसी अध्याय में यह 
सलाह दी गई है कि ज़िला बोड की आमदनी सरकार किस प्रकार ड्यौढी 
कर सकती है| यदि ये कमज़ोरियाँ दूर कर दी जायें, तो स्थानीय संस्थाएं 
अपनी बुराइयों को दूर करने के साथ, देश की अधिक भलाई कर 
सकती है । 
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अच्याय श८ 


ग्राम पंचायत 


आम! शब्द के लिये कोष की आवश्यकता किसी को न होगी। यहाँ 

तक कि कचहरियों में भी इस शब्द के स्पष्टीकरण का 

ग्राम की प्रश्न नहीं उठ सकता। यह शब्द श्रामफ़हम है। जब 
परिभाषा विदेशी हिन्दोस्तान की जानकारी हासिल करना 
चाहता है तो उसे पद्दिली हिदायत यह मिलती है कि वह 

गाँवों का अ्रध्ययन करे | जो हिन्दोस्तान के गाँवों का जीवन नहीं जानता बह 
भारतीय सभ्यता को नहीं पहचान सकता | जब देशी और विदेशी दोनों ही 
गाँवों से मलीमाँति परिचित हैं तो इसकी परिमाषा की फेईं ज़रूरत नहीं 
महसूस होती । परन्तु कुछ ऐसी ग़लत फ़ह्दमियाँ फेली हैँ, जिन्हें निवारण करने 
के लिये इसे दे देना अच्छा ह्ोगा। थोड़े दिन हुये एक पुस्तक* देख रहा 
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था | उसमें लिखा था कि यदि कोई आदमी हिन्दोस्तान में किसी एकान्त 
स्थान में पड़ जाय और केई रास्ता सालुम न पड़े तो वह नाक खेलकर चारों 
दिशाओं में साँस ले | जिधर से गन्दी दवा आती हो उधर को वह चल पड़े |. 
कोई न कोई गाँव ज़रूर मिज्न जायगा। यह बात आमतौर से प्रचलित है कि 
जो भूख हैं। ओर जिन्हें कोई भी ठग सके वे गाँव के रहने वाले द्वोते हैं। इधर 
दस बीस वर्षो' से लोग गाँवों के। छोड़ शहरों में आने लगे हैं | इसलिये नहीं 
कि गाँव बुरे हैं, बह्कि रोज़ी की तलाश में उन्हें विवश हे।कर गाँव छोड़ने 
पड़ते हैं | कुछ लोग इतसे भी यह अनुमान करते हैं कि गाँवों का जीवन सभो 
प्रकार से बुरा है | वहाँ कोई रहना नहीं चाहता । 


यदि हमारे देश के गाँव सचमुच बुरे होते, ओर लोगों को उनमें रहने 
की इच्छा न होती, तो श्रब॒ तक कितने हो नये नये शहर बस गये होते | 
वास्तव में जो गाँवों के जीवन से परिचित नहीं हैं वे उसे पहचान 
नहीं सकते । एक छोटी सी मिसाल से यह बात अच्छी तरह साफ़ हो 
जायेगी | मिस्टर राय अपनी एक पुस्तक% में लिखते हैं कि, “जब कोई 
योरप निवासी दिन्दोस्तान की यात्रा करने के लिये प्रस्थान करता है तो उसे 
चन्द बातें पहले से ही दिमाग में बैठा दो गई रहती हैं। लड़कपन से दी 
विदेशियों को इस बाव की शिक्षा दी जाती है कि हिन्दोस्तान" के रहने वाले 
असभ्य होते हैं । उनके शरीर पर ठीक तरह की पोशाक नहीं होती और वे 
हर समय जूते तथा दस्ताने नहीं पढने रहते | उनकी रहन सहन निम्न श्रेणी 
की है| वे नंगे बदन किसी से भी मिल सकते हैं ओर* हर समय एक ही 
पोशाक में रहने के आदी होते हैं| ” इसका परिणाम यह होता है कि जतब्र 
कोई विदेशी इस देश में आता है तो वह उसी प्रकार का नक्शा यहाँ 
' देखता है | उसके मन में तुरन्त यह बात चैठ जाती है कि सचमुच 
हिन्दोध्तानी असम्य हैं | परन्तु सच तो यह है कि विदेशी भारतीय सम्यता 
की गद्टराई को नहीं जानते | उनकी सभ्यता की नाप दस्ताने ओर रूमाल 
तक ही सीमित है। ठोक यही दशा हिन्दोस्तानी शहरों की है। शहर के 
लोग ग्रामीण जीवन को पिछड़ा हुआ समझते हैं। नई सम्यता की रोशनी 
में गाँवों का प्राचीन जीवन उन्हें नीरस मालूम पड़ता है । कोई भारतीय शहर, 
ऐसा न होगा जिसकी आधी जनसंख्या गाँवों से घनिष्ठ सम्बन्ध न रखती 
हो । नोकरी अथवा व्यापार की सुविधा के लिये लोग शहरों में रहते हैं, 
परन्तु उनका असली घर तथा कुटुम्ब गाँव में ही होता है । 
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यह कहना बड़ा कठिन है कि गाँव की ठीक ठीक सीमा क्‍या है, 
उनमें कितने कुटुम्ब होते हैं उनकी जनसंख्या क्रितनी है। हमारे देश 
में ७ लाख से अधिक गाँव हैं | प्रत्येक का च्षेत्रन्‍ल और जनसंख्या भिन्न 
भिन्न है | बौद्धायन ओर गौतम गाँवों की परिभाषा करते हुये लिखते हैं, 
“४ बह स्थान जहाँ सच्चे ओर पवित्र आदमी निवास कर गाँव कहलाता है |” 
बौद्धायन के कथनानुसार, “ कोई भी सत्पुरुष गाँव में ही रहना चहिगा 
क्योंकि वहाँ खान-पान की चीज़ें बहुतायत से मिलती हैं। प्रत्येक गाँव चेर- 
डाकुओं से सुरक्षित होता है। छोटे छोटे राजनीतिक परिवर्तनों का असर 
वहाँ नहीं पढ़ता । वहाँ के निवासियों का जीवन शान्त और सुखमय दोता 
हैं। ” कोटिल्य के शब्दों में £ गाँव वद्द स्थान है जिसमें १०० से ५०० तक 
कुटठुम्ब निवास करते हों | सबका घर सुरक्षित हे और उनका जीवन सम्मिलित 
तथा सहयेगी हे। | ? गाँवों में जनसंख्या कीलकोई सीमा निश्चित नहीं को 
जा सकती | ५००० से ऊपर मनुष्य जब एक जगह निवास करते हों तो वह 
कस्वा कहलाता है। इससे कम जनसंख्या वाले स्थान गाँवों की कोटि में गिने 
जाते हैं। कुछ ऐसे भी गाँव हैँ जिनमें १०० या २०० श्रादमी निवास 
करते हैं ओर उनमें केवन्न ४० या ४० घर हैं | लेकिन कुछ गाँव क्स्बों का 
बराबरी करते हैं। हिन्दी साहित्य में आराम सम्बन्धी साहित्य को अभी कमी 
है। जो सभ्यता हमारे गाँवों में छिपी हुई है उसका आभास तक अभी पढ़ें- 
लिखे लोगों को नहीं है | ऊपर से वे इसको सराहना भज्ते ही करें, परन्तु भीतर 
से वे नहीं जानते कि गाँवों की विशेषता क्या है ? 

गाँव की परिभाषा अत्यन्त रोचक ओर सरल है। आजकल कछ विशेष 
कारणों से हमें इसमें सन्देह हो सकता है, लेकिन इसकी असलियत वही है 
जो हिन्दू काल से लेकर अभी तक मौजूद हैं। पेड़ीं तथा बागीचों से घिरे हुये 
वे स्थान जहाँ शोरोगुल का नाम भी न हो गाँव कहलाते हें | प्रत्येक गाँव 
में आमतोर से १०० या २०० घर होते हैं। इसके चारों ओर खेत और 
बागीचे होते हैं। यहाँ के निवासियों का मुख्य पेशा खेती और गोपालन है। 
इनका जीवन अत्यन्ढ सरल ओर पवित्र होता है।ये चोरी और दगणाबाज़ी 
का नाम नहीं जानते | स्ववाव से ही ये परिश्रम-शल और संयमी होते हैं। 
अपनी सभी आ्रावश्यकताओं के लिये ये अपने गाँव पर ही निर्भर करते हैं। 
प्रत्येक गाँव स्वतन्त्र ओर स्वावलम्बी होता है। यहाँ के लोग अपनी आवश्य- 
कृतानुसार सभी चीज़ें पैदा कर लेते हैँ | गाँव ही ऐस्ती जगह है जहाँ बिना 
रुपये पैसे के भी आदमी सुख से रह सकता है | शहरों की तरह यहाँ बीमारी 
ओर गन्दगी का बाज़ार नहीं रहता है। सब लोग एक दूसरे का विश्वास करते 
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हैं| जिसे इम भारतीय सम्यता कहते हैं, ओर जिसके ऊसर अब भी दमेंगव 
है, वह गाँवों की चीज़ है | आ्राज भी वह उसी जगह दिखलाई पड़ेगी | बूटिश 
राज के अन्दर गाँवों की दशा में महान्‌ परिवर्तत हुआ है। उनकी गरीबी 
ओर बेकारी की समस्या ने देश को चिन्ता की जाल में बाँध रखा है। 
इतने पर भी हमारे गाँव स्वग की तुलना करते है | 


यदि गाँवों की चर्चा छोड़कर भारतीय शासन -प्रवन्ध पर विचार किया 
जाय तो यह बात वैप्ती ही बेतुकी है जैसे प्राण को 
गाँव शोर छोड़कर शरीर का अध्ययन | शरीर में जो प्राण का 
भारतीय शासन ध्यान है वह भारतीय राजनीतिक प्रबन्ध में गाँवों का। 
इस देश में कोई शासन-विधान तब तक कारगर नहीं हे। 
सकता जब तक इसकी जड़ गाँवों में न डाली जाय | बड़े बड़े राजनीतिज्ञ 
ओर सुधारक राजनीतिक अधिकारों की उधेड़-बुन में इस बात को भूल जाते 
हैं कि जब तक गाँवों को पूरी श्राज़ादी हासिल न होगी, तब तक प्रान्तीय 
स्वराज ओर संघ-शासन की कोई उपयोगिता नहीं हे। सकती | जिन गाँवों की 
बदौलत ४० करोड़ हिन्दोस्तानियों का भरण-पोषण द्ोता है, ओर जिनकी 
उन्नति-अवनति पर हमारी सभ्यता की दीवाल खड़ी की गई है, उन्हें हम 
केसे ठुकरा सकते हैं ! काँग्रेस क्री तमाम राजनीतिक माँगों की आड़ में गाँवों 
का उद्धार इतनी पोशीदगी के साथ छिपा हुआ है, कि हम उसे वतमान 
वातावरण में नहीं पहचान सकते | जिन ग्राम पंचायतों का नक्शा काँग्रेस के 
दिमाग में बैठा हुआ है उसके महत्व को पश्चिमी प्रजातंत्रवाद की आआँधी में 
हम नहीं देख सकते । केवल केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कमंचा रेयों के अधिकारों 
तथा चन्द कौंसिलों की बनावट से शासन-विधान का सच्चा ज्ञान नहीं हे। 
सकता | 
हिन्दोस्तान गाँवों का देश है | यद्दाँ की ६० फीसदी जनता गाँवों में रहती 
है। उसका मुख्य व्यवसाय खेंती है। जब तक शासन-विधान के श्रन्दर 
ग्राम-संगठन की व्यवस्था न की जायगी, वह सवंधा अधूरा धिद्ध होगा । 
८ हरेक शासन की मुख्य आवश्यकता इसीलिये होती है कि प्रजा के जन-घन 
की रक्ता और उन्नति होती रहे । जो शासन इन दोनों बातों में अ्रसफल हुआ, 
नैतिक रीति से उसने अपने को नष्ट कर दिया। ” # अनादि काल से गॉँव 
शासन की जड़ समझे जाते हैं) हिन्दू ओर मुसलमान दोनों कालों में 


हि. 


इनकी स्वतन्त्रता ओर स्वावलम्बन भें बाधा नहीं पड़ी। हिन्दोस्तान के 


# हमारे गाँवों का सुधार और संगठन, अध्याय २७, पृष्ठ, ३०० 
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अन्दर बड़े बड़े राजनीतिक परिवर्तन हुये, कितने ही विदेशियों ने इस 
देश पर हमला किया, परन्तु ग्राम अपनी पंचायतों द्वारा स्वतन्त्र रूप से काम 
करते रहे | उन्हें इन तमाम परिवतनों का पता भी न चला | इन गाँवों का 
संगठन इतना दृढ ओर स्थायी था कि छोटे-मोटे राजनीतिक परिवतनों अथवा 
सामाजिक क्रान्तियों के कारण उसकी दीवाल नहीं द्विल सहृती थी। यूरोप 
अपने प्रजातन्त्रवाद की डींग मारता है | बृटेन आज भी हमें इस बात का 
अ्रश्वासन दिलाता है कि हमारे देश में सच्चे प्रजातन्त्रबाद की स्थापना होने 
जा रही है| पाश्चात्य प्रजातन्त्रवाद की जड़ में जो खोखलापन मौजूद है 
उसका उदाहरण हमें साफ़ दिखाई पड़ता है | हमारे देश में जिस प्रजातन्त्र- 
वाद की आवश्यकता है उसका सम्बन्ध गाँवों से है। पहले प्रत्येक गाँव को 
स्वतन्त्र और स्वावलम्बी बनाना दोगा | जब ७ लाख गाँत्ों को सभी प्रकार 
की स्वतन्त्रता हासिल हे! जायगी तो प्रजातन्त्रबाद अपने आप स्थापित हे। 
जायगा । इस देश में शाकषन-विधान की उपयोगिता तभी है जब वह गाँवों 
के जीवन के अनुकूल हे | जिस शासन-विधान का निर्माण विदेशी अथवा 
थेड़े से शहरी लेग सभा भवन में बैठकर करेंगे उसकी उपयोगिता में हमें 
सन्देद है | गाँवों के प्राचीन संगठन पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि 
शासन-विधान में इसका कितना महत्व था | 


प्राचीन काल में गाँवों के संगठन की सराहना सभी विदेशियों ने मुक्त- 

कंठ से की है । सर चारल्स मेट्काफ़ लिखते हैं, “भर 
ग्राम संगठन पचायतों के अन्दर प्रजातन्त्रवाद की सभी अच्छाइयाँ 
मे।जूद हैं। प्रत्येक गाँव एक छोटा सा स्वतन्त्र देश है। 
बाहरी सम्बन्ध की इसे कोई ज़रूरत नहीं है | जिन चीज़ों की रद्धा की कहीं 
सरभावना नहीं है उनकी रक्षा इन गाँवों ने की है | ग्राम पंचायतों के इस 
संगठन से प्रत्येक गाँव एक स्वतन्त्र राष्ट्र के मानिन्द है। उनकी स्वतन्त्रता, 
स्वावलम्बन तथा प्रसन्नता के ऊँचे पैमाने के देखते हुये पंचायतों के 
मद्ृत्व को हम भली भाँति समझ सकते हैं |!?# आज भी गाँवों का संगठन 
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सवया नष्ट नहीं हुआ है | कितनी दी बातें ब्हाँ ऐसो दिखाई पड़ेगी जिन्हें 
सब लेग मिलकर करते हैं। खेती के काम में सब लेग एक दूसरे की 
सहायता करते हैं | तालाब, कुर्ये, नहर श्रादि बनाने के लिये वे एक साथ 
अपने घरों से निकलते हैं | यदि किसी के ऊपर किसी प्रकार को विपत्ति पढ़ 
जाय तो सभी अपनी पूरी ताक़त-से उसे दूर करने का प्रयत्ञ करते हैं। गाँवों 
के तीन चोथाई झगड़े आज भी आम प'चायतों में फ़ेहल होते हैं। बृटिश 
सरकार के अन्दर ग्राम पंचायतों का कोई महत्व नहीं रह्य है। इसीलिये 
इनकी उपयेगिता कम दिखाई पड़ती है। कुछ लेग तो इन्हें कहानी मात्र 
समभते हैं । 

ग्राम संगठन का स्वरूप भिन्न-भिन्न समयों में अलग-अलग रहा है। 
ऐतिहासिक प्रमाण न मिलने से हम इसका क्रमिक विवरण नहीं दे सकते। 
हिन्दू काल में गाँवों का संगठन पंचायत के आधार पर किया जाता था । 
गाँव ही शासन की सबसे छोटी इकाई माने जाते थे। प्रत्येक गाँव का प्रबन्ध 
वहाँ की पंचायत करती थीं | १० गाँवों को मिलाकर एक दुसरी पश्चायत 
बनाई जाती थी | इस संगठन को संग्रहण कहा जाता था। फिर २०० गाँवों 
का एक दूसरा संगठन होता था, जिसे खरबालिक्रा कहा जाता था। इसके 
ऊपर ४०० गाँवों का एक संगठन बनाया जाता था, जिसका नाम द्रोणमुख 
था | अन्त में ८०० गाँवों का एक संगढन द्रोता था जो स्थानीय कहलाता 
था। मानव धमं-शास्त्र में गाँवों का संगठन कुछु ओर बतलाया गया है। 
उसके कथनानुसार गाँवों का संगठन एक, दस, बीस, सौ, एक हज़ार के 
बीच में दो सो, तीन सौ और पाँच सो गाँवों का अलग अलग संगठन था | 
इस संगठन को मनु ने गुल्म कहा है। 

ऊपर के उद्धरण से स्पष्ट है कि प्राचीन काल में इस देश का शासन 
गाँवों से आरम्भ होता था | श्रेणीबद्ध फिर तरीके पर इनका संगठन किया 
जाता था | संहिता के रचयिता ने कद्दा है कि देश शब्द का श्र्थ है एक 
हज़ार गाँवों का संगठन | दर गाँव का ज्षेत्रफ्त सामान्य रूप से २ वर्ग 
मील हेाता था। इसमें अलग अलग मार्ग देते थे | इनका नाम पद्म-वीथी, 
मार्ग तथा राजमाग था| इनकी चौड़ाई क्रमशः ३, ५, १० और १५ फ्रीट 
हैाती थी। राजमार्ग की चौड़ाई १५ से ३० फ्रीट तक हेती थी; प्रत्येक 
गाँव में एक चोपाल ( 0९४४ 0788 ) हे।ती थी। यात्रियों के ढहरने तथा 
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ग्राम पैचायते २१७३ 
खोने की इसमें पूरा प्रबन्ध रहता था। शुक्राचाय ने गाँवों का ठंगठन एक 
से दस हज़ार गाँवों तक माना है। प्रत्येक श्रेणी का संगठन सुदृढ़ और 
 स्वावलम्बी था | ग्राम पण्चायतें गाँवों का शासन करती थीं। परन्तु: केन्द्रीय 
सरकार की ओर से भी उनकी देख-रेख का प्रवन्ध था | इर गाँव में एक 
सरकारी कर्मचारी रहता था, जो गोपष कहलाता था। गाथा सम्ततती में 
इसका नाम ग्रामणी कहा गया है| एक से दस गाँव तह की ज़िम्मेवारी 
इते दी गई थी | प्रति वष गाँवों की जनसंख्या की गणना की जाती थी | 
सरकारी कम चारी पश्चयत द्वारा इस कार्य को करते थे श्रोर केन्द्रीय. सरकार 
को इसकी सूचना देते थे | जनसंद्या के समय हर गाँव में घरों को संख्या, 
आदमियों तथा पशुश्रों की संड्या, उनकी जाति तथा आयु आदि भी 
दिखाये जाते थे | गोप या गाँव का मुखिया दिसाब-किताब का व्योरा रखता 
था । गाँव की जितनी आमदनी सरकार को देनी हेती थी उसे वही वदूल 
करके भेजता था | शुक्र-नीतिसार के अनुसार गोप या मुखिया ब्राह्मण जाति 
के होते थे । 

शासन-प्रबन्ध की दृष्टि से गाँवों में कोई भेद नहीं है। जो संगठन किसी 
छोटे गाँव में बना हुआ है वही बड़े में भी है। हिन्दू 

गांध की किसमें काल में कुछ गाँवों की आमदनी मन्दिरों तथा पा5- 
शालाओओं को दे दी जाती थी। परब्तु उनके शासन- 

प्रबन्ध में कोई अन्तर नहीं पड़ता था। गाँव का दिसाव-किताब रखने वाला 
उसकी आमदनी सरकारी ख़ज़ाते में न भेज कर किसी संध्या को भेज देता 
था | प्रजा के अ्रधिकारों में कोई कमी नहीं पहुती थी। चन्‍्द विद्वानों को 
कुछ गाँव माफ़ी में दे दिये जाते थे | सरकार उसकी श्रामदनी से कोई मतलब 
नहीं रखती थी । लेकिन इसका तात्यय यह नहीं है कि जो जितना चादे गाँवों 
से बयूल कर ले | एक निश्चित आब से श्रधिक लेने का अधिकार किसी 
को तब तक नहीं था जब तक ग्राम पश्मायत श्रथवरा केन्द्रोय सरकार इसकी 
आशा न दे दे | गाँव की आमदनी चाहे जि मद में ख़च॑ की जाय, उसके 
राजनीतिक प्रबन्ध में, कोई फ़रक नहीं पडता था | मुसलमानों ज़माने में कुछ 
लोगों को जागीरें दो जाती थों | कितने ही कमंचारियों को वेतन के बदले 
दो एक गाँव दे दिये जाते थे | परन्तु शासन-प्रबन्ध में वे कोई उल्लद-फेर 
नहीं कर सकते थे | जब तक गाँवों के लोग एक निश्चित रक़म सरकारी 
ख़ज़ाने में भेजते रहते थे तब तक बादशाह तक उनके कार्मों में दख़ल नहीं 
दे सकता था |# किसी सरकारी अथवा ग्रेर सरकारी. कर्मचारी को प्रजा 
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से एक पाई भी अधिक वसूल करने का अधिकार न था। १०५४ ई० के 
एक शिलालेख से यह पता चलता है कि सरकार प्रजा के धन को उसकी 
एक सुरक्षित सम्पत्ति समझती थी | जिस प्रकार माली बगीचे से फल-फूल . 
चुन लेता है परन्तु बगीचे की सुन्दरता श्रोर इरियाली में कोई श्रन्तर नहीं . 
पड़ता, उसी तरह सरकार प्रजा की आय का एक छोटा सा हिस्सा वसूल 
करती थी | शिल्लालेख में एक ञ्री की कहानी लिखी गई है। गाँव के 
किसी कमंचारी ने किसी स्री से कुछ अनुचित रकम टेक्स के रूप में 
लेना चाहा | स्री ने देने से इनकार कर दिया । कमचारी ने उसे कुछ 
बुरा-मला कहा। ज्री ज़हर खाकर मर गई। आस-पास के गाँवों में 
इस विषय पर पशद्मायतें हुईं। १७ ज़िलों के गाँवों की पंचायतों में इस 
मामले पर विचार किया गया। कम चारी अपराधी ठहराया गया और 
उसे सख्त दंड दिया गया । 

गावों की आमदनी चाहे जिसके पास जाय, उसके शासन-प्रबन्ध में 
कोई फ़रक नहीं किया जाता था | गाँवों में पंचायतों का स्वरूप एक था । 
सरकारी टैक्स सबसे एक सा लिया जाता था | गाँवों की रत्ञा और शान्ति 
की चिन्ता सरकार को एक सी करनी पड़ती थी । इतना जरूर है कि कुछ 
गाँवों की ओर सरकार को विशेष ध्यान देना पड़ता था। इसकी वजह यह 
थी कि वहाँ के निवासियों का पेशा ऐसा होता था जिन्हें उत्साहित करना 
सरकार अपना कतंब्य समझती थी। उनके कला-कौोशल से सारे राज्य कों 
लाभ पहुँचता था | निम्न लखित उद्धरणों से -यह बात ओर भी स्पष्ट हो 
जायेगी | बौद्ध कालीन जातकों से यह पता चलता है कि गाँव में ५०० 
झांदमी निवास करते थे। सभी बढ़ई का' काम करते थे। दूसरा गाँव 
लुहारों कां था। इसमें सिफ़ लोहार ही बसते थे। १००० घर लुद्दारों के 
थे | इसी प्रकार एक तीसरा गाँव १००० लकडिहारों का था।* यदि इन्हें 
हम विभिन्न प्रकार के गाँव कहें तो कोई हानि नहीं हे मुमकिन है इसी 
तरह किसानों, जुलाहों, मज़दूरों तथा सुनारों आदि के गाँव रहे हें।। परन्तु 
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ध्यान रखती है कि जो लगान प्रजा से वसूल हो उसका कुछ हिस्ता ज़र्मींदार 
ग्रपने पास रख' ले और बाक़ी सरकारी ख़ज़ाने में मेज दे | ज़मींदारी का 
हिस्सा लगभग « माना गया है | लेकिन काय रूप में ऐसा नहीं होता। 
जो मालगुजारी ज़रमींदार सरकार को अदा करते हैं उसका दूना और चोगुना 
प्रजा से वसूल करते हैं। गाँव की पर्ती ओर जद्धज़ आ्रादि उस गाँव के 
उमींदारों की सम्पत्ति समझी जाती है। हर गाँव में एक मुखिया ओर पंचायत 
होती है | प्राचीन काल में इनकी शक्ति अधिक थी, परन्तु बृटिश राज 
की मातहती में इन्हें कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। संयुक्त 
प्रान्त, पलञ्माब तथा पश्चिमोत्तर प्रदेश में इस प्रकार के गाँव पाये जाते हैं| 
इस तरह के गाँवों की मालगुज़ारी प्रत्येक खेत पर नहीं लगाई जाती । सरकार 
हरं॑ गाँव से एक सम्मिलित रकृम वसूल करती है। सारा गाँव मिलकर इसके 
लिये ज़िम्मेवार होता है। 
अनादि काल से हिन्दोस्तान में गाँव ही शासन की इकाई माने गये हैं। 
शासन-प्रबन्ध के लिये प्रत्येक गाँव में कई पंचायतें 
ग्राम पंचायत होती थीं। प्रान्तीय तथा वेन्द्रीय सरकार के जो जो 
विभाग आझ्राज हम देखते हैं, उनके लिये अलग अलग 
पंचायते थीं | शिक्षा पं चायत, रक्षा पंचायत, सेवा पंचायत, सफ़ाई पंचायत 
इत्यादि इत्यादि पंचायत गाँवों का प्रबन्ध करती थीं। जब कोई नया गाँव 
बसाया जाता था तो ये सभी प्रकार की पंचायतें वहाँ बना दी जाती थीं। 
गाँव बसाने का अधिकार केवल राजा को होता था। तेरहवीं शताब्दी के 
शिला-लेखों से पता चलता है कि जब कोई गाँव बसाना द्वोता था तो यह 
पहले ही निश्चित कर लिया जाता था कि उसका क्षेत्रफल कया होगा और 
उसमें किस किस वर्ण के लोग कितनी कितनी संख्या में बसाये जायेंगे। प्रस्येक 
गाँव में कुछ जमीन पर्ती रकखी जाती थी । इसे कोई जोत नहीं सकता था। 
इस पर सभी ज्ञोग अपने जानवर चरा सकते थे | गाँव से बाहर. जद्गभल होता 
था। लकड़ी आंदि के लिये इससे सुविधा द्ोती थी। गाँव के सभी लोग 
मिलकर एक या दो दालाब खोदते थे | बरसात के दिनों में इनमें पानी भरा 
जाता था | साल भर लोग इसमें स्नान करते थे ओर सिंचाई का काम चलाते 
थे। जो ज़मीन गाँवों के लिये चुनी जाती थी उसमें सुन्दर सुन्दर राघ्ते चारों 
और जाने के लिये बना दिये जाते थे | द्ावेल लिखता है, “ चन्द्रगुप्त मौयय॑ 
के ज़माने में शिल्पशास्त्र के नियमानुझार सेकड़ें गाँव बसाये गये थे। ” 
बृटिश सरकार ने पंजाब में कितनी दी बंजर ज़मीनों को आबाद कराया है। 
* कनाल उपनिवेश ? इसी का परिणाम है। चर्च मिशनरी सोसाइटी ने भी 
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संयुक्त प्रान्त ओर बंग।ल में इस तरह के कितने ही गाँव बसाने का प्रयत् 
किया है। यद्यपि इनका उद्देश्य इसाई धर्म का प्रचार करना है, फिर भी 
कितनी ही बंजर और उजाड़ भूमि उपजाऊ बनाई गई है। पूर्वी बंगाल में 
इन्होंने जो सन्‍्थाल नामक उपनिवेश बसाया है उसका क्षेत्रल १४ 
वर्ग मील है| इसके अन्दर १० गाँव हैं ओर प्रत्येक का मुखिया होता 
है | पूरे उपनिवेश के प्रबन्ध के लिये इन्हीं ग्राम निवासियों की कॉसिल 
बनाई गई है | आज वहाँ २५०० इसाई निवास करते हैं | यदि कोई बाहरो 
आदमी वहाँ रहना चाहता है तो उसे उपनिवेश की सभी शर्ते माननी 
पड़ती हें# । 

ऊपर कहा गया है कि प्राचीन काल में गाँवों का प्रबन्ध पश्चायतों 
द्वारा होता था । दर गाँव में एक स्वप्रधान पग्मायत होती थी। कुछ अग्रेज़ 
लेखकों ने इन पश्चायतों को जाती पश्चायते' कहा है। लेकिन यह उनकी 
सरासर भूल है | इस देश में पण्चायतें दमेशा से दो उद्देश्यों से बनाई 
जाती रही हैं। या तो शासन-प्रबन्ध के लिये अथवा पेशे की निगरानी के 
लिये। गाँव के प्भी तजुरबेकार आदमियों की एक बड़ी पश्चायत होती थी | 
मुखिया इसका प्रधान होता था। काय की सुविधा के लिये यह पश्चायत 
अपनी श्रोर से कई कमीटियों को बनाती थी। सफ़ाई, रक्षा, शिक्षा, आरादि 
के लिये अलग अलग कमीटियाँ होती थीं | कमीटी श्रथवा पश्चायत के बनाने 
में जातीय अथवा पेशे के कारण कोई आदमी अछूत नहीं समक्ा जाता था। 
चारों वर्णों का विधान केवल पेशे के लिये बनाया गया था।॥ लोद्दार, 
बढ़ई, जुलाहे, कुम्द्वार तथा सोनार समाज में इज्ज़त की नज़र से देखे जाते 
थे।६ आनंद रंगा पिलाई, जो ड्रपले का एजेन्ट था, अपनी दिनचर्या में 
लिखता है, “एक गाँव में किसी मन्दिर के झगड़े का निपणरा करने के 
लिये पंचायत की बैठक बुलाई गई। इसमें ब्राह्मण से लेकर चंडाल तक 
शामिल थे |! 
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श्ष्द आधुनिक भारतीय शासन 


पशञ्नायत्त शब्द के दो अथ लगाये जाते हैं | वह सभा जिसमें ५ आदमी 
काम करें पश्मायत कहलाती है ।अथवा गाँव के शासन-प्रबन्ध के लिये 
सभी अनुभवशील व्यक्तियों की मंडली पञ्चायत कहलाती है। वास्तव में 
पञ्चायत और ४ का केाई घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं है। यह हो सकता है कि गाँव 
की बड़ी पञ्मायत किसी मामले का अन्तिम निरणंय करने के लिये ५ आद- 
मियों की एक छोटी कमीदी बना देती रही द्वो। इस तरह की कितनी ही 
कमीटियाँ आ्राजकल बनाई जाती हैं। मनु के ग्रन्थों से यह पता चलता है कि 
हर गाँव में शासन की पूरी ज़िम्मेवारी पश्चांयत को दे दीजाती थी। कुछ 
लेखकों ने इस तरद्द की पञ्चायतों का मुक़ाबिला ट्यूटन जाति के संगठनों से 
किया है | लेकिन इससे उनकी अदूरदर्शिता का परिचय मिलता है। दयूटन 
जाति में संगठन बनाये गये थे उनका उद्देश्य लूट-मार करना था। 
इस के विपरीत आम पद्चाय्तें शासन-प्रबन्ध करने तथा शान्ति की रक्षा के 
लिये बनाई गई थीं | पश्चायतों का काम श्रत्याचार को दबाना था | इसके 
सदस्य चतुर ओर अनुभवर्शल होते थे। पञ्चायत की आज्ञा सबको 
माननी पढ़ती थी।गाँव की सभी घटनाये इनमें पेश की जाती थीं। 
बारहवीं शताब्दी को एक घटना का उह्लेख मदरास की एक सरकारी 
रिपोट में किया गया है| एक गाँव में किपी आदमी ने अपने पड़ोसी को 
जान से मार डाला | ज़िले मर की पश्चायतों ने यह फ़ेसला कियए कि अपराधी 
की इच्छा प्राण लेने की न थी, अ्रतएव इसे फाँवी का दंड नहीं मिलना 
चाहिये | अन्त में उसे यह सज़ा दी गई कि वह गाँव के मन्दिर में -दौपकऋ 
जलाये ।* मु 

छोटी छोटी बातों का फ़ेसला पेशे की पञ्चायतों में किया जाता था। . 
गाँव की बड़ी पश्चायत के अलावे दर पेशे वालों की एक अलग पद्चायत 
होती थी | नाई, घोबी, दर्जो, कुम्हार, लोहार, सोनार आदि पेशे वाले अलग 
अलग पद्चायतें रखते थे, इन्हीं पेशे की पश्चायतों के विदेशियों ने जाती 
पश्चायत कह कर पुकारा है | जब काई भकंगड़ा वा मतभेद उत्पन्न होता तो 
दोनों पार्टियाँ अपनी पेशे वाली पश्चायतों को सूचित करती थों। उन्हें यद 
अधिकार न था कि वे सबसे पहले सरकारी दफ़्तर में इसकी घूचना दे'। 
यदि जाती पञ्चायत अ्रथवा ग्राम की बड़ी पञ्चायत की अ्रवहेलना करके वें 
सरकारी दफ़्तर की शरण लेतीं तो दोहरे श्रपराध की भागी ठदराई जाती 
थीं। तामील जिले में एक ग्राम पशद्चमायत के सामने चोरी का मामला पेश 
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आम पंचायत २७६ 


हुआ | एक महीना पहिले किएी ब्राह्मण के घर में चोरी हुई थी । ब्राह्मण ने 
तुरन्त पुलीस को इसकी इत्तला दे दी थी। पुलीस को जब चोरी का कुछ 
पता न चला तो उसने यह कहकर इस मामले से हाथ खींच लिया कि 
चोरी का मामला भूठा है । जब यह बात ग्राम पञ्चायत के सामने पेश की 
गई तो पञ्चायत ने उस ब्राह्मण को २० रुपया इसलिये जुर्माना किया कि 
पश्चायत की अ्रवद्देलना करके उसने पुलीस को इत्तल्ा दी थी। यह रुपया 
ग्राम के सावजनिक कामों में ख़व किया गया | इसके बाद चोरी की जाँच- 
पड़ताल शुरू हुई। चार प्रधान व्य'क्तयों को यह कार्य सौँग गया कि वे 
चोरी का पता लगावें ओर चाहे जैसे हो ब्राह्मण को ३०० रुपये का ज़ेवर 
वापिस करे. इसी तरह की घटना का वर्णन रूस की एक ग्राम पदञ्चायत में भी 
मिलता है । 

ग्राम पञण्वायत के अतिरिक्त शासन प्रबन्ध के लिये कुछु श्रोर भी कमंचारी 
नियुक्त किये जाते थे । गाँव का मुखिया इनका प्रधान होता था । 
सरकार ओर ग्राम पश्चायत के बीच में इसका स्थान अत्यन्त महत्वपूण था | 
जब कोई सरकारी फ़रमान जारी होता तो उतठकी सूचना इसी को दी जाती 
थी | किसी अफ़्सर को गाँव्र के मामले में इसकी आज्ञा के विरुद्ध दख़ल 
देने का अधिकार न था | सरकारी टैक्स वसूल करने का भ्रधिकार इसी को 
दिया गया था | एक दूसरा कर्मचारी गाँव का हिसाव किताब रखता था | 
इसका काम खेतों का नाप पड़ताल तथा और हर कुट्ठम्ब्र की आय का 
हिसाब रखना था। गाँव के प्रत्येक घर से सालाना कुछ अ्रन्न इप्ते वेतन के रूप 
में दिया जाता था | यही कमंचारीं आजकल पटवारी कहलाता है। गाँव 
का तीसरा कमचारी चोकीदार कहलाता था । चौकीदार दो होते थे। एक 
का काम अपराधियों का पता लगाना था। गाँव में जब केई नया व्यक्ति 
आता तो उसकी जाँच पड़ताल के लिये यह तैयार रहता था | इससे बाहरी 
चोर-डाकू गाँव में प्रवेश न कर सकते थे | दूसरे चौकीदार का काम रात में 
पहरा देना था। वह खेती शआदि की रक्षा करता था । पहले ग्रकार के 
चोकीदार का दर्जा क्चा समझा जाता था। ये चौकीदार शूद्र जातियों में 
से नियुक्त किये जाते थे | इनकी यह ज््म्मेवारी थी कि वे गाँव के प्रत्येक 
निवासी की रहन-सहन से परिचित हों | जब कोई चोरी श्रादि द्दोती, तो उन्हें 
श्रपराधी का पता लगाना पड़ता था। प्रत्येक घर से सालाना श्रन्न उसे वेतन 
के रूप में दिया जाता था । जब तक चोरी का पता नहीं लग जाता तब तक 
उसकी ज़िम्मेवारी ख़तम नहीं होती थी। ये गाँव से बाहर रहते थे झर इनका 
पद पैत्रिक था | 


शे८५, झाधुनिंक भारतीय शॉसने 

गाँव का चौथा कमचारी अमीन कहलाता था | इसका काम गाँव की 
सीमा ठीक करना था। यदि एक गाँव के रहने वाले किसी पड़ोसी गाँव की 
कुछु ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेते तो दोनों गाँव के अ्रमीन इसका निपदारा. 
करते थे | जब कभी दो व्यक्तियों में अपने खेतों की सीमा के लिये झगड़े 
पैदा हो जाते तो अ्रमीन उसका फ़ेसला करता था। इनके अ्रतिरिक्त गाँव 
का अध्यापक, पुजारी, ज्योतिषी तथा तालाब और पानी का निरीक्षक आदि 
कमचारी गाँव की देख-रेख के लिये रक्खे गये थे | इन्हें वेतन नहीं दिया जाता 
था | या तो इन्हें गाँव की कुछ हुमीन बिना लगान के दे दी जाती थी अथवा 
हर साल प्रत्येक घर से कुछ अन्न दिया जाता था। बढ़ई, कुम्हार, लोहार, 
धोबी, नाई, खवाला, वैद्य, गायक, कवि, नतंक, भाँड़ आदि कम चारियों को 
सालाना अ्रत्न दिया जाता था। ये अपने-अपने पेशे द्वारा गाँव की सेवा करते 
थे। किसी का दर्जा एक दूसरे से कम. नहीं समझा जाता था| इन सब की 
अलग-अलग पशद्चायतें थीं। सभी पेशे वालों के अनुभवशील व्यक्ति श्रम की 
बड़ी पश्चायत में शामिल किये जाते थे । इन पेशे वालों को देखते हुये यह स्पष्ट 
है कि प्रत्येक गोंब अपनी आवश्यकताश्रों के लिये स्वावलम्बी था। फिर भी 
श्ाप-पास के गाँवों में एकता स्थापित करने के लिये पञ्वायतें बनाई गई थों 
राजराजा चेला प्रथम (६८५-१०१३ ई०) के एक शिला-लेख से पता चलता ' 
है कि ४० गाँवों की एक पश्चयत थी जो इन सब १२ शासन-प्रबन्ध करती 
थी |” एक श्रंगरेज़ विद्वान लिखता है, “गाँव का प्रबन्ध करने के लिये 
निम्नलिखित ६ कमीटियाँ होती थीं, ये सत्र प्रधान पशन्नायत की मातहइती 
झपना काये करती थीं; -- 


१०-वार्षिक कमीटी २ बाटिका कमीठी ३--तालाब कमीटी ३--छ्वर्ण 
कंमीशे --व्याय कमोटी ६--पश्चवार कमीठी (यंह अन्य कमो्ियों की देख- 
रैख करती थी ) ।” 


वर्तमान प्रजातन्त्रवाद के श्रन्द्र वोट लेने की जो प्रथा प्रचलित है वह 

नई नहीं हे। प्राचीन संह्कृत अन्थों से यह पता चलता 

ग्राम पंचायतों है कियग्नाम पश्चायतों में बोट लेने की प्रथा प्रचलित थी । 
का चुनाध सभी व्यक्ति इनके सदस्य नहीं बन सकते थे | इसके 
लिये श्रायु, शिक्षा, तथा सम्पत्ति की शर्त लगाई गई 

थी | जिसके पास अपना मकान होता, जो निश्चित मात्राः में सरकारी टैक्स 
देता, जो मन्त्रों का शान रखता, और कम से कम एक धममंशाख्त्र कौ पूरी 
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ग्राम पंचायत श्द्रै 


जानकारी रखता, वह पतञ्चायत का सदस्य बन सकता था। जिसे एक वेद का. 
पूरा ज्ञान रहता वह भी पथ्चायत का सदस्य बनने का अधिकारों समझा 
जाता था | इसके अतिरिक्त चरित्र ओर आयु का भी बन्धन लगाया गया था। 
३५ वध से कम ओर ७५४ वर्ष से ऊपर की आयु का केई व्यक्ति पञ्वायत 
का सदस्य नहीं बन सकता था। निम्नलिखित व्यक्ति सदस्य बनने से सबंथा 
ग्रयोग्य ठह_राये गये थे ;--- 

१--जो सदस्य किसी कारणश एक बार अपराधी क़रार दिया 
नाता था उसके सम्बन्धी पञ्चायत का सदस्य नहीं बन सकते थे। उसके 
भाई, बहिन, माता, पिता आदि को पश्चावत में स्थान नहीं दिया 
जाता था | | 

२--न्रह्म-हत्या करने वाला, शराबी, सेने की चोरी करने वाला, अथवा 
व्यभिचारी पश्चयत का सदस्य नद्दीं बन सकता था | अर्थात्‌ पत्र महापातकी 
इस पद से वंचित किये गये थे | 

३--चोर तथा डाकू, नीचों की संगति में रहने वाले, और उतावले 
पञ्वायत में शामिल नहीं हो सकते थे 

४--च रित्रहदन व्यक्तियों के लिये पञ्चायत में कोई स्थान न था । 

१-त्याज्य भोजन करने वालों- को पञ्चायत में स्थान नहीं दिया 
जाता था । | 

६--जालपाज़ी करने वाले तथा गददे पर चढ़े हुवे व्यक्तियों को पश्चायत 
में शरीक नहीं किया जाता था । 

चुनें हुये व्यक्तियों में से सबसे चतुर तथा अनुमवशोल १२ सदस्यों की 
एक कमीटी अ्रन्थ कमीटियों की देख-रेख के लिये बना दा जाती थी। इसे 
वार्षिक कमीटी कहद्दा जाता था। दुद्दरे १२ सद॒ध्यों की एक कमीटी बगीचों की 
देख-रेख के लिए और इन दोनों के अतिरिक्त ६ सद॒ध्ष्यों की एक तीसरी कमीयी 
तालाबों की देख-रेख के लिए बनाई जाती थी। इन कमीटियों का यदि केई 
सदस्य किसी अपराध में पकड़ा जाता तो वह अपने पद से हटा दिया जाता 
था | इनके अतिरिक्त जो बाकी कमीटियाँ गाँव को देख-रेख के लिये बनाई 
जाती थीं उनका छुन्म्व फिर से होता था | 

इन ३० सदस्यों का चुनाव इस वैज्ञानिक ढंग से किया जाता था कि किसी 
को इसमें आपत्ति की गु जाइश न होती थी | गाँव को ३० बराबर हिस्पों में 
बाँट दिया जाता था। प्रत्येक दिस्से में रहने वाल्ले योग्य व्यक्तियों को एक 
एक टिकट दिया जाता था। वे इस पर अपना नाम लिखकर किसी एक 
जगह रखते थे। तीसों मुदहललों की तीस ढेरियाँ लग जाती थीं | इर ढेरी पर 
झा[० भा० शा+- ३३ 


श्दर आ्राधुनिक भारतीय शासन 


मुहल्ले का नाम लिखा रहता था। फिर हर ढेरी के टिकट अच्छी तंरह 
रस्सी से बाँध दिये जाते थे | यह सारा काम गाँव की सबसे बड़ी सभा के 
सामने, जिसमें गाँव के लगभग सभी लोग शरीक रहते थे, होता था। गाँव 
के छोटे बड़े समी पुजारी मौजूद रहते थे | सबसे बड़ा पुजारी तीसों ढेरियों . 
की अलग श्रलग बँधी हुईं गठरियों को एक मिट्टी के बतंन में रखता था। 
इसके पश्चात्‌ वह दोनों हाथों से बतन को उठाकर आँख ऊपर किये किसी 
बच्चे को बुलाता था। बच्चे को यह मालूम नहीं था कि मिट्टी के बतंन 
में क्या रक्‍्खा हुआ है | बच्चा बतन से एक गठरी निकाल लेता था | इसके 
बाद पुजारी उस गठरी के तमाम टिकटों को इधर उधर फेर कर किसी दूसरे 
बतंन में रख देता था। फिर वह बच्चा इनमें से एक टिकट निक्रालता था। 
टिकट को लेने के लिये एक मध्यस्थ पहले से ही नियुक्त रहता था। यह 
कोई सरकारी अफ़सर होता था| मध्यस्थ दाहिना हाथ अच्छी तरह खोलकर 
पाँचों उंगलियों को फैलाकर इस टिकट के। बच्चे से ले लेता था। जिस 
व्यक्ति का नाम इस टिकट पर लिखा रहता था वह पश्चायत का ए% सदस्य 
घोषित कर दिया जाता था | इसी तरह बारी बारी से तीटों सदस्यों का 
चुनाव होता था। ब्त्रियाँ भी पश्चायत अथवा कमीटियों की सद॒स्या बन 


सकती थीं |* । 
मुसलमानी ज़माने में बादशाहों को गाँवों के मामलों में हाथ डालने की 
ज़रूरत कम पड़ती थी | जब तक उन्हें कर आसानी से 

गाँव झोरराजा मिल जाता तब तक वे गाँवों की चिन्ता से सबंथा .निर्दन्द 
थे | ग्राम पञ्चायत तथा» कमीठटियों करा वे इतना आदर 

करते थे कि किसी सरकारी कमचारी को उसमें हाथ डालने की सख्त मुमानियत 
थी। परन्तु हिन्दू काल में यह बात न थी [[ राजा आम पच्चायतों का आदर 
करते हुये भी गाँव के प्रबन्ध का ध्यान रखता था। वह इसे अपने राज्य का 
एक अंग समझता था। राजा की श्लोर से अनेक कम चारी गाँवों की देख-रेख 
के लिये नियुक्त किये ज्ञाते थे | परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि गाँव 
ओर केन्द्रीय सरकार के बीच में एक तीसरी राजनीतिक संस्था थी | गाँवों का 
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आम पंचायत डैदर३े 


सम्बन्ध सीधे केन्द्रीय सरकार से था। दितोपदेश में एक स्थान पर कहां गया' 
है कि ;:-- 
स्वैजेल्कुला्थ पुरुष, ग्रामध्यार्थ कुल त्यजेत । 
ग्राम॑ं जनपदस्याथं, आत्माय प्रुथिवीं त्यजेत ॥ 
अर्थात्‌ कुठम्ब्र की भलाई के लिये व्यक्ति के, ग्राम की भलाई के लिये 
- कुटुम्ब को, राष्ट्र की मलाई के लिये गाँव को ओर अपनी भलाई के लिये 
व्यक्ति इस प्रथ्वी को छोड़ने के लिये सवथा तैयार रहे | 


मनु के कथनानुसार गाँव ओर राजा का सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ था। 
गाँव का सुखिया वही नियुक्त करता था [* कोटिल्य के अर्थ-शास्त्र में इस 
विषय के श्रनेक वर्णन मिलते हैं कि राजा गाँवों के मामलों में सीधा हाथ. 
,डाल सकता था || शुक्रनीति में राजा के अनेक कतंव्यों में एक यह भी बात 
आवश्यक ठहराईं गईं है कि वह वष में एक बार दर गाँव का भ्रमण करे। 
उसका यह भी कतंव्य है कि वह प्रजा की तकलीफ़ों को स्वयं सुने, और यदि 
कोई सरकारी कर्मचारी उस पर अत्याचार करता है तो उसे दंड देने कौ 
व्यवस्था करे | दक्षिणी मारत के शिला-लेखों से पता चलता है कि आम 
पञ्चायतों ओर राजाश्ों में घपनिष्ठ सम्बन्ध रहता था। गाँव की एक सभा ने 
ग्राम-वासियों का कुछ रुपया खा डाला | यह रकम किसी मन्दिर के लिये 
रक्‍खी गई थी। मन्दिर के कमंचारियें ने राजा से इसकी फ़रियाद की | राजा 
ने दोनों पार्टियों को बुला भेजा और सभा के दोषी साबित किया | सभा को 
जुर्माना किया गया और यह रकम मन्दिर को दे दी गई ११६१ ई० में एक 
ग्राम की पश्चायत ने राजा से यह फ़रियाद की कि अमुक ब्राह्मण चरित्रह्दीन है 
ओर एक विधवा स्त्री रक्खे हुये हे | इस मामले में राजा का क्‍या फ़ेसला रहा 
इसका ज़िक्र नहीं किया गया है | 6 इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि हिन्दू काल में 
राजा स्वयं गाँवों में जाते थे और प्रजा की हालत जानने की कोशिश करते 
थे। कुछु राजा तो वेष बदल कर गाँवों में घूमते थे ताकि प्रजा की ठीक ठीक 
दशा का ज्ञान हो | झत में राजा लोग प्रजा की दशा जानने के लिये गाँवों का 
चक्कर करते थे | लेकिन जब उन्हें गाँव के मामलों में हाथ डालना होता तो 
वे ग्राम पञ्चायतों द्वारा ऐसा कर सकते थे | 
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श्दड आधुनिक भारतीय शासन 


स्थानीय शासन की व्यवस्था का अपहरण होने से ग्राम पश्चायतों का 
महत्व जाता रहा | गाँव के मुखिया, चोकीदार, पटवारी, 
चटिश राज्य में अमीन सबके अधिकार छीन लिये गये। इनमें से कुछ 
ग्राम पंचायलें तो सरकारी कमचारी कृरार दिये गये और कुछ स्ंथा 
शक्तिहीन कर दिये गये। मुखिया आज भी है, लेकिन 
उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इसका परिणाम इतना भयंकर हुआ है कि 
गाँव असंगठित तथा अशिक्षित होते गये हैं। जिन गाँवों को तमाम-मगड़े 
पञ्चायतों द्वारा फेसल किये जाते थे वे ही आज थानों ओर कचहरियों का मेंह 
ताकते हैं | छोटे छोटे कगड़ों तक की रिपोर्ट पुलीस को दी जाती है। सरकारी 
कमचारियों की ओर से जब उनके छपर बेजा दबाव डाले जाते हैं तो उनकी 
सुनाई सरकारी महकमें में कम होती है | ज़िले का कलक्टर और सुपरिन्टेन्डेन्ट 
पुलीस को रक्षा के लिये आमवाधियों को के।ईं फ़रियाद नहीं सुनते । पुलीस के 
भय के कारण कोई गवाही तक करने के लिये तैयार नहीं होता | यदि गाँवों 
का जीवन संगठित द्वोता, और सरकारी कर्मचारियों को अपनी बेज़ा हरकतों के 
लिये पञ्चायत का डर रहता, तो वे निहत्थे आमवासियों पर अनाचार और 
अत्याचार न करते | स्थानीय स्वराज की वृद्धि के साथ पण्चायतों का फिर से 
श्रीगणेश किया गया है| काँग्रेस की अनेक माँगों में आम पश्चायतों की भी माँग 
है। लेकिन इसका तात्पय केवल ऊपरी ढाँचे से नहीं है, बल्कि ग्राम पञ्चा- 
यतों के वे सारे अधिकार प्रास होने चाहिये जो उन्हें हिन्दू शोर मुश्नलमानी 
ज़माने में दिये गये थे । न ः 
बतंमान समय में पञ्चमायतों की स्थापना फिर से की गई है। दक्षिणी 
हिन्दोस्तान में पद्मायतों .ने अधिक सफलता दिखलाई है | इसह्ली वजह यह 
है कि ज़मींदारी प्रथा न होने से प्रजा की कारवाइयों में कोई बेजा हाथ 
डालने की हिम्मत नहीं रखता | उत्तरी हिन्दोस्तान में पञ्चायतों की स्थापना 
के लिये विभिन्न सूबों में कितने ही क़ानून पास किये गये हैं। १६२० ई७ में 
संयुक्तप्रान्त में एक ग्राम पद्चायत ऐक्ट पास किया गया | बिहार और पंजाब 
में भी इसी प्रकार के पञ्मायत ऐक्ट पास किये गये। १६१६ ई० में बंगाल 
में एक आम स्वराज ऐक्ट पास किया गया, तदनुसार बहुत से यूनियन बोर्ड 
की स्थापना की गई | १६२० ई० में संयुक्तप्रान्त में जो पद्मायत ऐक्ट पास 
किया गया उसके अनुसार ज़िज्ले के कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया है 
कि वह ग्रामों में पदञ्मायतें बना सके | गाँवों में पश्चों को नियुक्त करने का अधि- 
कार उसे दिया गया है। पद्चों की संख्या कम से कम ९. ओर अधिक से 
अधिक ७ हो सकती है। यह पञ्चायत या तो प्रत्येक गाँवों में हो सकती है 


ग्राम पंचायत श्द्पू 


अथवा ४-६ गाँवों के बीच में एक ही पञ्चायत बनाई जा सकती है | मौजूदा 
समय में ग्राम समूद्दों की पञ्चायतें स्थापित की गई हैं। सभी पश्चों के लिये 
यह आवश्यक है कि वे उन्हीं ग्रामों के निवासी हैं। जिनके लिये वह पश्चायत 
बनाई गई है | पद्चों में से एक व्यक्ति इसका प्रधान होता है। इसे सरपश्च कहते 
हैं। कलेक्टर इसकी नियुक्ति करता है। 

पञ्चायत को दीवानी ओर फोज़दारी दोनों तरह के अधिकार दिये गये 
हैं। २५ रुपये तक के दीवानी के मुक़दमें फ़ेसल करने का अ्रधिकार इसे 
दिया गया है | यदि किसी ने जान बूक कर किसी की मवेशी पकड़ ली हे 
अथवा ग्रामनिवासियों की सफ़ाई में बद्दा पहुँचाया है तो उसका मुकदमा 
पञ्मायत फ़ेसल करती है | जिसने १० रुपये तक की चेरी की है या किसी भी 
तरह से १० रुपये तक का नुक़सान पहुँचाया है तो उसका मुक़दमा पश्मायत 
को सुपुद किया जाता है। मामूली मारपीट अथवा अपमान करने वाले 
फ़ोज़दारी के मुक़दमें पश्चायत में पेश किये जाते हैं। वह फ़ोज़दारी के मामलों 
में १० रुपये . तक, मवेशियों के मामलों में $ रुपये तक, ओर स्वास्थ्य 
सम्बन्धी मामलों में १ रुपये तक जुर्माना कर सकती है। जिन व्यक्तियों को 
नम्बर १० करार दिया गया है उनके मुकृदमों की सुनाई पश्चायत में नहीं 
हो उकती। सैरकारी कमचारियों के मुक़दमें पञ्चायत में पेश नहीं किये जा 
सकते | पञ्चायत न तो किसी को जेल भेज सकती है और न १० रुपये 
से अधिक जुर्माना कर सकती है । इसका ध्रुख्य काम गाँव की सफ़ाई करवाना, 
कुए और तालाबों को सफाई का प्रबन्ध करना तथा शिक्षा, खेल-तमाशे, 
रोशनी, बगीचे आदि की व्यवस्था करना है। पंचायतों को कुछ और 
अधिकार दे दिये जायें ओर सरकार पैसे से इनकी मदद करे तो इनसे दो 
बहुत बड़े लाभ हो सकते हैं | एक तो सरकारी कचहइरियों को छोटे छोटे 
मामलों से फ़ुरसत मिल जायेगी, और दूसरे गाँवों की उन्नति का रास्ता साफ़ 
हो जायेगा। स्थानीय संस्थाओं की हैसियत से पंचायतें जल्दी ओर सच्चाई 


के साथ फ़ेसला कर सकती हैं । 





पाँचवाँ खंड 
विभिन्न विषय 
( धा8एग),0077008 ) 


अध्याय १६ 


भारतीय रियासतें 
राजनीतिक दृष्टि से हिन्दोस्तान ४ भागों में विभाजित किया गया है-- 
बूटिश प्रान्त, देशी रियासतें, फ्रांसीतियों के अधिकार 
रियासतों की और पुतगीज़ों की भूमि। बृठिश प्रान्तों का वर्णन 
संख्या ओर पिछले श्रध्याय में किया जा चुका है; फ्रांसीसी और 
इनका विभाजन पुतंगीज़ों के अधिकार में हिन्दोस्तान में कुल १८३४ 
वर्ग मील भूमि और लगभग ६ लाख व्यक्ति हैं। बदलर 
कमीटी की रिपोर्ट के अनुसार रियासतों की संख्या ५६२ दहै। परन्तु ज्वायंट 
पालियामेंटरी कमीटी की रिपोट से इनकी संख्या लगभग ६०० ठहराई गई 
है। इनमें १०६ बड़ी रियासतें हैं और इनमें शासकों को नरेन्द्र मंडल 
( (श770०९० ० ?77068 ) में स्थान दिया गया है। १२६ रियासतों 
को केवल १२ सदस्य नरेन्द्र मंडल में भेजने का अधिकार है । ३०० रियासतें 
जागीरदारों और तालुकुंदारों की हैं | सम्पूर्ण रियासतों का क्षेत्रफल ७१२५०८ 
बगे मील और इनकी जन-संख्या ८5१३१०८४५ है। ४४४ रियासतों का 
क्षेत्रल १००० वर्ग मील से कम है | २७६ रियासतें ऐसी हैं जिनकी सालाना 
आसत वसूली एक लाख से भी कम है | राजपुताने की कुछु रियासतों का 
क्षेत्रफल १६४ वर्ग मील से भी कम है| १५ रियासते ऐसी हैं जिनका क्षेत्रफल 
एक वर्ग मील भी नहीं है | २७ रियासतों का क्षेब्रफल एक वर्ग मील है। 
कुछ रियासतों की जनसंख्या १०० से भी कम है और उनकी सालाना वसूली 
१०० रुपये के लगभग है| एक रियासत का क्षेत्रफल केवल ३० एकड़ दै। 
लेकिन चन्द रियासतें ऐसी हैं जो योरप के बड़े बड़े स्वतन्त्र देशों से भी 
लम्बी चोड़ी हैं । देदराबाद का क्षेत्रल इटली के बराबर है ओर इसकी 
जन-संख्या १ करोड़ ४०. लाख से ऊपर है, अर्थात्‌ जापान से इसका 


भारतीय रियासते' ५८७ 


क्षेत्रफल केवल ८००० वर्ग मील कम है। काश्मीर का क्षेत्रफल ग्रेट बृठेन 
से कुछ ही कम है। मेपूर का क्षेत्रफल डेनमाक के दूने के लगभग है। 

रियासते' कई समूहों में विभक्त की जा सकती हैं | भौगोलिक, राजनीतिक 
ओर शासन-प्रवन्ध की दृष्टि से इनमें अन्तर दिखाई पड़ेगा। जम्बू श्रोर 
काश्मीर की रियासत हिन्दोस्तान के उत्तर में स्वग के मानिन्द इतनी सुन्दर 
शोर विशाल है कि इसे स्वयं एक समूह में रक्खा जा सकता है। पंजाब 
की ३४ रियासते' एक समूह में रक्खी जा सकती हैं। संयुक्तप्रान्त में केवल ३ 
रियासते' हैं| ये एक दूसरे से सवंथा अलग हैं | विहार ओर उड़ीसा में २६ 
रियासतों का एक अलग समूह है। बंगाल में? और आसाम में केवल 
मनीपुर की रियासत है | २०६ रियासतों का एक दूसरा समूह वेस्टन इन्डियन 
स्टेटस एजेन्सी के नाम से प्रसिद्ध है | राजपुताने में २१ रियासतों का एक 
अलग समूह है। मध्य भारतीय रियासतों ( (6॥४7० [70%80 5&88 ) में 
६० रियासतें हैं। मध्यप्रान्त में कुछ रियाततें हैं | बम्बई में १६१ रियासतों 
का एक दूधरा समूह है | दक्षिण में हिन्दोस्तान की सबसे बड़ी रियासत 
हेदराबाद है | इसके बाद मैसूर की दूसरी बड़ी रियासत है। सुदूर दक्षिण में 
कोचीन और ट्रावनकोर की रियासतें हैं। भोगोलिक दृष्टि से यह्द विभाजन 
. रियासतों की जलवायु समभने में कुछ सहायक हो सकता है परन्तु राजनीतिक 

और आर्थिक दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं हे । 

भारतीय रियासते इतने प्रकार की हैं कि इनका विभाजन किसी वैज्ञानिक 
आधार पर होना चाहिये | इनका क्षेत्रफल, जनसंख्या, शासन-प्रवन्ध और 
बूटिश सरकार से सम्बन्ध--ये बाते इनमें अलग अलग पाई जाती हैं। पद 
के अनुसार ये रियावते' तीन श्रेणियों में रक्खी गईं हैं :-- द 

१--वे रियातते जो नरेन्द्र मंडल की सदस्य हैं। इनकी संख्या १०८ 
है। इन सबका क्षेत्रहल ५१४८८६ वर्ग मोल और जनसंख्या ६ करोड़ के 
लगभग है । इन सबकी सालाना वसूली ४३ करोड़ रुपये के लगभग दे। 
इन्हें 'तलामी वाली! (807/6 5046०) रियासते' भी कद्दते हैं । इनके अति- 
रिक्त ८ अन्य रियासतों को भी सलामी का अधिकार दिया गया है, परन्तु वे 
नरेन्द्र मंडल ((]00७४7 0 ?77८८४) की सदस्य नहीं हैं । 

२--वे रियासते जिन्हें केवल १२ सदस्य नरेन्द्र मंडल में भेजने का 
अधिकार है | इनकी संख्या १२७ है। इनका क्षेत्रफल ७६८४६ वर्ग मील 
श्रोर जनसंख्या ८० लाख से कुछ अधिक हे। उनकी सालाना वसूली 


३ करोड़ रुपये हैं । 


श्द्ष आधुनिंक भारतीय शॉसन 


३--वे रियासते जो नरेन्द्र मंडल में अपना प्रतिनिधि नहीं भेज सकतीं | 
इनके शासक एक प्रकार के जागीरदार अथवा ताल्‍लुक्ेदार हैं| इनकी संख्या 
३२७ ओर क्षेत्रफल ६४०६ वर्ग मील है | जनसंख्या ८ लाख से कुछ ऊपर 
झ्रौर सालाना वसूली ७५ लाख रुपये के लगभग है | ये रियासते बहुत ही 
छोटी और नाममात्र के लिये क़ायम हैं | 

रियासतों का यह विभाजन बहुतों को पसन्द नहीं है | सर चाल्स मेटकाफ़ 
ने इनका विभाजन ध्वतन्त्र!' और 'परतन्त्र' दो प्रकार से किया था। प्रत्येक 
रियासत के साथ बृटिश सरकार ने एक सुल्दइनामा किया है। हर एक राजा 
को अधिकारों ओर कतंव्यों की एक सनद दी गईं है | इसमें यह सूचित किया 
गया है कि कौन रियासत किस दर्ज तक स्वतन्त्र है। कुछ ऐसी भी रियासत 
हैँ जो सरकार को कर श्रथवा नज़र नहीं देतीं। इसके अलावे कुछ रियासतों 
को प्रति वष कुछ घोड़े, सिपाही ओर एक निश्चित रक़म देनी पड़ती है। 
काश्मीर के राजा को प्रति वष १ घोड़ा, ११ बकरियाँ ओर ३ ऊनी शाल 
देने पड़ते हैं। लाड डलहौज़ो ने भी इस विभाजन को स्वीकार कर लगभग 
सभी परतन्त्र रियासतों को ब्ृटिश-राज्य में शामल् कर लिया था। ग्रदर के 
बाद यह विभाजन दूर कर दिया गया | उनके साथ नये तरह के सुलहनामें 
किये गये श्रौर उनके दर्ज़ो' में अनेक परिवत न हुये | कछ भारतीय लेखकों 
तथा राजनीतिश्ञों ने रियासतों का बहुत ही सरल विभाजन किया है। उनका 
कहना है कि जो रियावते' क्षेत्रफल, जनसंख्या, वसूली तथा झुतबे में बड़ी हैं 
उन्हें एक कोटि में रक्खा जाय ओर बाक़ी को दूधरी कोर्ट में | 

सरदार डी० के० सेन ने रियासतों को ७ श्रेणियों में बाँटा हे। राजगत्ता 
के आधार पर उन्होंने यह विभाजन किया है। जो रियातते' जहाँ तक शासन- 
प्रबन्ध में आज़ाद हैं उसी हिसाब से उनको एक कोटि में रखा गया हे। 
रियासतों में इतनी विषमतायें हैं कि उनके विभाजन के लिये कोई निश्चित 
सिद्धान्त बनाना कठिन दै। ३० रियासतों में घारा सभायें स्थापित की गई 
हैं ; ४० रियास्ते' अपनी स्वतन्त्र हाईकोट रखती हैं ; ३४ रियासतों ने अपने 
राज्य में न्याय और कार्य-कारिणी विभाग को एक दूसरे से अलग कर रक्‍्खा 
है ; ४४ रियासतों ने पेंशन देने का नियम बनाया ड्रै; ४६ रियासतों में 
सरकारी पदाधिकारियों का वेवन ओर उनका कायकाल बृदिश प्रान्तों की 
तरह है ; ५६ रियासतों में राजा को एक निश्चित रक्त उसके निजी ख़चे 
के लिये दी जाती है ; २१२ रियासते बृटेश सरकार को कर देती हैं। इस 
प्रकार इनके आन्तरिक ओर वाह्म सम्बन्ध में बड़ा ही अन्तर है। शासन- 
प्रबन्ध की दृष्टि से रियासतों को दो मांगों में बाँदा गया है ;-- 
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१--वे रियातते नो आधुनिक प्रञजातन्त्रबाद के आधार पर अपना 
राजनीतिक प्रबन्ध करती हैं। इनमें निर्वाचन की प्रथा प्रचलित है ओर 
लेकमत का आदर किया जाता है। दक्षिण की कुछ बड़ी-बड़ी रियासते 
झोौर उत्तर और मध्य की लगभग एक दर्जन रियासतें इस कोटि में गिनी 
जाती हैं | 
२-वे रियासते' जिनमें अभी पुरानी दकियानूती जारी है। सारे अधि- 
कार राजा को प्राप्त हैं ओर प्रजा उनके द्ाथ की कठपुतली है। राजपुताना 
की कुछ रियासते' और दिन्दोस्तान की शेष रियासते' इसी कोटि में रक््खी जा 
सकती हैं । 
रियासतों की विषमताये यहीं समाप्त नहीं हो जाती | इिन्दोस्तान में कुल 
१८ विश्वविद्यालय हैं, इनमें केवल २ रियासतों में हैं। केवल काश्मीर में 
अपना स्वतन्त्र तारघर है | ट्रावनकोर, हेदराबाद और कोचीन में डाकघर 
हैं। हेदराबाद, उदयपुर, ट्रावनकोर और कुछ राजपुताने को रियासतों में 
अंपने निजी सिक्के चलते हैँ | किसी भी रियासत को यह अधिकार नहीं है 
कि वह किसी अंगरेज़ कम चारी के वेतन पर इनकमटैक्स लगा सके। कुछ 
रियासतों की प्रजा को बृटिश प्रान्तों की बराबरी में रखा गया है, परन्तु 
बाक़ी की जनता छेठे-छेटे अधिकारों के लिये तरसती है। शिक्षा और 
उद्योग-धन्धों की दृष्टि से इन रियासतों में कोई समता नहीं है। क्षेत्रफल में 
जम्बू और काश्मीर की रियासत हिन्दोत्तान में खबसे बड़ी हे। परन्तु 
जन-संख्या में हेदराबाद का नम्बर सर्वप्रथम है। ऐतिहासिक दृष्टि से 
छु रियासते' बहुत ही प्राचीन हैं। कुछ का निर्माण श्रठारहवी ओर 
उन्नीसवीं सदी में किया गया है। मैसूर का निर्माण १७६६४ ई० में किया 
गया था। १८८१ ई० में इसकी सीमा में कुछ परिवर्तन किया गया। टोंक, 
राजपिपला, रालावाड़, गढ़वाल, बनारस, कोल्हापुर आदि रियासते' बृटिश 
' राज्य दृढ़ हो जाने के बाद बनाई गई हैं। कुछ रियासतों में राष्ट्रीय भावनायें 
बृटिश प्रान्तों की तरह फेली हुई हैं, परन्तु बाकी की जनता योरप के मध्ययुग 
की तरह कूपमंड्क दे । इन्हीं सब कारणों से कुछ राजनीतिशों ने रियासतों को 
११ भागों में विभाजित किया है । 


चाहे जिस तरह से रियासतों का विभाजन किया जाय कोई न कोई कमी 
ज़रूर रह जायेगी। इसलिये श्रच्छा होगा कि उपरोक्त विभाजनों में से किसी 
को भी मानकर श्रपना काम चला लिया जाय | लार्ड इरविन ने भी इसे 
स्वीकार किया था कि रियासतों का विभाजन ठीक नहीं है| यदि सभी 
रियासते दो श्रेणियों में बाँठी जायें तो कोई बुरा न होगा । 
का० भा शा[००- ३ ७ 
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१--वे रियासते' जो सरकार को कर ( 7''9प्रां७ ) देती हैं । 

२-- वे रियासते जो कर से युक्त हैं | 

१६१६ ई० में भारतीय शासन-विधान की जो नई योजना बनाई गई 

द उसमें इस बात की सिक्ारिस की गई थी कि देशी नरेश 
नरेन्द्र-पंड अपना एक संगठन बनावे | ८ फ़रवरी १६२१ ई० को 
(१70०७ 6६ राजाश्रों के इस संगठन का उद्घाटन किया गया। इसी 
ए7०४४)... का नाम नरेन्द्र-मंडल ( (008४096ए ० 747०8४ ) 
पड़ा | तब से बराबर यह मंडल रियाततों की भलाई 
झ्रोर अधिकारों पर विचार करता रहता है। वाइसराय इस मंडल का 
सभापति होता है । सभी रियासतें नरेन्द्र-मंडल का सदस्य नहीं बन सकतीं। 
३२७ रियासतों का मंडल से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है| केवल उन्हीं रियातषतों 
को इसका सदस्य बनने का अधिकार है जिन्हें सलामी दो जाती है। नरेन्द्र- 
मंडल में कुल १२१ सदस्य होते हैं | १०६ रियासतों के, जो सबसे बड़ी गिनी 
जाती हैं, यहाँ के राजा ओर शेष १५७ रियासतों में केवल १२ रियासतों के 
राजा इस मंडल में आते हैं। राजा लोग स्वयं मंडल के पदाधिकारियों को 
नियुक्त करते हैं। चान्सलर और प्रोचान्सलर इसके सबसे बड़े पदाधिकारी 
होते हैं । 

१६२८ ई० तक मंडल की कारवाइयाँ गुप्त रक्खी जाती थीं। इसकी 
बैठक में बाहरी व्यक्ति शरीक नहीं किये जाते थे। परन्तु १६२६ के फ़रवरी 
महीने में राजाओं ने यह प्रस्ताव पास किया कि आम जनता इसकी कौरवाइयाँ 
सुन सकती है। नरेन्द्रमंडल का दफ़्तर नई दिल्‍ली में है। उसमें इतनी 
जगह नहीं है कि बाहरी आदमी काफ़ी तादाद में वहाँ बैठ सके। मंडल की 
बनावट को देखते हुये कोई भी इसे प्रजातन्त्रवादी संस्था नहीं कह सकता । 
राजा लोग अपने पद के कारण मंडल के सदस्य होते हैं, उनका चुनाव 
नहीं किया जाता | २३६ रियासतों की ही यह सोमाग्य प्राप्त है कि मंडल 
में अपने सदस्य भेज सके । आधी से अधिक रियासतें इस अधिकार से 
वंचित रक्खी गई हैं| जब यह संस्था हिन्दोस्तान भी «समी रियासतों कौ 
भलाई ओर बेहतरी के लिये बनाई गई है तो इतनी अधिक रियासतों. को 

लग रखने में कोई अथ नहीं मालूम पड़ता। यद्यपि वे रियास्ते' छोटी हैं 
क्र भी इन्हें संघ से एकदम अलग नहीं किया जा सकता। 

वैसे तो मंडल का कार्य रियासतों और बृटिश सरकार के सम्बन्ध को 
ठीक बनाये रखना है, परन्तु जबसे इसकी स्थापना हुई तभी से इसका ध्यान 
संघ-शासन की ओर श्राकर्षित हुआ.। कई बार इस समस्या पर विचार किया. 


भारतीय रियासत श्ह१ 


गया | रियासतों की यह अभिलापा थी कि बृट्श प्रास्तों के साथ उनका 
सम्पक हो जाय, लेकिन साथ ही वे यह भी चाहती थीं कि उनकी स्वतन्त्रता 
में कोई बाधा न पहने पाये | गेलमेज़ सभा में इस पर विचार किया गया। 
राजाओं की इस पर दो राये थीं। कुछ लोग संबन्शासन के पक्ष में थे और 
कुछ विपक्ष में | बड़ी रियासते' मंडल में हमेशा से अपना अधिक हाथ रखती 
रही हैं | संघ-शासन के प्रश्न पर जब छोटी रियासतों के साथ उनका मतभेद 
हुआ तो उन्हें कुकना पड़ा | कारण यह है कि मंडल में छोटी रियासतों के 
राजाओं की संख्या अधिक है, इसलिये उनका सदैव ही बहुमत रहता है। 
इस कठिनाई को दूर करने के लिये यह चर्चा चलाई गईं कि मंडल का 
संगठन नये सिरे से किया जाय | इसके लिये एक कमीठदी बना दी गईं है, 
परन्तु अभी तक इसका संगठन पढ़िले जैसा- ही है | 
... नरेख-मंडल के अधिकार बहुत ही सीमित हैं। किसी रियासत के 
आान्तरिक प्रबन्ध के विषय में उसे विचार करने का अधिकार नहीं है। 
बृटिश सरकार के साथ जे। उनकी सन्धियाँ हुईं हैं उन पर भी सदस्यगण 
वाद विवाद नहीं कर सकते | मंडल इस विषय का कोई प्रस्ताव पास नहीं कर 
सकता कि बृटिश सरकार और रियासतों का सम्बन्ध बदल दिया जाय। यह 
संस्था एक प्रकार की सलाहकारिणी हैं | रियासतों के छोटे-मे।टे प्रबन्ध के 
लिये यह सलाह देती रहती है| जब कोई ऐसा राजनीतिक प्रश्न उठ खड़ा 
होता है जिसका प्रभाव सब पर पड़ता है तो इस विषय में यह वाइसराय को 
सलाहें दे सकती है | कुछ रियासत नरेन्द्रमंडल को बेकार समझती हैं। 
काश्मीर, ट्रावनकरोर, मैधूर, श्रोर हेदराबाद, जिनकी गणना सबसे बड़ी 
रियायसतों में की जाती है, नरेन्द्र-मंडल के सदस्य नहीं है ! 
हिन्दोस्तान की २४ प्रतिशत जनता देशी रियासतों में रहती है। यदि 
बूटिश प्रान्तों को आज़ादी दे दी जाय, और रियासततों में 
ग्यासतों में कोई परिवर्तन न किया जाय, तो यह मुल्क आज़ाद नहीं 
ज़िम्मेवार कहा जा सकता । वतमान परिस्थिति में देशवासियों की 
शासन नज़र रियासतों की ओर भत्ते ही न जाय, परन्तु समय 
किसी आन्दोलन का इन्तजार नहीं करता। रियासखतों में 
रहने वाले लेग यह नहीं जानते हैं कि राजनीतिक अधिकार क्‍या है । जिस 
प्रकार एकतन्त्रवाद का ज़िक्र प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है उसी का जीता 
जागता उदाहरण रियासतों में मौजूद है। राजा के शब्द ही कानून 
कहलाते हैं | दों चार इनी-गिनी को छोड़कर किसी में भी प्रतिनिधि सभा 
नहीं पाई जाती । राजा स्वयं कानून बनाते,फरैतला करते और उन्हें कार्याम्वित 
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करते हैं| जनता को यह अधिकार नहीं है कि वह स्वतन्त्रता-पूवंक कोई 
संगठन बनाये ओर सभाये' करे | ऐसे कितने द्वी उदाहरण मौजूद हैं जब कि 
मीटिंगों और भरी सभाश्रों में कर्मचारियों की ओर से गोलियाँ चलाई शई 
हैं। रियासतों में लेखन और माषण की भी स्वतन्त्रता नहीं है। सरकारी 
कमचारी प्रजा को भेंड और बकरी समझते हैं। नियमित कर से अधिक 
कर वसूल करना उनके लिये मामूली सी बात है | प्रजा अपनी तकलीफ़ों को 
राजद्रबार तक नहीं पहुँचा सकती | अगर किसी ने हिम्मत भी की तो उसे 
या तो रियासत से बाहर निकाल दिया जाता है अथवा तरह-तरह की 
तकल्ञीफे' दी जाती हैं | कद्दा जाता है कि बृटिश प्रान्तों में तो कोई न कोई 
क़ानून बरतें जाते हैं, परन्तु रियासतों में कोई क़ानून नहीं. है । अपराधी महीनों 
बन्द कोठररियों में पड़े रहते हैं, उनके मुक़दमें की सुनाई नहीं होती। 
एकतन्त्रवाद में जितनी बुराइयाँ हो सकती हैं वे सब देशी रियासतों में 
पाई जाती हैं | राजाओं को अपने पद और अधिकारों का इतना गय॑ द्वोता 
है कि वे अपनी एक भी बात टाल नहीं सकते। उनका लालन-पालन ऐसे 
वातावरण में होता है ओर उनकी शिक्षा इतनी एकांगी होती है कि प्रजा के 
प्रति सदभावना की कोई गुजाइश नहीं रद्द जाती | या तो वे मइलों में बैठे 
चन्द चापलुसों की जी हुजूरी सुनते हैं, अथवा योरप की सैर करते हैं। सारा 
काय दीवान ओर चन्द कमचारियों को सांप दिया जाता है। वे जितना 
फ़ायदा उठा सकते हैं, उसमें कोई कसर बाक़ी नहीं रखते। कर्मचारियों को 
यह मली भाँति माल्यूम है किन जाने किस समग्र राजा उन्हें निकाल बाहर 
कर दे | इसलिये अपने काय-काल में वे प्रजा से अधिक अनुचित लाभ 
उठाने की चेष्टा करते हैँ । रियासतों में जनता की राय सरीखी कोई चीज़ 
नहीं हेै। काश्मीर हिन्दोस्तान की बड़ी रियासतों में है। वहाँ के नायब दारोगा 
को यह अधिकार है कि वह जिसे चाहे गिरफ्तार करके एक महीना जेल में 
बन्द रकखे | अपराधी को यह भी अधिकार नहीं है कि वह अपने निरफप्राध 
होने का सबूत पेश कर सके | फ्रांस के बादशाह चोददवं लुई की तरह 
राजा लोग रियासत को अपनी सम्पत्ति समझते हैं। यदि “रियासतों की श्राय 
और व्यय पर नज़र डाली जाय तो आधे से अधिक ख़च राजा का निजी 
ख़च कहलाता है | शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सावजनिकर कामों पर कम से कम 
व्यय किया जाता हैं। 
काँग्रेत आन्दोलन का प्रभाव देशी रियासतों पर भी गहरा पड़ा है । 
यद्यपि रियासतों में काँग्रेस सीधे द्ाथ नहीं डालती, फिर भी इसके सिद्धान्त 
अधिकतर रियासतों को मान्य हैं| वहाँ की प्रजा यह हृदय से चाहती हे कि 
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उन्हें भी श्राज़ादी द्ासिल हो जाय | बृटिश प्रान्तों में प्रजा पर केवल बृटिश 
सरकार का भार है, परन्तु रियाततों में सरकार और राजा दोनों का दे। 
इसीलिये वहाँ के लोग अ्रधिक दब्बू और जाहिल हैं | प्रान्तों की देखा-देखी 
उनके अन्दर कुछ उत्साह पैदा हुआ है, लेकिन श्रमी तक उनका भार हल्का 
नहीं हुआ । एक ज़िम्मेवार शासन के लिये जो जो बाते ज़रूरी हैं, उनको 
माँग वे वर्षों से पेश कर रहे हैं, परन्तु अभी तक उनकी पूर्ति नहीं हुईं । 
चन्द प्रगतिशील रियाततों ने इस दिशा में कुछु करने का वचन दिया है। 
रियासती प्रजा दी माँगों में निम्नलिखित माँगे' सबसे मद्दत्वयूर्ण हैं :-- 

१--राजा को सलाह देने के लिसे एक मन्त्रि-्मंडल की स्थापना की 
जाय, जो प्रजा द्वारा निर्वाचित हो | 

२- क़ानून आदि बनाने के लिये घारा सभाये' स्थापित की जायें । सभी 
बालिग व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार हो। 

३--रियासत की आमदनी श्रौर ख़च धारा-सभा के हाथों में रक़्खी 
जाय | 

४--सरकारी कमंचारियों की बेजा हरकतों को दूर करने के लिये उन्हें 
उचित वेतन दिया जाय, और उनका कार्य-काल निश्चित कर दिया जाय | 

३- प्रजा को लेखन ओर भाषण की स्वतन्त्रता दी जाय | 

६--अपराधियों को बिना उन्हें उचित कारण बतलाये गिरफ्तार न 
किया जाय | उनका मुक़दसा जल्दी से जल्दी फैसल किया जाय। 

७--क्रैनून में किसी के साथ पक्षुगात न किया जाय। 

८--उचित व्यक्तियों को राजनीतक अधिकार प्रदान किये जाये | 

कितनी ही रियासतों में '* प्रजा-मंडल ? स्थापित किये गये हैं। इनका 
उद्देश्य रियासतों में ज्िम्मेवार शासन की स्थापना करना है। कुछ राजाश्ों 
ने इन्हें ग्रेर कानूनी करार दिया है। मंडल के सदस्यों पर तरह-तरह के 
प्रतिबन्‍्ध लगाये गये हैँ | सारांश यह है कि रियासतों में अमी तक कज्िम्मेवार 
शासन की स्थापना नहीं हुई है| राजाओं के दिलों में अभी यह भाव उत्पन्न 
नहीं हुआ है कि वे प्रज्प॒ के प्रतिनिधि हैं शोर उन्हें सारी सुविधायें उसी से 
प्राप्त हुई हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि समय बड़े ज़ोरों से बदल 
रहा है। वे इसकी अ्वहेलना नहीं कर सकते | प्रजातन्त्रवाद की लफ़्ड सब 
जगह एक-सी फेल रही है| यदि राजा लोग इस गुर को समझ जायें तो 
उन्हें अधिक सुख और शान्ति मिल सकती है | प्रजा की भलाई को यदि बे 
अपना कतंव्य मान ले तो निर्भय होकर अकंटक राज्य कर सकते हैं। हिन्दो- 
स्तांन की एक चोथाई जनता को क्विस्मत उनके हाथों में है। उनकी शिक्षा 
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तथा सभी प्रकार की उन्नति की ज़िम्मेवारी लेकर वे अपने मुल्क की अधिक 
भलाई कर सकते हैं। 


रियासतों को मनमाना अधिकार प्राप्त नहीं हैं। कुछु तो बृटिश सरकार 
से सुलह के कारण और कुछ उसकी नीति से वे बँधी 
रियासतों के हुई हैं । किसी भी राजा को अपनी रियासत में क्विले 
झधिकार बनवाने का अधिकार नहीं है | बुटिश सरकार को यह 
भय है कि इससे उनकी शक्ति बढ़ सकती है। यदि 
किसी पुराने किले की मरम्मत करानी है तो सरकार से इसको आज्ञा लेनी 
पड़ती है। यदि बृटेश सरकार किसी रियासत से होकर रेल की लाइन ले 
जाना चाहती है, अथवा तार या फ़ौज के लिये ज़मीन चाइती है, तो रिया- 
सतों को बिना मूल्य उसे देना होगा | अपनी फ़ोज और हथियारों की संख्या 
कोई भी रियासत नही बढ़ा सकती | कुछ रियासतों को योरपीय निवासियों 
- पर मुक़दमें चलाने का अधिकार नहीं है। हेदाराबाद, मेतूर और बड़ौदा 
आदि बड़ी बड़ी रियासतों तक को किसी अगरेज़ श्रथवा अ्रमेरिकन को फाँसी 
की सज़ा देने का अधिकार नहीं है | छोटी-छोटी रियासतों में ब्ृटिश रेज्ञीडेन्ट 
कलेक्टर और जज दोनों होता है | किसी रियासत को यह अधिकार नहीं है 
कि वद्द अपने राज्य का कोई भाग किसी दूसरी रियासत को बदले में दे सके। 
थोड़ी ही रियासतें अपना निजी सिक्का चला सकती हैं। 


१८५७ ई० में बृटिश सरकार ने यह क़ान्रून पास किया कि रिवासते' 
आयात और निर्यात कर नहीं बढ़ा सकतीं | इस पर सम्राद्‌ का देवी अधिकार 
माना गया है। बृटिश सरकार की आशा के बिना किसी रियासत को गोद 
लेने का अ्रधिकार नहीं है। जब सम्राट इस गोद को स्वीकार करता है तो 
रियासत को कुछ रकम उसे भेंट करनी पड़ती है। किसी विशेष कारण से 
यह रकम माफ़ भी कर दी जाती है। यदि किसी रियासत का निवाती 
हिन्दोध्तान से बाहर जाना चाहे तो उसे बृटिश सरकार से पासपोट लंना 
होगा भारत-सरकार का राजनीतिक विभाग ( ?0॥0 26 ॥0694/४7677 ) 
जब चाहे इन रियासतों में दख़त दे सकता है | ऐसे भी उदाहरण मोजूद 
हैं जब कि राजा को रियासत से बाहर निकाल दिया गया है। दीवान, 
प्रधान मन्त्री तथा रियासत के अन्य कर्मेचारी राजनीतिक विभाग द्वारा नियुक्त 
किये जाते हैं । बड़ी से बड़ी रियासत को किसी 'दूसरी रियासत से लड़ाई 
की घोषणा करने का अधिकार नहीं है । यदि कोई राजा अपनी प्राज पर 
मनमाना अत्याचार करे तो बृटिश सरकार उसे ऐसा नहीं करने देगी। 
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रियासतों को केवल इतनी स्वतन्न्ता प्राप्त है कि वे बृटिश सरकार की सन्धि 
के अनुसार चलती रहें और आन्तरिक प्रबन्ध को ठीक रक्‍्खे' | 
थह विषय बहुत हो विवादग्रध्त हैं कि रियासतों को स्वतन्त्र कद्दा जाय 
अथवा नहीं | यह तो स्पष्ट है कि वाह्य ओर आन्‍्तरिक 
सर्वेच्च अधिकार दोनों विषयों में उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं है। किसी 
>00070077 . बाहरी देशों से एक स्वतन्त्र राष्ट्र की तरह वे 
907". सन्ति नहीं कर सकतीं। शआ्आान्तरिक मामलों में भी 
बृटिश सरकार अनेक कारणों से दख़ल दे सकती है| 
इस हृष्ट से उन्हें स्वतन्त्र नहीं कह्दा जा सकता। कुछ लोगों का कहना 
है कि रियासतों की वाह्म राजसत्ता बृटिश सरकार के हाथ में और आन्तरिक 
राजतत्ता राजाओं के हाथ में है, इसलिये इन्हें अद्धराष्ट्र कहा जा सकता है | 
जान आस्टिन, जो राजसत्ता पर एक प्रमाण माना जाता है, राजमचा को 
अखंडित और अ्देय बतलाता है। अर्थात्‌ इतका विभाजन नहीं किया जा 
सकता | अतएव यह कहना ग़ज़त है कि रियासतों को राजसत्ता का कोई 
अंश प्राप्त है | 
रियासतों के राजा अपने आपको किसी स्वतन्त्र बादशाह से कम नहीं 
मानते | किसी अंश तक अपने आन्तरिक प्रबन्ध के लिये वे स्वतन्त्र ज़हूर 
हैं, लेकिन उन्हेंन वे अधिकार प्राप्त नहीं हैं जो एक स्वतन्त्र शासक को 
होने चाहिये | रियासते अन्तर्राष्ट्रीय दृष्ठि से भी स्वतन्त्र नहीं कही जा सकतीं। 
एक स्वतन्न्न राष्ट्र किसी भी सुलशनामे को जब चाहे तोड़ सकता है।[ रियावततें 
ऐसा नहीं कर सकतीं | उनके ऊपर इतनी शर्तें हैं कि उनके सामने उन्हें 
आज़ाद होने का स्वप्त नहीं देखना चाहिये। जो रियासतें बृटिश सरकार को 
कर देती हैं, ओर जिनकी फ़ोज तथा हथियारों की संख्या निश्चित है, वे 
राजसत्ता की अधिकारिणी नहीं कहदला सकतीं। इनकी वास्तविक स्थिति का 
ठीक-ठीक वर्णन करने में कुछु लेखकों ने इतनी गोलमाल की बातें लिखी ई 
कि उनसे कुछ समक् में नहीं आता | लेज़जी स्काठद ( 57 4,68॥6 5000 ) 
लिखता है, “ आरम्भ में दर एक रियासत स्वृतन्त्र थी। यह स्वतन्त्रता अभी 
तक क्रायम है | इसकी थोड़ी सी कमी का कारण यह है कि इनकी कुछ 
स्वतन्त्रता बृटेश सम्राट को दे दी गई। ”# जिस राष्ट्र की स्थिति क्रिसी 
*# है 8 68० डांधा8 ज85 0पंशाए्रतक।ए एछव्ेश/१९७880६0, 8४०0 ७ 
श॥ब्राए8 0469070व676 ९०७७४ ६0 6 छटांशा॥॥ ६0. छगिएी कफ 
74४ ०0 76 #प्रौ्चा“8 80ए6/22090ए 88 0660 ४/६&8677'60 $0 
06 (7"0णश70, 
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दूसरे राष्ट्र की मर्ज़ी पर कायम रहे वह अपने आपको पूणंतया स्वत्तन्त्र 
नहीं कह सकता । भारतीय रियासतों का वतमान स्थान बृट्िश सम्राट द्वारा 
निश्चित किया गया है। रियाततों की परिभाषा में यह बात स्पष्ट कर दी 
गई है कि सम्राट ही उन्हें बना ओर बिगाड़ सकता है |# 

रियासतों की राजसत्ता बृूटिश सम्राट के हाथों में दी गई है। इसी को 
सर्वोच्च अधिकार ( रिक्ष'ह्रा0प्र0 0छ०7 ) कहते हैं| यह अधिकार स्पष्ट 
नहीं किया गया है | किस-किस दशा में सम्राट इस अधिकार का प्रयोग कर 
सकता है, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। क॒द्दा जाता है कि तीन कारणों 
से सम्राट अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है | राजा की मलाई, रियासत. 
के लाभ, और सम्पूर्ण भारत की रक्षा तथा उन्नति का प्रश्न उपस्थित होने पर 
बह रियासतों में हाथ डाल सकता दै। परन्तु कमीक्रमी ऐसा भी देखा गया 
है कि सर्वोच्च शक्ति [?8"७0प7+ 70००) ने श्रनायांस और निष्प्रयोजन 
रियासतों में दख़ल दिया है| सर्वोच्च शक्ति इस बात का दावा करती है कि 
उसी के कारण राजाओं के अधिकार और इनकी मर्यादा सुरक्षित है। 
सम्राट ने अपने इस सर्वोच्च अधिकार को वाइसराय को दे रक्‍्खा है। 
श्रवश्यकता पड़ने पर वाइसराय रियासतों में दख़ल दे सकता है। 

“ सर्वोच्च अधिकार ( ?40४70प्र0ए ) एक तरह की ईज़ाद है जो 
बृटिश सरकार ने बड़े अनुभव से किया है। ?7 सच्ची बात तो यह है कि 
रियासतों को किसी तरह एक सूत्र में बॉँचना था। इसीलिये बृटिश सम्राट 
को यह अधिकार दिया गया है कि वह इनकी रक्षा ओर आन्तरिक प्रबन्ध की 
जिम्मेवारी अपने हाथों में ले ले । बूटिश भारत को शक सूत्र में बाँधकर 
सरकार बिखरी हुई रियासतों को स्वतन्त्र केसे रख सकती है| बह कहना ढीक 
है कि सम्राट की सर्वोच्च शक्ति की व्याख्या नहीं की जा सकती। इसका 
प्रयाग छोटी ओर बड़ी सभी रियासतों में एक सा किया जा सकता है। जो 
श्रधिकार राजाओं को दिये गये हैं वे सर्वोच्च अधिकार की बराबरी नहीं कर 
सकते । १६२६ ३० के लाड' रीडिंग के एक पत्र से, जो उन्दोंने हैदराबाद के 
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निजाम को लिखा था, यह बात और भी साफ़ दो जाती है ।* सम्राट उन 
सुलहनामों से बाध्य नहीं है जो रियासतों के साथ समय-समय पर किये गये 
हैं| इसी सर्वोच्च शक्ति द्वारा रियासतों और बृटिश सम्राठ_के बीच में एकता 
स्थापित की गई है| दोनों का सम्बन्ध शासक्त़ ओर शासित का सा है। 
सम्राट रियासतों का संरक्षक है । छोटी-छोटी बातों में वह दख़न्न देता रद्दता 
है। भूपाल राज्य में एक क़ृतल हुआ | वृटिश सरकार को यह शक्क हुआ कि 
इसमें राजा का भी हाथ है ) वह तुरन्त गिरफ़्तार कर लिया गया | उसे जेल 
की सज़ा दी गई ओर एक बृटिश भारत के जेज्ञ में उप्ते रख दिया गया | इसी 
से हम अनुमान कर सकते हैं कि राताग्रों का कहाँ तक स्वतन्त्रता दी 
गईं है | गत वर्ष महाराजा रीता को वदहिष्कृत कर इस अधिकार को श्रौर भी 
स्पष्ट कर दिया गया है। 
शासन-विधान का उपयोग जनता की इच्छा पर है। बुरे से बुरे शासन- 
विधान को अच्छी तरद्द कार्यान्वित करके कोई भी राष्ट्र 
रियासतें और अपना कल्याण कर सक्रता है। इतना ज़हर है कि 
संघ-शासन उन्हें आपस में मिलने का अ्रवतर प्राप्त होना चाहिये। 
अभी तक इिन्दोस्तान दी ऐसे राजनीतिक टुकड़ों में 
बैंटा हुआ था कि एक के निवासी दुसरे से कोई सग्पक नहीं रखते थे। इस 
देश में संधशाधन की उपयोगिता बहुत पहले से स्व॑ंकार की गई है। 
१६३५४ ई० में यह योजना पूरी की गई और देशी स्थियसतों तथा बृठिश 
प्रान्तों की-एकत्र होने का अवसर दिया गया। यद्यपि यह संघ शासन-विधान 
वैसा नहीं है जिसकी हमें आशा थी, फिर भी कार्यान्वित होने पर शायद 
इससे कुछ लाभ पहुँचता | परन्तु योरोप की लड़ाई के कारण इसकी अ्रवधि 
अनिश्चित काल तक टाल दो गई। कुछ बुराइयों के कारण, जिनका 
बरणन पिछुले अध्याय में किया गया है, यह संघ-शासन-विधान सवथा 
दोषपू्ण ठहराया गया है। काँग्रेस ने खुले आम इसका विरोध किया हे। 
बह नहीं चाहती कि शासन की शइल ऐसी ही बनी रहे। विधान-छम्मेलन 
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में वद बात और भी स्पष्ट हो जायेगी कि इस संघ-शासन की क्‍या 
उपयोगिता है । 
.. १६३० ई७ में जब लंदन में पहली गोलमेज़ सभा जुलाई गई थी तो 
राजाओं ने यह फ़ेसला किया कि संघ-शासन की योजना पर वे गहराई के साथ 
विचार करेंगे | राजाओं को अभी तक यह भय हे कि काँग्रेस हिन्दोस्तान में 
समाजवाद की स्थापना करना चाहती है। इसीलिये वे बृटिश सरकार की 
छुत्राया से बाहर निकलने में मयनीत द्वोते हैँ | संघ-शासन में उन्हें बराबरी 
की हैसियत से बर्ता जायेगा | यह बात उन्हें पसन्द नहीं है। इस शंक्रा को 
दूर करने के लिये १६२६ ई० में लाड इरविन ने उन्हें यह ग्राश्वासन दिलाया 
कि प्रत्येक दशा में उनके अधिकारों की रचा की जायेगी। १६३१--१२ 
में जो दूसरी और तीसरी. गोलमेज़ सभायें हुई उनमें राजाओं ने पूंसा-पूरा 
भाग लिया। इतने आश्वासन दिलाने पर भी उन्होंने निम्नलिखित शर्तों के 
साथ संघ-शासन की योजना में शामिल होने का वादा किया ३--- 

१-- संघ-सरकार की शक्ति किसी भी तरह कमज़ोर न हो। उसे सभी 
वास्तविक शक्तियाँ ( (008]| 07678 ) प्रदान की जायें। 

२--बृटिश सरकार के साथ जो उनके सुलहनामें हुये हैं उनमें कोई 
कमी न पड़ने पाये | संघ-सरकार इन मामलों में तब तक दखल न दे जब 
तक रियासतें अपनी इच्छा से इन्हें छोड़ न द॑ । 

३--संघ में शरोक होने और न द्ोने का,अधिकार राजाओं की मर्ज़ी 
पर छोड़ दिया जाय | 

४-संघ को रियासतों के शआ्ान्तरिक प्रत्रन्ध में हाथ डालने का अधिकार 
नहो।. 

१--जिन विषयों का सम्बन्ध सीधे बूटिश सम्राट से है उनमें संघ को 
थे डालने का अधिकार न हो 

जब संघ-शासन-विधान बनाया गया तो बृटिश पालियामेंट ने इन बातों 
का ध्यान रक्खा, ताकि राजाओं को बिना किसी असुविधा के इसमें शरीक 
होने का अवसर मिले | अनुपत से अधिक उन्हें धारा-सभाश्रों में स्थान 
दिये गये हैं | बृटिश प्रान्तों को संघ-शासन में शामिल होना अ्रनिवाय ठहराया 
गया है, परन्तु रियासतों को इस बात की स्वतन्त्रता है कि वे जब चाहें इसमें 
शरीक हों और इच्छा न होने पर वे इससे अलग भी रह संकती हैं। रियासतों 
को संघ-सरकार के कमचारियों से स्वंथा स्वतन्त्र रखा गया हैं। उन्हें यह 
अधिकार है कि संघ-परकार से अपना सम्बन्ध वे स्वयं निश्चित करलें। 
संघ की स्थापनां के बाद भी बृटिश सम्राट के सुलहनामें वैसे ही बने रहेंगे । 
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आबादी के हिसाब से संघ धारा-तभा में उन्हें अधिक से अधिक २५ प्रतिशत 
स्थान मिलने चाहिये, परन्तु ४० प्रतिशत स्थान उन्हें दिये गये हैं | संघ- 
सरकार की ६० प्रतिशत आमदनी बृदिश प्रान्तों से होगी और रियासतें 
केवल १० प्रतिशत देंगी। शासन-विधान में यहाँ तक कद्दा गया है कि जब 
तक सम्पूर्ण रियासतों की जनसंख्या की आधी से सम्बन्ध रखने वाली 
रियासतें संघ में शरीक न होंगी तब तक शासन-विधान कार्यान्वित नहीं किया 
जायगा । इसका तात्पये यद्द हुआ कि यदि रियासते चाहें तो बने बनाये 


संघ-शासन को बेकार साबित कर सकती हैं | ॒ हे 
संघ में प्रवेश करते समय रियासत एक प्रकार का श्तनामा करंगी जिसके 


अनुसार वे अपने चन्द विषय संघ-प्रकार की मातद्वतों में देंगी। यह 
शर्तनामा ( [#807प्रा९७॥ 0६ 40९९४अं 00 ) सभी रियासतों के साथ एक 
सा नहीं होगा। इससे संध-सरकार का प्रभाव रियासत्तों पर भिन्न-भिन्न 
पड़ेगा | इस शतनामे को बृटिश सम्राट्‌ स्वीकार करेगा | संसार के किसी 
देश में इस प्रकार का संघ-शासन नहीं पाया जाता । सब जगह शाघतन की 
इकाश्याँ एक सा अधिकार रखती हैं। उनके स्थान भी समान रूप से 
दिये जाते हैं। प्रग्न्तु भारतीय संघ-शासन-विधान में रियासते श्रपवाद 
व्वरूप हैं | संघ-धारा-सभा के सदस्य दो प्रकार के दहंंगे। प्रान्तों के सदस्य 
जनता द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे यद्यत्रि यह निर्वाचन प्रत्यक्ष और 
ग्रप्त्यक्ष दोनों तरह से होगा। परन्तु देशी रियाततों के सदत्य राजाश्रों 
द्वारा नामजद किये जायेंगे | संयुक्त राष्ट्र अ्रमेरिका में संघ-सरकार की बड़ी 
धारा-सभा ( 8९7७८ ) में सभी रियासतों को बराबर स्थान दिया गया दे। 
प्रत्येक रियासत, छोटी हो अथवा बढ़ी, दो सदस्य भेजती है। छोटी घधारा- 
सभा ( 0786 0 0००7६४४७॥४ए68 ) में स्थानों का वितरण रियासतों 
की श्राबादी के हिसाब से किया गया है। भारतीय संघ-शासन-विधान में 
ऐसा नहीं है | बड़ी घारा-सभा में रियासतों ओर सूत्रों को बराबर स्थान 
प्राप्त नहीं हैँ । छोटी घारा-सभा में आबादी के हिसाब से रियासतों को केवल 
$ स्थान मिलने चाहिये, परन्तु उन्हें $ स्थान दिया गया है । 
संघ-शासन-विधान में रियासतों और बृटिश प्रान्तों को कोई समानता 
नहीं है। ऐसा दो कारणों से नहीं किया गया है। बृटेश सरकार रियासतों 
के सुलहनामें को बदलना नहीं चाइती | दूसरे राजा स्वयं यह नहीं चाहते 
कि उनके व्यक्तिगत सुख और सवा में बद्धा लगे। इन्हीं रियासतों के 
कारण संघ की शकल ठटेढ़ी-मेढ़ी हो गई है। एक श्रोर तो प्रजातन्त्रवाद का 
गिरोह है ओर दूसरी झोर एकतन्त्रवादी रियासते' हैं। इन दोनों का मेल ' 
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नहीं खा सकता । यदि संघ को सचमुच सफल बनाना है तो रियासतों में 
पहले ज़िम्मेवार शासन की स्थापना की जाय | संघ-सरकार के अन्दर उनका 
वही स्थान हो जो बृटिश प्रान्तों का। राजाओं के सांथ किसी भी प्रकार 
का पक्षपात न किया जाय और न उनसे शतंनामें लिखवाये जायें। संघ में 
शरीक द्ोना सबके लिये अनिवार्य ठहराया जाय। संब-परकार के क़ानून 
न्‍्तों ओर रियासतों में एक से बर्ते जाय। रियांसतों के सदस्य राजाओं 
द्वारा नामज़द न होकर प्रजा के प्रतिनिधि हों | 
इिन्दोस्तान की बतमान राष्ट्रीय प्रगति को देखते हुये यह मली भाँति 
क्‍ स्पष्ट है कि इसका कोना कोना प्रजातन्त्रवादी संस्थाश्रों 
श्यासतों का ( 26700%7/० ि्वापा078 ) से झोतप्रोत होगा | 
भविष्य रियातसतों में जो' धाँघली चल रही है वह चन्दरोज़ा 
है । बृटिश प्रान्तों की आज़ादी को देखकर उनके 
पड़ोसी कूपम॑ ड्रक नहीं रह सकते | वद दिन अब दूर नहीं है जब कि रियासतों 
में ज़िम्मेवार शासन की स्थापना के लिये राजाओ्रों को बाध्य द्वोना पड़ेगा । 
बूटिश सरकार को स्वयं इस मामले में प्रजा की मदद करनी होगी। ए 
समंय ऐसा भी आयेगा जब कि रियासतों और प्रान्तों की प्रजा एक प्लेटफार्म 
पर मिलेगी | जितनी. तेज़ी के साथ संवार को काया पलट हुई है उसंसे 
हिन्दोस्तान की २४ प्रतिशत जनता किस प्रकारं वंचित रही है, यह एक 
बहुत बड़ा श्राश्वयं है। परन्तु प्रज्ञा-मंडलों की वृद्धि, उनकी माँग और 
राष्ट्रीय भावनाओं से उनके सहयोग को देखते हुये यद्द अनुमान किया जा 
सकता है कि कितनी तेज्नी के साथ हिन्दोस्तान की राष्ट्रीयता बढ़ रही है। 
इस चतुमली लइर से रियासते क्योंकर अपने को अलग रख सकती हैं।. 
इतिहास इस बात का प्रमाण है कि ऊिसी छोटे से देश की विजय का प्रभाव 
सारे महाद्वीप पर पड़ता है। जब जापान ने रूस को शिकश्त दी 'तो सम्पूर्य 
एशिया महाद्वीप को इसका गव हुआ था। उन्हें यह विश्वास हुआ कि 
पूर्व भी पश्चिम को दृरा सकता है। अपनी सेवा और त्याग के कारण 
बूटिश प्रान्तों को जो आज़ादी मिलती जा रद्दी है उप्का प्रभाव रियासतों 
पर पड़े बिना नहीं रह सकता । 


अध्याय २० 
स्रास्थ्य और मफाईं 


किसी सभ्य जाति की पहली पहचान उसकी बाहरी सफ़ाई है। इसके 
पश्चात्‌ उसकी बुद्धि श्रोर कला-कोशल को परीक्षा 
सम्यता की जाती है | जो जाति गन्दे तरीक़ पर रहती है भोर 
की पहचान. जिसको रहन-सहन में पविन्नता की भावना कम है 
वह आगे को नहों बढ़ सकती। उसका साहित्य ओर 
जीवन दूसरों को श्राकृप्नित नहीं कर सकता । पराश्चात्य सम्यता की तमाम 
कमज़ोरियों के बावजूद, यह बात निरत्वाद है कि योरप निवासी बाहरी स फ्राई 
पर अधिक ध्यान देते हैं |जब तक हमारे कपड़े गनन्‍दे हैं ओर शरीर पर 
धूल और मैले है तब्र तक हमारी बुद्धि कोई साफ़ चींज़ नहीं पैदा कर सकती । 
सं0ार का इतिद्दास इस बात का प्रमाण है कि गन्दी और बुरी तरह रहने 
' वाली जातियाँ हमेशा गुलाम रही हैं। आज भी भारतीय समाज में जो 
बग गन्दा जीवन व्यतीत कर रहा है उसकी अधिक ओर सामाजिक हालत 
बड़ी ही शोचनीय है | इसका बहुत कुछ कारण उसकी अशिक्षा ओर ग्ररीबी 
है, फिर भी जो जाति अपने आपको किसी हृद तक उठाने की सामथ्य नहीं 
रखती वह गुलामी की जंज़ीर से मुक्त नहीं हो सकती । ज्यों-ज्यों मनुष्य की 
रहन-पहदन बदलती गई है, ओर वह जंगल्लञों तथा पहाड़ों के कन्दरों से 
निकल कर हृवादार मकानों और नगरों में रहने लगा है, त्यों-स्यों उसकी 
सभ्यता ऊपर को उठती गई है। कुछ लोगों का यह भी कहना हैं कि 
पाश्चात्य सभ्यता में ऊररा सफ़ाई पर जितना ज़ोर दिया जाता है उतना 
अन्य मानसिक ध्रवृत्तियों पर नहीं | किसी ख़ास इश्टिकोश से यह बात ठीक हो 
सकती है, परन्तु विज्ञान ओर वर्तमान भौतिक उन्नति को देखते हुये हम 
उफहे पिछुड़ा हुआ नहीं कद्द सकते | 
मनुष्य का यह पहला कतव्य है कि वह अ्रपने शरीर पर ध्यान रक्‍्खे । 
स्वास्थ्य ओर सफ़ाई का घनिष्ठ सम्बन्ध है। जिसे साफ़ रहने की आदत है 


4 


३2०२ आधुनिक भारतीय शासन 


उसे बीमारियाँ कम होंगी ओर दवा की आवश्यकता उसे नहीं पड़ ,सकती ; 
उसका स्वास्थ्य हर समय ढोक रहेगा। स्वस्थ भोजन और पौष्टिक पदार्थों 
से बढ़कर साफ़ हवा ओर परवाह की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के लिये 
सबसे ज़रूरी चीज़ हवा ओर पानी है। इसके बाद भोजन और कसरत 
आदि का दर्जा आता है। शहरों में अच्छा-से-अच्छा भोजन करके लोग 
स्वस्थ ओर निरोग नहीं रह पाते । गन्दी गलियों और कारख़ानों के घुये' के 
सामने बादाम और हरे फलों के रप्त कुछु काम नहीं करते । गाँवों में इतनी 
ग़रीबी द्ोते हुये भी लोग स्वस्थ ओर प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं । जैसे भी हो 
स्वास्थ्य को ठीक रखना निहायत ज़रूरी है | इसी से मनुष्य के विचार पुष्ट 

होते हैं | राष्ट्र को उन्नति का एक वह भी लक्ष्ण है कि अधिक से अधिक 
व्यक्ति निरोग और हृप्ट-पुष्ठ हों । कमज़ोर और बीमार व्यक्ति समाज को 
खोखला करते हैं। प्राचीन काल में स्पार्टा नगर में किसी कमज़ोर व्यक्ति को 
रहने की इजाज़त न थी। जब लड़के पैदा होते तो उनकी परीक्षा की जाती 
थी | यदि वे कमज़ोर द्वोते तो उन्हें मार डाला जाता था | वहाँ. की सरकार 
का यह सख्त हुक्म था कि राज्य में कोई दुबला-पतला अथवा बीमार न 

रहे | सबको बच्चे से बूढ़े तक, चाहे वे स्त्री हों अथवा पुरुष, फ़ोजी शिक्षा 
दी जाती थो । सरकारी कमंचारी विशेष रूप से स्वस्थ रक्खे जाते थे। 


ज्यों-ज्यों समए बदल रहा है, सफाई श्रोर स्वास्थ्य की ओर लोगों का 
ध्यान अधिक दिलाया. जाता है | मशोनों के कारण स्वास्थ्य पर बहुत ही 
' बुरा प्रभाव पड़ा है, लेकिन जैसा थुग होता है वैसी ही व्यवस्था' बनानी 
पड़ती है । फ़ेक्ट्रियों तथा मिलों के अन्दर मजदूरों का स्वास्थ्य ख़राब होना 
अनिवाय है। रोज़ी के कारण वे अपना काम बन्द नहीं कर सकते। सरकार 
का यद्द फ़ज्ञ दे कि यह इन मिलों में इस तरद्द के सुधार करे जिससे मज़दूरों 
का स्वास्थ्य अधिक से अधिक अच्छा रहे । जब उनसे १२ या १४ घटे 
किसी बन्द कमरे के अ्रन्दर काम लिया जायगा और उनके रहने के लिये 
गन्दे-से-गन्दे मकान दिये जायेगे तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता। 
तरह तरह की बीमारियों फैलेंगी और दूसरों को .भी उनका शिकार बनना 
पड़ेगा | इसीलिये सरकार कानून द्वारा हवादार कमरे तथा खुले हुये मकान 
की व्यवस्था करती है। इतने पर भी विचारे मज़दूर ग्ररीबी के कारण एक 
: एक कमरे में दजनों गुज़र करते हैं | मशीनों के कारण मज़दूरों की दशा 
ओर भी बिगड़ती गई है | पहले गाँवों में लोग खुली दवा में काम करते थे । 
उनके घर भी खुले मैदान में होते थे। अधिक परिश्रम करने परी उनका 
स्वास्थ्य ठोक रहता था ; इसलिये पहले लोगों की श्रायु अधिक होती थी। 


स्वास्थ्य ओर सफ़ाई ईै ० है 


आजकल ६० वर्ष में लोग बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन पहले ८० या १०० वर्ष 
तम हृड्ढ-कट्टे रहते थे । उनका शरीर भी आजकल से भिन्न होता था। 
वर्तमान सभ्यता जितना ध्यान सफाई पर देती है उतना स्वास्थ्य पर नहीं है। 
शहरों को संख्या बढ़ने तथा कल-कारज़ानों को वृद्धि के कारण स्वास्थ्य की 
समस्या बड़ी ही विक्रठ हो गईं है; स्थानीय संस्थायें इसे मुलकाने की कोशिश 
करती हैं लेकिन जब तक लोगों का आकर्षण गाँवों की ओर न होगा तब 
तक हमारे देशवासियों का स्वास्थ्य नहों सुधर सकता । 
हिन्दोस्तान गाँवों का देश है | इने-गिने शहर आज भी यहाँ मौजूद हैं 
ु फिर भी अधिकतर जनता गाँवों में निवास करती डे । 
गाँव झोर शहर बृटिश सरकार की कृपा-दृष्टि गाँवों की अ्रपेक्षा शहरों 
पर श्रधिक रहती है। म्युनित्िपल बोर्ड, इम्प्रूम्मेंट 
ट्रस्ट वशा सरकारी श्रस्पताल शहरों की सफ़ाई और वहाँ के निवासियों के 
स्वास्थ्य पर ध्यान रखते हैँ | कोई ऐसा शहर नहीं जिसमें दो चार श्रस्पताल 
श्रोर इतने ही श्रोषधालय सरकार की और से न खोले गये हों | श्नके अलावे 
अनेक धनीमानी लोग जनता को सेवा के लिये दवाइयों का प्रबन्ध करते 
हैं | कितने ही वैद्य ओर डाक्टर अपनी निजी दुकाने शहरों में चलाते हैं। 
इस प्रकार दवाइयों का प्रबन्ध शहरों में क्राफपी रहता द्वे। सफ़ाई के लिये 
भी शहरों में विशेष इन्तज़ामस रहता है। सरकारी कमंचारी इतकी देख-रेख 
के लिये गलियों-गलियों में घूमते रहते हैं। कूड़े तथा सड़ीगली चीज़ों को 
फेंकने के लिये जगह जगह स्थान बने रहते हैं। लेकिन गाँवों में ओषधि 
और सफ़ाई पर कम ध्यान दिया जाता है । बड़े-से-बड़े ज़िले के गाँवों में 
मुश्किल से १० या १४ मील की दूरी पर एक छोटा अस्पताल मभिल्ञेगा | 
छोटी-छोटी बीमारियों के लिये भी लोगों को शहरों की शरण लेनी पड़ती 
है। जहाँ तक सफाई की बात है, गाँवों की अशिक्षित ओर अनभिज्ञ जनता 
को कोई यह भी बतलाने वाला नहीं है कि घर के कूड़े तक कहाँ. रखना 
चाहिये | दरवाज़ों के सामने ही लोग घूर ओर कूड़े का ढेर लगाते हैं। हेज़े 
ओर प्लेग ऐसी भर्यकर बीमारियों के लिये उनके पास घर छोड़कर किसी 
आस पास के बगीचे में निकल जाने के अ्रतिरिक्त कोई दुसरी दवा नहीं हे। 
गाँवों में लोग अपना घर बनाते समय इवा और रोशनी का ध्यान कम 
रखते हैं| लगभग सबके घर बिना खिड़की और ऊँची ठीढ़ियों के होते हैं। 
कुछ तो ग़रीबी के कारण और कुछ कूपमंड्रकतावश घरों की दीवार छोटी 
बनाई जाती हैं | दरवाज़े भी इतने छोटे होते हैं कि कोई आदमी सौघे फिसी' 
कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता। पुराने -रसम-रवाज्ञों के कारण स्त्रियों को 
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पर्दे में रखने के लिये रोशनी की परवाह नहीं की जाती | घर के आसपाछ 
हफ्ते में शायद ही कभी झाड़ू लग जाता है। यदि गाँवों के पास कोई 
जंगल, हुआ तो लोग उसे इतना गनन्‍्दा रखते हैं कि सुत्रई-शाम उधर से. 
कोई गुज़र भी नहीं सकता । गाँवों के तालाब गन्दगी के घर होते हैं। उसी 
में जानवर पानी पीते हैँ, स्नान करते हैं ओर वहाँ के रहने वाले भी उसी 
में नहाते हैं। सड़ीगली चर॑ज्ने उसमें पढ़ी रहतो हैं। इसीलिये कुछ लोगों 
को बीमारी का शिक्वार बनना पड़ता है | यदि गाँवों की हवा ओर पानी शुद्ध 
ने होता तो इतनी लापरवाही पर वहाँ के निवातियों का स्वास्थ्य शहर वालों 
से भी बदतर रहता | परन्तु फिर भी गाँतों में दवा की आवश्यकता कम 
पड़ती है | भ्रावश्यकता केवल इसी बात की है कि उन्हें सफ़ाई की मोदी- 
मोटी बातें बतला दी जायें। | 

लायरवाही के कारण हमारे देश-वासयों को काफ़ी हानि उठानी पड़ती 
है | यहाँ की मृत्यु-संख्या की औ्रोषत इंगलेंड से दूनी है | जितने आदमी मारे 
देश में मरते हैं उतने संम्रार के हिसी सभ्प्र देशों में नहीं मरते। आँकड़ों पर 
हमें कोई विश्वास नहीं करना चाहिये । कितने ही बच्चे गाँवों में जन्म लेते 
ही मृत्यु के ग्रास हो जाते हैं और उनकी कोई गणना नहीं की जाती। हमारे 
देश-वाधियों की औतत आयु अन्य देश-बासियों की अपेज्ञा कम है। बिचाते 
मज़दूर स्त्रियाँ पेठ में बच्चे लेकर खेतों और मिलें में काम करतो हैं। बच्चा 
होने के एक हफ़्ते पहले तक उन्हें काम से छुट्टी नहीं दी जाती | इस अघः:- 
पतन का कारण देश की बिफट गूरोबी है। एक ओर लोग अयनी रहन-सहन 
को ऊँचा बनाने के चक्क में हैं, परन्तु दूपरी ओर अमानु पक दृत्य रोज्ञ उनके 
सामने द्वोते रहते हैँ | स्वार्थ और वाप के कारण यदि उनका ध्यान उधर को. 
न जाय तो सेवा और त्याग का सारा ढोंग रत्तो भर भी देश को आगे नहीं 
बढ़ सकता | कहा जाता है कि लंदन में १००० बच्चों में ६६ जन्म लेते दी 
मर जाते हैं, परन्तु बम्बई में १००० में २७४ मृत्यु के ग्रात बनते हैं । कुड्ठ तो 
सामग्रयों के श्रभाव के कारण आर कुछ अपनी लापरवाही से लोग. अपना 
तथा अपनी सम्तान की आयु आधो कर देते हैँ । कितने ही किसान घर को 
कमी के कारण एक ही बड़े कमरे में अपने तथा जानवरों तक की एक जगह 
रखते हैं | सभी बीमारियों की दवा पुष्ट मोजन है | ज्ेकिन हमारे देश के ७१ 
: प्रतिशत लोगों को अपने जीवन में कभी दूध नसीब नहीं होता | घो और अन्य 
पौष्टिक पदार्थों को ता बात ही ओर है । जिस देश में पत्थर की भृतियों तक 
को दुध से स्नाव कराया जाता है व्दाँ के जोते-जागते बच्चे दूध का दशन 
तक न करें--इससे बढ़कर इमारे पतन की सीमा आर क्या होगी। 
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बृटिश राज से पहले श्रस्पताल और औषधालय नहीं होते थे | हिन्दू और 
मुसलमान दोनों कालों में वैद्यों का अमाब न था, 
स्वास्थ्य झयोर परन्तु सरकार की ओर से इनसे लाभ उठाने की व्यवस्था 
. सफाई को कुछ और थी। राज-दरबारों में वैद्य और इकीम 
प्राचीन रक्‍्खे जाते थे | इन्हें यरकारी ख़ज़ाने से कुछ वेतन, 
व्यवस्थाये...  ज्मीन तथा चीज़ों के रूप में दिया जाता था। वाध्तव 
में ये राज-कुटठुम्ब की सेवा के लिये रकखे जाते थे। परन्तु जनता को भी 
इनसे लाभ पहुँचता था | जिसे श्रोषधि की आवश्यकता पढ़ती वह जाकर 
उनसे ले सकता था । गाँवों में भी तजुरबेकार पंडित और वैद्य रहते थे। 
दोनों कोई दर्ज पास नहीं रहते थे, लेकिन लोगों को दवाइयाँ देते थे। इनकी 
कोई फ़ोस न थी | बीमारी श्रच्छी हो जाने पर अपनी खुशी से जो चाइता 
कुछ दे देता था | रपये-पैसे न देकर लोग इन्हें अधिकतर चीज़ें दे दिया 
करते थे। श्राज: भी गाँवों में इस तरह के वैद्य और हकीम मौजूद हैं 
जो अपनी फ़ीस नहीं लेते। उनकी दवाइयाँ भो बहुत द्वी सस्ती और 
अ्रमफ़हम होती हैं | सफ़ाई के लिये गाँवों और शहरों में कमीटियाँ होती 
थीं | दर तरह की सफ़ाई का काम इन्हीं को सुपुद था | पहले ञ्रजकल की 
सी बीमारियाँ भी नहीं थीं । बीमारी को अच्छा करने से बढ़कर उसे रोकने 
की व्यवस्था करना है | यदि सरकार लोगों की रुफ़ाई और उनके स्वास्थ्य 
पर उचित ध्यान दे तो उसे इतने अस्पतालों की आवश्यकता शायद ही 
हो | प्रार्धेन काल में इसी तरह की व्यवस्था थी | खान-पान की सुविधा के 
कारण लोगों को बीमारियों का अपर कम होता था। ग्राजकल तो इज्ञारों 
ग़्रेब आदमी जाड़े में कपड़े की कमी के कारण मर जाते हैं। सरकार जाड़े 
की दवा क्‍यों नहीं करती ? 
किसी प्राचीन अन्थ में एक कहानी का ज्लिक्र आता है। एक बुढिया 
किसी राजा के पास गई और फ़रियाद की कि उसका लड़का बीमार है। 
राजा ने पूछा, *' कया तुम्हारे लड़के को दुध मिलता है ? ? बुढ़िया ने कहा 
कि “ आजकल इसकी व्यवस्था नहीं है। ? राजा ने हुक्म दिया कि सरकारी 
ख़ज़ाने से उसके बच्चे को तब तक दूध दिया जाय जब तक वह इद्दा-कट्टा 
न हो जाय | तात्य यह है कि शरीर-रक्षा पर इतना ध्यान दिया जाता था 
कि दवा को आवश्यकता कम पड़ती थी । जो पैशा तरकार श्राज दवाइयों 
पर ख़च कर रही है वद्दी पहले लोगों के स्वास्थ्य पर ख़्च॑ होता था। दोनों 
का उद्देश्य एक द्वी हे लेकिन प्राचीन व्यवस्था का सिद्धान्त अच्छा है । हम 
स्वयं किसी का हाय काट कर फिर डाक्टर की तलाश करें ते इसमें कौन सी 
आरा भा० शा००-३६ 


३०६- आधुनिक भारतीय शांसने 


बुद्धिमानी है । आजकल की सरकार प्रजा से अधिक-से-अधिक टेकक्‍्स वसूल 
करती है | ज्ञोग ग़रीबी के कारण आधे पेट भोजन भी नहीं पाते। जब वें 
ही बीमार पड़ते हैं तो सरकार उन्हें अस्पतालों का रास्ता दिखाती है, और 
इस बात का गये करती है कि वह प्रजा की अधिक-से-अधिक सेवा करती है। 
इस तरह की दिखलावटी संत्याश्रों से लाभ के बदले हानि अधिक होती है । 
इन्हें. चलाने तथा इनकी बृद्धि के लिये सरकार को टेक्स की दर बढ़ानी 
पड़ती है। इससे प्रजा को ओर भी तकलीफ़ोें होती हैं । 
स्वास्थ्य ओर सफ़ाई का काम हमारे देश में तीन श्रेणियों में विभाजित 
किया गया है । केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय. सरकार और 
स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थानीय संस्थायं इनकी देख-रेख करती हैं। केन्द्रीय 
बर्तमान सरकार में स्वास्थ्य-विभाग की देख-रेख के लिए एक 
सरकारी शअ्रफ़सर ([॥6 76007  0960९८७॥४४ 0६ ॥8 
संगठन एात[का ल्वांदों 567एं८७ ) रहता है। अपने 
क्‍ कामों के लिये वह केन्द्रीय सरकार के प्रति ज़िम्मेवार 
होता है। इसके श्रतिरिक्त एक सफ़ाई अफ़सर ( 5न्‍्वग87"ए  ए0शा्श[<- 
60767 ) भी रहता है। दोनों का काम प्रान्तीयः सरकार के स्वास्थ्य 
और सफ़ाई कौ व्यवस्था का निरीक्षण करना है। ये दोनों व्यक्ति कभी 
कभी राष्ट्रब्संघ (४७ [,०8४०९ ०९ ७४078 ) की उन मीड्टिंगों में शरीक 
होते हैं जिनका काम स्वास्थ्य और सफ़ाई पर विचार करना है। राष्ट्र-पंघ ने 
इस विषय में मनुष्यमात्र का काफ़ी कल्याण किया है और कितनी ही भयंकर 
बीमारियों का कारण खोज निकाला है। हमारे देश की भी इससे लाभ 
पहुँचा हे । उपरोक्त दोनों अफ़सर श्रन्तरांष्ट्रोय स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थाश्रों 
से हमारे देश को अधिक-पते-अधिक लाभ पहुँचाने की कोशिश करते हैं। 
चूँकि: ये दोनों अपने विषयों के विशेषज्ञ द्ोते हैं इसलिये प्रास्तीय सरकारों 
को इनसे काफ़ी मदद मिलती है। देश के विभिन्न हिस्सों का वे समय-समय 
पर अ्रध्ययन करते हैं। जिस हिस्से को किसी विशेष बात की परवाह करने 
की आवश्यकता महसूत होती है उसका प्रबन्ध वे केन्द्रीय सरकार से कराते 
हैं। ये दोनों पद अ्रभी तक श्रग्रेज़ों को दी दिये जाते हैं ओर इनकी नियुक्ति 
ग्रह-सरकार स्वयं करतो है | इनके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के सभी उद्च 
पदाधिकारी गद् सरकार द्वारा नियुत्त किये जाते हैं:। 
प्रत्येक प्रान्त में एक स्वास्थ्य -श्रौर सफ़ाई विभाग रहता है। यह विभाग 
किसी मन्त्री को सुपुर्द किया जाता है। यह आवश्यक नहीं हे कि वह. इन 
विषयों में विशेषज्ञ हो | उसके नीचे:प्रान्त में सबसे बड़ा पदाधिकारी, जो इस 
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विभाग की देख-रेख करता है, इन्सपेक्टर जनरल आफ़ सिविल श्रस्पंताल 
( [्रभू0०८0ल (6फरं ० (रो पिठशअंधरड ) कहलाता है। बम्बई 
. मदगस शोर बंगाल श्रद्मातों में इसे सरजन जनरल ( 56728०7 0शा6'त्रों ) 
कहते हैं। कुछ सूबों में सफाई ऋमिश्नः श्रोर स्वास्थ्य निरीक्षक भी नियुक्त 
किये गये हैं । प्रान्त के सभी अस्पताल ओर ओषधालय इसकी अध्यक्षता में 
अपना कार्य करते हैं | इसके नीचे प्रत्येक ज़िलें में एक सिविल सज्जन होता 
है | अधिकतर ज़िलों में हेल्थ अफ़तर और सफ़ाई-इन्सपेक्टर भी होते हैं। 
ज़िला तथा मग्युनिसिपल बोड इन्हीं की सहायता से अस्पताल और सक्राई 
आदि का प्रबन्ध करते हैं | इस प्रकार इम देखते हैं कि सरकार का स्वास्थ्य 
ओर सफ़ाई विभाग बहुत ही सरल तरीके पर संगठित किया गया है। इस 
विभाग में काम करने वाले कमचारियों की संखया बहुत थोड़ी है। इनका 
वेतन काफ़ी लम्बा होता है। 
ऊपर कहा गया है कि शहरों में दवाइयों ओर सफ़ाई का प्रबन्ध काफ़ी 
अच्छा होता है, परन्तु गाँवों में इनका प्रबन्ध नहीं के 
ध्स्पतात् भ्योर बराबर है| प्रत्येक शहर में सरकार की ओर से दो 
खोषधालय . चार अस्पताल खोले गये हैं। कुछ लोग सेवा के 
निमित्त भी दवाइयों का वितरण करते हैं। गाँवों में 
अभी तक सुरकार का ध्यान कम गया था | जब काँग्रेत सरकार प्राल्तों में 
स्थापित हुई तो उसने गाँवों की श्रोर ध्यान देना आरम्भ किया। पहले ४० 
या ५४० गाँव के बीच में एक अस्पताल हुआ करता था। काँग्रेत सरकार ने 
यह निश्चित किया कि आम-प्रंचायतों को सरकार की ओर से कुछ दवाइयाँ 
दी जायें ओर लोग उनसे फ़ायदा उठावें | इसी के फलस्वरूप प्रत्येक प्रान्त 
में लेकड़ों बेच्य और इकीम नियुक्त किये गये | सरकार का यह भी ख़याल 
हुआ कि भारतीय वातावरण में अंगरेज़ी .दवाइयाँ बहुत लाभ नहीं पहुँचा 
सकती | ओषधालयों ओर सफ़ाख़ानों पर अधिक ज़ोर दिया गया। दर ४ 
या ५ गाँव के बीच में एक वैद्य रक्खे गये हैं। इन गाँवों के लोग वहाँ से 
हर समय दवाइ्याँ ले सकते हैं | आवश्यकता पड़ने पर लोग इन्हें श्रपने 
घर भी ले जा सकते हैं। वेद्यों को निज्नी व्याधार करने की आशा नहीं है। 
प्रति मास इन्हें दवाहयाँ दी जाती हैं ओर कोई भी इनपे लभा उठा सकता है। 
ओषधालयों के अतिरिक्त प्रत्येक ज़िलें में एक सरकारी अ्रस्वताल होता 
है| किसी-किसी. ज़िले में इसकी संख्या ३ या ४ तक है। स्थानीय संस्थायें 
भी अ्रपनी ओर से-अस्पतालों की व्यवस्था करती हैं। सफ़ाई के लिये प्रत्येक 
ज़िल्ने में एक इन्सपेक्टर द्वोता है | यह शहरों ओर गाँवों में घूम-घूम कर 
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लोगों की रहन-सहन की जाँच करता है। जब से ग्राम-उद्योग-विभाग खोला 
गया है तब से सफ़ाई का ओर भी ध्यान दिया जाता है। इर ४ या ५ गाँव 
के बीच में एक व्यक्ति (0/' 28788 ) नियुक्त किया गया है। इसके कार्य 
निम्नलिखित हैं $-- 
१--गाँवों में कुओं की सफ़ाई कराना | 
२--गाँवों के रात्तों को साफ़-सुथरा रखना | 
३- घरों की नालियों को साफ़ रखने की तरकीबें बताना | 
४--हृवादार ओर रोशनी वाले घरों का नक्शा बनाकर लोगों को देना । 
४- लोगों के दरवाजों की सफ़ाई कराना और घूरे आदि को गाँव से 
बाहर रखबाना । क्‍ 
६--समय-छमय पर सफ़ाई ओर स्वास्थ्य पर व्याख्यान देना तथा इससे 
सम्बन्ध रखने वाली पुत्तिकाओं का प्रचार करना | 
इन आमीशण संस्थाओ्ं के अतिरिक्त ज़िलें के अन्य कमंचारी भी समय- 
समय पर लोगों की सफ़ाद ओर उनकी बीमारी आदि की जाँच-पढ़ताल 
करते रहते हैं। दैज्े, प्लेग, चेचक आदि बोमारियों को रोकने के लिये टीके 
लगाये जाते हैं | कुश्रों नें ज़हरीले कीड़ों को मारने के लिये दबाइयाँ छोड़ी 
जाती हैं | गाँव के पटवारी से कोई भी पोटाश लेकर शअ्रपने कुए में डाल 
सकता है | कभी-कभी चोकीदारों को यह हिदायत कर दी जाती है कि वे 
अपने इल्के के सभी कुश्नों में पोटाश छोड़ दे | मलेरिया एक बहुत ही भयंकर 
बीमारी हे । लगभग ४० लाख आदमी प्रति वर्ष हमारे देश में इसके , शिकार 
बनते हैं| इसे रोकने के लिये सरकार ने कुनैनन्की गोली « का प्रबन्ध किया 
है | किसी भी डाकख़ाने में यह गोली मोल ली जा सकती है। जहाँ कहीं 
बीम[री का सदमा होता है वहाँ के ज़िले के कमंचारी तुरन्त ध्यान देते हैं 
झोर कई युक्तियों से लेगों की रक्षा करते हैं | विशेष प्रकार से लेक्चर ओर 
तसवीरों का प्रबन्ध करके लोगों को इस बात की शिक्षा दी जाती है कि 
विभिन्न बीमारियों से किस प्रकार बचना चाहिये। 
... कुछ वर्षों से सरकार का ध्यान स्कूलों के बच्चों की सफ़ाई ओर उनके 
स्वास्थ्य की ओर विशेष रूप से औक्षित हुआ है। 
स्कूल शोर १६३४ ई० से आगरा, इलाहाबाद, कानपुर तथा 
काल्नेजों में बनारस में विद्यार्थियों के लिये अलग अस्पताल खोले 
सघास्थ्य गये हैं। समय-समय पर प्रत्येक विद्यार्थी की परीक्षा 
सम्बन्धी प्रबन्ध ली जाती है कि कहीं उसे कोई छूत की बीमारी तो 
नहीं है। प्रत्येक विद्यार्थी से एक श्राना इस काय के 
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लिये फ़ीस ली जाती है। अकसर उनका बज़न किया जाता हैं ओर ड'क्टर 
प्रत्येक विद्यार्थी की एक फ़ाइल रखता है। जब किसी स्कूल का विद्यार्थी 
' बीमार पड़ता है तो डाक्टर तुरन्त उसकी देख-भाल करता है। अस्पताल की 
' औरे से ग्ररीब विद्यार्थियों के लिये भोजन और चश्में का भी प्रबन्ध किया 
जाता है| इस प्रहार के अस्पताल केवल विद्यार्थियों के लिये हैं। किसी 
बाहरी आ्रादमी को इनमें दवा नहीं मिल सकती। विद्यार्थियों को साधारण 
स्वास्थ्य का ज्ञान कराया जाता है। कन्ना ८ तक प्रत्येक विद्यार्थी के लिये 
स्वास्थ्य और सफ़ाई विषय का अध्ययन अनिवाय ठद्दराया गया है। छोटी- 
मोटी बीमारियों को कैसे अच्छा किया जा सकता है, इसकी शिक्षा प्रत्येक 
विद्यार्थी को दी जाती है। कुछ प्राइवेट परीक्षाओं का भी विधान बनाया गया 
है। जो विद्यार्थी इन्हें पास करते हैं उन्हें सर्टिफिकेट दी जाती है। स्वास्थ्य- 
विभाग की ओर से ज़हरीले कीड़ों श्रोर उनसे बचने के इलाज सम्बन्धी 
नकशे और चार्ट स्कूलों में दिये जाते हैं | छूत की बीमारियों को रोकने के 
लियें टीके लगाये जाते हैं । 
गोरखपुर ज़िले के सभी स्कूलों के विद्यार्थियों ने अपना एक अलग 
संगठन बनाया है | प्रत्येक विद्यार्थी से दो पैपते फ़ीत ली जाती है और इससे 
उनकी दवा का प्रबन्ध किया जाता है। विद्यार्थी स्वयं इसका सारा प्रबन्ध 
करते हैं | शहर के डाक्टरों से सहायता लेकर वे इस 6ंगठन द्वारा विद्यार्थियों 
की काफ़ी सेवायें कर रहे हैं | यदि विद्यार्थियों को सक्राई ओर स्वास्थ्य के 
साधास्ण पाठ अच्छी तरह बता दिये जायें तो सरकार की बहुत-सी परी- 
शानिरयां कम दो सकती हैं | उचित शिक्षा प्राप्त कर ये अपने घरों को साफ- 
सुथरा रक्खंगे ओर गाँवों को भी गनदगी से बचायेंगे। ञआ्राने वाली सनन्‍्तान 
को छोटी-छोटी बातें अपने आप मालुम होती रहेंगी | स्कुलों में यह विषय 
निहायत ज़रूरी है । सरकार को सफाई ओर स्वास्थ्य के लिये हाई स्कूल तक 
एक उचित पाउ्य क्रम बनाना चाहिये | इसकी शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के 
लिये अनिवाय होनी चाहिये । क्‍ 
जितनी आवश्यकता बच्चों की सफ़ाई और उनके स्वास्थ्य की है उससे 
अधिक उनकी माताओं का ध्यान रखना आवश्यक 
स्थ्ियों की है। यदि ख्तरियाँ स्वस्थ और निरोग हैं तो उनकी 
खिकित्सा सनन्‍्तान भी बीमारियों का शिकार नहीं बन सकती। 
... हमारे देश -में गरीबी के कारण कितनी ही ख््रियाँ 
बीमारी ओर कमज़ोरी की हालत में भी काम करती रहती हैं। इससे उनका 
स्वास्थ्य तों ख़राब होता ही है, उनकी सन्तान को भी अपने स्वास्थ्य से द्वाथ 
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घोना पड़ता है | ४८ प्रतिशत बच्चे जन्म के समय ही मृत्यु के आस होते 
हैं । ६ महीने के अन्दर २६ प्रतिशत बच्चे अपने जीवन से द्वाथ धो बैठते 
हैं | इसका एकमात्र कारण उनको माताओं का स्वास्थ्य है। कल-कारख़ानों 
में कितनी ही स्त्रियाँ अपने मरण-पोषण के लिये गर्मांधान समय में भी 
काम करती रहती हैं । उनकी रहन-सहन इतनी गन्दी होती है कि थे स्वध्य 
सनन्‍्तान उत्पन्न नहीं कर सकतीं | बच्चों का स्वास्थ्य माता पिता के स्वाध्थ्य 
पर बहुत कुछु निर्भर करता है। जो जाति एक बार अ्रध्वस्थ और रोगी हो 
जाती है, उतकी आने वालो सनन्‍्तान वीर ओर पुरुषार्थी नहीं बन सकती | 
राष्ट्रीय उन्नति की दृष्टि से स्त्रियों के स्वास्थ्य ओर उनकी सफ़ाई पर श्रधिक्र 
ध्यान देने की आवश्यकता दे । 
कुछ प्राचीन कुप्रथात्रों के कारण भारतीय स्त्रियों के स्वास्थ्य-सुधार में 
अनेक कठिनाइयाँ हैं| पर्द तथा अशिज्ञा के कारण उद्का ध्यान उन बातों की 
और नहीं दिल्लाया जा सकता जिनसे उन्हें लाभ पहुँचे । राष्ट्रीय तथा घार्मिक 
आन्दोलनों से इसमें बहुत कुछ सुधार हुआ है | बड़े-बड़े शहरों में उनके लिये 
अस्पतालों की अलग व्यवस्था की गई है | द्विन्दोत्तान के वबाइसराय लाड 
डफ़रिन की स्त्री ने इस ओर काफ़ी ध्यान दिया था | १८८५४ ई० में उनके 
सतत परिश्रम से स्त्रियों को दवा के लिये एक संघ की स्थापना की गई | 
बह संघ अभी तक अ्रपना काय कर रहा है। व्यक्तरत सहायत के अ्रतिरिक्त 
सरकार भी धन से इसकी मदद करती है। संघ के घन से जगह-जगह पर 
स्त्रियां के लिये अध्यताल खोले गये हैं | लेडी हार्डिज की याद में .दिल्‍ली में 
स्त्रियां के लिये एक मेडिकल कालेज खोला गया है | इसमें .केवल स्त्रियों की 
चिकित्सा की शिक्षा दी जाती है। स्त्रियां की विशेष चिकित्सा के लिये 
इलाहाबाद में एक कमला नेहरू अ्रस्पताल खोला गया है। इसकी इमारत 
बनवाने में लगभग ६ लाख रुपये ख़्च किये गये हैं । यह अस्पताल ग्रामीण 
स्त्रियों की अधिक सेवा कर रहा है । 
स्वाध्थ्य और सफ़ाई के लिये सरकारी विभाग से अलग कुछ ग़रेर सरकारी 
संत्थायें भी हैं । सरकार इन्हें थोड़ी बहुत मदद ज़रूर 
ग्रे? सरकारी देती है लेकिन इनका अधिकतर काय दान और 
संध्याय चन्दों से चलता है। अखिल भारतीय सेवासमिति ने 
इस दिशा में सराइनीय काय किया है | इस संस्था की 
ओर से शहरों तथा गाँवों में अनेक श्रस्पताल और औषधालय खोले गये हैं । 
'तीथ-स्थानें, मेलों तथा सावजनिक समभाओ्रों में सेवासमिति बड़ी तत्वरता 
'के साथ सेवा का कार्य करती है | रेडक्रास- सोसाइटी एक दूसरी ग्रेर सरकारी 
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संस्था है| यह भी स्वास्थ्य और सफ़ाई के लिये बहुत कुछ कर रही है। सेन्ट 
जॉन एम्बुलेंस एतोसिएशन और कुछ छोटी-मोटी संध्थायं भी इस ओर 
विशेष काय कर रही हैं | कितने ही ईसाई मिशनरी अनन्‍्धों, बहरों, लूलों 
तथा कोढ़ियों की सेवा के लिये जगह-जगह पर अस्पताल खोले हुए हैं । 
दवा के साथ-प्राथ वे बीमारों की शिक्षा का भी प्रबन्ध करते हैं। इनका 
मुख्य उदृश्य ईसाई घमं का प्रचार करना है। इस विशालकाय देश में 
स्वास्थ्य ओर सफ़ाई पर ध्यान देने के लिये बहुत बड़ा त्षेत्र खाली है। 
यह कहना गलत है कि पैसे की कमी के कारण हमारे देश में सार्वजनिक 
कार्मो की गुंजाइश कम है । व्यथ के दान के रूप में घन का जो अपव्यय 
हमारे देश में हो रहा है वह किसी और देश में दिखाई नहीं पड़ेगा । 
तीथस्थानें में पंडे-पुत्ारियों को जो रुपये दान में दिये जाते हैं, यदि 
उनका संगठन ठीक तरीके पर किया जाय तो इस देश के सेवक ईसाई 
मिशनरियों को तरह विदेशों में जाकर अपनी सेवा ओर त्याग का परिचय दे 
सकते हैं ।. 
आँख मंद कर दवाइयें के चक्कर में पड़े रहने से उतना लाभ्र 
नहीं हो सकता जितना बीमारियों को समूल नष्ट करने से। सरकार के 
विशेषज्ञों द्वारा इस बात का प्रयज्ञ करना चाहिये कि 
अच्व॒प्ण कांथ भयंकर बीमारियाँ कैसे हटाई जा सकती हैं। इसके लिये 
अध्ययन और खोज की ज़रूरत है। जगह-जगह पर अन्वेषण कार्यालय 
( 086॥7८) [॥/%/प्रा/०७४ ) खोले जायें और विशेष डाक्टरों को इस बात 
का अबसर दिया जाय कि अ्रपनी बुद्धि से बीमारियों के मूल कारण खोज 
निकाले । १८६६ ई० के पहले हमारे देश में प्लेग की बीमारी नहीं थी । इस 
बात का पता लगाया जा सकता है कि इसका आरम्भ कैसे हुआ और उन 
कारणों को दूर करने का क्या इलाज है | इस दिशा में कुछ कार्य किया 
जा रहा है | कसौली में एक सेन्‍्ट्रल रीस्च इन्टीट्यूट स्थापित किया गया 
है| कलकत्ते में अखिल भारतीय स्वास्थ्य और हाईजीन नामक संस्था की 
स्थापना की गई है। मदरास और बम्तबई में अ्रन्वेषण के लिये जो संस्थायें 
हैँ उनमें हेजा, प्ले, चेचक, मलेरिया आदि बीमारियों का अध्ययन विशेष 
रूप से किया जाता है | कोढ़ की बीमारियां का कारण जानने की कोशिश 
की जा रही है | तपेदिक़ की बीमारियां के लिये हिन्दोस्तान के बाइसराय 
लाड लिनलिथगो की स्त्री ने एक कोष इकट्ठा किया है। इससे एक ऐसे 
अस्पताल खोलने की योजना बना है जहाँ तपेदिक़ के सभी मरीज़ रह 
कर अपने को अच्छा कर सके। इनके अलावा मेडिकल काल्ेजें में भी 


३१२ आधुनिक भारतीय शासन 


तरह तरह की खोज होती रहती हैं | आशा है कुछ दिनों में बहुत-ती भयेक्र 
बीमारियों को रोकने का ठीक-ठीक प्रबन्ध किया जा सकेगा। 
बीमारियों के लिये दवा से बढ़कर कोई दूधरा निदान नहीं द्वो सकता।' 
लेकिन कुछ बातों से यह अनुभव प्राप्त किया जा सकता 
नधघीन है कि सरकार अस्पतालों और ओषधालयें के मदों को 
योजनाये.. कम करके वही पैसा दूसरे तरीकों पर ख़च॑ करके जनता 
की कहाँ तक श्रधिक सेवा कर सकती है । अंगरेज़ी में 
एक कद्दावत है कि संयम सभी दवाइयें से बढ़कर है ( ??/8ए९॥०7 [8 
0९(/6ए (87॥ 07००४ ) | यदि लोग स्वस्थ और साफ़ रक्खे जायें और 
उनका जीवन नियमित हो, तो शायद उन्हें दवा की ज़रूरत कम होगी। 
कुछ नई योजनाश्रों को सरकार काम में लावे। जगह-जगह पर खेल-कूद 
के स्थान तथा व्यायाम-शाज्ञायं खोली जायें। इस प्रकार की संध्थायें 
ज़िल्ले में दस-बीस ज़रूर हैं। | यहाँ पर लोगों को कसरत, खेल-कूद आदि की 
शिक्षा दी जाय | त्योहारों तथा उत्सवों पर पारितोषिक बाँटे जायें। समय- 
समय पर दंगल कराये जायें । ज़िले के दस-बीस चुने हुये आदर्श स्वस्थ 
व्यक्तियाँ को सरकार इनाम देने का प्रबन्ध करे। गाँवों में इस प्रकार की 
योजना अधिक सफल हो सकती है । हर ज़िले में वयध्क लोगों की नुमाइश 
. लगाई जाय | जो सबसे स्वस्थ ओर वज़नदार हों उन्हें पारितोषिक दिया 
जाय | ज़िले में हर साल # इनाम इसलिये रकखे जायें कि जो ५ गाँव 
सबसे साफ़ दोंगे उन्हें ये इनाम दिये ज्ञायेगे | सरकार अपने ख़्च से हर' ज्ञिले 
में दो चार आदश गाँव बसाने की व्यवस्था करे। गाँव के'्होनहार नवयुवकों 
को सफ़ाई और स्वाघ्थ्य रे लिये उत्साहित किया जाय। गाँवों में ट्रेन्ड 
दाइयाँ रक्खी जायें जो बच्चे होने वाली स्त्रियों की ठीक-ठीक देख-भाल 
कर | साल में प्रतिवर्ष एक “ सफ़ाई सप्ताह ? हर ज़िले में मनाया जाय | इन 
तरीकों से लोगों की सफ़ाई और उनके स्वास्थ्य में अधिक-से-अ्रधिक उन्नति 
की जा सकती है | हमारा अ्रनुमान है' कि इससे अस्पतालों ओर ञ्रोषधालयों 
की बहुत बढ़ी संख्या कम हो जायेगी | । 
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न्यायाड्य 
( 7ए7)0ठ05फ8ए ) 
धारा-सभा और कार्यकारिणी विभाग का काय कानून को बनाना और 
,.. उन्हें कार्यान्वित करना है | इनके अन्दर इस बात की 
न्यायात्नय योग्यता नहीं द्वोती कि इन्हें कार्यान्वित करने में कहाँ 
का महत्व. तक न्याय बर्ता जा सकता है। इसीलिये सरकार का 
न्याय-विभाग बनाया गया है कि वह राज्य में न्याय की 
रक्षा करे-| राज्य के तमाम उद्देश्य तब तक लिद्ध नहीं हो सकते जब तंझ वहाँ 
सब कामों में न्याय की बू नहीं है | श्रफ़लातून के कथनानुतार न्याय राज्य का 
अन्तिम उद्देश्य है | ( थेंप्रड#08 8 ६6 0 ०0१ ४४6 580४8 ) | यदि 
धारा-सभा किसी काय के लिये एक लाख रुपये मजूर करे, और कायकरारिणी 
विभाग केवल १० हज़ार ख़च करके बाक़ी अयना जेब में रकखे., तो इसकी 
देख-रेख के लिये एक ऐसा विभाग आवश्यक है जो उसे उचित दंड दे। 
प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अच्छाई और बुराई का पारितोषिक और दंड मिलना 
हिये । जितने लोग कारागार की यातनाय भोग रहे हैं उनके साथ भी सरकार 
ने न्याय किया है | सच्चाई को अत्त्य से अलग करना इसी का काय है । जो 
सरकार अपने राज्य में छोटे-बड़े, ऊव-नीच, घनी-ग्ररीव, का विचार कर 
कार्य करती है बढ़ पक्षपाती और दोषी कहलाती है। इन्हीं कमज़ोरियों को 
दूर करने के लिये न्याय विभाग बनाया जाता है। कचहरियों का उद्देश्य 
केबल आँख मूँ द कर क्रानून को बत॑ना नहीं है, बल्कि उनके उच्तित प्रयेग 
से लोगों को इस बात की चेतावनी देना है कि सच्ची स्वतन्बता कानूनों के 
पालन में है । 

नागरिकों के अधिकार, उतकी छुविधायें, उनकी स्वतन्त्रता! तथा उनके 
उच्च जीवन की रक्षा न्यायालयों में होती है| यदि , न्‍्याय-विभाग द्वारा दंड 
प्रंयोग न किया जाय: तो कमज़ोर की रक्षा बलवान से नहीं हो सकती | इस 
विभाग को प्रधानता के कारण सरकार का बड़ा-से-बढ़ा कमंवारी अपने 
कतव्यों में सतक रहता है। न्याय का स्थान राज्य में जितना ही ऊँचा होता 
है उसी परिमाण में वहाँ सुख और शान्ति विराजती है। परस्ु न्यायालयों 
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में कार्य करने वाले पदाधिकारी योग्य और निष्पक्ष होने चाहिये। न्यायाधीश 
को अपने समय और परिस्थिति की पूरी जानकारी होनी चाहिये। उतावलेपन 
में श्राकर वह न्याय के बदले अन्याय कर सकता है। न्याय बतने में उसे: 
निर्भय और निःसंकोच होना चाहिये, तभी वह क़ानून के वास्तविक अथ को 
समभ सकता है । सरकार को स्वयं ऐसे व्यक्तियों को तलाश करना चाहिये 
और उन्हें अपने कतंव्य-पालन का एक समुचित वातावरण तैयार करना 
चाहिये | न्याय के लिये समातता और समता का होना आवश्यक है । 
न्यायाधीश को शान्त, निष्पक्ष, निभेय और प्रभाव से ऊपर होकर अपनी 
ज़िम्मेवारी निवादनी होगी। वकीलों के तक-वितक॑ को समभाने के लिये 
उसमें पूरी योग्यता हो और मनुष्य तथा संसार दोनों का उसे ग्रधिक-से- 
अधिक अनुभव दो | पद श्रोर पैसे के लोभी व्यक्ति न्‍्याय-विभाग को गन्दा 
किये बिना नहीं रह सकते । 
टश-राज्य से/पहले श्राजकल की-सी कचहरियाँ न थीं। हिन्दू ज़माने 
में हमारे देश में छोटे-छोटे एकतन्त्र राज्यों का वर्णन 
न्याय की. मिलता है। इनमें कुछु तो बतंमान नाज़ीवाद से भी 
प्राचीन बदतर थे, परन्तु अधिकतर प्रजातन्त्रवादी थे। राजा 
व्यवस्था लोग प्रजा की अनुमति का आदर करते थे। लोकमत 
की अ्रवहेलना करने में उन्हें संकोच होता« था। न्याय- 
विभाग यद्यपि अलग नहीं था, परन्तु इसके कम चारी स्थानं-स्थान पर नियुक्त - 
किये गये थे। बड़े-बड़े मामलों की फ़रियाद राजा स्वयं सुनता था। 
श्रपराधियों को कारावाप का दंड आजऊऋइल की तरह नद्दींदिया जाता था। 
दंड की व्यवस्था समय-समय पर बदलती रहती थी। किसी काल में कड़े 
दंड का विधान था ओर किसी समय अपराधी को समझा-बुकाकर अथवा 
आध्यात्मिक दंड देकर छोड़ दिया जाता था | कभी-कभी तो लोगों के हाथ- 
: पैर तक काट लिये जाते थे । मुक़दमों का फ़ैसला पंचायतों द्वारा होता था | 
लोगों को कचहरियों की आवश्यकता नहीं होती थी। सरकार की ओर से 
जो कमचारी न्याय के लिये नियुक्त किये जाते ये वे धार्मिक और सात्विक 
विचारों के होते थे | मुसलमानी ज़माने में सूब्बों के गवर्नर मुकदमों का फ्रेसला 
करते ये । क़ाज़ी ओर पंडित जिन मामलों को नहीं सुलका पाते ये उनका 
फैसला गवर्नर करता था. क्‍ 
प्राचीन काल कौ न्याय-पद्धति का पूरा वन इमारे विषय से बाहर की 
चीज़ हे | इसकी चर्चा इसलिये की गई है कि प्राचीन न्याय-रंस्थायें थोड़ी 
थ्रों। उनका संगठन भाजकल की तरह जटिल नहीं था। स्थानीय संस्याये 


न्यायालय है १३, 


स्वयं अपना फ़ैसला भी कर सकती थीं | गाँव का मुखिया जज का भी काम 
करता था । लोगों को घम क्रा इतना अधिक भय था कि वे भूंढ बोलने 
तथा धोखा देने में भयभीत द्वोते थे । उन्हें यह डर था कि किसी को धोखा 
दैफर हम ईश्वर के सामने अपराध से नहीं बच सकते। घम-अन्थों में यह 
भलीभाँति स्पष्ट किया गया है कि परलोक की यातनायं इस लोक से कहीं 
सख्त हैं | इसी भय के कारण लोग अपने अपराधों को छिपाने का प्रयत्ष 
कम करते थे। गंगा का पानी अ्रथवा कोई धम-पग्रन्थ ज्पोही उनके सामने 
रखा जाता त्योंद्दी वे साफ़ साफ़ बातों को कद्द देते थे। ऊपरी वातावरण 
भी ऐसा था कि लोग अपने कत्षव्यों का फल भोगने में अपना गौरव समभते 
थे | किसी अपराधी की रक्षा करना पाप समझा जाता था। यही वजह है 
कि कोई भी साधारण व्यक्ति अपराधियों को पहचान सकता था। कभी-कभी 
तो अपराध करने वाले स्वयं पंडितों और क़ाज़ियों के पात चले आते और 
अपना उचित दंह चाहते थे | न्याय-द्रन्थों में इस प्रकार के भी दंड पाये 
जाते हैं जब कि अ्रपराघधी अपने आप किसी पेड़ के खोखले में, अथवा पंत 
की गुफ़ाश्ं में बिना अन्नजल के मद्दीनों बैठकर प्राण त्याग देते थे। कुछ 
अपराधी अपने आप श्रम्म में जला लेते थे | दान और पुण्य का दंढ अधिक 
दिया जाता था | ऐसे उच्च वातावरण में न्याय करने में सुविधा होती थी | 
वैज्ञानिक युग के आ्रारम्म दोते ही विश्वास की भावना जाती रही | लोगों 
को धम का भय एक ढोंग मालूम पड़ने लगा । 
बृटिश राज्य में विश्वास का स्थान तक ने ले लिया। लोग अपने 
न्यायालयों अपराध को छिपाने में कोई कसर बाक़ी नरीं रखते। 
का विकाश . इसीलिये न्याय-विभाग का संगठन नये सिरे से करना 
पड़ा। जो मशीन श्राज दिखाई पड़ रह्दी है वह अधिक 
से अधिक १५७० वर्ष पुरानी है | न्याय का मुहक़मा नीचे से ऊपर तक जिस 
शकल में श्राज काम कर रहा है वह सब बृटिश सरकार की देन है | जब 
तक ईस्ट' इंडिया कम्पनी केवल व्यापार करती थी तब तक उसे न्याय करने 
का अधिकार नहीं था| परन्तु जब उसका व्यापार बढ़ने लगा और उसकी 
मातइती में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई तो उसे 
इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि अपने ज्षेत्र में छोटे-मोटे ऋगढ़ों 
का निपटारा वह स्वयं करे। मुगल राज्य में न्याय की व्यवस्था कम नथी। 
. भ्पनी को यह अधिकार आसानी से नहीं मिल सकता था। उसके कमंचारी - 
2 ग़ल राज्य की प्रजा ये। अतएव उनका फ़ैसला नव्वाबों और काज़ियों के 
हाथ से अलग कम्पनी को केसे दिया जा सकता था | 
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एलिज़बेथ के समय में कम्पनी को जो आज्ञा-पत्र मिला उसमें उसे यह 
अधिकार दिया गया था कि वह काय को सुचारु रूप से चलाने के लिये 
अपने अधीन कम चारियों को दंड दे सकती है | इसका अर्थ थह नहीं था कऊ्रि 
कम्पनी को न्यायालय बनाने की आज्ञा मिल गई, बल्कि अपने व्यापार को 
सुविधा के लिये उसे कुछ साधारण अधिकार दिये गये थे। १६६१ ई७ में 
फ़ैक्ट्री के गवनरों को यह अधिकार दिया गया कि इंगलेंड के क़ानून के 
अनुसार वे अपने कम चारियों को दीवानी ओर फ़ोजदारी दोनों प्रकार का 
दंड दे सकते हैं | १६६६ ६० में जब बम्बई कम्पनी को सुपुदं किया गया 
तो कुछ समय के लिये वहाँ दो अ्दालते बनाई गई । छोटी कचहरी में एक 
अंगरेज़ ओर दो हिन्दुस्तानी जज रक्‍्खे गये । बड़ी कचहदरी का नाम सुप्रीम 
कोट ( $प्र0"०९०76 (०प्रा४ ) था, इसमें डिप्टी गवनर और एक कॉगिल 
मुक़दमों का फ़ैतलला करते थे। इसका फेसला अन्तिम माना जाता था। 
१६८७ ई० में जेम्स द्वितीय के समय में मदरास में एक म्युनिसिपल बोड की 
स्थापना की गई | इसके अध्यक्ष मेयर तथा उसकी समिति ( &|४७/७७॥ ) 
को दीवानी और फोजदारी दोनों प्रकार के मुक़दमें फेसल करने का अ्रधिकार 
दिया गया | १७२६ ई० में इसी तरह की अदालते कलकत्ता और बम्बई में 
भी स्थापित की गई | इन मुक़ृदमों की अपील सुप्रीम कोट में की जाती थी । 
४०० रुपये से करर के मुक़दमों की अपील सम्राट की कौंतिल में होती थी। 

१७७३ ई० के रेग्यूलेटिंग ऐक्ट के अनुसार बंगाल में एक प्रधान 
न्यायालय ( 5प97"९776 (0प्रा  ठ प्रवाध४ाप्राः8 ) की स्थापना की गई । 
१८६२ ई० तक इसमें कोई परिवतंन नहीं किया गया [ प्रधान न्यायाधीश के 
अतिरिक्त इसमें ४ सहायक न्यायाधीश रकखे गये | इन सबकी नियुक्ति स्त्रय॑ 
सम्राट द्वारा की गई थी | इसे सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। बंगाल की 
प्रजा और कम्पनी के कम चारियों पर इस न्यायालय का अधिकार था | बारेन 
हेस्टिग्ज़ और प्रधान न्‍्याय'लय में मतमेद आरम्म हुआ | यह प्रश्न उपध्यित 
हुआ कि गवन(-जनरल ओर प्रधान न्यायालय इन दोनों में कोन बड़ा ओर 
कोन छोटा है । न्यायालय के अधिकार स्पष्ट नहीं किये गये थे । अन्त में 
पार्लियामेंट ने एक कानून पास करके इसका निपठारा किया | १७८१ ई० 
में यह बात स्वीकार कर ली गई की गवनर-जनरल और उसको कॉंसिल 
का दर्जा प्रधान न्यायालय से ऊँचा है। किसानों, ज़मींदारों और पेंशन- 
अाफ्रता कमंचारियों पर न्यायालय का कोई अधिकार नहीं ठद्दराया गया। 
इनका फेसला मुगल राज्य के न्यायालयों में किया जाता था। कम्पनी की 
मातहती में हिन्दू ओर मुसलमान अपराधियों का- फेसला दोनों के नियमों के 
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अनुमार क्रमशः किया जाता था। रसम-रवाज़ों तथा धामिछ् बसूलों का 
ध्यान रकखा जाता था । 

१७६५ ई० में जब कम्पनी को बंगाल और विद्वार प्रान्त को दीवानी 
मिली तो उसे सुक़ृदमें फेनल करने का भी अधिकार मुगल राज्य की ओर 
से दिया गया | वारेन हेह्टिग्ज़ ने मुगल राज्य के न्यायालयों के आधार 
पर कचदरियों का निर्माण किया । टैक्य वसूल करने तथा सुक़दमों को फ़ैसल 
करने का कुल अधिकार अंगरेज़ कमचारियों को दे दिया गया । हर ज़िले में 
एक अंगरेज़ कलेक्टर और एक हिन्दुस्तानी दीवान रकखे गये। इन दोनों के 
मेज्ञ मे दीवानी अदालत बनाई गई | इसके अतिरिक्त हर ज़िले में एक 
फ़ोजदारी अदालत बनाई गई | इस अदालत में एक काज़ी, एक मुफ्ती 
ओर दो मोलवी रकखे गये | कलेक्टर मी इनके साथ बैठता था, लेकिन वह 
चुपचाप इनकी कारबाइयों को देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करता 
था| दीवानी अदालत की अ्रपील सदर दीवानी अदालत में होती थी। 
यह अदालत कलकतते में थी | गवनर श्रोर उत्की कोंसिल और कुछ हिन्दु- 
स्तानी अ्रफ़सर मुक़दमों का फेसला करते थे | फ़ौजदारी के मुकृदमों की अ्रप॑ ल 
सदर निज़ामत अदालत में की जाती थी | एक दागेग़ा, एक मुफ्रती, एक 
काज़ी और एक मौलबी इसके जज होते थे । पहले यद्द अदालत कलउत्ते 
में थी, परन्तु बाद में यह मुशिदाबाद में कर दी गई | कचहरियों का कायक्रम 
वारेन हेस्टिंग्ज़ ने स्वयं निश्चित किया | यह पहला अवसर था जब कि अंगरेज़ी 
तरीक 'के न्यायालय हमारे मुल्क में स्थापित हुए । > 

१७७४ ई७ में.न्याय श्र 'मालगुज़ारी के मुदकमें एक दूसरे से अलग 
कर दिये गये | दोनों विभागों के कमंचारी अलग-अलग निर्युक्त किये गये। 
दौवानी मुक़दसों का फैसलज्ञा करने के लिये हिन्दुस्तानी श्रमीन नियुक्त किये 
गये | १७८० ई० में १६ दीवानी अदालतें बनाई गई | हर अदालत का 
प्रधान सुपरिन्टेन्डेन्ट कहलाता था | €में यह याद रखना चाहिये कि न्याय 
विभाग के नये-नये तजु'बे ओर विभिन्न न्यायालय बंगाल प्रान्त से आरम्भ 
हाते थे । कम्पनी की जड़ पहले इसी प्रान्त में जमी थी। जब कानंवालिस 
दिन्दोध्तान का गवनर-जनरल हुआ तो न्यायालयों के संगठन में अनेक 
परिवर्तन किये गये | १७६० ई० में सदर निज्ञामत अदालत मुशिदाबाद से 
फिर कलकत्ता बुला ली गई | छुटे-मोटे फ़ोजदारी के मुक़दमों को फैसल 
करने के लिये १७६३ ईं० में ५ नई कचहरियाँ और स्थापित की गईं | इन्हें 
सरकुट कोट ( (0५७४ ० (आया; ) कहते हैं | कानंवालिस ने कलेक्टर को 
फिर फ़ोजदारी के सुक़दमों का अधिकार दे दिया | इती की देख-रेख के लिये 
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४ सरकुट कोर्ट स्थापित की गई थीं। कलकत्ते में एक सबसे बड़ी फ़ोजदारी 
की श्रदालत ( 54097 'पं28080 20096 ) खोली गई। गवनर-जनरल 
स्वयं इसका सभापति होता था | दीवानी के मुक़दमें विशेष जजों को दिये 
गये । इन्हें फौजदारी मुक़दमें मी फैल करने का अधिकार था। इनकी 
अपील प्रान्तीय कचहरियों में होती थी । इन प्रान्तीय कचद्रियों की संख्या 
४ थीं। दीवानी मुक़दमों के अपील की सबसे बढ़ी अदालत, सदर दीवानी 
अदालतं, स्थापित की गई | गवर्नर-जनरल और उसकी कॉसिल इसके जज 
नियुक्त किये गये | 

लाड बेलेज़ली के समय में दोनों अपील की कचहरियों ( 89097 
जिएब्रएं छधते पिंड) ॥॥ तवेशं॥0 ) में श८घ०१ में कुछ संशोधन किये 
गये | गवर्नेर-जनरल और उसकी कॉसिल के अतिरिक्त ३ या इससे कुछ 
अधिक जज इनमें नियुक्त किये जा सकते थे। लाड विलियम वेंटिंग ने 
प्रान्तीय कचढहरियों को बर्ख़ाश्त कर दिया और उनका कार्य जजों को सुपुद 
किया गया | कलेक्टर को फिर मजिस्ट्रंट के सारे अधिकार दे दिये गये । तब 
से आज तक कलेक्टर को ये दोनों प्रकार के श्रधिकार प्राप्त हैं। एक ओर 
तो वह अपने जिले में कायक्रारिणी विभाग का प्रधान है और दूसरी ओर 
मुकदमों का फैसला भी करता है। इसे श्रलग-अलग करने की चर्चा बहुत 
दिनों से चल रही है, परन्तु अभी तक इस दिशा में कुछ किया ” नहीं गया। 
इन कचहरियों के अलावे कुछ श्रोर भी छोटी-छोटी अ्दालतें बनाई गई थीं | 

१८६१ ई० में महारानी विक्टोरिया को यह अधिकार दिया मया कि 
वह कलकत्ता, बम्बई और मदरास में हाईकोर्ट की स्थाप्रना करे। सुप्रीम 
कोट और श्रदालत कोट बर्ख़ाश्त कर दी गईं। इस द्वाईकोट ऐक्ट के अनुसार 
प्रत्येक हाईकोट में एक प्रधान जज और अधिक से अधिक १४ सहायक 
जज नियुक्त किये जा सकते थे। इनमें कम-से-क्म एक-तिद्दाई जज बैरिघ्टर 
'हो ओर एक तिद्दाई इन्डियन सिविल सबविस के सदस्य हों। १८६६ ई० 
इलाहाबाद द्वाईकोट की स्थापना की गई और इसी साल लाहौर में एक 
चीफ़कोट खोली गई | १६११ ई० में एक दूसरा हाईकोट ऐक्ट पास किया 
गया । इसके श्रनुसार जजों की संख्या १५ से २० तक कर दी गई। आव- 
श्यकता पड़ने पर किसी भी प्रान्त में दइंकोट की स्थापना की जा सकती है। 
इसी ऐक्ट के अनुप्तार पटना, लाहोर और रंगून में द्वाईकोट की स्थापना 
की गई | अवध में एक चीफ़कोर्ट खोली गई। मध्यप्रान्त पश्चिमोत्तर प्रदेश 
ओर सिन्ध में जुडोशियल कमिश्नर कोट की स्थापना की गई। यहीं पर 
न्यायालयों का ऐतिहासिक विकांस समाप्त हो जाता हे | अब यह देखना है 
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कि वर्तमान समय में इसका संगठन कैसा है और इनके क्‍या क्‍या अधिकार हैं 


भारतीय न्यायालयों का विभाजन तीन श्रेणियों में किया जा सकता है। 
इनके अधिकार और कार्यक्षेत्र का ध्यान रखते हुये 


न्यायालयों का यद्द विभाजन वैज्ञानिक कहा जा सकता है। इनके 
घतंमान संगठन अलावे इंगलेंड की प्रिवी कोंसिल भी हमारे देश के 
न्याय-विभाग से सम्बन्ध रखती है। यदि इसे हिन्दोस्तान 
की सबसे बड़ी अपील की अ्रदालत कहा जाय तो कोई ग्रलती नहीं है। 
अ्तएव भारतीय न्यायालयों की श्रेणियाँ ३ के बदले ४ होंगी। ये भेणियां 
निम्नलिखित हैं; -- 
१--प्रिवी कोंसिल २--संघ-न्यायलय (?९९९/॥) (00ए०") 
६--हाई कोट ४--ज़िला कोट 
प्रिवी कॉंसिल दिन्दोस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। हाई कोट तथा 
संघ-न्यायालय हारा फ़ेतल किये गये मुक़दमें इस कोंसिल 
प्रिधी कोंसिल में अपील किये जा सकते हैं | इनके संगठन आदि का 
वर्णन गद-तरकार नामक खंड में किया जा चुका है। 
'फाजदारी के मुकदमें किसी विशेष परिस्थिति में हो इसमें अपील किये जा 
सकते हैं | दीवानी मुक़द् भी तभी श्रपील किये जा सकते हैं जब इनका 
मूल्य किसी ख़ास रक़म से ऊपर हो ; १०,००० रुपये से कम क़रौसत का कोई 
भी मुकदमा कौोंसिल में अपील नहीं कियः जा सकता। दोनों प्रकार की श्रपीलों 
की आशय हाई कोट से प्राप्त करनी पड़ती है। अपील के अल।वे क्रिसी नये 
मुक़दमें की उत्पत्ति प्रिबी कोंसिल में नहों हो सक्रती। १६३५ के शासन: 
विधान के अनुसार जो संघन्‍नन्‍्यायालय स्थापित किया गया है वह क़ानून न 
प्रिवी कोंसिल से छोटा है | संघ-न्यायालय में फैक्ष्त किये गये मुक़ृदमों की 
अपील प्रिवी-कोंसिल में नहीं हो सकती | लोगों का यह ख्याल ग्रलत है 
कि संघ न्यायालय हिन्दोस्तान की सबसे बड़ी अ्रदालत है। यदि प्रिवी 
कैंसिल का उपरोक्त अधिकार कम कर दिया जाता और सभी मुक़दमें 
संघ-न्यायालय में ही समात हो जाते तो यह कथन ढीक हो सकता था। 
प्रत्येक संघ शासन-विधान में संध-न्यायालय का होना अनिवार्य है। 
संघ-शासन का निर्माण कई रियासतों श्रथवा वूद्रों के 
संघ न्‍यायात्रय मेल से होता है | केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त प्रत्येक 
शोर इसको. इकाई अपनी स्थानीय सरकार रखती है। संघ-शासन 
ध्रावश्यकता की योजना इन इकाइयों को संगठित कर इनकौ शक्ति 
को और हृढ करने के लिये बनाई जाती है। केन्द्रीय 
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सरकार, जिसे संघ-सरकार भी कद्ते हैं, स्थानीय सरकारों को किसी भी तरह 
दबाने की अधिकारिणी नहीं है । इसी कठिनाई को दूर करने के लिये संघ 
और स्थानीय सरकारों विषय अलग-गअ्रलग बाँठ दिये जाते हैं। दोनों 
ही अपने-अपने ज्षेत्र में स्वतन्त्र हैं | रियासतों या सूत्रों के घनिष्ठ सम्पक के 
कारण संघ की स्थापना होती है। किसी हृद तक इनकी सहानुभूति और 
सहकारिता पहुँच जाने के बाद संघ का निर्माण किया जाता है | इतने पर 
भी दो प्रकार के मय सदेव बने रहते हैं| किन्हीं भी दो सूबों में मतभेद 
उत्पन्न हो सकता है। विषयों के विभाजन में संघ ओर स्थानीय सरकार के 
कोई-न-कोई कठिनाई उत्पन्न हो सकती हैं। यद्द भी सम्भव है कि शासन- 
विधान की किती धारा के दो अ्रथ निक्राल लिये जायें। जब इस प्रकार की 
कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती है ते एक ऐसी संध्या आवश्यक है जे इन्हें 
सुलभाने की योग्यता रखती हो | संघ-न्यायालय की स्थापना इसीलिये की 
आती है | काई भी संघ-शासन एक प्रधान न्यायालय के बिना नहीं 
चल सकता | । 

संघ-त्यायालय संघ-श[सन-विधान का संरक्षक होता है ।* इसमें काम 
करने वाले न्यायाधीशों के सूत्रों ओर संघ दोनों के। एक दृष्टि से देखना पड़ता 
है | जिस प्रकार साधारण कचइरियाँ दे। व्यक्तियों अ्रथवा दो दलों में निष्पक्ष . 
भाव से फ्रैवला करती हैं, उसी प्रकार संघ-न्यायालय के! संघ और प्रान्तीय 
सरकार दोनों के बीच में फ़ेतला करना पड़ता है | संघ शासन-विधान की 
बारीकियों से इन्हें मली-भाँति परिचित रहने की आवश्यकर्ता है। संघ- 
न्यायालय और अखिल मारतीय न्यायालय में कुछ अन्तर है। एक का काये 
शासन-प्रबन्ध में वैधानिक कठिनाइयों को सुलझाना है और दूसरे का कार्य 
हिन्दोस्तान में सभी प्रकार के मक़दर्मा का अन्तिम फ़ेतला करना है । १६२५ 
ई० में भारतीय असेम्बली में इस विषय का एक प्रस्ताव पेश क्रिया गया था 
कि एक अ्रखिल भारतीय न्यायालय की स्थ|पना को जाय | सरकार के विरोध 
करने पर यह प्रस्ताव पास न हा सका । प्रिवि कौंसिल के रहते हुए. इंस 
तरह के न्यायालय बनाने में सरकार को कोई लाभ नहीं जान पड़ा | जब 
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१६३१४ के संघ-शासन-विधान की कारवाइयाँ आरम्भ हुई तो फिर इस प्रकार 
की माँग पेश की गईं कि भ्रखिल भारतीय न्यायालय स्थापित किया जाय । 
सफ़ेद पत्र ( ४४४६७ 78787 ) में संघ न्यायालय और अखिल भारतीय 
न्यायालय दोनों की सिफारिश की गई थी। संयुक्त पालियामेंटरी कमीटी 
ने इसे मंजूर किया और अखिल भारतीय न्यायालय निरथंक्र साबित 
किया गया । 


१६२५, के संघ-शासन-विधान के अनुसार १ नवम्बर सन्‌ १६३७ ई० 
को संघ-न्यायालय की स्थापना की गई। शासन-विधान 
संघ न्‍्यायात्य में भली भाँति स्पष्ट किया गया है कि संघ-न्यायालय 
का संगठन में अधिक से अधिक ७ जज रह सकते हैं | यदि इससे 
अधिक जजों की आवश्यकता होगी ते संघ-घारा- 
सभा गवन२-जनरल के सामने इस आशय का प्रस्ताव रक्खेगी और अन्त 
में वृटिश सम्राद से इसकी अ्रन्तिम अनुमति ली जायगी । जजों की नियुक्ति 
सम्राट द्वारा होती है । चेंकि अभी संघ-शासन-विधान पूरी तरह कार्यान्वित 
नहीं किया गया है इसलिये संघ-न्यायालय में केवल ३ जज रक्खे गये हैं । 
प्रधान जज एक अग्रेज़ है ओर बाक़ी दो जजों में एक हिन्दू ओर एक 
मुसलमान हैं +संघ-न्यायालय के जज ६५ वध की आयु तक काय कर 
सकते हैं, परन्तु इसके बीच में चरित्र अथवा शारीरिक अ्रंग्ंग के 
कारण - अपने पद से हृटठाये ज्ञा सकते हैं।अपने पद से वे किसी भी 
समय स्याग-पत्र दे सकते हैं। इस संगठन से यह मली भाँति स्पष्ट है कि 
संघ-त्यायालय पर भारतीयों का कोई अधिकार नहीं है । जजों के नियुक्त 
करने ओर उन्हें हटाने का अधिकार केवल सम्राद को है। श्रर्थात्‌ 
कार्य रूप में भारत-मन्त्री इसका सवंतर्वा रक्खा गया है | देश का 
सबसे बड़ा न्यायालय एक विदेशी सरकार के कब्जे में रहे, वह न्याय की 
दृष्टि से संगत नहीं है। लोगों का यह विचार था कि इस न्यायालय को संघ- 
धारा-सभा और गवनर-जनरल के कब्ज़े में रखा जाय, जजों की भर्ती 
करने ओर हटाने का अधिकार इन्हीं के दिया जाय, परन्तु पार्लियामेंठ के 
सामने उनकी एक न चली। 


संघ-न्यायालय में ३ से कम जज नहीं रबखे जाते | आजकल इनकी 
संख्या इतनी ही रकखी गई हे | प्रधान जज को छोड़कर बाक़ी जजों की 
याग्यताये' एक रखी गईं है। जज के लिये निम्नलिखित येग्यता का रखना 
आवश्यक है ३-- 
[० भा० श[०--४१ 
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६ ४०७ 
१-बूटिश भारत अथवा देशी रियासत की किसी द्वाइकोट में कम से 
कम ५ व तक न्यायाधीश रहा हो । अ्रथवा 


२-- इंगलेंड या उत्तरी आयरलेंड में १० वर्ष तक बेरिस्टर रहा हो ।. 
ञ्रथवा 


३--स्काटलेंड में १० वर्ष तक ऐडवोकेट रहा हो | अथवा 

४--६िन्दोस्तान की किसी हाईकोट में १० वर्ष तक वकौल रहा हो। 

प्रधान जज के इन योग्यताश्रों के अ्रतिरिक्त दो ओर भी बातें पूरी 
करनी है।गी ;-- 


१-- उपरोक्त दो ओर तीन नम्बर के अनुसार उसे १५ वर्ष का अनुभव 
होनी चाहिये | 


२--नियुक्ति के समय उसे इंगलेंड या उत्तरी श्ायलैंड का बैरिस्टर, 
या सस्‍्काटलेंड का एडवोकेट या भारतवर्ब का वकील होना चाहिये । 


प्रधान जज को ७००० रुपया ओर बाक़ी जजों को ५४०० रुपया महीना 
बेतन दिया जाता है। ६५४ वष की आयु होने पर जजों को पेंशन - देने का 
विधान बनाया गया है। यह पेंशन अधिक-से-अधिक ३०३०० रुपये सालाना 
तक दी जा सकती है। प्रधान न्यायाधीश का स्थान ख़ाली हो जाय ते गवनेर 
जनरल को यह अधिकार होगा कि वह सहायक जनों में से ऊकुँछु समय के 
लिये किसी को प्रधान न्यायाधीश बना दे | परन्तु किसी भी दशा में उसे 
सहायक जजों को भर्ती करने का अधिकार नहीं दिया गया है। संघ-न्यायालय 
का स्थान दिल्‍ली है, परन्तु प्रधान न्यायाधीश गवनर-जनरेल की अनुमति से 
इसका स्थान तब्दील कर सकता है । संघ-न्यायालय का सब ख़्चो भारतीय 
ख़ज़ाने से दिया जाता है, परन्तु संघ-घारा-सभा ( अभी इसका निर्माण 
नहीं हुआ हे ) को जजों का वेतन घटाने-बढ़ाने का अधिकार नहीं है। वह 
. केवल उसपर विचार कर सकती है। न्यायालय का पूरा ख़र्च गवर्नर-जनरल 
के निजी अधिकार में रकखा गया है। इसको फ़ीस आदि की आमदनी संघ- 
सरकार की आमदनी समभी जाती है। 

संघ-त्यायालय का सब काम अंगरेजी भाषा में होता है | 

संघ न्‍न्यायाज्नय इसके कतव्य दो प्रकार के हैं -.- 

के अधिकार 

' शोर कर्तव्य 
१--संघ शासन की वैधानिक कठिनाइयों को सुलझाना । 
* ३--प्रान्तीय हाईकोट से दीवनी मु कदम की अ्रपील सुनना । 
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च्ख्त 


संघ-न्यायालय में नये और अपील दोनों प्रकार के मुक़दम आयेंगे | 
जब कभी किसी प्रान्त ओर केन्द्रीय सरकार में कोई मतभेद होगा ते इसका 
'निपयारा संघ-न्यायाल य में किया जायगा। यदि दो प्रान्तीय सरकारें आपस 
में लड़ बैठें तो उनका फ़ेसला संघ-न्यायालय करेगा । जे। रियासतें संघ-शासन 
में शरीक दढ्वोंगी उनके बीच में यदि किसी प्रकार का वैधानिक संकट उत्पन्न 
होगा तो न्यायालय इसका फ़ेसला करेगा | तात्पय यह है. कि नये खुक़दरमे 
व्यक्तियों से सम्बन्ध रखने बाते न होकर सरकार से सम्बन्ध रकखेंगे । 
अर्थात्‌ संघ-शासन के अन्दर केन्द्रीय अथवा स्थानीय जितनी भी सरकार 
हैंगी उनके आपसी झगड़े संघ-न्यायालय में फेसल हैँंगे । इसलिये यह 
व्यक्तियों का न्यायालय न होकर सरकारों का न्यायालय होगा । संघ न्यायालय 
जहाँ कहीं भी स्थापित किये गये हैं उनका मुख्य काम वेधानिक्र उल्लभनों 
को सुलमाने के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है| इस न्यायालय का पद शापन- 
विधान से ऊपर माना जाता है । शासन की प्रधानता इोते हुये भी इसे 
स्पष्ट करने का अधिकार इसी न्यायालय को दिया जाता है । संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका में प्रधान न्यायालय ( 5प्रू0/९7९ 00प्रा) को जे स्थान प्राप्त है 
बह भारतीय संघ-न्यायालय को नहीं दिया गया है । अमेरिका की सअ' 
रियासतों पर प्रधान न्यायालय का एक सा अधिकार है, परन्तु भारतीय संच- 
न्यायालय रियातैतों और बृटिश प्रान्तों पर समान अधिकार नहीं रक़्खेगा । 
प्रान्तों पर तो उसके अधिकार एक से हैेगे, परन्तु रियासतों पर वे कुछ शर्तों 
के साथ लागू हें।गे | । 

उपरोक्त वैधानिक मुकदमे के अतिरिक्त संघ-न्यायालय में कुछ मुक़दमें। 
की श्रपील भी की जाती है । जे सुक्दमें प्रान्तों अथवा रियासतों की हाईकेाट 
में फ़ेसल हैगे उनकी अपील संघ न्यायालय में होगी. परन्तु इसकी आज्ञा 
हाईकोट दे सकेगी | सभी मुकदमे! की अपील की आज्ञा नहीं दी जा सकती। 
जिन मुकदमे में केई कानूनी दाव-पेच हैं श्रथवा किसी ऐक्ट के स्पष्टीकरण 
की आवश्यकता है, उन्हीं की अपील संघ-न्यायाज्ञय में होगी । जहाँ ऐसे 
प्रश्न उपस्थित हेंगे वहाँ हाईकोथ दोनों पार्टियों को एक सार्टिफिकेट देगी 
कि इनमें कोई भी पार्टी संघ-न्यायालय में इसकी अपील कर सकती है | इस 
तरह के मुक दर्मा की अपील संघ-न्यायालय को छोड़कर और कहीं नहीं की जा 
सकती । प्रिवी कोंसिल में ऐसे मुकदमें द्वाईकोट से सीधे नहीं जा सकते । 
उन्हें संघ-न्यायालय से होकर गुज़रना होगा। यदि संघ-न्यायालय इस प्रका: 
के किसी मुक़दमें की अपील हाईकोट से प्रिवी कोंसिल में करने की विशेष 
श्राशा दे तब भी प्रवी कोंसिल इनकी अपील नहीं सुन सकती | 
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कानूनी मामलों के अतिरिक्त कुछ मुकदमे की अपील हाईकोट से संघ- 
न्यायालय में की जाती है | परन्तु इसकी झाज्ञा केवल संघ-घारा-सभा गवनेर- 
जनरल की अनुमति से देगी। यदि संघ-घारा-प्भा इस प्रकार की अपीलों' 
का विधान बनाना चाहती है तो वह गवनर-जनरल की सलाद से संघ-न्याया- 
लय के अधिकार को बढ़ा सकती है। ऐसी दशा में दीवानी के कुछ मुकदमे 
हाईकेट से प्रिवी कौंछिल में न जाकर संघ-न्यायालय में अपील किये जायेंगे | 
इनके लिये द्वाईके८ के सर्टिफिकेट की ज़रूरत न होगी। परम्तु इसमें एक 
बहुत बड़ी शत यह है कि आरम्प् में वह मुक़दमा कम कम से ५०००० रुपये 
का और अपील के समय कम से कम १४००० रुपये का हैे।। इससे कम 
कीमत के माल के मुक़दम संब-न्यायालय में तभी अपील किये जा सकते 
हैं जब संघ-न्यायालय इसकी विशेष आशा दे | इस प्रकार की अपीलों को 
कार्यान्वित करने के पदह्चिले संघ-धारा-सभा को एक क़ानून द्वारा इस बात का 
एलान कर देना होगा कि अमुक-शअ्रमुक प्रकार के मुक़दमें हाईकोट से सीधे 
प्रिवी कोंसिल में अपील न किये जायेँ। ऐसा करने से प्रिवी कॉसिल के 
अधिकार कुछ कम ज़रूर हो जायेगे, परन्तु हिन्दोस्तान से उसका नावा एक- 
दम तोड़ा नहीं जा सकता | जा रियाहएतें संघ-शासन में शरीक होंगी उन्हें 
भी संघन्‍न्‍्यायालय में क़ानूनी मुक़दमें अपील करने का अधिकार होगा। ये 
अपील दो प्रकार की होंगी :-- 

१--रियासतों की हाईको८ स्वयं किसी मामले को संघ-न्यायालय में 
सलाह के लिये भेज सकेगी | ह 

२--संघ-न्यायालय इस बात की आशा जारी कर सकता है कि अग्ुक 
मामला उसके सामने पेश किया जाय | 

कुछ लोगों ने संघ-न्यायालय के कतंब्य को ३ भागों में बाँटा है :-- 

१--नये सुक़दमों ( (४०70४) (088७७ ) को सुनना । 

२--अपील के भुक़दमों को सुनना । 

३--गवनर-जनरल को क़ानून सम्बन्धी मामलों में सलाह देना । 

पहले दो प्रकार के कर्तव्यों का व्शन ऊपर किया गुया है । तीसरे प्रकार 
का करतंव्य गवनर-जनरल की इच्छा पर निर्भर है । यदि उसकी राय में कोई. 
वेधानिक संकट उपस्थित हो, अथवा भविष्य में उसके उपस्थित होने की 
सम्भावना हो, तो वह इसे संघ-न्यायालय के सामने पेश कर सकता है। 
जजों का यह कतंव्य है कि वें अपना बहुमत उसे दे दे । परन्तु यदि क्रिसी 
जज को बहुमत पसन्द नहीं है तो वह अपना स्वतन्त्र निर्णय दे सकता है। 
संघ-न्यायालय की यह राय मुक़दमों के फैसले की भाँति गवर्तर-जनरल पर 
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लागू न होगी | वह चाहे तो इससे लाभ उठा सहझता है, बेरन्‌ इसका कोई 
मूल्य नहीं है । इससे एक बहुत बढ़ा लाभ यह है कि थोड़े ही परिश्रम से 
कितनी ही शासन सम्बन्धी अड़चनें दूर होती रहेंगी। परन्तु गवनर-जनरल 
को छोड़कर ओर किसी को भी यह अ्रधिकार नहीं है कि वह संघ न्यायालय 
से किसी प्रकार की कानूनी राय ले सके। यदि यह अ्रधिकार प्रान्तीय 
कमचारियों को दे दिया जाता टो शासन-विधान का रास्ता और भी साफ हो 
जाता | लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। जब कभी प्रान्तीय सरकारों को 
सलाह को आवश्यकता होगी तो वे गवनर-जनरल की आजा द्वारा संघ-त्याया- 
लय से इसे प्राप्त कर सकेगी । 

भारतीय संघ-न्यावालय के कर्तव्यों को देखते हुये यद्द मली भाँति स्पष्ट 

है कि इसके कार्य केवल बेघानिक नहीं हैं| यह वेधानिक 
संघ न्‍्यायाह्नय न्यायालय कहलाने का अधिकारी नहीं कहा जा सकता। 
की कमजोरियाँ दीवानी के मुक़दमों की अपीलें भी इसमें नहीं होतीं। संसार 
के अन्य संघ-शासन-विधानों के अन्दर संघ-न्यायालय प्रधान 

: माने गये हैं। उनके फैसले की अपील किसी दूसरी अदालत में नहीं की जा 
सकती । परन्तु भारतीय संघ-न्यायालय द्वारा फेसल किये गये सुक़द्मों कौ श्रपील 
प्रिवी कॉंसिल में होती है। ऐसी हालत में संघ-न्यायालय को संब-शासन-विधान 
का संरक्षक कहना निरा अ्रम है। यह शासन-विधान पालियामेंट की दी 
संरक्षुता में काय करेगा। इसीलिये यह कहा गया है कि, “ संघ-न्यायालय 
अपील को आख़ीरी अदालत नहीं है। न तो इसका दीवानी के मुक़इमों पर 
ही अन्तिम अधिकार हैं और न शासम-विधान की संरक्षता द्वी इसे प्राप्त 
है।”* बम्बई के गवनर ने इसे “ महँगी विलातिता ' कहा है। इने तमाम 
कमज्ोरियों के बावजूद भी लोगों को संघ-न्यायालय से बढ़ी-बड़ी आशाये' 
हैं| उनका विचार है कि देशी रियासतों और ब्ृटिश प्रान्तों में नेयायिकर 
एकता स्थापित करने में यह सहायक सिद्ध होगा | 

प्रान्त भें सबसे बड़ी कचहरी द्ाईकोट कहलाती है। १६३५४ के शासन- 

हाइकीट. विधान के अनुसार हिन्दोस्तान में ७ द्वाईक्रोट हैं- 

कलकत्ता, मदरास, बभ्वई, इलाहाबाद, लाहोर, पटना ओर नागपुर । 
इनके अ्रतिरिक्त अवध के लिये लखनऊ में एक चीफ़ कोट स्थापित की गई 
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है। मध्य प्रान्त और बरार, पश्चिमोत्तर प्रदेश तथा सिन्ध में जुडीशियल 
कमिश्नर कोट स्थापित की गई है | सम्राद को यह अधिकार है कि वह 
किसी भी प्रान्त में हाईकोर्ट की स्थापना कर सके। ह्वाईकोट में जजों की 
संख्या अधिक से अधिक बीस रक्खी गई है। इनकी नियुक्ति सम्राद 
स्वयं करता है| गवर्नर-जनरल को यद्द अधिकार है कि आवश्यकता पड़ते 
पर अपनी कॉसिल की सलाह से वह सहायक जज नियुक्त कर सके |“ 
परन्तु इसकी अवधि अधिक-से-अधिक दो वध हो सकती है। प्रधान 
न्यायाधीश का स्थान यदि किसी कारशवश ख़ाली हो जाय तो गवनर- 
जनरल अपने विशेष अधिकार से सहायक जजों में से किसी को भी थोड़े 
समय के लिये उस स्थान पर नियुक्त कर सकता है। ६० व की आयु 
तक प्रत्येक जज काय कर सकता है। इसके पहले यदि वह हृस्तीफ़ा देना 
चाहता है तो वह गवनं< को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। 
अपने चरित्र अ्रथवा शारीरिक कमज़ोरियों के कारण वह हृटाया भी जा 


सकता है । 


हाईको८ के न्यायाधीश के लिये कुछ योग्यताञ्ं का रखना आवश्यक 
है। या तो वह इंगलेंड अथवा उत्तरी आयरलैणड में कम से कम दस 
वर्ष वैरिस्टर रद्दा हो ; या इतनी ही अवधि तक स्काटलेंड में ऐडवोकेट रहा 
हो ; या कम से कम दस वर्ष तक इन्डियन सिविल सर्विस का सदस्य रहा हो, 
ओर साथ ही कम से कम तीन वष्ष तक डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो, या पाँच वर्ष 
तक बृटिश भारत में किसी कचहरी में जज रद्दा, हो, या द्वास वर्ष तक किसी 
हाईकोट का वकील रहा हो | प्रधान न्यायाघीश के लिये इनके अतिरिक्त 
कुछ ओर भीशर्ते रक्‍्खी गई हैं । उसे कम से कम तीन वर्ष तक किसी 
हाईकोट का जज होना आवश्यक है। नियुक्ति के समय उसे बैरिस्टर 
अथवा ऐडवोकेट होना चाहिये। नये शासन-विधान के पहले यह आवश्यक 
था कि कम से कम एक विद्दाई जज इन्डियन सिविल सविस के सदस्य दं 
श्र एक तिद्दाई इंगक्षड, स्काटलेंढ या आयरलेंड के वकील या बैरिस्टर 
हों, परन्तु श्रव यह बन्धन दूर कर दिया गया हे। इससे जजों को तलाश 
करने में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती थीं। नियुक्ति के समय जजों को 
गवनर के सामने एक प्रकार की शपथ लेनी पड़ती है । 


जजों का वेतन, भत्ता, तथा इनकी पेन्शधन आदि निश्चित करने का 
धिकार ब्रिटिश सम्राट को है। इनका वेतंन इनके कायकाल में घटाया 
बढ़ाया नहीं जा सकता । 
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१६३७ ई० में भारत-परकार ने होईकोट के जजों का जो वेतन निश्चित 
किया है उसका ब्योरा निम्नलिखित प्रकार से है ;-- 





, संख्या | स्थान | सालाना वेत 
१ | कलकत्ता हाईकेाट का प्रधान न्यायाधीश ही 


२ | मदरास, बम्बई, इलाहाबाद, पटना ओर लाहौर | ...६०००० रु० 
हाईकेट के प्रधान न्यायाधीश 


३ | नागपुर हाईक्रोठ का प्रधान न्यायाधीश «० रैं०००० २० 
४ | कलकत्ता, मदराह, बम्बई, इलाहाबाद, पटना | ...४८००० रु० 
और लाहौर के न्यायाधीश ; और अवध कोटे 
का चीफ़ जज 
पू | अवध चीफ को2 के जज ; सिन्ध का जुडीशि- | ...४२००० रु७ 
यल्न कमिश्नर 
६ | नागपुर हाइकोट का जज ५००४००७०० रु० 
७ | पश्चिमोत्तर प्रदेश का जुडीशियल कमिश्नर «०» ३ ह००० रु 


पु | सिन्ध तथा पश्चिमोत्तर प्रदेश के सहायक | ,..३६००० २० 
जुडीशियल कमिश्नर । 





हाईकोट के जजों का बेतन तथा सभी प्रकार के ख़्चं प्रान्तीय ख़जाने 
से दिये जाते हैं। लेकिन प्रान्तीय घारा-सभा को इसे घटाने-बढ़ाने का 
श्रधिकार-नहीं हे । हाईकोय के ख़र्चे की २कृम प्रान्तीय गवनेरों के निजी 
अधिकार में रक्खी गई है | प्रान्तीय स्वराज की दृष्टि से ऐसा करना तवंथा 
अनुचित है। जिस प्रकार मंत्रियों के अधिकार अन्य विभागों पर रक्‍खे गये 
हैं उसी तरह दईकोट भी उनकी शक्ति से बाहर नहीं होनी चाहिये । 
कलकत्ता , बम्बई और मद्रास के द्वाईको्ट को अपील तथा नये दोनों 
प्रकार के सुकृदमें सुनने का अधिकार है। अन्य 
हाईकोट के. द्वाईकोर्टा में श्रधिकतर अप्रील के मुकदमे फैलल किये 
अधिकार जाते हैं। दीवानी और फोजदारी दोनों प्रकार के मुकदमे 
ह इसमें ग्रपील किये जाते हैं। प्रान्त में सभी- अदालते 
हाईको८ की मातह्ती में काम करती हैं। द्ाईकोट को यह अधिकार है कि 
अपने प्रान्त के अन्दर किसी मुक़दमें को एक कचहरी से दूसरी में भेज सके । 
यदि किसी छोटो कचहरी में संघ अथवा प्रान्त से सम्बन्ध रखने वाला कोई 
ऐक्टउम्बन्धी मुकदमा पेश हे तो संघ्र अ्रथवा प्रान्त के ऐडवोकेद-जनरल 
की आज्ञा पाने पर हाईकोट उसे अपने पास तब्दील कर सकती है। छोटी 
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कचदरियों का कार्यक्रम यही बनाती है। कचहरियों के कम चारियों का वेतन, 
मुकेदमों की फीछ तथा हिसावब-किताब रखने का तरीका निश्चित करने का 
अधिकार इसी को दिया गया है। टेक्स से सम्बन्ध रखने वाल्ले मुक़दमें. 
कोट में आरम्भ नहीं किये जा सकते | 
सम्राट की आज्ञा से हाईकोट-कायक्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। कुछ 
विषयों में इतके अधिकार सीमित रकखे गये हैँ। इसकी सारी कारवाइयाँ 
अंगरेज़ी भाषा में ही हो सकती हैं। गवनर-जनरल, सम्राट तथा देशी 
रियासतों का सम्बन्ध, गवनर तथा भारत मंत्री--इनके विरुद्ध हाईकोट में 
किसी तरह का विचार नहीं किया जा सकता। फौजदारी के सभी मुकदमे 
अधिक-से-अधिक हाईकोट तक ञ्रा सकते हैं। फाँसी ओर काल्लेपानी का 
अन्तिम निर्णय देने का अधिकार हाईकोट को दिया गया है | परन्तु गवर्नर, 
जनरंल को यह अधिकार है कि वह किसी फाँसी के अपराधी को माफ कर 
दे । १६१६ के शासन-विधान के अनुसार कलकत्ता द्वाईकोट के छोड़ कर 
बाकी हाईकेट प्रान्तीय सरकारों से सीधा सम्बन्ध रखते थे। अर्थात्‌ प्रान्तीय 
सरकारें उनके ख़्चें आदि के लिये ज़िम्मेवार थीं। नये शासन-विधान के 
अनुवार न्याय विभाग प्रान्तीय विषयों की सूची में रख दिया गया है। 
लेकिन साथ ही संपर-सरकार का भी इसमें हाथ द्ोगा | हाईक्रेट न तो पूरी 
तरह प्रान्तीय हैं ओर न संघीय | 
हाईकोट से नीचे दोवनी और फोज़दारी की अदालतें अलग-श्रलग हैं। 
प्रत्येक ज़िले में ये दोनों ग्रकार की अदालतें प्राई जाती 
ज़िला कार्ट हैं। ज़िले में फौज़दाश के मुक़दमें की सबसे बढ़ी 
अदालत सेशन कोट कहलाती है। इसका न्यायाधीश 
सेशन जज कहलाता है | झ्रावश्यकता पढ़ने पर एक से अधिक जज इसमें 
नियुक्त किये जा सकते हैं | फोजदारी के सभी मुकदमे इसमें फेपल किये 
जाते हैं| यह अदालत किसी अपराधी को फाँसी की सज़ा दे सकती है, 
परन्तु इसका अन्तिम निर्णय हाईकोट में किया जाता है। मजिस्ट्रेट की कच- 
हरी से फ्रेतल किये गये मुकदमों की अपील सेशन कोट में की जाती है। 
सेशन कोट से नीचे फौजदारी की दूसरी अदालत माजिस्ट्रेट कोर्ट है। ये 
मजिस्ट्रेट ३ प्रकार के होते हैं। श्रव्यल दर्ज़ के मजिस्ट्रेट को २ वर्ष सख्त्‌ 
जेल की सजा ओर १००० रुपया जुर्माना, दोयम दरजे के मजिस्ट्रेट को 
६ महीने सख्त जेल की सज़ा और २०० रुपये जुर्माना, और तीसरे दज के 
मजिस्ट्रेट को १ महीने की सज़ा ओर ४० रुपये जुर्माना करने का अधिकार 
है। इन मजिस्ट्रेंटों के कार्यक्षेत्र अलग-अलग बटे होते हैं। ज़िले का 
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कलेक्टर अव्वल दर्ज का मजिस्ट्रेट होता है | फौजदारी के जो सुक़दमें इनके 
विकार से बाहर होते हैं, उन्हें ये सेशन कोट में भेज देते हैं । 


ऊपर कहा गया है कि ज़िलें का कलेक्टर अव्वल दर्ज का मजिस्ट्रेट 
होता है | ज़िले के और मजिस्ट्रेट उसकी देख-रेख में अ्पत्रा काय करते 
है | प्रत्येक ज़िले की हर तदपील में एक डिप्यी कलेक्टर होता है। अपने 
क्षेत्र में इसे भी फ़ोजदारी के मुक़दमें फ़ेतलल करने का अधिकार होता है। 
कलेक्टर इनका कार्य वितरण करता है और इनकी देख-रेख रखता है। बड़े 
शहरों में सिदी-मजिस्ट्रोट नियुक्त किये जाते हैं । शहर के फ़ोजदारी के मुकदमे 
इनकी कचहरियों में फ़ेतल होते हैं | इनके अतिरिक्त हर ज़िले तथा शहर 
में कुछ अवैतनिक मजिस्ट्रेट भी रकक्‍्खे जाते हैं। इनके अधिक्रार उपरोक्त 
मजिस्ट्रेटों की तरद अव्वल, दोयम और सोयम ३ दर्जों में बँटे हुए हैं। 
प्रान्तीय सरकार इन्हें नियुक्त करती है | ज़िले के प्रतिष्ठित अनुभवशील व्यक्ति 
इस पद पर नियुक्त किये जाते हैं। फ़ौज़दारी के छोटे-मोटे मुक़ृदमें इनकी 
कचदहरियों में फेसल द्वोते हैं | 


हाईकोट के नीचे प्रत्येक जिले में दीवानी की सब से बड़ी श्रदालत 
डिस्ट्रिक्ट जजेज़कोड कहलाती है | बंगाल, आगरा तथा आसाम प्रान्त के 
हर ज़िले में दवानी अदालत ३ श्रेणियों में विभक्त की गई हैं--डिस्ट्रिक्ट 
कोट, सत्र जज कोट तथा मुन्सिफ़ कोट | श्रन्य प्रान्तों में इसकी श्रेणियों में 
कुछ भेद' भाव किया गया है | डिस्ट्रिक्ट कोट का न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जम 
कहलाता है | ज़िले की तमाम दीवानी श्रदालतें इसकी मातद्वती में काम करती 
हैं। नाबालिग श्रोर पागल की जायदाद की रक्षा के लिये संरक्षक यही 
नियुक्त करती है | दीवानी को छोटी कचहरियों द्वारा फ़ेतल किये गये मुक़दमें 
इसमें अपील किये जाते हैँ | ५००० रुपये से अधिक से सम्बन्ध रखने वाले 
किसी मुक़दमें की अ्रपील डिस्ट्रिक्‍्ट कोट में नहो-ं की जा सकती। डिस्ट्रिक्ट 
जजेज़ कोट के नोचे की दीवानी श्रदालत सिविल्लौ जज कोट कहलाती है। 
इसके अतिरिक्त हर ज़िले में एक मुनतफ़ कोट होती है | इन द'नों कचहरियों 
का दर्जा लगभग बराबर सा है, श्रन्तर केवल इतना ही है कि मुनसफ़ कोर्ट 
में केवल २००० रुपये तक फे दीवानी मुक़दमें पेश किये जा सकते हैं। इन 
दोनों सहायक कचहरियों के फ़ैकल किये गये मुक्नद्मों की अपील डिस्ट्रिक्ट 
जजेज़ कोट में होती है| परन्तु यदि कोई मुक्तदरमा ५००० रुपये से अधिक 
कीमत का है तो उसकी अ्रपील सीधे हाईकोट में होती है, डिस्ट्रिस्ट जजेज़ 
कोट में नहीं | नकद रुपये के मुक्दमें ५०० रुपये तक स्माल काज्ञ कोर में 
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फ़ेसल होते हैं | इनके फैसल किये गये मुक़दमें कह्दीं अपील नहीं किये जा 
सकते । यह कचहरी केवल बड़े जिले में होती है । 
योरपनिवातियों को आरग्म से ही कुछ विशेष सुविधाये दी जाती हैं। 
यद्यपि धारा सभाएँ सम्पूण देशवासियों के लिये क़ानून 
येरप लिवाधियें बनाती हैं ओर कचहरियों का अधिकार सब पर एक 
थे सा है, फिर भी योरप निवासियों के साथ इस विषय में 
मुकदमे... कुछ पक्षगात किया गया है। श्ध्वीं सदी के मध्य में 
यह प्रश्न उठाया गया था कि अन्य लोगों की तरह 
इनके भी मुक़दमें स्थानीय कचहरियों में फेषल किये जाये, परन्तु इसका कोई 
रिणाम न हुआ | प्रेतीडेन्सी शहरों में सुप्रीम कोट में उनके फ़ोजदारी के 
मुक़दर्म फेसल किये जाते थे | जब इंडियन पिविल्ल सर्वित्त का दर्वाज़ा हिन्दो- 
स्तानियों के लिये खोल दिया गया तो यह प्रश्तन उठा कि क्‍या उन्हें योरप- 
निवासियों के मुक़दमें फेतलल करने का अधिकार दिया जाय अथवा नहीं। 
ग्रत्र तक जज ओर कलेक्टर के पद पर केवल अगरेज़ होते थे परन्तु तिविल 
सर्विस का दर्वाज़ा खुन जाने से हिन्दोस्तानी मी इन पदों पर नियुक्त किये 
जाने लगे | एक ही पद पर काय करने वाले पदाधिकारियों के अधिऋार दो 
तरह के नहीं रक्खे जा सकते थे | गवन भेंट ने श्यघ३ ई० में इल्वट बित 
पास करना चाहा | इसका आशय यह था कि हिन्दोस्तानी जजों तथा कलेक्टरों 
को योरप निवासियों के मुक़दमें फेल करने का अधिकार दिया जाय । हिन्दो- 
स्तान में रहने वाले योरप निवासियों ने इसका खूब विरोध किया] उन्हें 
यह बात खटकने लगी कि हिन्दोस्तानी ओर गोरे एक बैज़र से देखे जायेंगे । 
अन्त में तरक्ार को विवश होकर उनके सामने कुझना पड़ा । 
 र८घ४ ई० में सुलह का एक मार्ग निकाला गया। हिन्दोस्तानी जजों 
झ्ोर कलेक्टरों की योरप निवासियों के सुक़ृदर्म फ़ेतल करने का अधिकार 
इस शत पर दिया गया कि एक जुरी की मदद से उनका मुकदमा फ़ेसल 
किया जाय। जुरी के कम से कम आधे व्यक्ति योरोपियन हों। आज भी संघ 
तथा प्रान्तीय घारा-समाश्रों में गवनर-जनरल की आज्ञा के बिना कोई 
ऐसा बिल पेश नहीं किया जा सकता जिसका प्रभाव योरप निवातियों के 
फ़ौजदारी के मुक़दमों की कारवाइयों पर पढ़ता हो | जातीय मेद-भाव कमीटी 
(28 ([875%070 (४एशाणां। ९७) ने इस मसले पर विचार किया था 
कि योरोपियन तथा भारतीयों का मुकदमा हिन्दोस्तानी कचहरियों में किस 
तरद्द फ़ेतल किया जाय | कमीटी ने इस बात की तिफ़ारिश को कि पुराने 
भेद-भावों को बहुत कुछु दूर कर देना चाहिये। तब से हिन्दोस्तानी और 
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योरोपियन दोनों को समान रूप से यह अधिकार दे दिया गया कि उनके 
मुक़ दम मिश्रित जुरी द्वारा फ़ेवल किये जायें | जुरी के आधे सदध्य उस राष्ट्र 
के निवारी हों जिसकी प्रज्ञा अयराधी ठद्दराई गई है | 





अध्याय २५ 
सरकारी नौकऊरियाँ 


किसी देश का शासन-प्रवन्ध वहाँ के सरकारी कमचारियों की योग्यता 
पर निर्भर करता है | जनता के साथ जेसा अच्छा या 
सरकारी बुरा व्यवहार होगा, शासन-प्रबन्ध को महत्ता उसी मात्रा 
कमंचारियें में अच्छी या बुरी समफ्मी जायगी। यदि सरकारी कम. 
का प्रभाव चारी योग्य ओर सुशिक्षित हैं ते यह स्वाभाविक है कि 
वे शासन की मशीन को और अ्रच्छी तरह चला सकेंगे | 
जब हम यह सुनते हैं कि अमुक देश में घूमखोरी अधिक चलती है और 
अत्याचार बहुत होते हैं तो हम इसी नतीजे पर पहुँचते हैं कि वहाँ के सरकारी 
कम बारी अपने कतंव्यों का ढक ठीक पालन नहीं करते। प्रध्येक्त देश की 
सरकार इस बाश्च के लिये बदनाम है कि वह अपने कर्मचारियों को अ्रधिक-से- 
अधिक वेतन ओर सुविधाये देती है | जिस काम के लिये व्यक्तिगत नोकरियों 
में पचास .रुपये वेतन है उसी के लिये सरकार सौ रुपये ख़च करती है। इसके 
अतिरिक्त वह पेन्शन'तथा कुछ और तरह की सुविधायें भी देती है। सरकार 
के ऐसा करने में एक बहुत बड़ा कारण है। प्रजा के धन का वह दुरुपयोग 
नहीं करना चाहती। लम्बी-लम्बी तनख़ाहें वह इसीलिये देती है कि 
कर्मचारी बेजा तरीके से प्रजा से धन बसूल करने की ख़ाहिश न रक्‍खें । जिस 
कमचारी को आवश्यकता से कम पैसे मिलेंगे वह ईमानदारी से काम नहीं 
कर सकता | पैसे के लोम से तथा सुविधाओं के' कारण सरकारी कमचारी 
अधिक तत्परता और मय से काय करते हैं। कमचारियों से अलग सरकार 
कोई दूसरी चीज़ नहीं है। उनकी योग्यता, कार्य-कुशलता, सच्चाई तथा 
तत्परता का प्रभाव जनता के ऊपर गहरा पड़ता है । 
कमचारियों के नियुक्त करते समय सरकार के कई बातों का ध्यान रखना 
पड़ता है। उनकी याग्यता के अतिरिक्त उसे सभी वर्गों की ओर एक नज़र 
रखनी पड़ती है । यदि किसी देश में एक ही वर्ग के लेग सरकारी नौकरियों 
में लिये जाये ते अन्य वर्ग इस पक्षपात के सहन नहीं कर सकते । कर्मचारियों 
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की नियुक्ति के लिए ऐसे तरीके बनाने पढ़ते हैं जिसमें सभी लोगों के 
शरीक होने का अश्रवसर मिल सके | इसीलिये प्रजातन्त्रवादी देशों में बढ़ी- 
बड़ी सरकारी नोकरियें के लिये परीक्षाओं का विधान बनाया गया है। रूप, 
रंग, जाति, श्रथवा घन के कारण किसी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाता । 
परीक्षाश्रों में जिन्हें सबसे अबिक नम्बर मिलते हैं वे सरकारी विभाग में लिये 
जाते हैं | इससे दो प्रकार के लाभ हैं।एक तो योग्य व्यक्ति सरकारी 
नौकरियों में चले आते हैं। दूसरे प्रजा को यह कहने का मोक़ा नहीं मिलता 
कि उनकी सरकार किसी वर्ग विशेष के साथ पक्षपात करती है। जिस 
विभाग में देश के योग्य से योग्य व्यक्ति काम करंगे उसका प्रभात साधारण 
जनता पर पड़े बिना नहीं रह सकता | कुछ तो अपने पद के कारण ओर 
कुछ अपने चरित्र अथवा व्यक्तित्व के कारण सरकारी कमंचारी लोगों को 
प्रभावित करते हैं | व्यक्तिगत योग्वताये .हर जगह काम करती हैं। जिनके 
अन्दर योग्यता का आभास अधिक है और जो अपने ध्यवद्वार से दूसरों को 
आकर्षित कर सकते हैं वे सरकारी विभाग में रहते हुये सावजनिक कामों 
की ओर अधिक उन्नत कर सकते हैं। शासन की मशीन अच्छी होने पर भी 
अयोग्य कर्मचारी इसे दूषित कर सकते हैं| स्थानीय संस्थायें अपने उद्देश्य 
में जो थोड़ी-बहुत असफल हुईं हैं इसका मुख्य कारण उचित कर्मचारियों 
का अभाव है | सरकारी विभाग में कार्य करने वाले व्यक्ति अपने कतंब्यों 
का ठीऋ-ठीक पालन कर अपने देश की सपी प्रकार उन्नति कर सकते हैं। 
जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना हमारे देश में हुईं ते। उसे. अनेक 
कमचारियों की श्रावश्यकृता पड़ी । व्यापार से बढ़ते- 
भारतीय बढ़ते जब कम्पनी राजनीति में भाग लेने लगी तो 
सरकारों कमचारियों की आवश्यकता और भी बढ़ने लगी। 
ने|ऊरियों का व्यापार कार्य गौण होता गया। शासन-प्रबन्ध को 
इतिहास चलाने के लिये नये नये पदों का निर्माण करना पढ़ा । 
कम्पनी, की अपने सारे काम अंगरेज़ी भाषा में करने 
पड़ते ये | हमारे देश में अंगरेजी पढ़े-लिखे लोगों का सबंथा अभाव था | यदि 
कम्पनी अपने कमच्रियीं को योरप से बुलाती ते उसे एक का तीन देना 
पड़ता | कम्पनी को अपना फ्रोजी विभाग बहुत ही मज़बूत रखना था। जीते 
हुए देशों की रक्षा के लिये तथा नये-नये देशों को बृटिश राज में शामिल 
करने के लिये उसे अपने सेना विभाग पर सबसे अधिक ध्यान देना पड़ता 
था । कुछ समय तक कम्पनी के कमचारी बोड आफ़ डाइरेक्टर्स द्वारा नियुक्त 
किये जाते ये | परन्तु जब कार्य अधिक बढ़ा तो गवर्नर तथा गव र-जनरल 


सरकारी नौकरियाँ ३३३ 


को इस बात का अधिकार दिया गया कि वे आवश्यकतानुसार कम चारियों को 
स्वयं भर्ती कर लें | कम्पनी के कमंचारियों के कारनामें भारतोय इतिहास में 
. अच्छी तरह वर्णन किये गये हैं | बृटेन निवासी कुछ दिनों के लिये हिन्दोस्तान 
' में कम्पनी की नोकरी करने के लिए अते श्रोर कुछ द्वी दिनों में मालामाल 
होकर अपने देश को लोट जाते थे | कद्दा जाता है कि १७५८ से श्थू१५ ई० 
तक यानी ४८ वर्ष के भीतर कम्पनी के #मंचारी पचीस करोड़ रुपया तनख़ादइ 
के रूप में अपने देश को ले गये | बुक्स ऐडम्प के कथनानुसार इन्हीं रकमों 
ने इंगलिध्तान की नई ईजादों को फलने का अवसर दिया । द 

जब लाड कानवालिस हिन्दोस्तान का गवमर-जनरल हुआ तो उसका 
ध्यान बड़ी-बड़ी सरकारी नोकरियों की शुद्धि की ओर आकर्षित हुआ | उसका 
कहना था क्रि बड़ी-बड़ी सरकारी नोक रियाँ हिन्दुष्तानियों को नहीं मिलनी 
चाहिये | कलकत्ता में सरकारी नौकरियों की ट्रेनिंग तथा पूर्वी भाषाश्रों की 
जानकारी के लिये एक कलिज की स्थापना की गईं | १८०६ ई० में हेहस बरी 
नाम का एक दूसरा कालेज इंगलेंड में खेला गया | यहाँ के उ्तयण विद्यार्थी 
हिन्दोस्तान में कम्पनी की नोकरी में भेजे जाते थे। कम्पनी की बड़ी-बड़ी 
नोकरियाँ हिन्दोध्तानियों को नहीं मिल्ल सकती थीं। वे केवल्न चररासी और 
क्लक बन सकते थे। १८१३ ६० के चाव्र ऐक्ट के अनुसार सरकारी पदा- 
घिक्रारियों कीबना मज़दगी का अधिकार डाइरेक्टरों से छीन लिया गया। 
बढड़ी-बड़ी नौकरियों का दरवाज़ा अंगरेज़ ओर हिन्दोस्तानी दोनों के लिये एक 
समान-ख़ोल दिया गया | यह निश्चित क्रिया गया कि इंगलेंड में बड़ी-बड़ी 
नोकरियों के उम्मीदवारों की पशीक्षायें ली जायँगी। हिन्दोस्तानी उम्मीदवार 
भी इसमें हिस्सा ले सकते थे | 

इंडियन सिविल सर्विस का दरवाज़ा हिन्दोस्तानियों के लिये खोल तो 
दिया गया परन्तु इसमें तरह-तरह की कठिनाइयाँ रख छोड़ी थीं। बहुत-थोड़े 
से घनीमानी उम्मौदवार हिन्दोस्तान से ६००० मील की दूरी पर जाकर 
एक नये वातावरण में रह सकते थे | इसके अतिरिक्त परीक्षा के लिये कुछ 
ऐसे प्रतिबन्ध लगाये गये थे जिनक्री पूति दो प्रतिशत भी उम्मीदवार नहीं 
कर सकते थे। रवीन्द्रनाथ टेगोर के भाई सत्येन्द्रनाथ टैगोर पहले हिन्दोस्तानी 
थे जिन्होंने लंदन में इंडियन सिविल सबिस की परीक्षा पास की थी। इनपरे 
बाद दो चार और हिन्दोस्तानियों ने परीक्षा में सफन्न होकर अ्रपनी बुद्ध का 
परिचय दिया। बृटिश सरकार को यह बात खटकने लगी | अब तक उसे यह 
उम्मीद न थी कि हिन्दोस्तानी भी इंडयन सिविल सबिस में अंगरेज़ों का 
मुक़ाबिला कर सकते हैं । जब उसको आशाओओों के विरुद्ध कुछ लोगों को 
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सफन्नता प्राप्त हुई और भविष्य के लिये हिन्दोत्तानियों को कुछ उत्साह मिला 
तो उनकी उमर की क़ेद २६ वर्ष से घटाकर १६ वष कर दी गई। अ्थात्‌ 
प्रत्येक हिन्दोस्तानी उम्मीदवार को १६ वष से अधिक आयु का नहीं होना 
चाहिये। इतने भारतीय उम्मीदवारों का दरवाज़ा बिल्कुल बन्द कर दिया। 
भारत-मन्त्री को अपने एक पत्र में लाड लिटन ने यह लिखा कि ४ जिन 
बातों को सुनकर हिन्दोस्तानियों को कुछ तसल्ली हुईं थी उन्हें इनकार कर हम 
लोगों ने उनकी कमर तोड़ दी ।'# श्रर्थात्‌ सिविल सविध्त में उत्तं ण होने को 
उनकी ग्राशाये मिद्टो में मिल गई | 

श्य७० ई० में एक ऐक्ट द्वारा दिन्दोस्तानी उम्मीदारों को सिविल्न सविल 
की नोकरियाँ कुछ आसान कर दी गईं | परन्तु बहुत थोड़ी जगह इस ऐशक्ट 
के अनुसार इन्हें दी गई | १८७६ ई० में इंडियन सिविल सर्विस के नियमों 
पर पुन; विचार किया गया। ख़ानदान और रुतबे वाले नवयुवकों को 
विशेष सुवधायें प्रदान की गई | सरकार द्वारा इस बात के लिये कमीशन 
नियुक्त किया गया कि वह कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे इिन्दोस्तानियों 
को बढ़ी-बड़ी नोकरियां मिल सक्के | १८८७ ई७ में कमोशन ने अपनों रिपोट 
भारत-सरकार को दी। इसमें कुछ आवश्यक सिफ़ारिशं की गई थीं। इसके 
फल्न-स्वरूप सरकारी नोकरियाँ तीन श्रेणियों में विभाजित कर दी गईं ; -- 


१--इंडियन तिविल सविस ( ताकत एएं)। 587एं०७०, ) 
२- प्रान्तीय सिविल्ष तवि स ( मिठ्शागटांब। (ए॥ 867ए०06, ) 
-छोटो सिविल सबि स ( 5प्र007पांप॥08 (ए 8७7ए८४. ) 

कायकारिणी तथा न्याय विभाग की बड़ी-बड़ी नोकरियाँ प्रान्तीय सिविल 
सर्विस के सदस्यों को दी जाती थीं । इनमें प्रवेश करने के नियम तथा उप- 
नियम प्रान्तीय सरकार द्वारा बनाये जाते थे ओर भारत-सरकार से इनकी 
मंजूरी लेनी पड़ती थी | इन पदों के लिये नामज़दगी, परीक्षाये' तथा छोटी 
नोकरियों से तरक्ियाँ--इन तीनों का विधान बनाया गया था। इंडियन 
सिविल सविस के सदस्य तथा सभी विभागों के अखिल भारतीय पदाधिकारी 
लन्दन में दी चुने जाते थे | अन्य दोनों प्रदार की नोकरियाँ हिन्दोध्तान में 
दी जाती थीं ! इससे प्रान्तोय सरकार की बड़ी-बड़ी नोकरियाँ भारतनिवाधियों 
को कुछु आसानी से मिल सकती थीं। १६१२ है» में इलिंगटन कमीशन 
इस बात के लिये नियुक्त क्रिया गया फि वह बड़े-बड़े सरकारी पदों पर 


# एज ॥६ए७ 970९० 0 96 ॥०४॥7॥ 076 07968 ग8वे 0प्रा 
00 06 6७7. 
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हिन्दोस्तानियों को नियुक्त करने की समस्या पर विचार करे । १६१४ इई० में 
जमनी की बड़ी लड़ाई के कारण १६१७ ई० तक कमीशन की रिपोट पर 
' कुछ भी विचार नहीं किया गया | इसी बीच में १६१७ ई० के श्रगस्‍्त महीने 
में भारतमन्त्री ने इस बात की घेषणा की कि बुटिश सरकार की नी ते भारतीय 
शासन में हिन्दोस्तानियों का अधिक-पे-अधिक सहयोग प्राप्त करना है । 
मांटिग्यू-चेम्सफ़ोर्ड-रिपोट में इस बात की सिफ़ारिश की गई थी कि लन्दन 
के अतिरिक्त हिन्दोस्तान में भी सिविल सर्विस के उम्मीदवार भर्ती 
किये जायें | 
१६१६ ई० के शासन-सुधार से सरकारी मर्शन का ढाँचा बहुत कछ 
बदल दिया गया | भारतीय नीकरियों पर भी इसका 
१६१६ ६० का गहरा प्रभाव पड़ा | हिन्दोध्तानियों की श्रोर से बहुत 
शासन-छुधार दिनों से इस बात की माँध पेश को गई थी कि बड़ी- 
और सरकारी बड़ी नौकरियाँ कसरत से उन्हें दी जाये। अ्रेगरेज़ञ 
नेकरियाँ कमचारी इस बात को सहन नहों कर सकते थे कि वे 
हिन्दोस्तानी श्रफ़सरों के हुकुम की तामील करें | चेम्स- 
फोर्ड रिपोट में यह सलाह दी गई थो कि इं डयन सिविल सर्वे में ३३ प्रति- 
शत पदाधिकारी हिन्दोत्तानी हों । इनको संख्या प्रतिवर्ष डेढ़ प्रतिशत 
बढ़ाई जाय | कुछ जातीय भेद-मावों को भी दूर करने की सिफ़ारिश की 
गई थी | इती रपोट के आधार पर इंडियन सिविल सविस की परीक्षा १६२१ 
ईं० से हिन्दोस्तान में ली जाने लगी | दिल्‍ली इसका केन्द्र माना गया | इससे 
भारतीय उम्मीदवारों के। अपनी प्रतिभा दिखलाने का अवसर मिला | 
यद्यपि सिविल्ल स.वंत को परीक्षा हिन्दोस्तान में आरम्भ की गई, परन्तु 
वेतन तथा नौकरी के नियम उपनियमों में अनेक सुधारों की आवश्यकता 
थी | येारपनिवासियों को जो सुविधायें इन नोकरियों में पहले से दी जाती 
थीं वे थोड़ी मो कम न की गई। १६१६ के शासन-विधान में नौकरियों 
पर अलग विचार किया गया था | इतके अनुसार सिबिल सर्वेत के सदस्य 
तब तक अपने पद पद काय कर सकते थे जब तक सम्राट की इच्छा हो | जिस 
व्यक्ति को उन्हें भर्तों करने का अधिकार दिया गया था वही उन्हें निकाल 
भी सकता था। यद्यपि ये कम बारी विभिन्न प्रान्तों में काय करते थे, फिर 
भी इनकी जिम्मेवारी भारतमत्री के प्रति थी | वह जिसे चाहता तरक्की या 
तनज्जुली देता | ऊपर कहा गया है कि सिविल्ञ सर्विस के अगरेज़-कर्म॑चारियों 
को हिन्दोस्तानी अफ़सरों की बराबरी में एतराज़ था | साथ ही छोटे 
कम चारी द्विन्दोस्तानियों की मातद्वती में काम करना पसन्द नहीं करते थे । 
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१६१६ के शासन-सुधार के बनुसार कुछु प्रान्तीय विभागों का प्रबन्ध भारतीय 
मंत्रियों को सॉप दिया गया | इसलिये यह लाज़िमी था कि उन विश्गों के. 
बड़े-से-बढ़े कमंचारी मंत्रियों की देख-रेख में काम करें। सिविल सर्विस के - 
ञ्ंरेज़ सदस्यों ने भारतमंत्री से इस बात की माँग पेश की कि उनके लिये 
जल्दी-से-जल्दी अपने पद से छुट्टो मिल जाने की केाई येजना बनाई 
जानी चाहिये | 
भारतमन्त्री ने कुछ ऐप़े नियम बनाये जिनसे पहली जनवरी सन्‌ १६२० 
ई० के पहले नियुक्त किये गये भारतीय सिविल सर्वित्त के अंगरेज़ पदाधि- 
कारियों को अपने पद से छुट्टो प्राप्त करने की विशेष सुविधायं दे दी गई। 
वे अपनी अ्रवधि पूरी होने के पहले ही नोकरी से छुट्टी लेकर पूरी पेन्शन के 
हकृदार बन सकते थे | इसका परिणाम यह हुआ कि १६ २४ ई० के लगभग 
करीब ३४४ भारतीय सिविल सबितस के अँगरेज़ सदस्य श्रपने पद से अलग हो 
गये | यद्यपि इन पदाषिकारियों के चले जाने से ईिन्दोस्तान के कुछ हानि हुईं 
. परन्तु इसके लिये केई दूसरा रास्ता न था | जिस सिद्धान्त से ये पदाधिकारी 
अपने यूत्रों में काम करते थे वे नये शासन-विधान में पुराने क़रार दिये गये। 
प्रान्तीय घारा-समभायें इन कर्म वारियों की टीका-टिप्पयणी करने लगों | राष्ट्रीय 
भावनाओं की दृद्धि के कारण भारतीय जनता पुरानी नोकरशाही की कड़ी 
ग्रावाज़ नहीं सह सकती थी | १६२२ के राष्ट्रीय आन्दोलन के कारण विदेशी 
कमचारियों की असुविधायें और भी बढ़ गई | इधर लड़ाई के कारण 
इंगलेंड में च॑ज़ें का भाव बढ़ जाने से अंगरेज़ उम्मीदवार भारतीय सिविल 
सर्विस के लिये कम लालायित होने लगे | इस उदासीनता को देखकर 
बृटिश खरकार बहुत ही चिन्तित हुई | वह किसी भी प्रकार से भारतीय 
सिविल सर्वित में अंगरेज़ीपन के कम करने के पक्ष में न थी | दूसरी ओर 
अंगरेज उम्मीदवार हिन्दोस्तान में पैर रखना ख़तरे से ख़ाली नहीं समभते थे | 
लाड मैकडालन की अ्रध्यक्षता में एक कमीटी इस बात की जाँच के 
लिये नियुक्त की गई कि वह मारतीय विविल सबिस में अगरेज़ उम्मीदवारों 
की उदासीनता का कारण खोज निकाले | बृटिश सरकार इतने ही से सन्तुष्ट न 
हुई। १६२३ ई० में लाड ली की श्रध्यक्षता में एक दूसरा कमीशन नियुक्त किया 
गया | भारतीय लेजिस्लेटिव असेम्बल ने इस कमोशन का विरोध किया 
झोर इस पर एक पाई भी ख़च करने से इन्कार कर दिया | उसकी समर 
में कमीशन बिल्कुल बेकार था ओर इस पर ख़र्च करने की कोई ज़रूरत 
न थी | परन्तु वाइसराय ने अपने अधिकार से कमीशन के ख़र्चें की रकम 
भारतीय ख़जाने से मन्जूर की | १६२४ ई७ में ली कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 
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दे दी | रिपोर्ट काफ़ी विस्तार के साथ की गई थी ओर इसकी बहुत 
सी सिफ़ारिशों को भारत-सरका र ने स्वीकार कर लिया | पहली बात जिसकी 
कमीशन ने तिफ़ारिश की वह यह थी कि भारतीय सिविल सर्विस, भारतीय 
पुलीस सर्विस, भारतीय जड्धल सर्वित तथा तिचाई विभाग की भारतोय 
इन्जीनियरिंक सबिस भारतमन्त्री के हाथ में रक्‍्खी जायँ। भारतीय शिक्षा 
सर्वित, भारतीय कृषि सर्विस, भारतीय इन्जीनियरिज्ञ स्विस, भारतीय पशु 
चिकित्सा सबस तथा भारतीय श्रीषधि सर्विस प्रान्तीय सरकार की मातद्वती 
में दे दी जायें । इन कमचारियों को नियुक्त करने तथा हटाने का अधिकार 
केवल प्रान्तीय सरकार को दो । 

ली कमीशन की दूसरी सिफ़ारिश भारतीय विविल सविध में हिन्दोस्तानियों 
को अधिक-से-अधिक संख्या में शरोक करने की थी । कमीशन की राय 
थी कि प्रान्तीय. धिवल सविस के सभी पद भारतवासियों के दिये 
जायूँ | उनके ऊपर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध की आवश्यकता नहीं है । 
जहाँ तक अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सबिस की बात थी उत्तमें कमीशन 
ने कुछ प्रतिशत हिन्दोस्तानियों के लिये निश्चित कर दिया । भारतीय 
सिविल सवित में बीस प्रतिशत स्थान हिन्दोस्तानियों के लिये निश्चित ऊ्रिये 
गये | कमीशन ने भारतीयकरण पर ज़ोर देते हुये यह कहा कि १६३६ ई० 
तक भारतीयनसिविल सविस ओर १६४६ तक भारतीय पुलीस सवित में 
हिन्दोस्तानी ओर अश्रंगरेज्ञ दोनों की संख्या' बराबर दे! जानी चाहिये। 
कमीशन की राय में सिविल सर्विस में अ्गरेज़ पदाधिकारियों का होना 
आवश्यक ठद्दराया गया | भारतीय जद्भल सर्विस में ७१ फ्री सदी स्थान 
हिन्दोस्तानियों के लिये ओर २४ फ्रौ दी अ्रेंगरेज़ों के लिये. उचित 
ठहराये गये | | ' 

श्रंगरेज्न उम्मोदवारों के भारतीय सिविल सविस में आ्राकर्षित करने के 
लिये कुछ सुविधाओ्ों की सलाह दी गईं । उन्हें कुछ आय्िक भत्ते आदि 
की सिफारिश की गई | कमीरन का कहना था कि उनका वेतन बढ़ा दिया 
जाय तथा उनका कायकाल कुछ श्रोर सुरक्षित कर दिया जाय; अपने काये- 
काल में इंगलेंड आने-जाने के लिये चार बार छुट्ट्याँ दी जायेँ | उनकी 
पेन्शन बढ़ाने की भी सिफ़ारिश की गईं | यदि सिविल सर्विस का केाई शअ्रेंगरेज 
पदाधिकारी हिन्दोध्तान में मर जाय तो उसके कुठ्ठुम्ब॒ के लिये कुछ विशेष 
सुविधाश्रों की सिफ़रिश की गई थी | कमीशन की रिपोट में अखिल भारतीय 
सिविल सर्विस की रक्षा के लिये एक पब्लिक सबविस कमीशन झीसिफ़ारिश 
की गई | 
शर[० भा० शा०००४३ 
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१६१६ ई० के भारतीय ऐक्ट में इस बात का विधान बनाया गया क्रि 
पाँच सदस्यों का पब्लिक सविस कमीशन बनाया जाय | इसका सभा- 
पति भारतमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाय | यह कमीशन सरकारी पदाधि- 
कारियों को नियुक्त करने के लिये बनाया गया था | इसका कार्य-विधान 
बनाने का अधिकार भारतमंत्री ओर उसकी कौन्सिल को दिया गया था । 
तदनुसतार १६२५ ई०७ में पब्लिक स्वित्त कमीशन की स्थापना की गई | 
प्रान्तीय धारा-सभा के एक ऐक्ट के अनुसार १६२५६ ई ० में मद्रास प्रान्त में 
भी एक पब्लिक सर्विस कमीशन स्थापित किया गया । 

काँग्रेत के राष्ट्रीय आन्दोलनों के कारण भारतीय जनता की दृष्टि बदलने 

लगी | सरकारी पदाधिकारी जनता के सेवक समझे 

१६३४ का जाने लगे। लोग इस बात की माँग पेश करने लगे 

शासन-घिधान कि भारत-सरकार के अन्दर छोटठी और बड़ी सभी 
छोर सरकारी प्रकार की नौकरियाँ लोगों को इस दृष्टि से दी जायूँ कि 
नोकरियाँ. वे भारतीय ननता की अधिक-से-अधिक भलाई कर 
सके | लम्बी-लम्भी तनख़हें लेकर बाबू बनने का युग 
पुराना ठहराया गया | लोगों का कहना था कि जब ये कमचारी भारतीय 
ख़नाने से अपना वेतन लेते हैँ तो इनकी ज़िम्मेवारी भी हिन्दोस्तानियों के 
प्रति होनी चाहिये | इस बात की कड़े शब्दों में आलोचना की 
जाने लगी कि हमारे देश के बड़े-बढ़े कमंचारी भारतीय वातावरण 
से सवंधा अनभिज्ञ हैं। वे अपने आपको सेवक के बदले जनता का" स्वामी 
समभते हैं। बड़े आश्चय की बात है कि जो प्रजा उनका भरण-पोषण करे 
ओर जिनकी गाढ़ी कमाई से वे लम्बी-लम्बी तनख़ाहें लें, उन्हीं के ऊपर 
वे धोंध जमायें | ये बातें लोगों के दिमाग़ में बहुत जोरों से खग्कने लगीं । 
प्रजातन्त्रवाद की स्थापना करने की घोषणा के कारण नोकरियों का मसला 
आर भी ज़ोर पकड़ने लगा | ठंघ शासन-विधान के लिये जब साइमन 
कमीशन की नियुक्ति की गईं उस समय भारतीय नोकरियों का भी प्रंश्न 
असके सामने रक्खा गया था| कमीशन ने नौकरियों के भारतीयकरण के 
सम्बन्ध में उसी तरह की सिफ़ारिश की जैसी ली कमीशन ने की थी । 
प्रत्येक प्रान्त में एक पब्लिक संविस कमीशन स्थापित करने की सिफ़ारिश 
की गई थी । ै 

नये संघ-शासन-विधान के अनुसार भारतीय नोकरियाँ दो भागों में 
विभाजित की गई हैं :-- 

१- रक्षा सम्बन्धी नोकरियाँ (॥02(९706 867'ए068) 
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२--पसिविल सर्विस | 
सिविल सबंध फिर तीन भागों में विभाजित की गई है :-- 
अ--वे अखिल भारतीय नौकरियों जो भारतमंत्री के द्वार्थों में रक्खी 
गई हैं | | 
ब--संघ-शासन के अन्दर वे नोकरियाँ जो गवनर-जनरल के ह्वाथों में 
रखी गई हैं | 
स--प्रान्तीय नौऋरियाँ जो गवनर के अधिकार में रक्खी गई हैं। 
संघप-शासन-विघान में रक्षा का विषय सुरक्षति विभाग है। 
यह एकमात्र गव्ननर-जनरल के अधिकार में रक्‍्खा 
रत्ता सम्बन्धी गया हैं। भारतोय मंत्रियों का इस पर कोई अधिकार 
नोकरियाँ. नहीं है। इसोलिये इस विभाग में काय करने वाले 
पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिये कुछ विशेष नियम 
बनाये गये हैं| इस विभाग का सबसे बड़ा पदाधिकारी कमान्डर-इन-चीफ़ 
कहलाता है | इसका वेतन और भत्ता सब कुछ भारतमंत्री और उसकी 
कॉसिल के द्वाथ में रक्खे गये हैं | इस विभाग के सभी बड़े कर्मचारो भारत- 
मंत्री और उत्की कॉसिल द्वारा नियुक्त किये जायेंगे। इससे सम्नाद के दैवी 
अधिऊऋार पहले की तरह सुरक्षित रक्खे गये हैं | फोजी मुहकमें के सभी बड़े 
कम चारी भारतीय ज़ज़ाने से वेतन लेते हुये भी बृटिश सम्राद के प्रति 
ज़िम्मेत्वार हें।गे | यद्यपि सम्राट को यह अधिकार है कि वह संघ-मंत्रि मंडल 
को कुछ यदाधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार दे दे, किन्तु काय 
रूप में इसकी सम्भावना कम हे" हवाई, जहाज़ी और स्थल हर प्रकार की 
सेना के बड़े कम चारी भारत-मन्त्री के इशारे पर काम करेंगे। श्रर्थात्‌ गवर्नर- 
जनरल द्वारा वह इन कर्मचारियों पर श्रधिकार रकखेगा | 
फ़ोजी मुहकृमें में. कुछ भारत निवासियों के! भी बड़े-बड़े पद दिये जायंगे। 
इसके लिये गवर्नर-जनरल भारतीय मन्त्रियों की सलाह से कार्य कर सकता 
है | इस विभाग के अन्दर काय करने वाले किसी कमंचारी के यदि किसी 
तरह की फ़रेयाद करनी हे ते वह सीधे भारतमन्त्री से कर सकता है। 
भारत-सरकार की फ़ौज बृटिश सम्राट्‌ की सेना समझी जाती है। फ़ौज का 
पूरा ख़बं मारतीय संघ सरकार बर्दाश्त करेगी। परन्तु संघ धारा-सभा का 
इस ख़च में केाई दाथ न होगा । वह इस विभाग के किसी भी कमंचारी के 
वेतन आदि पर विचार नहीं कर सकती। गवनर-जनरल अपने विशेष 
अधिकारों से इस विभाग की कारवाइयों को देखेगा | तात्पयं यह है कि जो 
विभाग दिन्दोत्तान की रक्षा के लिये बनाया गया दे श्रौर जिस पर प्रजा 
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का सबसे श्रधिक धन ख़ब किया जाता है वही जनता के हाथ से एकदम 
बाहर रकखा गया है। इस विभाग की थोड़ी-बहुत नौकरियाँ, जो चन्द 
हिन्दोस्तानियों को दी जाती हैं, दाल में नमक के बराबर हैं। मालूम नहीं 
क्यों जहाँ विभागों में भारतीयकरण की नीति बर्ती गई है वहाँ यह विभाग 
अपवाद में रक्खा गया है | 
किसी देश के शासन-प्रबन्ध में सिविज्ञ सर्वित के कमचारियों का क्‍या 
महत्व है इसका वर्णन इस शअ्रध्याय के आरम्भ में ही 
सिधित्ल सर्विस किया गया है | उसे सामने रखते हुये यह भली भाँति 
स्पष्ट है कि इस विभाग के कमचारियों को नियुक्त करने 
और उन्हें इटाने की व्यवस्था बहुत द्वी ठोक होनी चाहिये। इनका कार्य-क्रम 
ओऔर वेतन झ्रादि निश्चित करने का अधिकार भारतीय प्रतिनिधियों के 
मिलना चाहिए। नये शासन-विधान में इनका कतंव्य पहले से कहीं अधिक 
बढ़ा दिया गया है। सिविल सर्विस के कुछ सदस्य भारत-मन्त्री द्वारा नियुक्त 
किये जायेंगे | इन्डियन सिविल सर्विस, इन्डियन औषधि सर्विस तथा इन्डियन 
पुलीस सर्विस--इस प्रकार के कमंचारियों के नियुक्त करने का अधिकार 
भारतमन्त्री को होगा। वह बृटिश पब्लक सर्विस कमीशन तथा फेडरल 
पब्लिक सर्विस केमीशन की सिफ़ारिश से इन्हें नियुक्त करेगा। ये दोनों कमी- 
शन उम्मीदवारों की परीक्षा लेंगे तथा उचित व्यक्तियों के चुनकर भारतमंत्री 
के पास भेजंगे | १६२६ ३० से इन्डियन सिब्रिल सर्वितत में अ्रगरेज़ सदस्यों 
की नियुक्ति नामज़दगी द्वारा इस शर्त पर की जाती है कि वे किसी बृरिश 
यूनिवर्सिटी की आनस परीक्षा पास हो | सिविल सर्विस के, जिन कमंचारियों 
के नियुक्त करने का अधिकार भारत-मन्त्री के दिया गया है उसकी संख्या 
वह अपनी इच्छानुसार घटा-बढ़ा सकता है | इसका पूरा ब्योरा वह कामन 
सभा के सामने प्रति वष पेश करेगा । इस तरह की नई जगहों की आवश्यकता 
पड़ने पर गवनर-जनरल का यह पहला कतंव्य है कि वह भारत-मन्त्री को 
तुरन्त सूचना दे । 
भारत-मन्त्री के इस अधिकार को कड़े शब्दों में आलोच ना की गईं थी। 
हिन्दोस्‍्तान के किसी भी वग्ग के यह बात पसन्द न थीं कि किसी भारतीय 
सरकारी कमचारी के उसे नियुक्त करने का अधिकार दिया जाय | यहद्द 
बात प्रजातन्त्रवाद के बिलकुल विरुद्ध ठदराई गई। इसके बदले यह वसूल . 
बनाया जा सकता था कि अखिल भारतीय पदाधिकारियों के। नियुक्त करने 
का अधिकार भारत-सरकार को दिया जाय ; और छोटे और बड़े सभी 
कम चारी प्रान्तीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जाये | कोई भी विदेशी हमारी 
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आवश्यकताओं को उतना नहीं समक सकता जितना हम स्वयं समक्त, सऊते 
हैं| संघ-शासन-विधान में अन्य त्रुटियों की सूची में इसे भी शामिल्र किया 
जा सकता है । ह 

भारत-मन्त्री के अलाबवे सिविल सर्विस के अन्य ऋमचारियों को नियुक्त 
करने का अधिकार संघ तथा प्रान्तीय सरकारों को दिया है। अखिल भारतीय 
सिविल सर्विस के सदस्यों की नियुक्ति, उनका वेतन तथा कार्य-काल आदि 
निश्चित करने का अधिकार गवर्नर-जनरल को दिया है। इसी प्रकार प्रान्तीय 
सिविल सर्विस के कमंचारी गवर्नरों के संरक्षण में रक्खे गये हैं। इन पदा- 
घिकारियों को जो व्यक्ति नियुक्त करंगे उन्हें छोड़चर किसी और को इन्हें 
हटाने का अधिकार नहीं है। धारा सभाये इनके वेतन आदि में दाथ नहीं 
डाल सकती । एक निश्चित सीमा के अन्दर इन्हें अपने मातहत कमचारियों 
की टीका-टिप्पणी करने का अधिकार ज़रूर दिया गया है, परन्तु यदि इन 
कमचारियों के कार्मों में किती तरह की अड़चन डाली जाय तो इन्हें अधिकार 
है कि वे गवनर तथा गवनर-जनरल से सीधे फ़रियाद कर सके। यदि इन 
पर किसी तरह का मुकदमा चलाया जाय या इनके विरुद्ध कोई कारवाई की 
जाय तो वे गवर्नर और गवरनर-जनरल से अपनी रक्षा करा सकते हैं। 

१६२४ ई० में जब ली कमीशन ने अ्रपनी रिपोर्ट दी तो उसमें यह बात 
भली भाँति सण््ट की गई थी कि भारतीय सिविल सर्विस में भारतीयकरण इस 
प्रकार किया जाय कि १६३६ ई० तक इपतमें आधे हिन्दोत्तानी ओर आधे 
अगरेज़ हो जायें | भारतीय उम्मीदवार हिन्दोस्तान ओर इंगल्लंड दोनों जगहों 
से सिविल सर्विस में आते रहे |* परिणाम यह हुआ कि इन्डियन सिविल : 
सर्विस में अंगरेज़ कमचारियों की संख्या घटने लगी। इसी कमी को पूरा 
करने के लिये यह विधान बनाया गया कि भारत-मन्त्री कुछ व्यक्तियों को 
बिना परीक्षा के ही इन्डियन सिविल सर्विस में नामजद कर सकता है। इतने 
से भी भारतीय उम्मीदवारों की संख्या कम न हुई और वे लन्दन में जाकर 
मुकाबिले के इम्तहान में सिविल सर्विस के पद को प्राप्त करते रहे। इसे 
रोकने के लिये जो नियम बनाये गये उनसे भारतीय उम्मीदवारों की संख्या 
कम होती गई | जो विद्यार्थी बृूटिश युनीवसिंटी की आनस परीक्षा पास हों 
वे ही लन्‍्दन में इन्डियन सिविल सविस की परीक्षा में बैठ सकते हैं। यह 
नियम भारतीय दृष्टि से बहुत ही असंगत है । किसी देश के शिक्षित नवयुवकों 
को सरकारी विभाग द्वारा अपने देश की सेवा करने का अवसर न देना 
घोर श्रन्याय नहीं ते ओर क्‍या है ? | 

संघ-शासन-विधान में पब्चिक सवित कमीशन की रुथापना का नियम 
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बनाया गया है। अखिल भारतीय नौकर संघ-पब्लिक सविस कमीशन द्वारा 
और प्रान्तीय विभाग के सरकारी कम चारी प्रान्तीय पब्लिक सर्वित कमोशन 
द्वारा नियुक्त किये जायें। संघ-पब्लिक सर्विव कर्मशन के अतिरिक्त प्रत्येक 
प्रान्त में एक पड्लक सर्विस कमीशन होगा | पहले की स्थापना गवनर-जनरल 
द्वारा और दूसरे की गव्नर द्वारा की जायेगी। ये दोनों पदाधिकारी श्रपने 
विशेष अधिकार से इनके सदस्यों को नियुक्त करेंगे। इनकी संख्या, वेतन, 
कायपद्धति तथा कान आदि निश्चित करने का एकम,त्र अधिकार उन्हीं 
को दिया गया है। कमीशन के सदस्यों में कम-से कम आधे व्यक्ति ऐसे होने 
चाहिये जो १० या १० से अधिक साल तक सम्राट की मातहती में दिन्दों 
व्वान में नौकरी कर चुके हों | घारा-समाये इनके ख़चे पर विचार नहीं कर 
सकतीं | यह भी विधान बनाया गया है कि यदि दो प्रान्त चाहें तो एक 
ही पबलक सर्विस कमीशन द्वारा काम चला सकते हैं। संघ तथा प्रान्तों में 
इन कमीशनों को स्थापना कर दी गई है | बम्बई और सिन्ध प्रान्त के लिये 
एक ही पब्लिक सर्वित॒ कमीशन बनाया गया है ) 
सिविल सर्वित्त के कमंचारी इन्हीं पब्जिक सर्विस कमीशनों द्वारा नियुक्त 
किये जाते हैं | ये कमीशन परीक्षात्रों तथा मोखिक चुनाव द्वारा उम्मीदवारों 
को चुनते हैं। कमीशन की यद्द योजना अत्यन्त सराइनीय है। लेकिन इनकी 
बनावट में कुछ ऐवों कमी है जिपते ये अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर 
सकते | अ्रच्छा होता कि इन्हें भारतीय मन्त्रयों की मातद्वती में रक़्खा 
जाता | प्रजा के प्रतिनिधि इस बात के अ्रच्छी तरह समझ सकते हैं कि देश 
में कित प्रकार के कम चारियें की आवश्यकता है, उनके अन्दर कान-केान से 
गुण होने चाहिये | गवनर और गबनर-जनरल को इनका ज्ञान नहीं दो 
सकता | उनकी दृष्टे तो दिमागी लोगों पर जायेगी अथवा घनीमानी लोगों 
की रक्षा पर | यही कारण है कि हमारे देश की सिविल सर्वित् में बहुत कम 
ऐसे पदाधिकारी मिलेंगे जो राष्ट्र की आवश्यकताओं को महसूम कर श्रपनी 
पूरी ताकृत उनमें लगायें । 
हमारे देश को सरकारी नोकरियें में कुछ ऐ,ती कमज़ोरियाँ हैं जिन्हें दूर 
किये बग़ेर हमारा राजनीतिक वातावरण साफ़ नहीं 
सरकारी हो सकता | पहिले हम पाठकों का ध्यान उन चन्द 
नोकरियों बातों की ओर दिलाना चाहते हैं जिन्हें जाने बगेर 
में सुधार सुधार की योजना समर में नहीं आरा सकती। यह तो 
सभी जानते हैं कि हिन्दोस्तान दुनियाँ के सबसे ग्रीत्र 
मुल्कों में है । यहाँ के निवासियें की गरीबी इतनी भयंकर है कि लाखों 
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आ्रादमियें के एक समय भी भरपेट खाना नहीं मिलता | ऐसी दशा में केई 
भी सरकार आँख मूं द कर अपने कम चारियों के मिट्टी की तरह चाँदी नहीं 
बाँट सकती | ज्ञेकिन हमारे देश में ऐसा दी हो रहा है। बड़े-बड़े सरकारी 
कम वारियों के इतनो लम्बी लम्बी तनव़हें दो जाती हैं कि दुनिया के धनी- 
से-धनी मुल्क़ उसका मुक़ाबिला नहीं कर सकते | जितना वेतन हमारे यहाँ 
गवर्नर-जनरल के दिया जाता है उतना संसार के सबते धनी देश संयुक्त 
' राष्ट्र अमेरिका के प्रेतीडेन्ट तथा सबसे बढ़े साम्राज्य ( ब्रिटिश साम्राज्य ) के 
प्रधान मन्त्री के भी नहीं दिया जाता | सरकारी विभाग के बड़े-बड़े कमचारी 
इतनी तनख़ाहँ पाते हैं कि मुल्क की गरीबी सामने रखते हुये फ़ज़लख़र्ची की 
मिसाल केई दूतरी दिल्लाई नहीं पड़ता | इसलिये सरकारी नौकरियों में पहला 
सुधा पैसे का होना चाहिये | काँग्रत ने ५०० रयये महीने का जो नियम 
बनाया है वह ब्रिलकुल ठीक है | इमारे देश की वतंमान प.रस्थिति में किसी 
भी कमंचारी के। ५०० राये से अधिक वेतन नहीं मिलना चाहिये | 
सरकारी नोकरियों की दूधरी कमी विदेशोीतन है। इप राष्ट्रय उद्गार के 

युग में भी बढ़े बड़े पदों पर अंगरेज़ और ईसाई दिखाई पढ़ते हैं। मालूम 
पड़ता है मानों बड़ी बड़ी नोकरियाँ उनके लिये हमेशा के लिये सुरक्षित कर 
दी गई हैं। बड़े-बड़े शहरों में जी पोट विभाग की नोकरियाँ हैं उनमें द्विसाब 
लगाने से पता चला हैं कि १००० और २००० रपये मासिक की नोशहरियों 
में हर १०४ आदमी में केवल १२ हिन्दोस्तानी हैं । बाक़ी स्थान श्रंगरेज्ञों के 
दिये गये हैं | २००० रुपये से ऊपर पाने वाले कमवारियें में केवल एक 

प्रतिशत हिन्दोस्‍्तानी हैं। इसी तरद्द फौज, जंगल तथा कुछ अश्रन्य विभागों 
में भी अधिक-से-अधिक कमंचारी भगरेज़ दिखाई पड़ेंगे। यूबों के गवर्नर 
लगभग सभी अंगरेज़ द्वोते हैं | मु श्कल से १० प्रतिशत कलेक्टर हिन्दोस्तानी 
दिखाई पड़ेंगे | भारत-सरक्वार के अन्दर गवर्नर-जनरल के सलाइकार 
आदि अधिकतर अंगरेज़ होते हैं । इन विदेशी कम वारियों से दोहरी हानि 

उठानी पड़ती हे | एक तो हमारे देश के योग्य से योग्य व्यक्ति बेकार रहते 
हैं, दूधरे विदेशी कम बारी अपनी सारी आमदनी अ्रपने देश में ख़् करते 
हैं । जब तक वे हिन्दोस्तान में रहते हैं तब तक अधिक-से-अधिक पैसे बवाऋर 
अपने देश के। भेजते हैं | पंशन हो जाने पर उनकी तनझुव्राह् की एक पाई 
'भी हमारे देश में नहीं ख़ब होतो । यदि मग्रल-राज्य में कम चारियों का 
वेतन लम्बा था तो वह सब कुछ अपने ही देश में ख़च किया जाता था 4 

अरब ओर फ़ारस में उसे भेजने की इजाज़त न थी | परन्तु आज जो प्रतिवर्ष 
पेंशन की एक लम्बी रकम इंगलेंड के भेजी जाती है | वह इमारे ऊपर मानों 
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सदियों का ऋण लदा हुआ है| श्रतएव नौकरियों में दूसरा सुधार भारतीय- 
करण का होना चाहिये | दर विभाग में अधिक-से-अधिक कमचारी 
हिन्दोत्तानी रक्खे जाये । ॥॒ 

घन शोर संख्या से बढ़कर हमें एक ओर भी सुघार करना चाहिये। 
आजकल के बड़े-बड़े कमंचारी अपने आपको जनता का स्वामी समभते हैं। 
उनके दिलों में प्रजा के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होती | थोड़े से घनी मानी 
लोगों से परिचय प्राप्त कर लेने तथा दावतों श्रौर क्लबों में शरीक होंने के 
ग्लावे वे ग़रीबों से मिलने में अपनी मानहानि समझते हैं। अपने भाईयों 
के बीच में रहते हुए भी उनकी रहन-सद्दन विदेशी होती है। दुखिये भोर 
मुसीबत जिद॒ह लोग उनके बंगलों के अन्दर कदम नहीं रख सकते। एक 
समय वह था जब कि अशोक ने अपने राज्य में इस बात का एलान कर 
रकखा था कि शौचालय तक में उसे राज्य » की ख़बर की जा सकती थी, और 
हर समय कोई भी आदमी उससे मिल सकता था। जहाँगीर ने अपने दरबार 
में एक सोने की जंजीर बाँध रक्‍खी थी, जिसे कोई भी खाँच कर बादशाह से 
मिल सकता था | परन्तु आज वह दिन सामने दिखाई पड़ता है जब कि 
कलेक्टर और कमिश्नर के बँगलों के अन्दर साधारण आदमियों को जाने 
की इजाज़त नहीं मिलती | गवनंर ओर वाहसराय की तो बात ही ओर है। 
इसकी वजह समय की कमी नहीं, बल्कि दिल की कमी है। कभंचारियों को 
इस बात का होसला नहीं है कि वे दीन-दुखियों की फ़रियाद सुनें और उन्हें 
दुर करने की कोशिश कर | जिस परिस्थिति में हिन्दोस्तानियों के दिन कट 
रहे हैं उसमें बड़ी-बड़ी दावतों ग्लौर नफ़ासत की गंजाइश” कम है। इसलिये 
कमचारियों को एक ऐसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है जिसमें उनके श्रन्दर देश के 
गरीबों श्रोर दुखियों की कहानी कूट-कूट कर बैठा दी जाय ताकि वे अपने 
भाइयों की असली हालत से मह न मोड़ें | उनकी ट्रंनिंग एक सच्चे सेवक 
बनने की होनी चाहिये।. ' 

इन तामाम सुधारों के बावजूद यदि हमारे बड़े-बड़े सरकारी कमचारी 
जनता के प्रतिनिधियों के अधिकार से बाहर रहें तो इनसे, भलाई को आशा 
बहुत कम करनी चाहिये । यह सीधी सी बात है कि जो जिसका नमक खाये 
वह उसकी शरीयत दे। भारत-सरकार के अन्दर सभी कमचारियों का 
वेतन भारतीय ख़जाने से दिया जाता है। यही द्वालत प्रान्तीय नौकरियों की 
भी है| यह सारा धन प्रजा का है| इसलिये प्रजा को यह अधिकार द्वोना 
चाहिये कि वह अपने कंमचारियों को स्वयं नियुक्त करे और जब चाहे 
निकाल सक्रे । अर्थात्‌ सभी सरकारी कमचारियों को घारा-सभा की मातहती 
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में रहना चाहिये। भारत-मन्त्री, गवनर-जनरल तथा गवनर के विशेषाधिकारों 
से जो कमचारी नियुक्त किये जाते हैं वे प्रजा के द्वितैषी क्योंकर हो सकते हैं। 
'उनकी नौकरी की शत उन्हीं के हाथों में रक्खी गई है, उनकी ज़िम्मेबारी 
भी उन्हीं के प्रति है। इस तरह की व्यवस्था से एक ज़िम्मेवार शासन की 
स्थापना नहीं हो सकती | सभी कमचारियों को नियुक्त करने ओर उन्हें 
निकालने का अधिकार घारा सवा को मिलता चाहिये। तभी वह श्रजा की 
आवश्यकतानुसार उनसे काम लेने में समथ हो सकती है | 
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शिक्षा 

मनुष्य अपने जीवन को अधिक-से-अधिक सुखमय बनाने की चिन्ता में 
निमग्न रहता है। इसके लिये वह समाज को अपना 
शिक्षा की साधन बनाता है। उसते अलग होकर वह सांसारिक 
धावश्यकता सुख का अनुभव नहीं कर सकता | जब यही आवश्यकता 
सम्पूर्ण समाज की है तो उसके कार्यों तथा विचारों 
में एक प्रकार की समता लानी होगी। इसी के आधार पर मानव-समानज्र 
एकत्र होकर अपने सुख- दुःख का अनुभव कर सकता है | इसी उद्देश्य से ज़ो 
वस्तु सम्पूर्ण समाज को एक सूत्र में बाँघती है उसे शिक्षा कहते हैं हम 
कुत्ते, बिल्‍ली तथा चिड़ियों आदि की विचार-धारा से परिचित न होकर उनके 
सुब्-दुःच का अनुभव यहीं कर सकते। उनकी उन्नति-अवनति की प्रगति 
हमारी बुद्धि से बाहर की चीज़ है| यदि इमारे ओर उनके बीच में विचारों 
के आादान-प्रदान का कोई साधन होता ते मानबन्धमाज से बृदत्‌ एक प्राणी 
समाज की स्थापना हुई होती | शिक्षा के कारण मनुष्य अपने आपको मानव- 
समाज का एक अंग समझता है | समाज्ञ में रहने तथा लोगों के साथ व्यव- 
हार करने की सामग्री उसे प्रचलित शिक्षा से प्राम होती है। अ्रपनी उन्नति 
के साथ वह समाज की प्रगति को जानने में अपने को समर्थ पाता है। शिक्षा 
उसकी मस्तिष्क शक्ति को इतनी व्यापक बना देती है जिससे एकाब्त में 
बैठे हुए भी वह मानव-पमाज को देखता रहता है। शिक्षित मनुष्य के 
नेत्र दूर तक देखते हैं ; उसके कान उड़ते हुए शब्दों को भी सुन सकते हैं 

झोर उसकी बुद्धि श्रदश्य पर भी विचार कर सकती है" 
शिक्षा मनुष्य के जीवन को सफल बनाने की एक कुंजी है। डेविडसन 
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लिखता है, “ शिक्षा द्वारा मनुष्य अयने अन्दर एक ऐसे संसार को रचना 
करता है जो उसे वाह्य संसार में रहने के योग्य बनाता है ”।* शिक्षा द्वारा 
प्रनुष्य की आन्तरिक शक्तियाँ वाह्य जगत को मली भाँति पहिचानने लगती 
हैँ । उमय प्रतिक्षण बदलता रहता है | जिसे इसका ज्ञान न होगा ओर जो 
समयानुकूल श्रपने विचारों को बनाने में समथ न होगा वह दुःख ओर 
कठिनाइयों के जाल से नहीं निकल सकता । शिक्षा समय के परिवतंन का 
ठीक-ठीक ज्ञान कराती है। किस समय हमें कैसे विचार रखने चाहिये, किन 
चीज़ों को प्राचीन समझ कर छोड़ देना चाहिये तथा किन पुरातन वस्तुग्रों 
को पुन; अपनाना चाहिये--इन सब का ज्ञान प्रचलित काल की शिक्षा द्वारा 
होता है| विचारों में पीछे रद्द कर जैसे कोई व्यक्ति अपनी ओर समाज किसी 
की भी भलाई नहीं कर सकता, उसी तरद्द कोई राष्ट्र श्रशिक्षित तथा कूप- 
मंड्क रह कर दुनिया के सामने अपना सिर ऊँचा नहीं कर सकता। जो 
देश अपने आपको उन्नत करना चाहता है वह उचित शिक्षा को अहृण करे । 
मनुष्य स्वभाव से ही रूढ़िवादी है | जिन वस्तुओं को वह्द एक बार ग्रहण 
करता है उन्हें वद्द छोड़ नहीं सकता । शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो उसे 
प्रतिक्षण नवीनताओ्रों का पाठ पढ़ाती रद्दती है | यदद एक साधारण कहावत 
है कि “जिस जाति को जैसा बनाना है उसे उसी प्रकार की शिक्षा दी जाय ।?? 


शिक्षा द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को भली भाँति पहचान सकता 
है। इसी से घ्वावलम्बन तथा स्वाभिमान की उत्पत्ति होती है | उप्तके अन्दर 
एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जो उसके जीवन को आगे बढ़ाती हैं। जिस 
युग में हम रहते हैं उसे समभने के लिये भूत और भविष्य की थोड़ी जानकारी 
आवश्यक है। शिक्षा द्वारा इम अश्रपने आपको पहचान सकते हैं कि सूष्टे 
वे आरम्भ से हम कितनी दूर पर खड़े हैं | शरीर को सुडौल बनाने के लिये 
व्यायाम की आवश्यकता पड़ती है। हमारे मस्तिष्क में कुछ ऐश्ी शक्तियाँ 
मोजूद हैं जिनका विकास शारीरिक श्रवयर्वों से कम आवश्यक नहीं है। 
वचद्य पदार्थ इमें जितना सुख भोर आनन्द दे सकते हैं उससे कहीं बढ़कर 
सुख इमारे झ्रान्तरिक विचार देते हैँ | इन आन्तरिक शक्तियों को बढ़ाने का 
एकमात्र साधन शिक्षा है। आत्मवल के सामने शारीरिक बल एक तुच्छु सी 
चज्ञ है। अतएव हमारा ध्यान आन्तरिक विकास की ओर सबसे अधिक 
होना चाहिये। जीवन के आरसम्म में हमें जिस प्रकार की ट्रेनिंग मिलेगी उसी 


॥#,( 04707 00राशंशंड क7 >परांविंधर प७ का गला श0्तप 
॥08 8 7600 ४6 0प/67 ज्ञ०॥४0. 
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प्रकार के कार्य इम करते रहेंगे । इतीलिए शिक्षा में सब से अधिक छानबीन 
की आवश्यकता है | 
जिस शिक्षा में इतने अधिक गुण हैं ओर जिसे हमारी उन्नति-अवनति 
का मापदणइ होने का श्रेय प्राप्त है उसकी बुराई से हमें 
उचित शिक्षा बचना द्ोगा। जिस प्रकार शरीर पर जलवायु का 
प्रभाव पड़ता हे और हमारी सारी रहन-सहन अपनी 
भोगोलिक परिस्थिति के अनुसार बन जाती है, उसी प्रकार शिक्षा का प्रभाव 
हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा पड़ता है। उल्टी और बुरी शिक्षा किसी देश 
को अवनति के गड्ढे में डाल सकती है | इसके विपरीत आवश्यकता और 
अनुभव के आधार पर बनाई गई शिक्षा किसी पिछुड़े हुए देश कों उन्नति- 
शील बना सकती है | यह कहना अप्तम्भव है कि उचित शिक्षा का ढठीक-ठीक 
स्वरूप क्या है। प्रत्येक देश या समाज को विभिन्न प्रकार की शिक्षा की 
आवश्यकता होती है। एक ही समाज में व्यक्तियों की आवश्यकतायें भिन्न- 
भिन्न होती हैँ | सबके विचार अलग-अलग दोते हैं। इसी के अनुसार उचित 
शिक्षा का निर्माण किया जा सकता है। एक द्वी शिक्षा किसी समय उचित 
ओर किसी समय अनुचित हो सकती है | जैसे-जेस हमारा विकास होता है 
उसी प्रकार शिक्षा में भी परिवर्तन की आवश्यकता पढ़ती है। 
उचित शिल्षा का स्वरूप निश्चित करने में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न 
हो सकती हैं। ह में यह मालुम नहीं कि किन-क्रिन घटनाओं का प्रभाव हमारे 
जीवन पर किस प्रकार पड़ेगा, किस प्रकार की परेस्थिति का मुक्ात्रिला इमें 
समय-समय पर करना-+होगा | हो सकता है कि किसी असाधारण परिस्थिति 
में पड़ कर हमारे देशवासी काहिल ओर निरुच्यमी हो जाये ओर उनके अन्दर 
आशा ओर उत्साह ल्ेशमात्र भी बाक्की न रहे | उस अवसर पर हमारी 
शिक्षा का ढाँचा आजकल से भिन्‍न होगा | वर्तमान समय में हमारे देश 
की शिक्षा कोरी किताबी है | इसे प्रास कर लोगों के अन्दर रचनात्मक बुद्धि 
का विकास नहीं होता । देश के शिक्षित नवयुवक तथा नवयुवतियाँ बेझारी 
का शिक्रार बनती हैं| इसीलिये वरंमान शिक्षा-प्रणाली पर टिप्पणियों के 
बौछार उड़ाये जाते हैं। यह बात स्वसम्मति से मान ली गई है कि हिन्दोध्तान 
की मौजूदा शिक्षा-प्रणाली समय के अनुकूल नहीं हे | इस समय हमारे देश 
को एक ऐशवी शिक्षा की आवश्यकता है जो हमारे हाथों को चलता कर दे 
श्र्थात्‌ इमारी बद्धि किताबी न द्दोकर व्यावसायिक ओर रचनात्मक द्वो। 
उचित शिक्षा वह है जो व्यक्ति की सम्पूर्ण आवश्यकताओं कौ पूर्ति करे। 
एकाड़ी शिक्षा उचित शिक्षा नहीं कहो जा सकती | 
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उचित शिक्षा ग्राप्त व्यक्ति को किसी और पर निर्भर करने की आवश्यकता 
नहीं है | जे! शिक्षा समाज की आवश्यकताञों से परे होती है वह नवयुवक्रों 
के अन्दर एक प्रकार का विकार पैदा करती है। जब शिक्षा का तातय 
समाज को सुखी और सम्पन्न बनाना है तो इसका विधान समय ओर 
परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिये। उचित शिक्षा समयानुकूृल बदलती 
रइती है| वाह्य तथा आन्तरिक कारणों से कभी-कभी सामाजिक संगठन 
ढीला पड़ जाता है। उसे ठीक रास्ते पर लाने के लिये शिक्षा की प्रणाली 
बदलनी पड़ती है। उचित शिक्षा प्रतिबन्धों से रहित होती है। जो शिक्षा 
केवल थोड़े से लोगों के लिये ग्राह्मय है उसकी उपयोगिता उतनी नहीं है 
जितनी उस शिक्षा की जिपका दरवाजा छोटे और बड़े सब के लिए एक-सा 
खुल। हुआ है | उदाहरण के लिए हम अगरेज़ी शिक्षा की ओर नज्नर 
उठाकर देख | यह शिक्षा केवल थोड़े से धनीमानी लोगों के लिये किसी 
विशेष उद्दे श्य से बनाई गई है | इसके वर्तमान ढाँचे को देखते हुये यह 
निश्चित है कि ६० प्रतिशत हिन्दोस्तानी इसको ग्रहण नहीं कर सकते। 
ग्तएव यह शिक्षा-प्रणाली उचित नहीं कही जा सकती | जो शिक्षा सबको इस 
बात का अवसर दे कि वे इसे प्राप्त कर अपने जीवन की समस्याओं को हल्ल 
कर वही उचित शिक्षा कहलाने की श्रधिकारिणी है। जब दम किसी देश 
की समध्याओं को विक्रट देखें ओर उन्हें सुलकाने का कोई बाग दिखलाई 
न पढ़े तो इसका निष्कष यही निकाला जा सकता है कि वहाँ उचित शिक्षा 
का अभाव है। जीवन के प्रश्न बड़े दही गम्भीर होते हैं| यह कहना. “अत्यन्त 
कठिन है कि किस वस्तु से ओर किन तरीक़ों' से हमास जीवन सुखी बन 
सकता है । इस प्रश्न को सुलझाने में शिक्षा सबसे अधिक सहायक होती 
है | परन्तु उसका श्राकार बहुत ही तजुर्ब के साथ बनना चाहिये । 
हमारे देश में शिक्षा के इतिहास को देखते हुये यद्द पता चज्ञता है कि 
इसमें परिवतनों की कोई गणना नहीं की जा सकती। 
भारत में एक ऐसा भी समय था जब क्रि यहाँ की शिक्षा बहुत 
शिक्षा का दी बढ़ी-चढ़ी थी; उसका दरवाज़ा सबके लिये खुला 
इतिहास हुआ था ; राजा-महाराजा विद्वानों का झ्रादर करते थे ; 
शिक्षित वर्ग श्रपने आपको समाज का सेवक समझता 
था। परन्तु एक ऐसा भी समय आया जब पुस्तकालय जलाये गये ; पुरानी 
पांठशालाओं का नामनिशान जाता रद्द | किसी समय हमारे देश का एक- 
एक घर स्कूल था, प्रध्येक मन्दिर तथा मस्जिद शिक्षा के वेन्द्र थे, लेकिन 
आज वह दिन भी दइमें देखने पड़ रहै हैं जब कि हमारे देश में केवल दस 
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प्रतिशत आदमी लिख और पढ़ सकते हैं | कभी ते हमारी शिक्षा धर्म से 
मिली हुईं थी और कभी उससे अलग । कभी हमारे देश के शिक्षित व्यक्ति 
समाज के सेवक रहे ओर कभी उन्हीं के अत्याचार से आम जनता को 
'तकलीफ़ें उठानी पड़ीं | कभी शिक्षित व्यक्तियों का आचरण आदश 
माना जाता था ओर समाज में उन्हें हर तरह की सुविधायें प्राप्त थीं, लेकिन 
एक ऐ,ा भी दिन आया जब पढ़े लिखे लोग घरित्रद्दीन, निरुग्ममी ओर 
भार-स्वरूप समझे जाने लगे | #िसी समय हमारे देश के पढ़े-लिखे लोगों 
को भारतीय सभ्यता पर नाज़ था लेकिन आज वह दिन भी दमें देखने 
पड़ते हैं जब कि शिक्षित व्ग अपनी सम्पता की जड़ अपने ही द्वा्थों से काट 
रहा है। किसी समय ऋषि-महपियों के आ्राश्रव विद्या के केन्द्र कहलाते थे 
ग्रोर किसी समय कालेज और विश्वविद्यालयों की बड़ी-बड़ी आ्रालीशान 
इमारतें बनवाई गई | इतना परिवतन किसी सभ्य देश के इतिहास में शायद 
ही भिलेगा | 
( श्र ) जिस हिन्दोस्तान की चर्चा विदेशों में की जाती है उसका नक़ृशा 
अ्ाजकल से भिन्‍न है। यहाँ की सभ्यता की प्रशंसा 
प्राचीन विदेशियों ने मुक्तकण्ठ से की है | यह ते सभी जानते 
भारत में हैं कि किसी देश को सभ्य बनाने का मूल कारण वहाँ 
शिक्षा «की शिक्षा है | हिन्दूकाल की शिक्षा प्रणाली में कुछ 
ऐ.ती विशेषताये पाई जाती हैं जो दुनिया के किसी भी 
देश में-द्विखाई नहीं पड़ती | व्यक्ति का संपूर्ण जीवन चार भागों में बाँट दिया 
गया था | आारम्म के पहिले २४ वर्ष केवल शिक्षा प्राप्त करने के लिये 
रक्खे गये थे । ६ वर्ष की आयु में ही माता-पिता बच्चे को किसी गुरु के 
पास छोड़ देते थे | गुरु का स्थान ही गुदकुल कहलाता था। यह प्रणाली 
ब्रह्मण॒काल में प्रचलित थी | २४ वष्रं की आयु तक बच्चे को ग़ुद के पास रह 
कर शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी | बौद्धकाल् में इसका स्वरूप कुछु बदल गया। 
शिक्षा के लिये बड़े-बड़े केन्द्र स्थापित किये गये। इन्हें विहार अ्रथवा 
महाविहार कद्दते थे | इनमें किसी विशेष आयु तक लोग शिक्षा ग्रहण कर 
सकते थे | प्रयाग में भारद्ाज ऋषि का श्राश्रम आजकल के किसी विश्व- 
विद्यालय से कम न था। विद्दारों में गुर के अतिरिक्त शिक्षित संन्यासी भी 
रहते थे। वे घूम घूम कर आम-पास के गाँवों में लोगों को शिक्षा देते थे। 
नालन्द मद्दाविहार में १०,००० विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते थे। 
उपरोक्त दोनों प्रणालियों में विद्याथीं की रहन-पहन थर कड़ी दृष्टि रक्‍्खी 
जाती थी । 
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विशेष शिक्षा दी जाती थी। इसी विश्वविद्यालय ने पाणिनी और कोटिल्य 
जैसे विद्वानों को पैदा किया था। कशण्व विश्वविद्यालय में वेदों की विशेष 
शिक्षा दी जाती थी । उज्जैन में ज्योतिष की शिक्षा देने का प्रबन्ध किया 
गया था। 

( व ) मुसलमानी ज़माने में शिक्षा-प्रणाली हिन्दूकाल से कुछ भिन्‍न 
थी । शिक्षा के मुख्य दो प्रकार के केन्द्र थे। एक को 
मध्ययुग की मक़तब और दूसरे को मदरसा कहते थे। हर मसज़िद 
शिक्षा प्रणान्नी में एक मकृतब होता था। लगभग दख वर्ष की आयु 
तक दर एक मुसलमान का बच्चा इसमें शिक्षा ग्रहण 
करता था | यद्द शिक्षा अधिकतर घामिक होती थी। कुरान की आयतें 
सबको कश्ठस्थ करा दी जाती थीं। इसक्रे अतिरिक्त गणित, भूगोल ओर 
इतिहास का भी साधारण ज्ञान करा दिया जाता था । इन मक़ृतबों का ख़्च 
कुछ तो व्यक्तितव चन्दे और दान से चन्नता था ओर कुछ सरकार देती 
थी। मुसलमानी ज़माने में धम के नाते मसज़िदों को सरकार की ओर से 
इमदाद दी जाती थी | इसी इमदाद से मक़तब का ख़् चलाया जाता था | 
मकृतब के अलावे जगह-जगह पर मदरसे खोले गये थे। इनमें उच्च शिक्षा 
का प्रबन्ध किया जाता था | सरकार इन्हें इमदाद देती थी | बदायूं ,आगरा, 
जौनपुर, दिल्ली, मुल्तान आदि शहरों में मदरसे खोले गये थे। इनमें केवल 
मुसलमान विद्यार्थी शिक्षा अहण कर सकते थे । हिनन्‍्दुश्रों की शिक्षा के लिये 
अलग संस्थाये कायम की गई थीं | सरकार की ओर से इमदाद नहीं दी 
जाती थी। सेठ-ठाहुकीारों की इमंदाद से इनका ख़च चलता था | पश्डित 
लोग अपने घर पर विद्या थयों को शिक्षा देते थे | संस्कृत-शिक्षा की उन्नति के 
लिये सरकार की श्रोर से कोई उत्साह नहीं दिया जाता था | केवल थोड़े से 
इनेगिने बादशादों को छोड़ कर हिन्दुश्रों की शिक्तुत का उचित प्रबन्ध किसी 
के ज़माने में भी नहीं किया गया था। 
मध्ययुग में मुग़्ल बादशाइ शिक्षा तथा कला कीशल के विशेष प्रेमी 
थे | हुमायू बादशाह के पास बहुमूल्य पुस्तकों का भणए्डार था। अकबर 
स्वयं विद्वानों की मण्डली में बैठकर विद्या की चर्चा करता था। श्रौरंगज़ेब 
कवियों का सम्मान करता था। हुमायू' की बहिन को लिखने का बड़ा शौक 
था । हुमायू नामा अन्थ उसी का लिखा हुआ है। कला-कोशल में इन मुग्रल 
बादशाहों ने भारतीय इतिहास में जो स्थान प्राप्त किया है उसका मुक़ाबिला 
दुनिया की कोई भी बादशाइत नहीं कर सकती। जीवन के सभी ज्षेत्रों में 
इन बादशाहों की भ्रमर कौतियाँ देश के कोने-कोने में पाई जाती हैं। इन 
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उद्धरणों से इमारा तालये केवल इतना हो है कि भारतीय इतिहास का 
मध्यकाल योरप के मध्ययुग की तरह अशान्ति और क्ुब्यवस्था का युग 
नहीं था | देश में शिक्षा का प्रचार था। फ़ारसी ओर श्ररबी के अच्छे- 
अच्छे विद्वान इस काल में मोजूद थे | समाज में विद्वानों का आदर था। 
विद्या के क्षेत्र में मुग़ल॒ बादशाह जाति पक्षयवात्‌ कम करते थे। हिन्दी 
के धुरन्‍्धर विद्वान्‌ इसी काल में पैदा हुये | मुसलमान सूफेयों ने हिल्‍्दू और 
मुस्लिम सभ्यता को मिलाने का जो सराहनीय प्रयत्ञ किया उसका प्रभाव 
आज भी दिखाई पड़ता है। मुसलमान युग की शिक्षा हिन्दूझाल से अलग 
होते हुए भी एकता ओर समानता की विरोधी न थी। दोनों के हम्पक से 
एक नई सभ्यता का जन्म हुआ | अरबी ओर फ्रारसी के गूढ रहस्य हिन्दुओं 
को और संध्कृत की गम्भीर बातें मुसलमानों को मालूम हुईं । 
(स) ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना के बाद हिन्दोस्तान की राजनीतिक 
परिध्थिति डाॉवाडोल होने लगी। इसका प्रभाव शिक्षा 
आधुनिक्क शिक्षा संध्याओं पर बड़ा ही गहरा पड़ा। जब कम्पनी कौ 
का विकास हालत कुछ मज़बूत हुई तो उसे शिक्षा की तरफ़ ध्पान 
देना पढ़ा ! कम्पनी की पहली आवश्यकता कमचारियों 
की थी | गोदाम और कर रख़ानों में काम करने के लिये वह इंगलेंड से 
कम वारी नहीं बुला सकती थो। उसके पास इतना रुपया नहीं था कि वह 
छोटी-छोटी जगहों पर लम्बी-लम्बी तनज़ाहों वाले अँगरेज़ों को रखती | वारेन 
हेह्टिंग का ध्यान. इस ओर आाकषित हुआआ। १७८१ ई० में उसने कंलकत्ता- 
मदरता नामक एक स्कूल खोला । इसमें विद्यार्थियों को फ़ारती की शिक्षा 
दी जाती थी। यह स्कूल केवल मुतलमानों के लिये था। १७६१ ई० में 
लाई कानव्रालिस ने बनारस में एक संस्कृत कालेज की स्थापना की | इसमें 
केवल हिन्दू विद्याथियों को शिक्षा दी जाती थी। इन शिक्षा संध्थाओं से 
कम्पनी को दो प्रकार के लाभ पहुँचते थे। एक तो कम-से-कम वेतन पर 
हिन्दोस्तानी कलक मिल जाते, दूसरे पश्वात्य निवातियों को पूर्वीय विचारों 
को समभने में आसानी होती । कम्पनी के अधिकारी इन्हीं शिक्षालयों द्वारा 
हिन्दोस्तान के रसम-रिवाजों की जानकारी हासिल करते थे। इनके निकलते 
हुये विद्यार्थी कम्पनी के न्यायालयों में मुकदमा फ़रेतल करने में उनकी मदद 
करते थे | 
उपरोक्त संस्थाओं के अतिरिक्त ईसाई मिशनती भी शिक्षा का प्रचार 
करते थे। उनका उद्दृश्य हिन्दू और मुसलमान दोनों को ईसाई. बनाना था । 
हिल समाज में इन मिशनरियों को किसी इृद तक सफलदा प्राप्त हुईं। पैसे 
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तथा पद के लोभ के कारण कितने ही व्यक्ति ईताई होने लगे। परस्तु 
मुसलमानों ने अपने को इनसे अलग रक्खा | श्य१३ ई० में पालियामेंट ने 
कम्पनी को एक चार्टर में यह आदेश दिया कि वह हिन्दोस्तान की बेहतरी 
के लिये कम-से-कम एक लाख रुपया शिक्षा पर ख़्च करे। श्रब॒ तक जो 
शिक्षा कम्पनी की ओर से लोगों को दी जाती थी उसका माध्यम संस्कृत या 
फारसी था | परन्तु अब यह प्रश्न उठा कि शिक्षा का माध्यम क्या दो | लाड्ड 
मेकाले ने (१८३५ ई०) अपना विचार प्रकट करते हुये यह कटद्दा कि शिक्षा 
का माध्यम आपरेज़ी होना चाहिये। कुड ईंताई मिशनरियों ने भो इसकी 
ताईद की | राजा राममोहनराय ने भी इसका समर्थन किया | अन्त में लाड 
विलियम वेन्टिक के समय में यह फ़ेसज्ञा किया गया कि शिक्षा का माध्यम 
अगरेजी होगा | इससे कम्पनी को शापन-प्रबन्ध में अनेक सुविधाय प्राप्त 
हुईं | साथ ही कम्पनी ने यह भो घोषित किया कि घार्मिक मामलों में उसकी 
नीते निष्पक्ष रहेगी 

श्य१६ ई० में कलकत्ते में एक हिन्दू कालेज की स्थापना की गईं। राजा 
गममोइनराय तथा डेविड हेयर के उद्योग से इसकी नींव डाली गईं थी। 
श्यश्८ू ई० में बंगाल में सिरामपुर नामक स्थान में पहिला मिशनरी कालेज 
खोला गया | १८५२ ई० में सर चाल्स उड़ की अध्यक्षता में पार्लियामेंट ने 
एक कमीठी इस"बात के लिये नियुक्त की जो भारतीय शिक्षा की जाँच करे । 
कमीटी ने अपनी रिपोट में प्रारम्भिक, माध्यमिक और यूनिवर्तिटी शिक्षा को 
अलग-अलग करने की घलाद दो। सर चाह्स उड़ का कहना आः कि 
सरकार केवल अपने हो बनाये हुये कालेजों पर रुपया ख़् न करे। छोडे- 
छोटे स्कूलों तथा कालेजों को सहायता देने का भी नियम बनाया जाये। 
रिपोट का यह परिणाम हुआ कि शिक्षा का एक अलग विभाग ( 267श7(- 
60 ०0 ?िप्र० वग॥एप्रठ/070 ) बनाया गया। साथ ही आररेज़ी 
भाषा के मुक़ाबिले में देशी भाषाओं को पढने-पढ़ाने की सलाह दी गई। 
इसी के फल्न-स्वरूप १८९७ ई० में कलकत्ता, मदरास और बम्बई नामक 
स्थानों पर तीन विश्वविद्यालय खोले गये | श्यछ है ई० में भारत-सरकार ने 
शिक्षा का प्रबन्ध प्रान्तीय सरकारों को दे दिया । परन्तु इसका ख़च केन्द्रीय 
सरकार से प्राप्त होता था। श्य८घर ई० में इन्दर कमीशन की नियुक्ति 
की गई। इसने प्रारम्भिक शिक्षा की दृद्धि पर बहुत ही ज़ोर दिया। 
लाड रिपन के समय में जब स्थानीय स्वराज की व्यवस्था बनाई गई ते 
प्रारम्मिक शिक्षा का भार म्यूनिसिपल्ल बोर्ड तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के। सौंप 
दिया गया 
झा० सा« शा०--४४ 
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१६०२ ३० में लार्ड कज़न के समय में यूनिवर्सिटी कमीश॑न नियुक्त 
किया गया । इसकी रिपोर्ट के आधार पर १६०४ ई० में युनिवसिटी ऐक्ट 
पास किया गया | इससे सरकार का अधिकार युनिवसिटियों के ऊपर और 
कड़ा कर दिया गया। साथ ही इनका ज्षेत्र निश्वित करके स्कूल तथा काल्लेज़ों 
पर इन्हें पूरा अधिकार दे दिया गया | १६१० ई० में मारत-सरकार ने शिक्षा 
विभाग का मुदृकमा बना कर इसका भार शिक्षा मेम्बर के सात दिया। 
तब से बराबर यह मेम्बर वाइसराय की कायकारिणी सभा का एक सदस्य 
होता है | इसका उद्दृश्य प्रान्तीय सरकारों के शिक्षा में सलाह देना है । 
१६१७ ६० में भारत-सरकार ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन की नियुक्ति की। 
इसकी रिपोट में यूनिवर्सिटी शिक्षा के फिर से संगठित करने का अच्छा 
विवरण दिया गया है। १६१६ ई० में भारतीय राजनीतिक सुधार के अनुप्तार 
शिक्षा का विषय पूर्णतया प्रान्तीय सरकारों के। सोंप दिया गया । केन्द्रीय 
सरकार इसमें किसी तरह का हस्तत्षेत नहीं कर सकती । प्रान्तों में भारतीय 
मंत्रियों के। यह विषय सांग कर उन्हें इस बात का अवसर दिया गया ऊ#ि वे 
अपनी आवश्यकतानुसार शिक्षा संध्थाश्रों में सुधार करे | १६२७-२८ ई० में 
एक कमीशन की नियुक्ति की गई | सरफिलिप दरटाग इधके सभापति नियत 
किये गये | इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा की जाँच करना था । कम्ीदी की 
रिपोट में जो मार्के की बात कद्दी गई हैं उनसे हम काफ़ी लाभ उठा 
सकते हैं । 

१६३७ में जब प्रान्तीय स्वराज की स्थापना हुईं ते काँग्रेत को ध्यान 
शिक्षा-सुधार की ओर आकर्षित हुआ | प्रारम्मिक शिक्षा में अनेक सुधार 
किये गये। प्रीढ़ तथा रात्रि पाठशालायें खेली गईं । जगह-जगह पर 
पुस्तकालय तथा वाचनालय स्थापित किये गये | शिक्षा के प्रचार के लिये 
शिक्षा-सप्ताद मनाने की येजना बनाई गई | माध्यमक शिक्षा-सुधार करने पर 
अभी विचार किया जा रहा था कि काँग्रेत सरकरों को इस्तीफा दे देना पड़ा । 
फिर भी कितने हो प्रान्तों में ह।|ई स्कूल तक की शिक्षा का माध्यम हिन्दी 
करार दिया गया | संयुक्त प्रान्त की सरकार ने ते एफ» ए७ भें भी शिक्षा 
का माध्यम हिन्दी घोषित कर दिया । विद्याथियों को यह सुविधा दी गई कि 
वे प्रश्नों का उत्तर हिन्दी या उदू में भी दे सकते हैं | यूनिव|सटी शिक्षा पर भी 
काँग्रेत का ध्यान गया था | संयुक्तप्रान्त में एक कमीटी इस पर विचार करने 
के लिये बनाई गई थी । इन सुधारों के श्रतिरिक्त काँग्रेस का ध्यान बुनियादी 
शिक्षा की ओर दिलाया गया था | तब से यह नई येजना कितने दी प्रान्तों 
में काम में लाई जा रद्दी है। यदि इस योजना में सफलता मिली और 
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उपरोक्त सुधारों के कार्य रूप में परिणत किया गया तो शिक्षा में एक महान्‌ 
क्रान्ति की सम्भावना हे | 
अभी तक शिक्षा की प्रगति का वह इतिहास वर्णन किया गया है जिसका 
सम्बन्ध एकमात्र सरकार से है, परन्तु इसके अलावा हमारे देश में अनेक 
सावजनिक संस्याय शिक्षा के प्रचार में लगी हैं | इनका प्रयत्न सरकार की 
योजनाओं से कम महत्व नहीं रखता | प्रारम्मिक, माध्यमिक तथा उच्च श्रेणी 
की शिक्षा का प्रबन्ध करने में इन संस्थाश्रों ने सरकार को भी मात कर दिया 
है। कुछ तो साम्प्रदायिक भावनाओं के कारण और कुछ सेवा की लगन से 
आज कितनी ही शिक्षा-संस्थायें हरी-भमरी दिखलाई पड़ रही हैं | हज़ारों लड़के 
ओर लड़कियाँ इनमें शिक्षा प्राप्त करती हैं| आय समाज ने शिक्षा को फेल्ाने 
में जो सफलता प्राप्त की है उसका मुक़ाबिला किसी देश की सरकार भी नहीं 
कर सकती | शायद ही केई ज़िला या शहर बाकी हो जिसमें डी० ०० वी० 
स्कूल न हों | छुसलमानों के प्रयल्ल से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई । 
ईसाई मिशनरियों के कितने ही स्कूल आज चल रहे हैं। सिख ओर हिन्दुश्रों 
की कितनी ही शिक्षा.संस्थायं काम कर रही हैं| परशिडत मदनमोंइन मालवीय 
के प्रयत्न से हिन्दू यूनिवर्सिटी को स्थापना हुई है । इनके अतिरिक्त संस्कृत की 
हजारों पाठशालायें और मुसलमानों के मक्तत्र विद्याथियों के शिक्षा दे रहे 
हैं। अभी तक शिक्षा का जो विकास हमारे देश में हुआ है, उसका संक्षिप्त 
इतिहास यहीं सामप्त किया जाता है। वत्तमान शिक्षा किन-किन श्रेणियों में 
विभाजित की गई है और उसका प्रबन्ध किस प्रकार किया जाता है। इसका 
वर्णन नीचे किया जाता है । / 
ऊपर कहा गया है कि १६१६ ई० में शिक्षा का पूरा प्रबन्ध प्रान्तीय 
सरकारों को सोप दिया गया | प्रान्तीय मन्त्रि-मण्डल में 
घतंमान शिक्षा मंत्री इसका प्रधान होता है | इसका विभाग शिक्षा- 
शिक्तषा- विभाग कहलाता है । यह मंत्री अपने कार्या' के लिये प्रान्त 
संगठन. की धारा-सभा के प्रति ज़िम्मेवार होता है। शिक्षा-मन्त्री 
,के नीचे प्रान्त में एक डाइरेक्टर होता है जिसे 'डाइरेक्टर 
आव पब्लिक इन्स्ट्रक्शन' कद्दते हैं| इसका काय प्रान्त के शिक्षा-विभाग के 
कर्मचारियों की देख-रेख करना तथा शिक्षा-मन्त्री को उचित सलहें देना 
है। प्रत्येक प्रान्त कुछ विभागों में बाद दिया जाता है | दर विभाग का 
प्रधान इन्सपेक्टर कहलाता है| इसकी सहायता के लिये ॥अ्रसिस्टेंट इन्स- 
पेक्टर तथा डिप्टी इन्सपेक्टर होते हैं। प्रत्येक ज़िले में एक डिप्टी इन्सपेक्टर 
होता है | उपके नोचे सब-डिप्डी इन्सपेक्टर्स होते हैं। यूरोपियन स्कूलों को 
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देख-रेख,तथा संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षण के लिये अलग इन्तपेक्टर 
होते हैं | जो संध्यायं किसी विशेष दस्तकारी अथवा कृषि आदि की शिक्षा 
देती है उसकी देख-रेख शिक्षा-विभाग से अलग उनसे सम्बन्ध रखने वाले 
विभागों द्वारा की जाती है। सरकार शिक्षा-संस्थाय्रों को कई प्रकार से 
सहायता देती है| कुछ को तो वह स्त्रयं चलाती है श्रोर कुछु को इमदाद 
देती है । 


बतंमान शिक्षा तीन श्रेणियों में विभाजित की गई है ;--प्रारम्मिक 
ध्यमिक तथा यूनीवर्गिटी। माध्यमिक शिक्षा का तात्यय दो प्रकार को 
संस्थाओं से है, हिन्दी और अगरेज़ी | मिडिल तक की शिक्षा को माध्यमिक 
शिक्षा कहते हैं। अगरेज़ी में हाई स्कूल तक की शिक्षा भी माध्यमिक शिक्षा 
कहलाती है | इन तीनों श्रेणियों का वशुन अलग-अलग किया जायेगा । 
हमारे देश में प्राश्मरी शिक्षा का प्रायः अ्रभाव है । यदि अड़ ठीक कर 
दी जाय तो सरकार का बहुत-सा घन व्यथ न होगा। 
प्रारम्भिक शिक्षा साथ ही प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त करने के बाद लोग 
अपने अध्ययन से कुछु लाभ भी उठा सकेंगे। प्राइमरी 
शिक्षा का प्रबन्ध डिस्ट्रिक्ट तथा म्यूनिसिपल बोड करते हैं | कुछ तो अपनी 
श्राय से ओर कुछ प्रान्तीय सरकार की इमदाद से इनका ख़्च चलता है। 
प्राश्मरी शिक्षा कच्चा चार तक होती है । १६११ ई*० में लेजिप्लेटिव कोंसिल 
में गोखले ने भाषण देते हुये कहा कि प्रारम्भिक शिक्षा अनिवाय कर दी 
जाय | अनिवाय शिक्षा का विधान तभी सफल हो सकता है जब यह “ नि.शुल्क 
करार दी जाय | पैसे की कमी के कारण सरकार ने इसें इन्कार कर दिया 
था। मदरास प्रान्त में ६ और १० वष की आयु तक कुछ विशेष जगहों में 
शिक्षा अनिवाय श्रोर निःशुल्क की गई है | संयुक्तप्रान्त ओर बम्बई में भी 
इसका तजुर्बा किया जा रद्दा हैं। कहीं-कहीं पर यह नियम लड़के ओर 
लड़कियों के लिये एक सा बर्त्ता जाता है। 
प्रारम्मिक शिक्षा का निरीक्षण प्रान्तीय सरकार के कमचारी करते हैं। 
प्रान्तीय शिक्षा-विभाग द्वारा कोस की किताबे आदि निश्चित की जाती हैं। 
कटद्दा जाता है कि प्रारम्मिक शिक्षा की बहुत-सी रक़म बेकार चली जाती है | 
हिसाब लगाने से पता चला है कि केवल १५ फ्री सदी लड़के प्राइमरी शिक्षा 
को समाप्त कर पाते हैं| अ्र्थात्‌ ८५ प्रतिशत लड़कों पर जो रुपया ख़च 
किया जाता है वह बिल्कुल बेकार चला जाता है। कारण यह है कि 
प्रारम्भिक शिक्षा से कम दरजे पास करने पर विद्यार्थी को कोई लाभ नहीं 
पहुँचता | यहाँ तक कि इसे सम्राप्त करने पर भी इतनी कुशलता नहीं आती 


शित्षा ३५७ 


कि विद्यार्थी अपने देनिक जीवन में कुछु सफलता प्रास कर सकें। इस 
शिक्षा का आधार कोई-ग-कोई व्यवसाय होना चाहिये। परन्तु अभी तक 
बच्चों को केवल किताबी ज्ञान कराया जाता है | बुनियादी शिक्षा में इस बात 
पर ज़ोर दिया गया है कि आरम्भ से ही बच्चों को हाथ के काम सिखाये 
जायें | प्रारम्भिक शिक्षा में कृषि एक अनिवार्य विषय होना चाहिये। इस 
कत्ता तक उन्हीं अध्यापकों को नियुक्त करना चाहिये जो बालविज्ञान से कुछ 
परिचित हों | लेकिन आज-कल ऐसा देखा जाता है कि कम-से-क्रम पैसे 
देकर अयोग्य अध्यापक प्रारम्भिक स्कूलों में रक्खे जाते हैँं। लोग यह भूल 
जाते हैं कि एक स्कूल खोलने के मानी एक जेल बन्द करना है। प्रारम्भिक 
शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या बृटिश भारत में १ करोड़ के लगभग 
है। १६३४ ई« में प्रारम्भिक स्कूलों की कुल संख्या २ लाख से कुछ ऊपर थी । 
माध्यमिक शिक्षा दो प्रकार की है | ४ से ७ तक जो दिन्दी की श्रेणियां 
हैँ वे माध्यमिक शिक्षा के अन्तगत गिनी जाती हैं। 
साध्यमिक. इनका प्रबन्ध स्थानीय संध्यायें करती हैं। हाई स्कूल 
शित्ता तक की शिक्षा को भी माध्यमिक्र शिक्षा कहते हैं। 
इनका प्रबन्ध विभिन्न प्रान्तों में अलग-अलग तरीके पर 
किया जाता है। कुछ प्रान्तों में ये स्कूल यूनिवर्सिटियों के अधिकार में रक्‍खे 
गये हैं। कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति तथा इनका कोर्स आदि सब कुछ ये ही 
बनाती हैं । कुछ प्रान्तों में इनका प्रबन्ध एक बोड द्वारा किया जाता ह॥। 
संयुक्तप्रनन्‍्त में हवाई स्कूल तथा इन्टरमीजियट के लिये एक अलग बोड की 
स्थापना की गई है) यूनिवर्सिटियों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। ये 
हवाई सकल दो प्रकार के द्वोते हैं | कुछ को गवनमेंट स्वयं चलाती है और 
बाक़ी जनता द्वारा चलाए जाते हैं । परन्तु इनकी मंजूरी प्रान्तीय सरकार 
के शिक्षा-विभाग से लेनी पड़ती है। सरकार इन्हें ऋुछु इमदाद भी देती 
है । इन स्कलों का निरीक्षण इन्तपेक्टर तथा अपसिस्टेन्ट इन्पपेक्टर द्वारा 
किया जाता है। कुछ हाई स्कूल उन्नति /करते-करते इन्टरमीजियट कालेज 
भी ईं। सकते हैं। परन्तु इसकी मंजूरी बोड से लेनी पड़ती है। 
लगभग प्रत्येक ज़िले में एक गवनमेंट दवाई स्कूल होता है। कहीं-कहीं 
पर इसे इन्टरमीजियट कालेज भी बना दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा का 
माध्यम वर्नाक्यूलर है | इस शिक्षा के विषय में लोगों की अनेक रायें हैं। 
कुछ लोगों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थी 
के अन्दर सभी व्यावहारिक बातें बैठा दे। संतार के अ्रन्य सभी देशों में 
इस श्रेणी तक के विद्यार्थी अपने आपको पूर्ण सम्रभते हैं। इमारे देश में 
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हाई स्कूल पास लड़कों को छीटी-छोटी बातों का भो ज्ञान नहीं कराया जाता। 
किताबी ज्ञान पर सबसे अधिक ज़ोर दिया जाता है। जब तक शिक्षा का 
माध्यम श्रंगरेज़ी था इन स्कूलों से निकले हुये विद्यार्यी भारतीय बातावरण 
के सबथा अ्रयोग्य होते थे | परन्तु इधर थोड़े दिनों से कुछ सुधार के कारण 
इसमें थोड़ी उन्नति दिखाई पड़ती है | फिर भी इसका स्वरूप सन्‍्तोष जनक नहीं 
कह्दा जा सकता | माध्यमिक शिक्षा प्रारम्भ करने वाल्ले ७५ प्रतिशत विद्यार्थों 
इसी श्रेणी तक चल पाते हैं | इतनी बड़ी तायदाद को देखते हुये यह नितान्त 
आवश्यक है कि माध्यमिक्र शिक्षा बहुत ही सुलमी हुई होनी चाहिए । इसके 
बाद ही देश के श्रधिकृतर नवयुवक अपने जीवन में प्रवेश करते हैं। सुधार 
की जितनी आवश्यकता यूनिवर्सिटी-शिक्षा में है उससे कहीं अधिक 
आवश्यकता माध्यमिक शिक्षा के सुधार की है । 
शिक्षा की सबते ऊँची चोरी यूनिवर्ठिटी कहलाती है। इस समय समूचे 
हिन्दोस्तान में कुल १८ यूनिवर्सिटियाँ हैँं। इनमें दो 
यूनिवर्सियी- देशी रियासतों में और एक बर्मा में हे। श्र्थात्‌ बृटिश 
शित्ता भारत में केवल १५ यूनिवर्सिटियाँ हैं। पाठकंगण यह 
भी याद रक्‍्खे कि समूचे जापान में जिसकी जनसंख्या 
बंगाल से कुछ दी अधिक है, ४६ यूनिवर्सिटियाँ हैं । केवल टोकियो शहर में 
१८ यूनिवर्सिटियाँ हैं। १८४७ ई० में पहले-पहल कलकत्ता, 'मद्रात ओर 
बम्बई में ३ यूनिवर्सि ठेयाँ बनाई गई | इसके बाद १८३३ में पंजाब यूनिव- 
सिटी, श्यू८७ में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, १६१६ में बनारस तथा' मैथूर 
यूनिवर्सिटी, १६१७ में पटना यूनिवर्सिटी, १६१८ में उस्मीनिया यूनित्र्लिटी, 
१६२० में रंगून, अलीगढ़ और लखनऊ यूनिवर्सिटी, १६२१ में ढाका 
यूनिवर्सिटी, १६२२ में दिल्लों यूनिवर्धिटी, १६५३ में नागपुर यूनिवर्धिटी, 
१६२६ में आन्म यूनिवर्सिटी, १६२७ में आगरा यूनिवर्सिटी और १६२६ 
में अनामली यूनिवर्सिटी की नींव पड़ी । 
यूनिवर्सिटियाँ अपने प्रबन्ध के लिए सभो प्रकार से स्वतन्त्र हैं। प्रत्येक 
यूनिवर्सिटी का प्रधान चान्तलर कहलाता है। यह आमतौर से सूबे का 
गवनर होता है। इसके नीचे वाश्सचान्सलर होता है। यह पदाधिकारी 
: यूनिवर्सियी की कायकारिणी द्वारा चुना जाता है। सारा प्रबन्ध सिनेट द्वारा 
किया जाता है। ये यूनिवर्सिटियाँ दो प्रकार की होती हैं। कुछ तो केवल 
परीक्षाय लेती हैं। उनमें पढ़ाई नहीं होती । बाक़ी यूनीवसिटियाँ पढ़ाई का 
भी प्रबन्ध करती हैं| कुछ वर्षा से यूनिवर्सिटी-शिक्षा विलासपिता की एक 
कुंजी समभी जाने लगी है| जिसके पास पैसे हैं वे अपना समय व्यतीत 
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करने के लिये वर्षों उसमें पड़े रहते हैं। विद्यार्यी और अध्यापक पढ़ने-पढ़ाने 
पर उतना ध्यान नहीं देते जितना ठाई और बूट पर। ऊँची शिक्षा का 
उद्देश्य जहाँ सललता ओर चरित्र संगठन ठहराया गया था वहीं आज 
विल्लासिता की सारी सामग्रियाँ इकट्टो हो गई हैं | सारा वाताबरण नोकरियों 
की चर्चा से श्रोत-प्रोत रहता है | सबकी इच्छा सरकारी विभाग में कोई-न- 
कोई पद प्राप्त करने की रहती है । 
प्रारम्मिक, माध्यमिक तथा यूनिवर्सिटी शिक्षा के अतिरिक्त विद्यार्थियों 
को कुछ दस्तकारो आदि के काम उिखलाने के लिये 
श्रोद्यागिक भी स्कूल खोले गये हैं | कृषि की शिक्षा देने के लिये 
शित्ता सभी प्रान्तों में स्क्ल तथा कालेज स्थापित किये गये 
हैं। अन्धों, गंगों ओर बहरों के लिये भी स्कलों का 
प्रबन्ध क्रिया गया हैं । बड़े-बड़े शहरों में संगीतालय खोले गये हैं। डाक्टरो 
इंजिनियरिंग तथा जद्धल विभाग की शिक्षा देने के लिये अलग स्कूल और 
कालेज खोले गये हैं ; इवाई जह्ाज़ तथा मशीनों की विशेष जानकारी के 
लिये श्रभी हाल में प्रबन्ध किया गया है | इमारे देश में श्रौद्योगिक शिक्षा 
की जितनी आवश्यकता है उनके सामने इन स्कूलों तथा कालेजों की संख्या 
कोई महत्व नहीं रखती | इन कालेजों से निक्रले हुए विद्यार्थी नौकरी के 
अतिरिक्त दस्बकारी आदि के कामों से परहेज़ करते हैं । 
कुछ भारतीय विद्यार्थी विदेशों में जाकर शिक्षा अहण करते हैं। 
१६३०-३१ में उनकी संख्या २१०६ थी। परन्तु 
विदेशों में "१६३२-३३ में वह घट कर १६०० के लगभग दो 
भारतीय गई। शिक्षा अददशण करने के लिये बिदेशों में जाना 
विद्यार्थी. कोई बुरा नहीं है परन्तु जिस उद्देश्य से भारतीय विद्यार्थी 
विदेशों में जाते हें वह एक-मांत्र नोकरी है। अधिकतर 
विद्य थीं इंगलेंड में जाते हैं | कद्दा जाता है कि विदेशों में शिक्षा ग्रहण 
करने वाले विद्याथियों में मारतीय विद्यार्थी सबसे अधिक पाये जाते हैं। 
इनका उद्दश्य यह होता है कि वे इंगलंड से कोई सनद लेकर जल्दी-पे 
जल्दी अपने देश को लौथें और किसी सरकारी मुदहकमें में नौकरी करें। 
१५०० से अधिक विद्यार्थी इंगलेंड में अध्ययन करते हैं। यदि प्रत्येक 
विद्यार्थी का ख़बचं २६५०० रुपये साल रख लिया जाय तो ६८ लाख के लगभग 
रक्रम प्रति वर्ष इन पर ख़च की जाती है | हम यह न समर बैठें कि श्रपने 
विषयों में विशेष अध्ययन करने के लिये ये विद्यार्थी विदेशों में जाने का 
कष्ट करते हैं। जिन विषयों का प्रबन्ध हमारे देश में हो सकता है उन्हें भी 
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वे विदेशों में जाकर सीखते हैं। यदि इनके साथ विदेशियों का व्यवद्यार अच्छा 
होता तो भी ग़नीमत थी परन्तु विदेशों की कितनी ही शिक्षा संध्यायें इन्हें 
प्रवेश तक की आज्ञा नहीं देतीं | उनमें रूग, रंग तथ। जाति का मेद-माव 
किया जाता है। भारतीय विद्यार्थी जिन दर्जों को यहाँ से पास करके इंगलेंड 
में जाते हैं उन्हीं में उनका प्रवेश किया जाता है कुछ वर्षा से विदेशों में 
जाने की प्रथा कम हो चली है। यह भी हमारे देश का एक सोमाग्य है। 


अंगरेज़ी शिज्ञा की वेहारी को देखते हुए इमारे राष्ट्रीय नेताश्रों का 
ध्यान शिक्षा-सुधार की ओर आकषित हुआ। लोगों 
बुनियादी शिक्षा को यह मालूम पड़ने लगा कि शिक्षित लोगों की संख्या 
ग्रावश्यकता से श्रधिक दो गई है। परन्तु दसरी ओर 
जब अशिक्षितों की संख्या पर ध्यान दिया गया तो पता चला कि ६० 
प्रतिशत ग्रादमी अ्रशिक्षित हैं | केवल २३६ प्रतिशतु आदमी अगरेज़ी पढ़ 
सकते हैं | यह बात लोगों को झोर भी खटकने लगी क्रि पढ़े-लिखे लोगों 
की संख्या दाल में नमक के बराबर होते हुये भी शिक्षित लोगों में इतनी 
बेकारी क्‍यों कर है। अ्रन्त में यह बात निश्चित ठहराई गई कि जो शिक्षा 
हमारे देशवासियों को दी जा रही है उसकी हमें कृतई ज़रूरत नहीं है। बह 
हमें गुलाम ओर अ्रकमरप बनाती है| ज़ाकिर हुसेन की अध्यक्षता में एक 
कमीटी इस पर विचार करने के लिये बनाई गई | इसकी रिपोट में यह बात 
ज़ाहिर की गई कि हमारी शिक्षा में उद्योग-घन्धों का कोई स्थान नहीं है। 
सिद्धान्त की बढ़ी-बड़ी बाते पढ़ कर लड़कों के दिमाग तो बढ़ जाते हैं, 
परन्तु उनके मस्तिष्क से क्रियात्मक शक्ति निकल जाती है। हाथ और पैर 
दोनों से वे बेकार हो जाते हैं। श्रतएव कमीटी ने बुनियादी शिक्षा को 
प्रारम्भ करने की सिफारिश कीं | 


बुनियादी शिक्षा का तात्यय व्यावहारिक ज्ञान से है। हमें जितनी 
आवश्यकता अपने दिम:ग को बढ़ाने की है उससे बढ़कर आवश्यकता अपने 
रोटी ओर कपड़े की है | वह शिक्षा बेकार है जो हमारी साधारण आवश्यकता 
की भी पूत नहीं कर सकतो | ब॒नियादी शिक्षु। में शरीर के सम्पूर्ण अबयवों 
की उन्नति पर ज़ोर दिया गया है | इसका तात्पय यह है कि प्रत्येक विद्यार्थी 
को शरीर ओर दिमाग़ दोनों से काम लेना चाहिए। जब हम ४ घंटे अपने 
दिमाग़ से काम लेते हूँ तो कम-से-फम ४ धंटे हमें शारीरिक परिश्रम भी 
करना चाहिये। प्रत्येक विषय का ज्ञान किसी व्यवसाय द्वारा कराना चाहिए। 
शिक्षा स्वावलम्बी होनी चाहिए। बुनियादी शिक्षा प्राप्त कर विद्यार्थी 
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अपने पैर पर खड़ा हो सकता है| सारांश यद्द है कि उस ज्ञान से हमें कोई 
लाभ नहीं जिसे हम काय रूप में परिण॒त नहीं कर सकते | बुनियादी शिक्षा 
का तजुरबा किया जा रहा है । कांग्रेत सरकारों ने इसकी सफलता पर काफ़्रो 
ज़ोर दिया था और आज भी यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। भविष्य 
में इसे कहाँ तक सफलता प्राप्त होगी यह हम नहीं कह सकते | 


दमारे देश में स्री-शिक्षा का कभी भी अमाव नहीं रहा है। इतना 
ज़हूर है कि उनकी शिक्षा पुरुषों से भिन्न रही हे। 
स्री-शित्ता इधर कुछ वर्षो से स्त्रियाँ मो कालेजों और यूनिवसि:दियों 
में जाने लगी हैं श्रोर उनकी संख्या काफ़ौ बढ़ रही है। 
बड़े-बड़े शहरों में महिला-विद्यापीठ, सेवा-सदन, शिल्य-भवन आदि खोले 
गये हैं। अखिल भारतीय मद्दिला-शिक्षा-परिषद्‌ ज्रो-शिक्षा के ज्षेत्र में 
सराहनीय कार्य कर रही है ? डिस्ट्रिस्ट ओर म्यूनिसिपल बोड मी लड़कियों 
की शिक्षा पर ज़ोर देने लगे हैं| श्राय पमाज ने स्त्रियों की शिक्षा के लिये 
कन्या-गुरुकुल आदि स्था पेत किया है। इतना प्रयत्ञ करने पर भी अ्रभी तक 
स्त्रियाँ केवल दो प्रतिशत पढ़ी-लिखी हैं । कुद्ु तो पर्दे के कारण श्रीर कुछ 
धनाभाव से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पातीं | इसमें कोई सन्देह नहीं कि र्रियों 
की शिक्षा पुरुषों से कहीं आवश्यक है, परन्तु दोनों की शिक्षा में अन्तर 
होना चाहिये | दोनों की आवश्यकताय अलग-अलग हैं। समाज के दोनों 
दो अंग हैं | एक का क्षेत्र लड़ाई का मैदान है और दूसरे का कुटुम्बर को 
सुखमय बनाना | इसलिये दोनों क्लो एक प्रकार की शिक्षा से सम्ाज् को 
द्वानि के बदले कोई लाभ नहीं हो सकता। अंगरेज़ी शिक्षा के प्रचार से 
हमारे घरों की नींव कमज़ोर होती जा रद्दी है यह सभी महसूस करते हैं। 
स्त्रियों की शिक्षा का सम्बन्ध ग़्द-प्रबन्ध ओर पुत्-पालन से होना चाद्निये। 
कोरा किताबी ज्ञान उन्हें पुरुषों से अधिक हानि पहुँचायेगा। पाश्चात्य 
सभ्यता की नक्ृन्न से हमें काफ़ो नुकृतान उठाने पड़े हैं। शिक्षा हमारे जीवन 
का आधार हैे। इसके 8मी पाये अपनी भोगोलिक् तथा सामाजिक 
आवश्यकताश्रों पर झिकिने चाहिये |हमारी मौजूदा आवश्यकता उद्यमी और 
कार्यशील बनने की है । अगरेज़ी शिक्षा हमें काहिल और निष्किय बनाती 
है | यदि समाज का एक अंग इसे पूरी तरह अपना ले तो हमारी संस्कृति 
का लेशमात्र भी बाक़ी नहीं रह सकता । खज्रियाँ इस गुर को समभने की 
कोशिश करें | 


बतमान शिक्षा-प्रणाली केवल दिमागी है । शरीर को खोकर मस्तिष्क 
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को बढ़ाया जाता है। इसमें पहिला सुधार यह होना 
शिक्षा में चाहिये कि शारीरिक परिश्रम को स्थान दिया जाय। 
सुधार की इससे कार्य का महत्व बढ़ेगा और बेकारी भी दुर 
छझावश्यकता होगी | उद्योग-घंधों से सम्बन्ध रखने वाले तरह-तरह 
के स्कूल और कालेज खोले जायें। इनमें विद्यार्थियों 
को ऐसी व्यावद्दारिक शिक्षा दी जाय जिसके द्वारा वे अपनी रोज़ी आसानी से 
कमा सके | ऊँची शिक्षा पर जो रक़म ख़् की जा रही है उसे कम किया 
जाय | वह धन गाँवों में छोटे-मोटे कातेबार की बृद्धि में लगाया जाय। 
जितनी शिक्षा-संस्थायें आज शहरों में खुली हुई हैं उनसे रुपये और समय 
की द्वानि के अतिरिक्त और कुछ नहीं द्ोता । शिक्षा-विभाग को चाहिये कि 
अधिकतर स्कूल गाँवों में खोले ओर कृषि उनमें एक अनिवाय विषय 
दो । सरकार हाथ के कामों का मूल्य उतना ही समझे जितना दिमागी कामों 
का । हमारे समाज में यद्द कमी है कि एक हवाई सकल पास क्‍्लक १०० रुपये 
मासिक पाये और दिन भर दोड़ने वाले चपरासी को भर पेठ भोजन भी न 
मिले । यदि शिक्षा में परिश्रम को स्थान दिया जाय तो यह अभ्रन्तर नहीं 
रद्द सकता | 
शिद्वा लोगों की आवश्यकतानुसार मिलनी चाहिये। वर्तमान परिस्थिति 
को देखते हुये ' शिक्षा ज्ञान के लिये ' वाला सिद्धान्त नहीं चल सकता। 
शिक्षित वर्ग की भयंकर बेकारी इस बात का एलान कर रही है कि शिक्षा 
में एक महान्‌ क्रान्ति की श्रावश्यकता है। प्रान्तीय सरकारों को जनता की 
आवश्यकताये जाननी चाहिये ओर उंनकी #ंतान को वही शिक्षा देनी 
चाहिये जो उन्हें मोजूदा संकट से निकाल सके | किसी भी विद्यार्थी को तब 
तक सनद न दी जाय जब तक उसे कंम-सें-कम एक दस्तकारी का पूरा 
शान न हो। सूत कातने से लेकर महल बनाने तक का काम उसे तधिखाया 
जा सकता है | लेकिन ये तमाम सुधार एक से नहीं होने चाहिये। लड़के 
ओर लड़कियों की शिक्षा के पाञ्यक्रम अलग-अलग हों | दोनों को दो प्रकार 
की शिक्षा दी जाय | प्रचलित विषयों का साधारण ज्ञान दोनों को कराया 
जाय, परन्तु इनकी आवश्यकताश्रों श्रौर ज़िम्मेवारियों को देखते हुये इनके 
स्कूल एक दूसरे से अलग हों और उनमें भारतीय वातावरण की पुंट हो | 
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सरकारी आय-व्यय 
(॥08090 ७८७ ) 

अपने कतंव्यों की पूर्ति के लिये सरकार को प्रजा से घन वसूल करना 
पड़ता है। परन्तु ये सारे कतंव्य प्रजा के ही प्रति होते 
सरकार की हैं| जो सरकार अपनी प्रजा का धन व्यर्थ ख़ब करती 
शाधिक है, अथवा निष्प्रयोजन विदेशों में सेज देती है, वह 
झावश्यकतायें अपने कतंव्यों को पूरा नहीं करती। सावजनिक कामों 
को एक व्यक्ति नहीं कर सकता। सरकार की स्थापना 
इसीलिये की गई है कि वह व्यक्तिगत चिन्ता से ऊपर सम्पूर्ण समाज की 
भलाई सोचे । दर आदमी स्कूल ओर कालेज नहीं खोल सकता और न 
१०-२० आदमी रेल ओर तार का संगठन कर सकते हैं | दो-चार गाँव पूरे 
राष्ट्र की रक्षा का प्रबन्ध नहीं कर सकते | इस तरद्द के कामों को सरकार कर 
सकती है। उसकी शक्ति अनन्त है। यद्यपि यह शक्ति उप्ते जनता से ही 
मिली है, लेकिन वह इसे वागिस नहीं ले सकती | समाज में हम जिन-जिन 
चीज़ों से लाभ उठाते हैं उन पर करोड़ों रुपये ख़च किये गये हैं | इस घन का 
कुछ अंश हमारी जेब से भी लगा हुआ है। तभी अपना अधिकार समझ कर 
हम उन्हें अयनी चीज़ समझते हैं | अगर इन चीज़ों पर नज़र डाली जाय 
तो पता चलेगा कि इन्हें बनाने तथा इनकी रक्षा के लिये जितने रुपये की 
ज़रूरत है उसका हम अनुमान भी नहीं कर सकते । पुलीस, अ्रस्पताल, रेल, 
तार, डाक, सड़क, पुल, जद्दाज़, रक्षा इत्यादि इत्यादि मदों में जो रुपये 
लगाये जा रहे हैं उनकी उपयोगिता हमारे लिये कम नहीं है। इन्हीं को 
संभालने के लिये सरकार को घन की आवश्यकता पड़ती है। उसे तरह-तरह 

के टेक्स लगाने पड़ते हैं । । 
इस रकम को वसूल करने के लिये सरकार को कुछु नियमों की आवश्य- 
कता पड़ती है | वह जिससे जितना रुपये चाहे वसूत्न नहीं कर सकती। प्रजा 
की हैसियत के अनुसार ही वह टेकक्‍्स ले सकती है। भेाजन और वद्न के 
शग्रतिरिक्त जो रकम प्रजा के पास बच जाती है उसका कुछ अ्रंश सरकार लेती 
है। यह कर प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष दोनों तरीक़ों से लिया जाता है। सरकार 
को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि ग्ररीत्रों पर देकत का भार कम- 
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से-कम पड़े | जो रक़म प्रजा से बसून की जाती है उसके उचित ख़्च का 
भी ध्यान रखना पड़ता है | यदि १० झाये वयून करने में १५७ रुपये का 
ख़च पड़ता है तो सरकार इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं कर सकती | उसकी. 
अवश्यकताये प्रजा को इच्छानुसार बढ़ती हैं | जब धन की ज़रूरत अधिन 
होती है तो वह प्रजा की ग्रामदनी को बढ़ाने का प्रयत्ञ करती है। इससे प्रन्ा 
की भज्ञाई के साथ साथ सरकार को भी टैक्स वसूल करते में आसानी पढ़ती 
है। जिस राज्य में प्रजा की माली हालत अच्छी होती है वहाँ की सरकार 
भी घनी समझो जाती हैं। आवश्यकता पढ़ने पर वह अधिक-से-अधिक धन 
इकट्टा कर सकती है | जिस प्रकार माली बगीचे से फूलों को चुन लेता है 
ग्रोर फिर पानी देकर उसे हरा भरा रखता है, उसी तरह सरकार श्रपनी प्रजा 
को सुखी औ्रौर सम्पन्न बना कर उसकी आय का थोड़ा-ता अंश ले लेवे । 


हिन्दोस्तान की विकट गगेबी को देखते हुये यह बात समझ में नहीं 
आती कि किस प्रकार यहाँ की सरकार प्रजा का पेट 

भारत सरकार काटकर टेक्स वसूल करती है। लाखों श्रादमियों को 
ध्योर भर पेठ भेजन तक मुयस्सर नहीं होता। सुप्रसिद्ध 
भारतीय प्रज्ञा इतिहास लेखक सर विलियंम हंटर लिखता है, “ चार 
करोड़ हिन्दोस्‍्तानी अपर्याप्त माजन पर अपने दिन काटते 

हैं। ” सर चाल्स इलियट का अनुमान है कि “किसान व में से आधे 
कितानों की भूख वर्ष के आरम्भ से लेकर अन्त तक कभी भी पेट भर भेजन 
करके शान्त नहीं हुई।?# १८६१ की मनुष्य-गणना की रिपोर्ट में यह बात 
दज है कि “ यह निश्चित प्रतीत द्योता है. कि क़ृ रीब-क़रीब ७ करोड़ मारतवासो 
यह भी नहीं जानते कि दो बार भोजन किसे कहते हैं|” हिन्दोस्तान के 
कृरीष १० करोड़ आदमी १८ बिस्त्रे ज़मीन जेतकर अपना दिन काठते हैं । 
रैम्ज़े मेइडानल अपनी “ हिन्दोस्तान की जाणति ?” नामक पुस्तक में लिखते 
हैं, “ ५ करोड़ कुटठुम्प ( अर्थात्‌ २५ करोड़ मनुष्य ) साढ़े तीन थाने को 
आय पर अपना गुज़्ारा करते हँँ। ” इस तरह के उद्धरणों से इमारा इतिहास 
भरा पड़ा है। इतने पर भी सरकार इन गरीबों से टैल्स बसून करने में 
कोई कसर बाक़ी नहीं रखती | टैक्स वसूल करना सरकार का फ़ज़ है, लेकिन 
जिसके पास खाने ओर शरीर ठकने तक का ठिकाना नहीं वह टेक्स केसे 
दे सकता है। यदि भारत-सरकार अपनी ज़िम्मेवारी को मश्यूस करती, और 
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भारतीय प्रजा की लम्बी रकम वद्द विदेशों में न भेजती, 'तो इस भयंकर 
दरिद्रता का मुकाबिला न करना पड़ता | 
!८पथ ई० तक बूटिश सरकार की नीति सभी क्षेत्रों में शक्ति-संचय को 
थी | आथिक मामलों में मी भरत-सरकार को सभी 
बवृ उरेश सरकार अ्रधिकार दिये गये थे। प्रान्तीय सरकारों के किसी 
की टेक्स- भी प्रकार का टैक्स लगाने अथवा उसे ख़च करने का 
सम्बन्धी नीति अधिकार न था। वे केन्द्रीय सरकार की एजेन्ट मात्र 
का इतिहास थीं। उसझी आज्ञानुमार वे टैक्‍स वयूल करके उसे भेज 
द देतीं और अपने ज़च के लिये केन्द्रीय सरकार की 
इमदाद पर निभर रहती थीं । जान स्ट्रेची लिखता है, “ यदि प्रान्तीय सरकार 
की कोई सड़क बनवाने के लिये २० पौंड की भी ज़रूरत पड़ती “*-*“तो 
उसे केन्द्रीय सरकांर से इसकी आज्ञा लेनी पड़ती थी। ” * प्रान्तीय सरकारों 
के उनकी श्रावश्यक्रतानुसार प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार एक बँधी हुई रकम 
देती थी | उसी में इन्हें अपना ख़च चलाना पड़ता था। यहद्द रक़म घटती- 
बढ़ती रहती थी और सभी दृश्थियों से अ्रपर्याप्त थी | केन्द्रीय सरकार में जिसकी 
जितनी पहुँच थी वद्द उतनी रक़म मंजूर करा लेती, बाक़ी प्रान्तीय सरकारों 
को सब करना पडता था । उन्हें टैक्स की वसूनी में कोई दिलचस्पी न थी 
और न ख़र्च में ही मितव्ययी बनने का ध्यान था | जब इन दोनों से उन्हें 
कोई फ़ायदा न था तो वे अनायास कष्ट क्‍यों करतीं। इस उदासीनता से 
प्रान्तीय. प्रजा को लर[सर नुकसान हुआ । सरकार पैसे की कमी के कारण 
उनकी भलाई की परवाद्द नहीं कर सकती थी | 


१४ दिसम्बर सन्‌ १८३० को लाड मेयो की सरकार द्वारा एक घोषणा- 
पत्र निकाला गया | इसके अनुसार ख़च के कुछ ज़रिये प्रान्तीय सरकारों को 
चन्द शर्तों के साथ शांत दिये गये | आशिक विषयों में शक्ति वितरण का 
यह पहला कदम था | अब तक प्रान्तीय सरकारों को एक पाई भी ख़्च 
करने का अ्रधिफ्लार न था | परन्तु लाड मेयो की कृपा से उन्हें यह अधितार 
मिला कि पुर्लोस, शिक्षा, सडकें, रजिस्ट्री, जेल, अस्पताल आदि के ख़च वे 
स्वयं कर | इनके ख़च के लिये केन्द्रीय सरकार रुपये देती थी, परन्तु यद 
कमी महसूस होती तो स्थानीय करों से वे इसकी पूर्ति कर सकती थीं। १८७७ 
ई० में लाड लिठन के ज़माने में शक्त-वितरण का दूसरा क़दम उठाया 
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गया । केन्द्रीय सरकार की इमदाद के अतिरिक्त प्रान्वीय सरकारों को कुछ 
और भी विषय दे दिये गये | सरकारी आमरनी के कुछ ज़रिये ३ भागों में 
बाँद दिये गये ;--- 


१--वेन्द्रीय विषय 
२- प्रान्तीय 
३--सम्मिलित ! 
इनका तातलय॑ यह था कि केन्द्रीय विषयों को आमदनी और उनका ख़्च 
केन्द्रीय सरकार के हाथ में रक्खा गया, प्रान्तीय विषयों को ज़िम्मेवारी प्रार्न्त/य 
सरकार को दी गई | इनके अतिरिक्त सम्मिलित विषयों की आमदनी दोनों 
सरकारों में विभाजित कर दी जाती थी | श्रफ़़ीम, नमक, तार और डाक, 
देशी रियासतों से कर, तथा रेलवे हृत्यादि--इनकी श्रामदनी केन्द्रीय सग्कार 
के हाथों भें रकखी गई। शेष विभागों की आमदनी प्रान्तीय सरकार 
को दी गई | भूमिकर तथा इनकम टैक्‍स की आमदनी दोनों सरकरों में 
बाँद दी जाती थी । इन रुपयों को छूच करने के लिये प्रान्तीय सरकारों को 
वेन्द्रीय सरकार से कुछ रलाहें लेनी पडती थीं | उन्हें कज़ें लेने का अधिकार 
नथा ओर न वे कोई नया कर लगा सकती थीं | यह प्रबन्ध केवल ५ वर्ष 
के लिये किया गया | दर पाँचव वर्ष फिर इसे नया करना पडता था। श्द८र 
३० में लाड रिपन के प्रबन्ध के अ्रनुसार केन्द्रीय सरकार से प्रान्तीय सरकारों 
की इमदाद बन्द कर दी गई | उपरोक्त तीन प्रकार के विषयों का ब्रट्वारा 
फिर नये सिरे से किया गया | १३४०४ ई० में लाड कज़न ने इस प्रबन्ध को 
अधत्थायी क़रार दिया। हर पाँचवें साल इसे नया करने की ज़रूरत जाती 
रही | किसी श्रसाधारण परिस्थिति के कारण इसमें तबदीली की जा सकती 
थी। केन्द्रीय सरफार की इमदाद को फिर से जारी किया गया | १६०८ ई० 
में इस पर विचार करने के लिये एक कमीशन निर्धारित किया गया, परन्तु 
उसने किसी प्रकार के परिवर्तन की सलाइ न दी । 


१६११ ई७ में लाड हाडिज ने उपरोक्त प्रबन्ध को स्थायी करार दिया। 
अर्थात्‌ १६१६ के शासन-सुधार तक सरकारी आ्रामदनी और ख़च तीन 
भागों में बैंटे हुये थे । चुंगी, नमक, श्रफ़रीम, रेलवे, तार और डाक, टकसाल 
ओर देशी रियासतों के कर--इनकी आमदनी केन्द्रीय सरकार लेती थी। 
रजिस्ट्री, पुलीस, शिक्षा, क़ानून और न्याय, श्रस्यताल तथा छोटी-छोटी 
विचाई के काम इत्यादि--इनका प्रवन्ध प्रान्तीय सरकारों के दिया गया 
: था। इन मदों की आमदनी और ख़च्च प्रान्तीय सरकारें स्वयं करती थीं | 
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भूमिंकर, इनकम टैक्स, आवकारी-कर, इनकी आमदनी दोनों में बॉढ दी 
जाती थी | 


१६१६९ के शासन-सुधार में सरकारी आय-ब्यय के प्रबन्ध में अनेक 
परिवतन किये गये। एक ज़िम्मेवर शासन की स्थापना 
१६१६ का के लिये यह आवश्यक था कि हिन्दोस्तानियों को आ्िक 
शासन-खुबार त्षेत्र में कुछ और अधिकार दिये जाये | मान्टेग्यू 
शोर सरकारी चेम्सफ़ो्ड ने इस बात की सिक्नारिश की थी कि प्रान्तीय 
धाय-व्यय स्वराज्य की पहली शर्त आ्थिक ज़िम्मेवारी है। इसका 
तात्पय यह था कि केन्द्रीय रुस्‍कार प्रान्तों को टेक्‍्स 
सम्बन्धी और भी ज़रिये दे दे और उन्हें ख़च करने की पूरी आज़ादी भी दे 
दी जाय | जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक सावजनिक भलाई के कामों 
में वृद्धि नहीं की जा सकती थी। स्थानीय संध्यायें पहले से हो इस बात के 
लिये बदनाम थीं कि वे अपने जेवर में कोई नई योजना कार्याश्वित नहीं 
करतीं | राष्ट्रीय उत्थःन के साथ-साथ लोगों की आवश्यकताये' श्र माँगे बढ़ 
रही थीं | इधर प्रान्तीय सरकारों के हाथ बंधे हुये थे। न तो उनके पास 
पैसे के साधन थे और न उन्हें कज़ लेने का अधिकार था । वे सभी प्रकार से 
अ्रकम एय थीं और स्थानीय जनता की ट.का-टिप्पणियों के चुपचात खुनती 
रहती थीं। शासन सुधार के समय इन बातों पर विचार किया गया। 
सम्मिलित आय के मद तोड़ दिये गये | केन्द्रीय झोर प्रान्तीय सरकारों के 
भ्रमदनी के स्व॒ृतन्त्र जरिये अ्रलुग-अलग बाँट-दिये गये। प्रान्तीय सरकारों 
के। इस बात का श्रवसर दिया गया कि वे श्रपने ज्षेत्र में नयेननये काय करे 
श्रौर प्रजा की माँगों की पूति करें। 


शासन के कार्या न्वत हुये अ्रमी दो वर्ष भी व्यतीत न हुये थे कि केन्द्रीय 
सरकार की शआ्रार्थिक स्थिति डॉवाडोल द्ोने लगी। 

मेस्टन अवार्ड १६२० २३ के बजट में उसे ६८३ लाख रुपये की 
कमी महसूस हुई | इसे पूरा करने को चिन्ता सरकार 

के। ज़रूरी थी। १६२० ई० में लाड मेघ्टन की अध्यक्षता में एक 
कमीटी इसको जाँच के लिये बनाई गई। कमीटी ने जो फ़ेसला किया, उसे 
मेस्टन अवार्ड ( ैदहाणा एप ) कहते हैँ। इसके अनुसार यह 
निश्चित किया गया कि बिहार और उड़ीसा प्रान्त के छोड़कर शेष प्रान्तों 
से यह कमी पूरी की जाय । १६२१-३२ में निम्न.ल,खत रक्म प्रान्तों से ली 
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प्रान्त केन्द्रीय सरकार के दी गई रकृम 
( लाख की संख्या में 3 
१--मदराख शे४प 
२--बम्बई शा ५६ 
रे - बंगाल न ६३ 
४--संयुक्तप्रान्त शा २४० 
४--- पंजाब १७२ 
६- ब्रह्मा ; ६४ 
७--मध्यप्रान्त और बरार किन २२ 
८--श्रासाम ला] 5७४ १४, 


कुल जोड ६८३ लाख रुपया 


बिहार और उड़ीसा के इसलिये छोड दिया गया था कि उसकी श्रार्थिक 
स्थिति स्वयं अच्छी न थी | इसीलिये श्रन्य प्रान्तों से ६८६ लाख की कमी 
पूरी की गई । पहली किश्त देने के बाद बंगाल ल्‍न्‍त की सरकार ने इस 
बात की मजबूरी जाहिर की कि वह एक पैसा भी देने < क्षमता नहीं रखती | 
अन्त में केन्द्रोय सरकार ने यह फ़ेसला किया कि १६२२-२३ से बंगाल प्रांत- 
से ६ बष तक केाई किश्त न ली जायेगी । मेध्टन कमोटी ने यह भी तिक़ा- 
रिश की थी कि केन्द्रय सरकार आथिह मामले में जल्द! से जढ्दी स्वतन्त्र 
हो जाय ओर प्रान्तों पर निर्मर न करे। प्रान्तीय घारा-सभाञश्रों को नये टैक्स 
लगाने का अधिकार दे दिया गया । कुछ शर्तों" के साथ उन्हें कर्ज़ लेने को 
भी इजाज़त दे दी गईं | केन्द्रोय सरकार का दबाव बहुत कुछ कम कर दिया 
गया मेघ्टन अवार्ड से केाई भी प्रान्त सन्‍्तुष्ट न था। उसे केन्द्रीय सरकार 
के जो एक लम्बी रकम हर साल देनी पड़ती वह उनकी आर्थिक नींव के 
कमज़ोर कर देती थी | 


मेस्‍्टन अ्वाडड से किसी को भी लाभ न हुआ प्रान्तों के अ्रसन्तोष के 
साथ साथ केन्द्रीय सरकार की भी माली हालत बिगड़ती गईं। चारों शोर से 
इस बात की. माँगें पेश की जाने लगीं कि प्रान्तों की किश्त बन्द कर दी जाय । 
१६२६ ई० के लगभग केन्द्रीय सरकार के बजट में कुछ बचत हुई श्र अन्तर 
में १६२७-२८ ई० में प्रान्तों की किश्त बिलकुल बन्द कर दी गई। नये 
टेक्स लगाकर केन्द्रीय सरकार ने श्रपनी कमी पूरी की | प्रान्तों को भी किश्त 
बन्द हो जाने से कुछ राहत मिली | लेकिन जमनो की बड़ी लड़ाई का अप्तर 
१६२८ के बाद मालूम पड़ने लगा । एक तरफ़ लोगों की आवश्यक्तायें 
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बढ़ती जा रही थीं और दूधरी श्रोर भारत सरकार कज़ के सूद से दब रही 
थी | इसी समय संघ-शातन की योजना पर विचार आरम्भ किया गया। 
किसी भी संघ-शासन में श्रार्थिक बटवारा ठीक ढीक नहीं दो सकता | 
कितनी ही सफ़ाई के साथ इसका विभाजन किया जाय, 
संघ-शासन कोई-न-कोई कमी रह जाती है। संसार का कोई भी 
शोर ध्राथिक संघ-शासन इस कमी से वंचित नहीं है | कारण यह है 
संगठन. कि इसके अन्दर दो स्वार्थों की पूर्ति करनी पड़ती है। 
एक तो संघ-पघरकार को अपनी जिम्मेवारी निबाहने 
के लिये पैते बसूल करने पड़ते हैं और दूसरी ओर स्थानीय सरकारें भी ठेक्स 
लगाकर श्रपना ख़च चलाती हैं। दोनों का साधन एक हो जनता के बनना 
पड़ता है। यह भी सम्भव है कि आशिक बटवारे में दोनों में उलझन पैदा 
हो जाय | हो सकता है कि दोनों की श्रावश्यक्रतायें इस कदर बढ़ जाये कि 
टेक्स की भरमार हो जाय और प्रजा दोनों के बीच में पिस जाय | संघ-शासन 
के अन्दर जितनी इकाइयाँ रहती हैं उनमें भी समानता बत॑नी पड़ती है। 
यदि एक से कम और दूसरे से अधिक कर वसूल किया जाय तो न्याय में 
फ़रक पड़ेगा | केन्द्रीय ओर स्थानीय सरकारों की आवश्यकताओं का ध्यान 
रखते हुये उनकी आय के ज़रिये इस प्रकार अलग करने पड़ते हैं कि किसी 
को अपने हक़ के लिये एतराज़ न हो। ज्वायंट पालियामेन्टरी कमीओी ने 
भारतीय संघ-शासन में भी इन कठिनाइयों को महसूस किया था। श्रपनी 
रिपोर्ट में इसका ज़िक्र करते हुये उसने लिखा है कि, किसी भी संघ-शासन में 
आ्राय-व्यय का बटवारा एक कठिन विषय है | कारण यह है कि दो संरकारे 
एक ही प्रजा से स्वतन्त्रता-पूर्वक टैक्स वयूज्ञ करती हैं। ?# क्‍ 
झ्राधुनिक शासन-विधान में अनेक परिवर्तनों के कारण सरकारी आय- 
व्यय का नये सिरे से बटवारा किया गया है। ब्रक्षा के 
भारतीय संघ अलग हो जाने से केन्द्रीय सरकार की आय में १ करोड़ 
शासन-विधान रुपये की हानि हुई है। सिन्ध और बिद्दार दो नये 
छोर श्ार्थिक प्रान्तों के बनने से केन्द्रोय सरकार की और भी हानि 
प्रबन्ध हुई है। बम्बई अ्रद्यते से सिन्ध को अलग कर देने से 
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बम्बई के ६० लाख रुपये का घाठा उठाना पड़ा है। इसी प्रकार उड़ीतां 
के बनाने में मदर्रास और बिहार प्रान्तों को क्रमशः २० लाख और ८ 
लाख रुपये प्रतिबष का घाटा पडा है। केन्द्रीय सरकार के इन तमाम 
कमियों को पूरा करना पड़ा है। संघ-शासन के कार्यान्वित करने के लिये 
१३ करोड़ रुपये की जरूरत ओर पूरी करनी पड़ी है। बम्बई और बंगाल 
प्रान्‍्त इस बात की बार-बार माँग पेश कर रहे हैं कि इनकम टेक्‍क्स की 
आमदनी में केन्द्रीय सरकार उन्हें कुछ हिस्सा दे। रियासतें पहले से ही 
चिल्ला रही हूँ कि संघ-सरकार को यह अधिकार न दिया जाय कि वह उनहें 
अन्दर केई प्रत्यज्ञ कर लगा सके | संघ के ख़च॑ से वे सभी प्रकार से बँचना 
चाहती हैं | इसका परिणाम यह है कि उनके संध-शासन में शरीक होने से 
केन्द्रीय सरकार को आर्थिक लाभ के बदले द्वानि होने को सम्भावना है | 

कुछ विषय ऐसे हैं जिनकी सारी आमदनी केन्द्रोय सरकार अपने लिये 

ख़च करेगी | वह इन टक्‍्सों को घटा-बढ़ा भी सकेगी । 
हाथिक बटवारा चुंगी, कारपोरेशन टेक्स, इनकम टेक्स पर सर चांजे 
आदि मद इस कोटि में रकखे जा सकते हैं। कुछ 

विषय ऐसे हैं जिनकी श्रामदनी वसूल करने का अधिकार संघ सरकार के 
होगा, परन्तु वह इसे प्रान्तों अथवा रियासतों में बॉँट देगी । स्टेम्प कर, चेक, 
सरख़त, बीमा, रेल की चीज़ों अथवा यात्रियों पर कर इत्यादि मद इस कोटि 
में रक्खे गये हैं| कुछ मदों की आमदनी संघ-सरकार वसूच करेगी और 
उसका कुछ हिस्सा वह प्रान्तों अथवा रियात्तों को देगी । इनकम टेक्स, जूड 
निर्यात कर, नमक कर, श्रफ़ीम, आबकारी, निर्यात कर “इत्यादि विषय इस 
कोटि में रकखे गये हैं। इनके अतिरिक्त संध-सरकार की आमदनी के कुछ 
श्र भी ज़रिये हैं | रेल, तार ओर डाक, देशी रियासतों ने कर, तथा ठकसाल 
की श्रामदनी संघ-सरकार को आय समझी जायगी | केन्द्रीय सरकार इस आय 
को कुछ तो हिन्दोस्‍्तान में श्र कुछ इंगलेंड में ख़र्च करेगी | जी सूबे अपने 
पैर पर खड़े नहीं हो सकते उन्हें वह कुछ वार्षिक सहायता देगी, जिसका 
व्योरा निम्नलिखित है ;-- 

१--पश्चिमोत्तर प्रदेश को १०० लाख रुपया सालाना। 

२--उड़ीसा प्रान्त को ४७ लाख रुपया सालाना १६४१ तक, ४३ लाख 
रुपया सालाना ११४२ से १६४६ तक और, ४० लाख रुपया सालाना १६४६ 
के बाद। 

३--श्रासाम कोः३० लाख रुपया सालाना | 

४--संयुक्त प्रान्त को २५ लाख रुपया सालाना १६४२ तक | 
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४--सिन्ध प्रान्त को ५० वर्ष तक संघ्र सरकार वार्षिक सहायता देवी 
रहेगी ;-- 
१६३७-३८ में ११० लाख रुपया | 
१६३६-१६ ४८ तक १०४ लाख रुपया सालाना । 
१६४६-१६६६ तक ८० लाख रुपया सालाना | 
१६७०-१६७४ तक ६५ लाख रुपया सालाना | 
१६७६-१६८१ तक ६० लाख रुपया सालाना | 
१६८४२०१६८७ तक ४४ लाख रुपया सालाना | 
प्रान्तीय सरकारों को आमदनी के स्वतन्त्र ज़रिये भी दिये गये हैं। 
केन्द्रीय सरकार जो इनकम टेक्ध वसून्न करेगी उसका कुछ हिस्ता प्रान्तों को 
दिया जायगा | भूमिकर, खेतीकर, आबकारी, पेशाकर, जीवकर, तथा श्रन्य 
प्रकार के थक्सों से जो आय होगी, वह प्रान्तीय सरकार की आ्राय समझती 
जायगी | केन्द्रीय और प्रान्तीय दोनों सरकारों को किसी हृद तक कज़ लेने 
का अधिकार दिया है। प्रान्तीय स्वराज की स्थापना द्वोने से प्रान्तों को कुछ 
नये-नये 2क्स लगाने का भी अधिकार दिया है। संयुक्त प्रान्त तथा मध्य 
प्रान्त में काँग्रेस सरकारों ने कुछु नये 2क्स लगाया है। संघनसरकार की आशा 
के बिना प्रान्तीय सरकारों को विदेशों से कज्न लेने का अधिकार नहीं है। 
संघ-शासन विधान में रियासतों ओर संघ-सरकार के झ्रार्थिक सम्बन्ध पर 
अलग विचार किया गया है। अब तक रियासतें 
संघ-सरकार केन्द्रीय सरकार को एक निश्चित रकृम कर ( (शं)प्रां७ ) 
शोर देशी के रूप में देती रही हैं | परन्तु संघ में शरीक होने पर 
रियासतेों का वे इन करों से मुक्त कर दी जायेंगी। बृटिश सम्राद 
झाथिक. को यह अधिकार दिया है कि वह २० वष के अन्दर 
सम्बन्ध धीरे-धीरे इन्हें इस कर से मुक्त कर दे। कहद्दा जाता 
है कि इस प्रकार की सुविधायें रियासतों को इसलिये 
प्रदान की गई हैं कि वे अधिक-से-अधिक तादाद में संघ-शासन में शरीक 
हों । संघ-सरकार रियातततों में कोई प्रत्यक्ष कर नहीं लगा सकती। यदि वे 
स्वयं चाहें तो यह कर लगाया जा सकता है। संघ-शासन की स्थापना के 
१० वर्ष बाद उन रियासतों में जिन्होंने संघ-शासन को स्वीकार किया है 
कारपोरेशन टेक्‍्स लगाया जा सकता है। काश्मीर, मैसूर, बड़ौदा आदि 
चन्द रियासतों को संघ-शासन में शरीक द्वोने से आर्थिक लाभ होने की विशेष 
सम्भावना है | इन विषमताश्रों को देखते हुई भली भाँति स्पष्ट है कि संघ- 
शासन-विधान में आर्थिक बठवारा ठीक नहीं है। यह कददना ग्रलत है कि 
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४ भारतीय संघ-शासन के अन्दर धन का समान और वैज्ञानिक विभाजन नहीं 
किया जा सकता | *'# यदि बृटिश सरकार रियासतों का विशेष सुविधाओं 
का ख्याल छोड़ दे, और सूत्रों तथा उनमें कोई अन्तर न समझे तो आशिक 
कठिनाई का बहाना दुर दो सकता है। 


संघ तथा प्रान्तीय विभाजन से ही आशिक कठिनाई का श्रन्त नहीं हो 
जाता | सबसे बड़ी बात तो यद्द है कि प्रजा के प्रति- 
गवरनर-जनरत्त निधियों को इसे कहाँ तक ख़्च करने का अधिकार 
तथा गवनंरों दिया गया है। गवर्नरजनरल के वर्णन में यह बात 
के ध्ाथिक कही जा चुकी है कि केन्द्रीय सरकार की सारी झ्रामदनी 
धधिकार उसी के हाथ में रकखी गई है। धारा-सभा की इच्छा 
के विरुद्ध वह कोई रक़म ख़र्च कर सकता है। फ़ोज के 
ख़च को वह जितना चाहे बढ़ा सकता है| इसी तरह गवनरों को भी कुछ 
ऐसे विशेष अधिकार दिये गये हैं जिनसे वे प्रान्तीय आमदनी को मनमाना 
ख़च कर सकते हैं। कुछ पदाधिकारियों के वेतन आदि निश्चित करने का 
अधिकार उन्हीं को दिया गया है। संघ-सरकार की आमदनी ओर ख़च 
को जाँचने के लिये एक अफ़सर ( #प्रभा।0 एशाश'तं 0 पावी॥ ) 
बूटिश सम्राद् द्वारा नियुक्त किया जायगा । इसका दर्जा वही रकृखा गया है 
जो फ़ेडरल कोट के जजों का | इसे ६०,००० रुपया सालाना वेतन दिया 
जायगा। ५४५ वर्ष की आयु तक यह अपने पद पर काय कर सकेगा-। इस 
तरह का एक पदाधिकारी प्रत्येक प्रान्त में नियुक्त किया जा सकता है। 
गवरनर-जनरल तथा गवनर को, अपने-अपने क्षेत्र में हिसाब ठीक रखने के 
लिये, नियम बनाने का पूरा अ्रधिकार दिया गया है। जिस प्रकार अन्य 
क्षेत्रों में इन दोनों पदाधिकारियों को विशेषाधिकार प्रदान किये गये हैँ उसी 
प्रकार आशिक क्षेत्र में भी इनका बहुत बड़ा द्वाथ रक्खा गया है। 
इस बात के अनेक प्रमाण मोजूद हैं कि हमारे देश में प्रजा का घन 
मिट्टी की तरह बहाया जाता है। दुनिया के मुक़ात्रिले, 
प्रजा के धन में हमारी दशा सबसे हीन और गईं गुज़री है। यदि 
का धपव्यय इस ग़रीबी का वर्णन किया जाय तो यह विषय इमारी 
प्रस्तुत पुस्तक से बाइर चला जायगा। थोड़े से आऑँकड़ों 


'# [6 एश्त९फ्नं हएशंटा 0 रिफ्रा0 गीए॥९०७ 77 वृावां॥ 
का 08.0020॥ शव प्रिय, 
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से यह बात भली भाँति समझ में झा सकती है कि दुनिया के मुक्काबिले में 
हमारी आर्थिक स्थिति केती है । 


देश वार्षिक आय प्रति व्यक्ति 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका «१०८८० रुपया 
ग्रेट बृटेन ००७५०  $; 
जमनी ४४०. 
जापान २० .  .,, 
'ईिन्दोस्तान द «०-१७ मा 


इतनी भयंकर गरीबी में भी प्रज। का घन आँख मूँंद कर ख़्च किया 
जाता है। देश से प्रतिवष्ष ४० करोड़ रुपया “ होम चाजज़ ” के मद में 
इंगलेंड को जाता है। वहाँ इस लम्बी रक्म से हमारे देश-बासियों को रत्ती 
भर भी.फ़ायंदा नहीं पहुँचता | जहाँ तक घरेलू ख़बं का सम्बन्ध है, इसका 
भी बटवाराः उचित तरीके पर नहीं किया गया है। हमारे देश में केवल ६ 
प्रतिशत लोग लिखना-पढ़ना जानते हैं | बृटेन में ६७' प्रतिशत; जापान में 
६० प्रतिशत ; जमनी में १०० प्रतिशत ; डेनमाक में १०० प्रतिशत व्यक्ति 
शिक्षित हैं | इसे देखते हुये भारत-सरकार का यद्द पहला फ़ज़ होना चाहिये 
कि वह शिक्षा पर अधिक-से-अधिक रकम ख़च करे। परन्तु निम्नलिखित 
आंकड़ों से यहँ प्रकट है कि हमारी शिक्षा पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया 
जाता | 


देश शिक्षा पर प्रति व्यक्ति सालाना ख़च 
संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका पू4, रुपया 
ग्रेट बृटेन “२० , 
भीख १० 9 
हिन्दोस्तान . केवल ६ आने पेसे 


“कृषि हमारे देश का मुख्य व्यवसाय है | ७७ प्रतिशत व्यक्तियों को रोज़ी 
इसी पर निर्भर है | परन्तु सरकार अपनी ग्रामदनी का केवल १३ प्रतिशत 
इसकी. बेहतरी पर ख़्च करतो है। अस्पताल ओर ओषधालयों को संख्या 
को देखते हुये कोई भी दाँतों तले उंगली दबा सकता है। समूचे ह्न्दोस्तान 
में कुल ७००० अस्पताल हैं | ५०,००० व्यक्तियों के लिये एक अस्पताल 
की व्यवस्था की गई है। ओर १६० मील की दूरी में एक अस्पताल बनाया 
गया है। उद्योग-घन्धों के ऊपर सरकार केवल ६ प्रतिशत ख़्च करती है। 
यही वजद् है कि काम की कमी के कारण “ १० करोछ़ ७० लाख श्रांदमियों 
को साले भर में कम-से-क्रम चार महीने बेकार रहना पड़ता हे।?” इसी 
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प्रकार अन्य सावज नेक कामों पर सरकारी आय का कम-से-कम हिस्सा ख़च 
किया जाता है | 

अब सवाल यह है कि जब सावजनिक कामों पर बहुत थोड़ी रक़म ख़्च 
की जाती है तो बाक़ी रयया किन मर्दों में लगाया जाता है। पहली खटकने 
वाली बात तो सरकारी उच्च पदाधिकारियों की लम्बी-लम्बी तनख़ाहेँ हैं। 
अगर दुनियाँ के ओर मुल्कों से इसकी तुलना की जाय तो हम देखेंगे कि 
प्रजा के धन फा सरासर दुरुपयोग हो रहा है। हिन्दोस्तान ऐसे गरीब मुल्क 
में इतनी लम्बी-लम्बी तनख़ाहें देना कहाँ तक जायज़ है, पाठक इसे स्वयं. 
समझ सकते हैं | गवनर-जनरल के बराबर तनख़ाह पाने वाला पदाधिकारी 
संतार में कोई दूसरा नहीं है निम्नलिखित आँकड़ों से यह बात ओर भी 


स्पष्ट हो जायगी ३-- 


पदाधिकारी मासिक वेतन 
जापान का प्रधान मन्त्री २७५ ३२२ रुपया 
टर्कों का सवप्रधान अ्रफ़सर त शश्८ 2 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रेतीडेन्ट ... १७००० रुपया 
इंगलेंड का प्रधान मन्त्री रे ११०००. ! 
हिन्दोस्तान का वाइसराय हे १०००  !! 
भत्ता लेकर १८४ लाख रुपया सालाना | । 
जापान के शअ्रन्य भन्त्री डे ३७० 
बृटिश प्रान्तों के मन्त्री न ४००७. १" 
श्रमेरिका के प्रेसीडेन्ट की कैबिनेट के सदस्य “३५०० ?! 
हिन्दोस्तान के वाइसराय की कॉंसिल 
के सद॒ध्य ५७४ ७०००. *! 


ऊपर के आँकड़ों से यह पता चलता है कि भारत-सरकार श्रपने 
कर्मचारियों को अधिक-से-अधिक वेतन देती है। सरकारी नोकरियों को 
ग्राकषित बनाने के लिये यद सबसे अच्छा तारीका है, परन्तु इससे प्रजा 
को जो द्वानि पहुँचती है वह प्रत्यज्ञ दिखाई पड़ती है। क़रकारी आमदनी 
का ४० प्रतिशत रुपया केवंल शासन-प्रजन्ध ( एए 4वगांजरांड४007 ) 
पर ख़र्च कर दिया जाता है। इतका अधिकतर हिध्सा अफसरों की तनख़ाहों 
आर उनके भत्ते पर ख़च होता है। २५४ प्रतिशत अामदनी फ़ोज पर ख़च 
की जाती है । यदि शअरंगरेज़ी फ़ोज़् के बदले हिन्दोस्तानी फ़ोज हमारे देश में 
कर दी जाय तो ८ करोड़ “रुपये सालाना की बचत हों सकती है। एक 
अँगरेज़ सिपाही का ख़च हिन्दोस्तानी सिपाही से चार गुना अधिक पड़ता 


सर कारो आव-व्यये १७५ 


है। सरकारी आय का १० फ्रीसदी पुलिस पर ख़र्च किया जाता है। तात्पय 
यह है कि सारा रुपया रक्ता और हथियारों पर ही लगा दिया जाता है। 
सावजनिक कामों के लिये पैसे का सवदा अभाव रहता है। कहा जाता है 
कि बृटिश भारत पर ११०० करोड़ रुपये का कज़ है। प्रतिवर्ष इसकी सूद की 
लम्बी रकम देनी पढ़ती है | मालूम नहीं हमारे देश में कौनन्‍्सा बड़ा कार्य 
किया गया जिसके लिये इतने रुपये कज़ लेने की ज़रूरत पड़ी। भारतीय 
राजनीतिज्ञों का कहना है कि बृटेश सरकार ने अपने स्राथ के लिये किये 
गये ख़र्चो' को भी इमारे ऊपर लाद दिया है) अ्रफ़॒गान, फ़ारस,' चीन, नेपाल 
तथा मिश्र आदि लड़ाइयों का ख़ब दमीं को देना पड़ा | गदर में ६० करोड़ 
रुपये का कृज हमारे देश पर लादा गयां। जमनी की बड़ी लड़ाई में 
हिन्दोघ्तान के ऊपर ४० अ्ररब रुपये का और कज़े लाद दिया गया। 
इस प्रदार प्रजा के घन का अपव्यय शायद ही किसी दंश में दिखाई पड़ेगा | 
संयोगवश गत महायुद्ध में वह सब कज़ श्रदा कर दिया गया श्रोर बृटेन 
को कुछ कज़ भी दें दिया गया। 
यदि भारत-सरकार प्रजा के घन का सदुपयोग करना चाहे तो वह 
निःसंकोच कर सकती है । इमारे देश की वतंमान 
भारत सरकार परिस्थिति को देखते हुये किसी भी बड़े से बड़े कमचारो 
के ग्राथिक को ४०० रुपये माठिक से अधिक वेतन नहीं मिलना 
कक्तंव्य चाहिये | काँग्रेस सरकारों ने इसका विधान तो बनाया 
परन्तु वे अ्रपने म्तों को कम न कर सकीं। यदि 
सरकार इस नियम घर इढ़ हो'जाय तो उसे श्रपनी श्रामदनी को ख़च करने 
: के लिये नये-नये ज़रिये तलाश करने द्वोंगे | दूखधरी विचारणीय बात नौकरियों 
का भारतीयकरण है। कोई वजह नहीं है कि हमारे देश के शिक्षित 
नवयुवक बेकार रहें ओर बाहरी लोग दूनी तनख़ाह पर रक्‍खे जायें। यदि 
सभी विभागों में इस स्वदेशीपन का ध्यान रक्‍्खा जाय तो बेकारी ओर 
ग्ररीबी दोनों एक साथ इल की जा सकती हैं | रक्षा ओर शासन का ख़च 
इस कृदर बढ़ा हुआ है कि अन्य विभागों में हमेशा भ्रकाल पड़ा रहता है। 
भारत-सरकार इन गैेचों को भी घटा सकती है। रोज़गार ओर उद्योग धंधों 
में हम इतने पिछड़े हुये हैं कि हमें बार-बार अपने पिछुले दिनों की याद 
आती रहती है | सरकार इन कामों को फिर से जागृत करे ओर हमारे देश- 
वासियों को वैशानिक अनुसन्धानों से लाभ उठाने का मौक़ा दे | 
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लोगों की यह धारणा ग़लत है कि पुलीस का काम जनता को डरवाना 
ओर परीशान करना है| गाँवों में मातायें अपने बच्चों 
पुल्तीस की को 'सिपाही! कह कर डरवाती हैं। 'लाल पणड़ी” देखकर 
उपयोगिता अब भी श्रशिक्षित ग्रामीण मय खाते हैं। इधर पिछली 
शताब्दी में पुलीस का व्यवहार इतना बुरा थां कि 
लोग इन्हें मनुष्य कोटि से बाहर गिनने लगे थे | घूसख़ोरी की बीमारी जितनी 
इस विभाग में चलती रही है उतनी सरकार के किसी भी मुदकरमें में नहीं.। 
श्राज भी? जब कि लोगों में राष्ट्रीय भावना काफ़ी जागत हों गई है, पुलीतत 
निर्दोष और सेवक की दृष्टि से नहीं देखी जाती | जब किसी गाँव में थाने के 
दारेग़ा या कोई सिपाद्दी पहुँच जाते हैं तो लोगों को यह शक हो जाता है 
कि देखें किसकी तलाशी होती है और कोन चोरों अथवा बदमाशों की सूची 
में शरीक कर लिया जाता है। पुलीस का किसी गाँव में जाना अशुभ 
समझा जाता है | पढ़े-लिखे लोगों की यद्द दलील है कि इस विभाग में देश 
के नवयुवक तो भर्ती किये जाते हैं, परन्तु वे. इतने जाहिल और संकुचित 
विचार वाले होते हैं कि इनसे लाभ के बदले हानि दोतो है। अ्रधिकतर 
व्यक्ति रुपये कमाने की गरज़ से इसमें भर्ती होते हैँ। चंंकि इनका सम्पक 
सीधे जनता से द्वोता है इसलिये वे अपने अधिकारों का बेजा फ्रायदा 
उठाते हैं । द 
वास्तव में पुलौस का काम रक्षा करना है| सरकार लोगों के धन-जन 
की रक्षा इसो विभाग द्वारा करती हे.। राज्य में अच्छे ओर बुर सभी प्रकार 
के लोग होते हैं | पुलीस का यह, फ़ज़ है कि वह गंडेजदमाशों पर कड़ी 
नज़र रक्खे | उसकी थोड़ी सी लापरवाही से श्रशान्ति बढ़ सकती है। यदि 
यह विभाग इतना तत्पर और सझुत न हो तो अ्रच्छे . और भल्तेमानुष लोग 
सुख की नींद नहीं सो सकते। चोरी,. व्यभिचार, डाका, फ़ौजदारी अ्रथवा 
किसी भी प्रकार का गुनाह सबसे पहले पुलीस के सामने आता है। इसी 
की जाँच पर न्यायालयों' में बहस और फ़ेसले किये जाते है | यदि इस विभाग 
के कमंचारी अपनी ज़िम्मेवारी को महसूस कर तो राज्य में दुष्ट मनुष्यों की 
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चेत्रा दरकतें जाती रहें | पुन्नीस हमारे गाँवों और शहरों को रखवाली के 
लिये बनाई गई है | कम-से-कम वेतन लेकर ८ और १०» घंटे तक एक 
ख़ास पोशाक में इन्हें अपने कतंव्यों का पालन करना पड़ता है। इनकी 
नियमबद्धता बड़ी ही सख्त होती है। छिपी-से.छिप्री कारवाइयों का इन 
पता लगाना पड़ता है| बढ़ी-बड़ी गिरोहों का सामना करने के लिये इन्हें 
अपनी जान पर खेल जाना पड़ता है! राज्य के सभी व्यक्ति अपने प्रति 
किये गये अपराधों की रिपोट पद्ले थानों में करते हैं । पुलीस इस बात की 
अधिक-से-अधिक कोशिश करती है कि उसके हल्के में किसी प्रकार के 
लड़ाई-फगड़े न हों, कोई किसी को तकलीफ़ न पहुँचाये श्रौर सब्र लोग 
सरकारी नियमों का पालन करें | जब कभी हध अपने पड़ेसी द्वारा ज़ेर किये 
जाते हैं तो पुलीत हमारी रक्षा करती है। यदि देश के पढ़े-लिखे लोग 
सेवा का थोड़ा मी भाव लेकर इस मुहकम में शामिल हों तो उनसे दीन- 
दुखियों की अधिक सेवा हो सकती है । 
'अंगरेज़ों के नये प्रबन्ध के पहले मुसलमानी ज़माने में पुलीस और ज़र्मीदार 
का काम एक में शामिल यथा। शअ्रर्थात्‌ जो ज़र्मीदार 
अंगरेज्ी राज दोते थे उन्हें अपनी सीमा के अन्दर घन-जन की रक्षा 
से पद्क्कले करनी पड़ती थी । छोटे ओर बड़े सभी प्रकार के 
जमींदारों को यह अधिकार दिया गया था कि वे अपने 
मातहत काश्तकारों की सभी प्रकार रक्क/ कर | जब कहीं चोरी, डाका, अथवा 
किसी तरह की घटना होती तो जुमींदार को इसका पता लगाना पड़ता था। 
परन्तु इसका तात्पय यह नहीं है. कि जमोंदार स्वयं रखवाली करते थे । गाँवों 
में पंचायतों द्वारा सारा प्रबन्ध होता था | इर गाँव का एक चौकीदार होता 
था, जो रात में इसकी रखबाली करता था | गाँव के रहने वालों की चाल- 
चलन से यह वाक्विफ़ रहता था | जब कभी कोई अनजनवी आदमी आता 
तो उसे इसकी जाँच करनी पढ़ती थी | गाँव के मुखिये के पास वह छोटी- 
छोटी बातों की ख़बर पहुँचाता रहता था | यदि इतनी चौकसी करने पर भी 
किसी का सामान चोरी चला जाता तो चौड्लीदार और मुखिया को इसका 
पता लगाना पढ़ता था और चेरी वाले की हानि पूरी करनी पड़ती थी। 
गाँवों को देख-रेख के लिये उपरोक्त वरीक्रे के अलावे कोई अलग थाने और 
चोकियाँ न थीं। शहरों की रखवाली के लिये केतवाल रक्‍्खे गये थे। दर 
शहर में एक कोतवाल होता था। उसकी सद्दायता के लिये चन्द पुलीस भी 
रखे गये थे | इन्हें सरकारी ख़जाने से वेतन मिल्लती था। जिस प्रकार 
शावन की मशीन सीधी-सादी थी उसी तरह पुलीस का मुहकमसा भी आनकल 
अआ।० भा[० शा[9०ब'इंप्य 
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की तरह जटिल न था। अधिकतर रूगड़े पंचायतों द्वारा फ़ैलल किये जाते ये 
और लोगों के पुलीस से मदद लेने की केाई जहूरत ही न थी। छोदे-छोटे 
किसानों को अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिल्सा मुक़दमेबानी में ख़्च 
नहीं करना पड़ता था | लोगों के अन्दर सहन करने का भाव अधिक था। 
पंचायत, चोकौदार, जमींदार, केतवाल इन्हीं के। देश में पुलीस के सारे 
काम सुपुर्द किये गये थे | इससे सरकार का ख़् भी कम पढ़ता था और 
सब की रक्षा भी होती थी | 

लाडे कानव्रालिस पहला गवनर-जनरल था जिसने पुलीस विभाग की 

नींव डाली | इसने ज़्मींदारों के रक्षा और रखवाली 
भारतीय पुल्लीस के भार से मुक्त कर दिया। लेकिन उनके साथ जो 
का विकास इधघ्तमरारी बन्दोबस्त किया गया उसमें इस विभाग 
का खच जोड़ दिया गया | हर ज़र्मीदार से मालगुज़ारी 
के साथ कुछ रक़म वसूल कर पुलीस विभाग को दी जाती थी। कानंवालित 
ने १७६३ ई० में बंगाल प्रान्त के ज्ञिला-न्यायाधीशों के। हुक्म दिया कि वे 
अपने-अपने जिले में हर ४०० मील की दूरी पर एक थाना बनावें। इससे 
जो अधिकार अ्रब तक जमांदारों के मिलते हुये थे वे सब जिले के कल्लेक्टर के 
दे दिये गये । प्रत्येक थाने में थानेदार ओर कुछ सिपाही रकखे गये। मुखिया 
और चौकीदार भी अपना काम करते रहे, परन्तु धीरे-धीरे इनके अधिकार 
कम होने लगे | कहने के लिये तो श्राज भी ये दोनों करंचारी बने हुये हैं 
ओर जब कभी थानेदार के किसी गाँव में आना पड़ता है तो इन. दोनों से 
उसे मदद मिलती है | लेकिन इनकी बातों का वह मूल्य नहों रहा जो पहले 
था | विभिन्न प्रान्तों में इसका संगठन एक ही साथ नहीं हुआ । मदरास में 
थामस मनरो ने १८१६ ई७ में इसे संगठित क्रिया। इसी प्रकार ज्यों-ज्यों 
कम्पनी का राज्य बढ़ता गया, यह विभाग नये घिरे से संगढित होता गया। 
१८०१ से १८६० ई० तक सभी प्रान्तों में यह मुहकमा अ्रच्छी तरह संगठित 
कर दिया गया । १८४७ ई०७ के गदर ने अंगरेजों के चौकन्ना कर दिया। 
उन्हें फिर इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि इसका नये सिरे से 
घंगठन किया जाय । 

१८६० ३० के अगह्त के मद्दीने में भारत-सरकार ने एक कमीशन 
नियुक्त किया | इसका काम सारे हिन्दोस्तान के पुलीस संगठन का अध्ययन 
करना था ओर इस पर अपनी राय जाहिर करनी थी | १८६१ ई०» में इसको 
रिपोट तैयार हुईं ओर उसी आ्राधार पर एक ऐक्ट बनाया गया जो अभी 
तक काम में लाया जा रहा है | पुलीस विभाग के संगठन का जो सिद्धान्त 
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निश्वित किया गया वह आज भी प्रचलित है। कमीशन 'की रिपोर्ट में 
सबसे बड़ी मार्क की बात यद्द थी कि पुलीस का मुहकमा प्रान्तीय बना दिया 
जाय | इसी के अनुसार प्रस्येक प्रान्त में एक इन्सपेक्टर-जनरल नियुक्त किया 
गया | पुलीस विभाग का यह सबसे बड़ा अफ़तर था। इसके नीचे हृर 
जिले में एक सुपरिन्टेम्डेन्ट पुलीस और सहायक सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलीस होते 
थे। ये तीनों पद केवल अँगरेज़ों को ढिये जाते थे । थाने पर एक थानेदार 
ओर एक सहायक थानेदार रक्खे गये | कुछ पुलीस के सिपाही भी रहते 
थे | १८०६ के कमीशन ने इस बात की धिफ़ारिश की थी क़्रिहर एक मौल 
के घेरे में एक थाना बनाया जाय | ग्रथवा एक हक्ार जनसंख्या के ऊपर 
एक थाना हो | सरकार ने इतने थानों की जुरूरत न समझी और आज २५४ 
या ५० मील तक के घेरे में इसकी संख्या एक रक्खी गई है। 

१६०२ ई० में पुलीस विभाग के पुनसंगढन के लिये एक दूसरा कमीशन 
नियुक्त किया गया । इसकी रिपोर्ट में बहुत-सी नई बातों की सलाहें दी गई 
थीं। इनमें से चन्द बातें निम्नलिखित थीं:--- 

१-- खुफ़िया पुलीस की व्यवस्था की जाय | 

२--हिन्दोस्तानी थानेदार बनाये जाये | 

३-हर जिले में सिपाहियों को भर्ती हो श्रौर उन्हें उचित ट्रेनिंग 
दी जाय | 

रिपोट की अधिकतर सलाहें मान ली गई । लगमग कभी प्रान्तों ने 
इससे लाभ उठाया । वर्तमान पुलीस संगठन इसी के श्रनुसार काम कर 
रहा है । 

पुलीस का मुहकमा अखिल भारतीय नहीं है। यह विभाग प्रान्तीय 
सरकारों के सौंप दिया गया है। प्रान्तों में पुलीस श्रोर जेल विभाग की 

देख-रेख के लिये एक मन्‍्त्री होता है। अपने कामों 

घतंप्रान पुलीस के लिये वह ग्रान्तीय घारा-तरा के प्रति ज़िम्मेवार है । 

संगठन. शान्ति ओर रक्षा ( [.8छ४ धा०र्त 07067 ) विभाग के 

मन्त्री को इसकी ज़िम्मेवारी दी जाती है। प्रान्त का सबसे 

बड़ा पुलीस अफ़सर इन्सपेक्टर-जनरल ( 7, 6. ) कहलाता है। इसी की 

मातहती में इस विभाग के कमचारी काम करते हैं । प्रत्येक प्रान्त कई हिस्सों 

में बाँद दिया जाता है। दर एक दिस्ता रेंज ( &72० ) कहलाता है । 

रेंज का प्रधान डिप्टी इन्सपेक्टरःजनरल होता है। इन्सपेक्टर जनरल की 
मातहती में यह काय करता है। 

एक रेंज में आमतोर से ८ या १७० जिले होते हैं | जिले में पुलीत विभाग 
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का प्रधान सुफसिस्टेग्डन्ट पुलीस ( ), 5. ?, ) कहलाता है। इसकी सहायता 
के लिये एक डिप्टी सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट पुलीस रहता है | इन दोनों कम चारियों की 
जिम्मेवारी दोहरी होती है एक ओर तो ये इन्सपेक्टर-जनरल और डिप्टी 
इन्तपेक्टर-जनरल के प्रति जिम्मेवार होते हैं ओर दूसरी ओर जिले के कल्लेक्टर 
की मातहती में काम करते हैं | सुउरिन्‍्टेन्डेन्ट पुलीस का यह कतंब्य है कि 
वह जिले भर की शान्ति सम्बन्धी सूचना कलेक्थर के देता रहे । जहाँ कहीं 
कलेक्टर के। आ्रवश्यकता महसूस हो वह पुलीत की मदद ले सकता है। 
सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलीस उसकी आज्ञाओ्ं के टाल नहीं सकता | 

प्रत्येक जिला पाँच या सात हिस्सों में विभाजित किया गया है। -इन्हें 
सरकिल कहते हैं | दर सरकिल का प्रधान इन्सपेह्टर कहलाता है। एक 
सकिल में ८ या १० थाने होते हैं | थाने का प्रधान सब-इन्सपेक्टर कहलाता 
है। हर थाने पर एक मुशी ओर मुदहर्रिर होते हैं| इनका काम अपने हलके 
क) रिपोट लिखना और कागजों के। रखना है| इनके अलावे वहाँ १० या 
१५४ पुलीस के सिपाद्दी रहते हैं । चोकीदारों के यह हिदायत रहती है कि वे 
अपने गाँवों की हफ़्तावारी रिपोट थाने में दर्ज करवाते रहें | लगभग १०० वग 
मील घेरे के लिये एक थाने की व्यवस्था की गई है | जिले पर कुछ सुरक्षित 
पुलीस भी रक्‍्खी जाती है जिनकी संख्या २०० के आस-पास होती है। इनमें 
से कुछ सिपाही दर समय हथियार बन्द तैयार रक्खे जाते हैं) जब कहीं कोई 
आवश्यकता पड़ती है, ओर थाने की पुलीस काफ़ी नहीं होती, तो यह वहाँ 
भेजी जाती है | हर जिले पर सरकारी खजाना होता है। जिपकी रक्ा का 
भार इसी सुरक्षित फौज पर रहता है । पुलीस की भर्ती जिले पर सुपरिन्टेन्डेन्ट 
पुलीस द्वारा की जाती हैं| १६३२१ ई० में हिन्दोस्तान में पुल्लीस की कुल- 
संख्या २२९६५१२ थी | इन पर १३ करोड़ रुपया खच्च पड़ा था। 

शहरों में कोतवाल होते हैं| इनको मात्तहती में कुछु पुलीत श्रोर दस- 
बीस छोटे-छोटे थाने दोते हैं| कलकस।, बम्जई ओर मदरास शहर में पुलीम 
का प्रधान पुलीस कमिश्नर कहलाता है । यह इन्सपेक्टर-जनरल की मातदहइती 
में नहीं होता । इसका सम्बन्ध सीधे सरकार से होता है | रेलवे विभाग अपनी 
अलग पुलीस रखता है | इनका प्रबन्ध जिले की पुलीस से भिन्न होता है। 
यद्यपि इन दोनों का सहयोग रहता है, परन्तु इनके अफ़तर अलग-अलग 
द्वोते हैं । खुफिया पुलीस (0. !. |0.) का मुहकमा इन दोनों से श्रलग होता 
है। लाड कर्जन के समय में १६९०३ ६० में इसकी व्यवस्था की गई थी। 
इसके कमचारी डिप्टी.इन्सपेक्टर-जनरल की मातदती में काम करते हैं। 
इनका काम छिपी हुई बातों का पता लगाना और गुस संगठनों तथा 
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अपराधों की सूचना देना है| सरकार इस विभाग में काफ़ी विश्वास करती 
है, इसी लिये इतके कमं चारी किसी भी व्यक्ति पर मुक़दमें चला सकते हैं। 
सरकार के इनके द्वारा छोटी-छोटी बातों की खबरें मालूम होती रहतो हैं। 
बहुत से अपराध इतनी पोशीदगी से किये जाते हैं कि वर्षों अपराधी का 
पता नहीं चलता | फिर भी इस विभाग के कम बारी तरह-तरह की हिकमतों 
से इन्हें खोज निकालने में समथ होते हैं । 


जनता की रक्षा ओर भलाई के लिये सरकार ने पुलीस का जाल-सा 
फैला रकखा है | बीहड़ से बीहड़ जगहों में बसे हुये 
पुल्लोस की कुछ गाँव इससे बाहर नहीं रकखे गये हैं। लेकिन पत्र- 
धेजा हरकते पत्रिकाओं तथा कचहरियों में कुछ ऐसी बातें देखने 
क्‍ में आती हैं जो मनुष्यत्व से बाहर होती हैं। कभी-कभी 
ते झूठे मुकदमे चलाकर लोगों को पुलीस परेशान करती है। शारीरिक 
यातनाये अश्रभी तक लोगों के दी जाती हैं । हमारे देशवासियों की अ्रशिक्षा 
ओर सादगी का बेजा फ़ायदा इस विमाग के कर्मचारी मली भाँति उठाते 
हैं। जब कहीं केाई मामला हुआ ते उतकी जाँच आरम्भ द्वोती है। पुलीस 
अपनी सफ़ाई के लिये तथा अपनी जिम्मेबारी से बचने के लिये कितने हीं 
बेगुनाह आद्मियों को फँसा देती है | इसके सेकड़ीं उदाहरण मोजूद हैं। में 
यह मानता हूँ कि उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ओर 
लोग, झासानी से सच्ची बातों को खोल नहीं सकते, लेकिन इस स्वतन्त्रता 
ओर समानता केब्युग में सच्चे ओर भमलेमानुष व्यक्तियों के श्रपराधी ठहराना 
सवंथा अन्याय है | पुलीस के कमंचारियों को इसे रोकना चाहिये। शिक्षा 
की वृद्धि से कालेजों ओर यूनिवर्सिटियों के उत्तीण विद्यार्थी अब इस विभागों 
में जाने लगे हैं | आशा है वे इन कमज़ोरियों को काफ़ी अंश तक दूर 
कर सकेंगे । 


(२) जेछ 


जेलों का इतिहास केाई पुराना नहीं हैं| बृटिश काल में इसकी नींव 
आज से १०० वर्ष पहले डाली गई थी। उससे पहले भी जेल थे, परन्तु 
जेल का उनका वन करना दमारे विषय से बाहर की चीज है। 
ऐेतिशासिक इतना जरूर ध्यान रखना चाहिये कि ऐतिहासिक युग 
विकास में केई भी ऐसा राजनीतिक प्रद्नन्ध नहीं मिलता जिमें 
जेल की व्यवस्था न की गई हो | अ्रपराधियों के दंड कौ 
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व्यवस्था भिन्न-भिन्न ऋरेते हुये भी जेलों का जिक्र हर समय मिलता है। 
श्८३६ ई० में एक कमीठी जेन्न-सुधार के लिये बनाई गई। लाड मेकाले 
इसके एक सदस्य थे। श्य६४४ ओर श्यू८घ६ ई० में दो और कमीटियाँ 
नियुक्त की गईं | १८६२ ई० में एक चौथी कमीणी फिर नियुक्त को गई। 
इन सबकी रिपोट के आधार पर १८६४ ई० में एक जेल क़ानून ( २800 
ै८ ) पा किया गया | इसी के अनुसार आ्राजकल्ल भारतीय जेल्ों का 
संगठन किया गया है | पुलीस की तरह यद्ट विभाग भी प्रान्तीयः सरकार की 
मातद्ती में रक्‍्खा गया है | 


घपर्तमान जेल ३ प्रकार के होते हैं ;--- 
संगठन 


१--सेन्ट्रल जेल - इनमें लम्बी-लम्बी सजाश्रों के अपराधी रक्‍खे जाते 
हैं । एक साल से कम के अपराधी इसमें नहीं रक्खे जाते। इस प्रकार के 
जेलों की मौजूदा संख्या ५१ है। 


२--डिप्ट्रिक्ट जेल - प्रत्येक जिले पर एक जेल होता है। इनकी संख्या 
इस समय १८२ है | इर तरह के अपराधी इसमें रक्खे जाते हैं | 


३- हवालात--इन जेलों में अधिकतर वे क़ेदी रक्ले जाते हू | ज्ञिनका 
मुकदमा कचहरियों में चलता रहता हैं | जिन्हें १० या १० दिन की सना 
होती है वे भी इनमें रक्खे जाते हैं | इनकी संख्या ६७० है | 


इनके अलावे जब कभी क़रेदियों की संख्या बढ़ जाताँ है तो सरकार 
केम्प जेल बना लेती है | प्रान्त में जेल विभाग का सबसे बड़ा अफ़तर इन्स- 
पेक्टर-जनरल कहलाता है | यह आमतौर से इन्डियन मेडिकल सर्विस का 
सदस्य होता है। सेन्ट्रल जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट की देख+रेख में रहते हैं। इसके 
नीचे वाडर अ्र।दि अनेक कमचारी होते हैं | डिस्ट्रिक्ट जेज् का प्रधान सिविल 
सजन द्वोता है। वह लगभग रोज इसका निरीक्षण करता है। जो कमंचारी 
२४ घंटे क्रेंदियों की देख रेख करते हैं उनमें जेलर सबंप्रधान होता है। 
उसके नीचे सहायक जेलर, वाडर तथा अन्य छोटे-छोटे कमचारी होते हैं। 
ज््रियाँ पुरुषों से अलग रकखी जाती हैं। एक ही जेल में इनका बैरेक पुरुषों 
से अ्रलग होता है | इसकी देख-रेख के लिये स्तरियाँ वाडर नियुक्त की जाती 
हैं। जिन क्रेदियों को लम्बी सजायें दी गई होती है उन्हें श्रकसर वार्डर 
वग्नेरह बना दिया जाता है और ३ या ४ रुपया मासिक वेतन भी दिया 
जाता है। 
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लोगों की यद आम शिक्रायत है कि'भारतीय जेल. दुनियाँ के और 
मुल्क़ों के जेलों से बुरे हैं। हमारे यहाँ क़ेदियों के। 
जेलां का पशु से भी बदतर समक्मा जाता है। जेल के कमंचारी 
सुधार इन्हें सुधारने के बदले और बिगाड़ देते हैं। क्रेदी 
सुविधाओं की कमी के कारण चोरी, व्यभिचार तथा 
भूठ बोलने की आदतें सीख जाते हैं। जेल का तालय॑ यह नहीं है कि वहाँ 
केंदियों को जानवरों की तरह कुछ दिन तक बाँध रक्खा जाय और अवधि 
पूरी दोने पर उन्हें छीड़ दिया जाय । हमारे देश में इसका यही ताथय॑ 
समझा जाता है | यही वजह है कि अधिकतर व्यक्ति बार-बार गुनाह करते 
हैं और जेल उनका घर हो जाता है। लेकिन सरकार का यह उद्देष्य 
कदापि नहीं है कि कुछु लोग इसे धमंशाला या बैठक समझ ले | जेल केवल 
सुधार की दृष्टे से बनाये जाते हैं। कुछ लोग अपने कतंव्यों का पालन 
करना नहीं जानते । वे अपने जीतबन में कुछ ऐती ग्रलतियाँ करते रहते हैं 
जिनसे उन्हें और दूसरों को हानि होती है | इसी से बचने के लिये उन्हें 
जेत्त की सजा दी जाती है | सुधार के श्रतिरिक्त यहाँ पर एक प्रकार की 
चेताबनी भी दी जादी है। जेलों का जीवन बहुत ही नियमित होता है। हर 
काम ठीक पमय पर किया जाता है | खाना, सोना, नित्य कम, काम करना 
इत्यादि इत्यादि कामों के लिये ठीक समय निर्धारित होते हैं| उद्योग-घंधों के 
तरह-तरह के कार्य वहाँ किये जाते हैं | केदियों को इस बात का मौका दिया 
जाता है कि वे तरह-तरह के हुनर सीख कर जेल्नों से बाहर निकलें और 
यदि चाहें ठे उत्तते अपनी.जीविका कमा सकें। भारतीय जेलों को ञ्रभी 
इतनी सफलता प्राप्त नहीं है । 
राष्ट्रीय श्रान्दोलन की इंद्धि के कारण सरकार को विवश होकर जेलों के 
सुधार के ऊपर ध्यान देना पड़ा | जब राजजीतिक क्रेशी जेलों में गये और 
उन्हें वहाँ की सारी दिक्कतें उठानी पड़ीं ते। उन्होंने सरकार का ध्यान इस 
झ्रोर आकर्षित किया | १६१६ ई० में एक जेल कमीटी भारत सरकार को 
झोर से बनाई गई । इसे यद्द कार्य सॉंपा गया कि वह भारतीय जेलों का 
निरीक्षण करके ईंस बात की रिपोट दे कि इनमें किस-किस प्रकार के सुधार 
की आवश्यकता है। वास्तव में जेल-सुधार की यह पहली कमीटी थी। इसने 
बड़ी गहराई के साथ जेलों का श्रध्ययन किया और सरकार को इस बात 
की सलाह दी कि भारतीय जेलों की दर्शा बढ़ी ही शोचनीय है। रिपोर& में 
कैदियों के सुधार के लिये कुछ नई-नई योजनाये, रकखी गई थीं। इनमें 
से एक सलाह यह भी थी कि फ़ौजदारी ओर दोवानी दोनों प्रकार के क्रेदी 
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अलग-अलग रक़्खे जाये | तनहारं ओर शारीरिक दण्ड देने को व्यवध्था 
के दूषित ढहराया गंदा था | कितने ही प्रास्तों ने इन सलाहों को स्वीकार 
किया और तदनुसार जेलों में अनेक सुधार किये गये । लेकिन इसका तातये 
यह नहीं है कि भारतीय जेलों की समस्यायें इल हो गई | 

हमारे देश के जेल्न कैदियों का सुधार नहीं करते। उनके अन्दर उन्हें 
ऐसी शिक्षायें नहीं दी जातीं जिनसे वे अपने जीवन को सुधार सके। जिस 
वेरहमी के साथ आँखें बन्द करके उनके साथ व्यवहार किये जाते हैं उन्हें 
सामने रखते हुये जीवन को सुधारने को अभिल्लाषा उनके हृदय से जाती 
रहती है | कम वारियों की घोंध इतनी कड़ी होती है कि उनसे कुछ सीखने 
की बात बिलकुल बेठुक्ी हो जावी है | छोटी-छोटी भूलों के लिये तनहाई और 
चक्की का दण्ड दिया जाता है। इसमें केई सनन्‍्देह नहीं कि सरकार ने जेल्लों 
में कुछु व्यवसाय पिखलाने का प्रवन्ध किया है, परन्तु जेल से निकल कर 
लोगों के पास इतने पेसे नहीं होते कि वे उन्हें अपना पेशा बना सके | 
अपराधी होने के नाते कैदियों को हम मनुष्य की केाटि से बाहर नहीं कर 
सकते | जिस प्रकार हमें मनोरंजन और विश्राम की आ्रावश्यकता है उसी 
प्रकार कैदयों को भी वे मिलने चाहिये | इतनी सुविधाये तो दूर रहीं, गुड़ 
ओर मिर्चें के लिये भी भारतीय कैदी तरसते रहते हैं | जो तुला हुआ भोजन 
उन्हें दिया जाता है उसके अन्दर न तो कोई स्वाद है श्रौर न पौष्टि ता । 

१६३७ ई० में जब काँग्रेत ने मन्रिपद ग्रहण किया तो उसका ध्यान जेलों 
की ओर विशेष रूप से आकर्षित हुआ । उनकी कठिनाइयों का उन्हें पूरा 
पूरा अनुभव था | संयुक्त प्रान्त की काँग्रेस सरकार ने एक ऐसी सोसाइटी 
( >8टीाएएएढव एलं507०७8 #ंते 50290 ) प्रत्येक ज़िले में ध्यापित की 
जो छूटे हुये क्रेदियों की हर तरह से मदद करे। सोसाइटी का प्रधान कार्यालय 
लखनऊ रक्‍्खा गया | इसकी ओर से प्रतिमास एक पत्रिका जेल-सुधारों पर 
निकाली जाती थी। कुछ विशेषज्ञों की एक कमीठी इस बात के लिये नियुक्त 
की गई जो कुछ ऐसे तरीकू खोज निक्राले जिनसे जेलों का जीवन एकदम 
बदल दिया जाय | इसकी कुछ सलाहें ते तुरन्त मान ली गई, परन्तु बड़ी- 
बड़ी बातों के लिए एक पंचवर्षाथ योजना बनाई गई। कर्यीटी ने इस बात 
पर ज़ोर दिया कि कुछ ऐसे विशेष प्रकार के जेल खोले जायें जिनमें बार- 
बार अपराध करने वालों का सुधार किया जाय। जेल्ल के कमंचारियों की 
ट्रेनिंग के लिये विशेष प्रबन्ध किया जाय । जेल्ों में पश्चायतें क़रायम की जायें 
और अपढ़ सयानों को शिक्षा दी जाय | इस प्रकार की राये इसी बुनियाद पर 
दी गई कि जेल एक आध्यात्मिक संध्या होनी चाहिये और उसके चलानेवाले 
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आध्यात्मिक पुरुष होने चाहिये। अमेरिका, इंगल्लेंड तथा अन्य देशों में 
जेलों का उपयोग इसी दृष्टि से किया जाता है। जेलों के सुधारने के लिये 
तथा कम चारियों को ट्रेनिंग देने के लिये संयुक्त प्रान्‍्त की सरकार ने एक 
बहुंत बड़ा कालेज स्थापित करने का विचार किया था। इसके लिये एक 
जगह चुन ली गई थी । रुपया भी मंजूर कर दिया गया था और यहाँ तक 
कि उस कालेज के प्रिन्पपल की भी नियुक्ति द्वोी गई थी। परन्तु इसी बीच 
में सरकार को इस्तीफ़ा दे देना पड़ा था। काँग्रेससरकार फिर इस पर 
विचार कर रही है | 

बच्चों के लिये जेल की अलग व्यवस्था की गई है। मिर्जापुर जिले में 
बच्चों का एक जेत़ स्थापित किया गया है | नाबालिग व्यक्ति इन्हीं जेज्नों में 
रखे जाते हैं और उन्हें उचित शिक्षा दी जाती है। राजनीतिक कैदी साधारण 
कैदियों से अलग रक्‍खे जाते हैं | इन्हें श्र, ब श्रौर स तीन श्रेणियों में रक्खा 
जाता है। पहिली दो श्रेणियों में जो सुविधायं इन्हें दी गई हैं वे काफ़ी श्रच्छी 
हैं, परन्तु तीसरी श्रेणी के केदियों को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई 
है | हमारे देश में कुछ लोगों को आजन्म अ्रपराधी करार दिया गया है। यहाँ 
तक कि इनके लड़के बच्चे जन्म से दी अपराधी गिने जाते हैं । ये लोग एक 
. विशेष प्रकार के जेलों में रक्खे जाते हैं । इन्हें श्रपराधी जाति ( एपंजांएको 
५५७७४ ) कहते हैं | दिन में ये साधारण लोगों की तरह स्वतन्त्रता पूर्वक कार्य 
करते हैं, परन्तु रात में जेल के अन्दर इन्हें आ जाना पड़ता है। इन्हें सुधारने 
के लिये भारत सरकार प्रतिवर्ष एक लम्बी रकम खच करती है। अब तक 
यह कांये इसाई मिशनरियों के द्वाथ में रहा है। उन्होंने न तो इनका सुधार 
किया है और न कोई ऐसी योजना ही तैयार की है, जिनसे भविष्य में इनका 
सुधार हो सके | संयुक्त प्रान्त की सरकार ने मिशनरियों से यह काय छीन 
कर दइरिजन-सेवक-संघ को छुपुद क्रर दिया । देखें संघ कद्दों तक इस अपराधी 
बर्ग को सुधारने में समर्थ होता है । 
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